०. 








NF >> 


5, 


दे का“... 






~ 


DS its is) Al TI UME ज््ि™— 
; se = ¢ ee फ्त EE मम कट. 3७००--+०००००००७७०७+ब+ननिननी- “लि वनन-+मझ-+ 


रा यह्‌ < नीचे निर्देशित तिथि के .पृवं अदा उक्त 
थि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पैसे विलम्ब 5 वा देना होगा । 














4 

he द वेदाङ्गं पुस्तकालय, वाराणसी । | 
CC-0. M CT Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 

" __ ‘= 


so A की कक 


ou 
+. « 





गुन्नार मिडल 


चारा क विरुद्ध 


हिन्दी सम्पादन 
महेन्द्र भारद्वाज 





ग़ज़कमल प्रकाशन 
दिल्ली * पटना 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कर 
= 


tN 


Se Ce 
} आगत क्रमा चे a | 
; दिनाक BRASS प्‌ 
£ 


Hindi translatiOn of 
AGAINST THE STREAM 
Originally published by 
PANTHEON BOOKS 
New York. 

(© Gunnar Myrdal 


सत्य प्रकाशन, 

वी ]/6 राजौरी गाडन, नयी दिल्ली 
के लिए 

राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, 
8, नेताजी सुभाष मागं, नयी दिल्ली, 
द्वारा प्रकाशित 

हिन्दी संस्करण के सर्वाधिकार : सत्य प्रकाशक 
प्रथम हिन्दी संस्करण : जनवरी, 977 
मुल्य : रु० 28:00 

मुद्रकः : गजेन्द्र प्रिटिग प्रेस 

नवीन शाहदरा, दिल्ली 770032 


क, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भूमिका 


इस पुस्तक के लेखक को दो बड़े अनुसन्धान-कार्यों के बीच दो वर्ष का समय 
मिला। सन्‌ 970 की वसन्तु ऋतु में मैंने दि चॅलेंज आफ चल्डं पावर्टी! का 
लेखन पूरा किया, जिसमें एशियन डरमा? के नीति-सम्बन्धी निष्कषं और कम- 
विकसित देशों के लोगों के कष्टों सम्बन्धी मेरे और अध्ययनों का सार दिया गया: 
है । सन्‌ ।973 की शरद ऋतु में मुझे एन अमेरिकन डिलेमा रिविजिटेड : दि 
रेशियल ऋइसिस इन दि युनाइटेड स्टेट्स इन पसंपेक्टिव पर कार्य शुरू करना 
है । इस विषय पर मैं वर्षों से चिन्तन करता रहा हूं। बीच की अवधि में--जो 
अपेक्षाकृत आराम की अवधि थी - मैं कुछ विषयों पर सामान्य निबन्ध पढ्ने का 
लोभ संवरण नहीं कर पाया। इन विषयों का उन मामलों से सम्बन्ध था, जिनका 
मैंने इससे पहले अधिक गहराई से अध्ययन किया था । 

ये सब निवन्ध किसी विशेष श्रोतामण्डली के किसी विशेष प्रश्‍न के उत्तर 
में लिखे गये थे। उस समय मेरा इरादा इन्हें पुस्तकरूप में छपवाने का नहीं 
था । ये निवन्ध किसी निश्चित योजना के अनुसार नहीं लिखे गये थे और इनमें 
कुछ निश्चित विषयों का ही अनुशीलन नहीं हुआ था। इनमें से अधिकांश 
निबन्धों का स्वर व्यक्तिगत है, जो किसी भी ऐसी पुस्तक में असम्भावित होगा, 
जिसमें ऐसी समस्याओं पर विचार हुआ हो जिनका मैं अनुशीलन करता हूँ । इस 
बात को उस स्थिति में सम्भवतः अधिक आसानी से क्षमा किया जा सकता है, 
यदि मैं कहूं कि मैं सामान्य अर्थो में अपने संस्मरण लिखने के लिए कभी भी 
समय नहीं निकाल सकूंगा । जब मैं अपने जीवन पर दृष्टिपात करता हूं तो मुझे 
यह दिखायी पड़ता है क्रि मेरी दिलचस्पी उन समस्याओं में अधिक रही है, 
जिनसे मैं एक अध्ययनकर्ता के रूप में जूझा हूं न कि उन परिस्थितियों में जिनमें 
मैं रहा और न ही उन लोगों भें जिनसे मैं मिला। मैं इस पुस्तक को उन 
संस्मरणों के एवज में लिखी पुस्तक भी मान सकता हूं, जिन्हें मैं कभी नहीं 
लिखूँगा। 

, मैंने उक्त निबन्धों का कुछ सम्पादन किया है और विशेष रूप से पुनरावृत्ति 

को काट डालने की कोशिश की है। फिर भी कुछ पुनरावृत्ति है, जिससे किसी 
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निबन्ध-संग्रह में बचा नहीं जा सकता। मैं पाठकों को यह भी स्मरण दिलाना 
चाहँगा कि कुछ बातों को वार-वार कहने की आवश्यकता होती हा विशेषकर 
उस समय जब भिन्न सन्दभो में इनका उल्लेख हुआ हो और इन्हें भिन्न दृष्टि- 
कोणों से देखा गया हो। यही बात जेम्स ब्राइस ने स्वयं अपनी सफाई में कही 
थी । 
जव मैं अपने कार्य पर दृष्टिपात करता हूँ, तो मुझे यह लगता है कि मैने 
अत्यन्त व्यापक और विविधतापू्ण क्षेत्र में अपने प्रयासों को केन्द्रित किया है। 
पर इसके बावजूद जब मैं प्रायः अद्ध -शताब्दी में प्रकाशित अपनी रचनाओं पर 
नज़र डालता हूँ, तो मुझे एक आन्तरिक संगति दिखायी पड़ती है । ऐसा लगता 
है, मानो मैं एक बड़ी इमारत बना रहा हूँ, जिसमें प्रत्येक नयी मंजिल निचली 
मंजिल पर खड़ी है। इन अत्यन्त सामान्य निवन्धों में मैंने जिन सन्दर्भो का 
उल्लेख किया है-अथवा पाठक की रुचि पर आवश्यकता से अधिक भार डालने 
की आशंका के कारण मैंने चाहकर भी जिन सन्दर्भों का उल्लेख नहीं किया 
है--वे अनेक मामलों में मेरी एकदम आरम्भिक रचनाओं के हैं । 
यद्यपि यदा-कदा मेरे समक्ष ऐसे कारण आये, जिनको ध्यान में रखते हुए 
मैंने महत्त्वपूर्ण विषयों सम्बन्धी अपने विचारों तक में परिवर्तेन किया है, पर 
मैंने कभी यह आवश्यकता अनुभव नहीं की कि मैं एकदम नये सिरे से शुरुआत 
करू । उदाहरण के लिए, दि पालिटिकल एलिमेंट इन दि डेवेलप्मेंट ऑफ 
इकॉनॉमिक थ्योरी लिखने के वाद मैंने और आगे अध्ययन के वाद यह पाया कि 
इस पुस्तक में अभिव्यक्त यह विचार कि एक ठोस और 'निरपेक्ष' आथिक 
सिद्धान्त का अस्तित्व है, गलत है और केवल नीति-सम्बन्धी निष्कर्ष निकालने के 
लिए ही नहीं, बल्कि तथ्यों की स्थापना के लिए भी मूल्य-सम्बन्धी मान्यताओं 
की आवश्यकता होती है । पर इसके बावजूद इस पुस्तक के प्रमुख निष्कर्षो की 
वेधता समाप्त नहीं हुई। आरम्भिक युग से आथिक सिद्धान्त के शास्त्रीय विकास 
का विश्लेषण और समय के पूर्वाग्रहों ने इसे किस प्रकार विकृत बनाया, आज 
भी सही है। वस, मुझे केवल अपनी इन नयी अन्तदू ष्टियों का समावेश करना 
पड़ा कि आथिक सिद्धान्त कभी भी तटस्थ और, वस्तुनिष्ठ दृष्टि से, 'निरपेक्ष' 
नहीं हो सकता । 
मैंने प्रस्तुत पुस्तक के उप-शीषंक में 'निबन्धों को 'आलोचनात्मक' कहा 
है । निश्चय ही अर्थशास्त्र के समकालीन लेखन में व्याप्त अनेक दृष्टिकोणों और 
सिद्धान्तों के प्रति मेरी आलोचनात्मक दृष्टि है। मेरी अनेक आरम्भिक रचनाओं 
में भी तत्कालीन परम्परागत विज्ञता की आलोचना हुई है । इसके साथ ही मैं 
अत्यन्त गहनता से यह भी अनुभव करता हूँ कि मैं उसी महान परम्परा में काम 
कर रहा हूं, जिसका समारम्भ अठारहवीं शताब्दी में हुआ था । यह कथन 
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विरोधाभास पूर्ण नहीं है इस. बात का स्पष्टीकरण मैं अपनी .उस आरम्भिक 
पुस्तक में दे चुका हूँ; जिसका मैंने ऊपर उल्लेख किया है । 


अर्थशास्त्र के संस्थापक और नव-संस्थापक लेखकों की पहली पीढ़ी की तरह 
मैं विशेष रूप से यह मानता हूं कि अर्थशास्त्र उन अर्थों में एक नैतिक विज्ञान है, 
जिनका स्पष्टीकरण जॉन स्टुआटं मिल ने अपनी आरम्भिक रचना “राजनीतिक 
अर्थंशास्त्र' में दिया है। दो पीढ़ी पहले तक अर्थशास्त्र को राजनीतिक अर्थशास्त्र 
ही कहा जाता था। हमारे पूर्ववर्ती इस संकल्पना को आधार वनाकर आगे बढ़े 
कि ऐसे निरपेक्ष मूल्य हैं, जिनकी तथ्यों के अध्ययन और नीति-सम्बन्धी निष्कर्ष 
निकालने के लिए जानकारी प्राप्त की जा सकती है और जिन्हें इसका आधार 
वनाया जा सकता है । अर्थशास्त्र के नव-संस्थापक लेखकों की पहली पीढ़ी ने 
जिस "हितकारी सिद्धान्त' का विकास किया, उसका तकंसम्मत आधार 
उपयोगितावादी नेतिक दर्शन था, और स्वयं यह दर्शन सुखवादी साहचर्यवादी 
मनोविज्ञान पर आधारित था । 


आधुनिक प्रतिष्ठान अर्थशास्त्रियों ने आरम्भिक नव-संस्थापक लेखकों के 
हितकारी सिद्धान्त को जँसे-का-तँसा ग्रहण कर लिया है और इस वात को छिपाने 
और भूलाने का भरसक प्रयास किया है कि यह सिद्धान्त एक ऐसे नेतिक दर्शन 
पर आधारित है, जो अब मान्य नहीं रहा। इस प्रकार वे एक ऐसी वस्तु प्रस्तुत 
करने में सफल हुए हैं, जो नीतितर आथिक सिद्धान्त दिखायी पड़ती है, और 
अक्सर उन्होंने बंड़े गवं से इसे 'व्यावसीयिकता' कहा है। मैंने अपनी पुस्तक 
दि पालिटकल एलिमेंट इन दि डेबलप्मेंट ऑफ इकॉनॉमिक थ्योरी में इस 
आधुनिक हितकारी सिद्धान्त के सतहीपन और ताकिक असंगति को दर्शाया है 
और आगे चलकर एन अमेरिकन डिलेमा में यह स्पष्ट किया है कि समस्त 
आथिक अनुसन्धान में आरम्भ से अन्त तक मूल्य-सम्बर्‍्धी प्रकट मान्यताओं की 
आवश्यकता होती है । 

जब इसके बाद, अध्ययन के भनेक क्षेत्रों में मैंने इस अन्तदू ष्टि को व्यवहार 
में लाने का प्रयास किया और अपनी मूल्य-सम्बन्धी मान्यताओं का उल्लेख करने 
के अनुशासन के अन्तर्गत कार्य किया और इन मान्यतां के चुनाव का औचित्य 
दर्शाया, तो मैंने अर्थशास्त्र को एक नेतिक विज्ञान का स्वरूप पुनः प्रदान किया । 
इन मूल्य-सम्बन्धी मान्यताओं के आधार पर आशिक नीति के निष्कर्षो को 
तरकंसम्मत दृष्टि से निकाला जा सकता है और इन्हीं मान्यताओं के दृष्टिकोण 
से तथ्यों को परखा जा सकता है। 


अन्त में मैं आशा करता हूँ कि मेरे पाठक इस तकं के आधार पर मेरी 
स्पष्टवादी और निईन्द्व शैली को, जो मेरी एक पुरानी आदत बन चुकी है, बर्दाश्त 
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प्रगति विवाद के माध्यम से होती है और इस 
छिपाया जाना नहीं । 


--गुन्नार मिडंल 


कर लेंगे कि समाजविज्ञान की 
“विवाद को और प्रखर बनाया जाता चाहिए, 


अन्तर्राष्ट्रीय अथं शास्त्र अध्ययन संस्था 
-स्टॉकहोम विश्वविद्यालय 
जनवरी ]973 


'हिन्दी संस्करण की भूमिका 


मैं इस भूमिका के माध्यम से अपने मित्र महेन्द्र भारद्वाज के प्रति इस पुस्तक 
और दि चैलेंज ऑफ बल्डं पावर्टी के अनुवाद के लिए आभार प्रकट करना चाहता 
हू 
५ मुझे वस्तुतः इस बात की अत्यन्त प्रसन्नता है कि ये पुस्तक हिन्दी में उपलब्ध 
'हो गयी हैं और इनका उपयोग सरलता से उपलब्ध सन्दर्भ-सामग्री के रूप में 
किया जा सकता है। मैं भारत के अपने अनेक मित्रों को अपना अभिवादन ओर 
शुभकामनाएं भेजता हूं । 
गुन्नार मिडल 





अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र अध्ययन संस्था 
स्टॉकहोम विश्वविद्यालय 
जुलाई !976 
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: अध्याय : | 
अथशास्त्र के विकास के संकट और चक्र 


]. प्रतिष्ठान अर्थशास्त्र 


आथिक विज्ञान और इसके विकास की मेरी संकल्पना में एक निहित मान्यता 
यह है कि हर काल में ऐसे दृष्टिकोण और सिद्धान्त होते हैं, जो अपना प्रभाव 
जमा लेते हुँ, यद्यपि सदा भिन्न आचरण करनेवाले और यदा-कदा स्पष्टवादी 
विद्रोही भी होते हुँ । 
प्रभावशाली समूह से जुड़े लोग एक प्रतिष्ठान का निर्माण करते हैं। उनके 
लेखन को सम्मान प्राप्त होता है। वे (एक-दूसरे के उद्धरण देते हैं और अक्सर 
अन्य किसी के नहीं, विद्रोहियों के उद्धरण देने का तो प्रश्‍न ही नहीं उठता । 
यह उस स्थिति में होता है यदि ऐसे अर्थशास्त्री विद्यमान हों, जो प्रतिष्ठान 
अर्थंशास्त्रियों द्वारा समान रूप से मान्य दृष्टिकोणों और सिद्धान्तों के प्रति आमूल 
रूप से आपत्ति उठाने का साहस करते हों । इस प्रकार प्रतिष्ठान अर्थशास्त्री 
अपने चारों ओर रिक्तता और अलगाव का निर्माण कर लेते हैं, ओर अलगाव 
केवल समाज-विज्ञान की अन्य शाखाओं के प्रति ही नहीं होता। अपने समूह के 
भीतर कुछ अनुसन्धानकर्ता व्यापक प्रशंसा के आधार पर महत्त्वपूर्ण स्थान ग्रहण 
कर लेते हैं। पर हज़ारों मामूली साथी मनुसन्धानकर्ताओं को भी प्रतिष्ठान से 
सम्वद्ध हो जाने के कारण और इसकी परिधि के भीतर वफादारी से काम करने 
के कारण अच्छा दर्जा प्राप्त हो जाता है। वस्तुतः अन्य समाज-विज्ञानों के क्षेत्र में 
भी यही होता है, यद्यपि मेरा विशवास है कि अनुकरणवादी शक्तियाँ अर्थशास्त्र 
में विशेष रूप से प्रबल हैं । 
नवीनीकरण और मौलिकता को निश्चय ही प्रशंसा के भाव से देखा जाता 
है, पर यह तभी होता है जब इनका उद्देश्य प्रतिष्ठान द्वारा मान्य दृष्टिकोणों 
और सिद्धान्तों में कुछ जोड़ना और संशोधन करना हो। थोड़े-बहुत विवाद की 
भी गुंजाइश है, यदि इसमें मान्य दृष्टिकोणों और सिद्धान्तों की मूलभूत संरचना 
के प्रति आपत्ति न उठायी गयी हो । इससे भी अधिक सामान्य रूप से जिस बात 
से विद्वत्‌-संसार में ऊँचा दर्जा प्राप्त होता हैं और हमारे व्यवसाय की अनुसन्धान 
और शिक्षा-संस्थाओं में उच्च पद प्राप्त होते हैं तथा सरकारों, संगठनों तथा 
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व्यापारिक कम्पनियों को परामर्श देने के मागं प्रशस्त हो जाते हैं, वह यह है कि 
निर्धारित दायरे के भीतर ही काम किया जाये और इसे ही सजा।ने-सँवारने की 
दक्षता और अन्वेषण-क्षमता प्रदर्शित की जाये। इसके साथ ही भौतिक दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण पुरस्कार भी होते हैं, जो उक्त परम्परा को लागू करने में सहायक 
वनते हैं। कहावत है कि कोई भी निहित स्वार्थ गहराई से पेठे हुए विचारक्रमों 
और पूर्व निर्धारित संकल्पनाओं से अधिक प्रवल नहीं होते । 

प्रतिष्ठान अथंशास्त्र के भीतर सदा ऐसे सम्प्रदाय होते हैं, जिनका अनेक 
दृष्टियों से मतभेद रहता है। कभी-कभी इनका स्वरूप विभिन्न उप-विषयों का 
होता है। कुछ अध्ययनकर्ता अपने कार्य की दिशा को शुद्ध और सामान्य सिद्धान्त 
से भिन्न समस्याओं के अध्ययन की ओर निर्देशित करते हैं--उदाहरण के लिए 
आशिक इतिहास, व्यापार-प्रवन्ध, अथवा श्रम-वाज्ार में सम्बन्धों की स्थिति । 
एक-दूसरे के प्रति पारस्परिक रूप से मान्य दूरी बनाये रखकर, ये सम्प्रदाय 
अधिकांशतया एक-दूसरे के प्रति शान्ति बरतते हैं और एक-दूसरे को चुनौती नहीं 
देते । 

केन्द्रीय आथिक सिद्धान्त को परम्परागत रूप से सर्वोच्च सम्मान प्राप्त होता 
है, और अन्य उप-विषयों के क्षेत्र में काम करनेवाले लोग उस समय बड़े प्रसन्न 
होते हैं यदि कोई सम्पकं-सूत्र ढूँढ़ निकालने में उन्हें सफलता मिल जाये। जब 
उक्त आथिक सिद्धान्त की परिधि में काम करनेवाले अर्थशास्त्रयों में कोई 
असहमति होती है, और अक्सर वे यह असहमति प्रकट भी करते हैं, तो भी 
विचार का इतना अधिक समान आधार होता है कि उनके खेमे के भीतर कोई भी 
गम्भीर गड़बड़ नहीं हो सकती । असहमति उन्हें यह छिपाने में सहायता देती है 
कि वे लोग एक ही प्रतिष्ठान के सदस्य हैं। यह दृष्टिकोण उनके इस सामान्य 
बचकानेपन के समानान्तर है और उससे सम्बन्धित भी कि वे अपने-आपको इस 
बात से अनभिज्ञ रखते हैं कि उनका अनुसन्धान-कार्य सत्य के अन्वेषण से नहीं, 
बल्कि अन्य शक्तियों से प्रभावित है अर्थात वे पूर्वाग्रहों की गम्भीर समस्याओं 
से ग्रस्त हैं। ; 

« वर्तमान सन्दभं में मैं उस आनुषंगिक प्रकिया की समस्याओं पर और आगे 
विचार नहीं करू गा, जो प्रतिष्ठान अ्थंशास्त्र को एकता के सूत्र में बांधे रखती 
हैं भोर इसके प्रभुत्व को बनाये रखने में सहायक वनती हैं (देखिए अध्याय 3, 
अनुभाग 4 और 5) । मैं यहाँ स्वयं को केवल यह इंगित करने तक सीमित 
र्‌खूंगा कि इस प्रक्रिया के भीतर उन॑ हितों और पूर्वाग्रहों का कया महत्त्व हैं, 
जो सम्वन्धित समाज में सामाजिक, आथिक और राजनीतिक दृष्टि से प्रभाव- 
शाली हैँ। यह बात प्रत्येक प्रतिष्ठान के स्वरूप में निहित होती है कि वह अपने 
संकीर्ण समूह के वाहर से होनेवाली आलोचना की, जब तक सम्भव हो, उपेक्षां ¬ 
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करके पूरी ताकत से अपनी रक्षा करे; क्योंकि वह्‌ इसी प्रकार स्वयं को सत्य की 
कसौटी पर परखे जाने से बचा सकता है। | 
पर यदा-कदा अनुकरण सम्भव नहीं होता । ऐसे किसी संकट का अर्थ होता 
है, प्रतिष्ठान का अप्रतिष्ठान बन जाना--यह स्थिति उस समय. तक कायम. 
रहती है, जव तक कोई अन्य प्रतिष्ठान इसका स्थान ग्रहण नहीं कर लेता। 
इसका परिणाम एक ऐसा विकास होता है, जिसमें चक्रीय वनने की प्रवृत्ति निहित 
होती है। कोई संकट उत्पन्न हो और उसके समाधान के अनुरूप अनुसन्धान- 
सम्बन्धी दृष्टिकोणों में परिवर्तन हो; हमारे विज्ञान में सामान्यतया ऐसा सीधा- 
सादा स्वायत्त विकास नहीं होता, वल्कि हम जिस समाज का अध्ययन कर रहेः 
हैं और जिसमें भागीदारों के रूप में रहते हैं, उसमें सक्रिय परिवर्तन की वाह्य 
शक्तियों के कारण होता है । , Me 


2. केन्जप्रेरित कन्ति 


इस प्रकार तथाकथित केन्जप्रेरित क्रान्ति मेरी राय में एक पुस्तक और इसकेः 
प्रकाशन के वाद अन्य अनेक पुस्तकों और लेखों की भरमार:के कारण नहीं हुई 
थी । अनुकरण न करनेवाली ये साहित्यिक अभिव्यक्तियां, जो. आथिक विज्ञान के 
विकास में संकट के रूप में दिखायी पड़ने लगी थीं, स्वतः. समाज में होनेवाले: 
आथिक ओर राजनीतिक परिवतंनों के परिणामस्वरूप मुख्यतया हुई थीं। और. 
कम-से-कम यह तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इन परिवर्तनों : केः 
कारण ही इनका महत्त्व बढ़ा था। ये परिवर्तन थे : तीसरे और चौथे दशक के 
आरम्भिक वर्षो में अत्यधिक ऊँची और लगातार कायम वेरोज्जगारी-सहित ब्रिठेनः 
की दुर्भाग्यपूर्ण आथिक स्थिति, तथा चोथे दशक के, आरम्भ से संयुक्त राज्यः 
अमरीका में महामन्दी और इसके साथ ही इत देशों में श्रम-त्राज़ार के संगठनों; 
और राजनीतिक सत्ता के ढांचे में परिवर्तत की निरन्तर जारी प्रवृत्तियों का: 
लगभग इसी समय परिपाक, जिसके परिणामस्वरूप सामान्यतया श्रमिकों और 
निचले आयवो के लोगों का प्रभाव बढ़ा । ह 

यद्यपि हममें से अपेक्षाकृत कम उम्र के लोग आज इस बात को सम्भवतः 
पूरी तरह नहीं समझ पायेगे, विशेषकर इस कारण से कि अनेक अधिक उम्र के 
अरथशास्त्रियों की दिलचस्पी इसकी लीपा-पोती करने में रही है। अमरीका में: 
महामन्दी से पहले अरथंशास्त्री सचमुच 'से' के समग्र पूति भौर माँग की समानता: 
अथवा यहाँ तक कि एकरूपता के नियम में विश्वास करते थे मुझे स्मरण है किः 
तीसरे दशक के अन्तिम वर्षो में एक बार मैंने किस प्रकार अपने से उम्र में बड़ेः 
अपने एक अमरीकी मित्र और सहयोगी को यह दशानि का घण्टों तक असफल 
प्रयास किया कि पूर्ति और माँग का भिन्न होना किस प्रकार सम्भव है। मेरे ये 
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अमरीकी सहयोगी अर्थंशास्त्तयों के एक संस्थापित वर्ग के बहुत सम्मानित और 
विशिष्ट सदस्य थे । 
व्यावहारिक लोगों ने (जो आथिक सिद्धान्त में निष्णात नहीं थे---और 
इनमें केवल सनकी लोग ही नहीं थे) वस्तुतः कभी भी 'से' के नियम पर विश्वास 
नहीं किया था अथवा यह भी कहा जा सकता है कि उन्होंने इसे कभी समझा ही 
नहीं था । यह स्थिति लगभग वैसी ही थी कि जब मेरी सबसे छोटी पुत्री स्कूल 
जाने लगी और एक दिन घर वापस लौटकर हमसे बोली कि स्कूल में केवल 
अध्यापिका को ही यह मालूम नहीं है कि बच्चे कंसे पेदा होते हैं। प्रत्येक संसद 
में विभिन्‍न राजनीतिक पार्टियों के सदस्य यह माँग कर रहे थे कि जव श्रम की 
माँग में कमी होती है तो मजदूरों को सावंजनिक उद्यमों में काम दिया जाना 
चाहिए। और ऐसे अनेक व्यापारी भी थे जो इस राय से सहमत थे। लेकिन 
विरासत में प्राप्त और उस समय तक प्रचलित सिद्धान्त यह था कि वेरोजगारी 
का समाधान मजदूरी घटाकर किया जाना चाहिए, श्रम-वाज़ार में अथवा 
वस्तुओं और सेवाओं के बाज़ार में नीति-सम्बन्धी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप द्वारा श्रम की 
साँग बढ़ाकर नहीं । [ 
अथंशास्त्रियों के 'से' के नियम से चिपके रहने की तुलना वस्तुतः उस समय 
के संस्थापित अर्थशास्त्र की व्यापार में हस्तक्षप न करनेवाली अवन्ध नीति के 
प्रति नीति-सम्बन्धी रुझान से की जा सकती है । स्वयं यह रुझान उन हितों और 
पूर्वाग्रहों के अनुरूप थी, जो राजनीतिक दृष्टि से उनके समाजों पर छाये हुए थे। 
चोथे दशक में संयुक्त राज्य अमरीका में जो मन्दी आयी थी और संस्थागत 
तथा राजनीतिक परिस्थितियों में जो परिवर्तन हुए थे, उनके अन्तर्गत केन्जप्रेरित 
क्रान्ति को परिवर्तित नीति-सम्बन्धी रझानों की सेद्वान्तिक ताकिकता और 
चित्य के रूप में आना ही था,  जेसाकि इससे पहले संकटग्रस्त ब्रिटेन में 
हुआ था । 
यह मुख्यतया ब्रिटिश-अमरीकी घटना थी । स्वीडन में, जहाँ हम लोग नुट 
` बिकसेल की परम्परा में बड़े हुए थे, केन्ज़ की रचनाओं को एक परिचित विचार- 
क्रम के अनुसार लिखी.गयी दिलचस्प और महत्त्वपूर्ण रचनाओं के रूप में पढ़ा 
जाता था। लेकिन इन्हें एक क्रान्तिकारी अन्वेषण के रूप में नहीं देखा जाता था, 
उदाहरण के लिए हमें इस वात पर अत्यन्त आश्चर्य था कि पीगो को यहाँ तक 
पहुंचने में बीस वर्ष का समय लगा । 
पिछली शताब्दी की समाप्ति के आसपास विकसेल की अपनी युगप्रवतंक 
रचनाएँ प्रकाशित हुई थीं । उस समय स्वीडन श्रमिकों के राजनीतिक प्रभाव की 
दृष्टि से एंग्लो-सेक्सन देशों से आगे नहीं था, वल्कि इसके विपरीत इस क्षेत्र में 
पिछड़ा हुआ था। पहले महायुद्ध के वाद तक वयस्क मताधिकार प्राप्त नहीं हुआ 
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था । विकसेल ने अपनी रचनाएँ उन परिस्थितियों में नहीं लिखी थीं, जिन्हें उस 
समय असाधारण रूप से ऊँची वेरोज्जगारी की परिस्थितियां समझा जाता था। 
बड़े स्पष्ट शब्दों में 'से' के नियम की आलोचना और उस आलोचना में बिल्कुल 
नयी विचारधारा का सूत्रपात करते समय उन्होंने अपने तको को वेरोज़गारी 
` पर आधारित नहीं किया था । > 

इससे यह प्रकट होता है कि विज्ञान यदा-कदा समाज में व्याप्त परिस्थितियों 
से अप्रभावित महत्त्वपूर्ण योगदान को भी सम्भव बनाता है, यद्यपि यह अक्सर 
नहीं होता । पर काफी लम्बे असे तक विकसेल का (केन्ज के प्रतिपादन से पहले 
का) नया सँद्धान्तिक दृष्टिकोण स्वीडन के कुछ अर्थशास्त्रयों के मध्य एकाकी 
जीवनयापन करता रहा और इसका नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस वीच 
स्वीडन में भी मन्दी आयी और राजनीतिक व्यवस्था का लोकतन्त्रीकरण हुआ। 
इनके परिणामस्वरूप विकसेल का परम्परा के विपरीत सिद्धान्त संगत वन 
गया--मुख्यतया हमारे पेशे के कमउम्न सदस्यों में, जबकि हमारे अधिक उम्र 
वाले सहयोगी पुरानपन्थी तरीके से पिटी-पिटायी लीक पर चलते रहे । पर 
विकसेल के सिद्धान्त के अस्तित्व ने हम स्वीडनवासी अर्थशास्त्रियों के लिए यह 
सम्भव बना दिया कि हम अपने एंग्लो-सँक्सन सहयोगियों से पहले नया सिद्धान्त 
प्रस्तुत कर और नीति के लिए मागदशक सिद्धान्त निर्धारित करें । 


3. अमरीकी संस्थावाद 


भव मैं अर्थशास्त्र के विकास के एक ऐसे चक्र पर विचार करना चाहूँगा, 
जिसे मैं तथाकथित केन्जप्रेरित क्रान्ति के स्तर से अधिक गहन स्तर की वस्तु 
समझता हूँ । जव मेरी पत्नी आलवा मिडल और मैं तीसरे दशक के अन्त में 
रॉकफेलर वृत्ति (फेलोशिप) पर एक वषं के लिए पहली बार अमरीका पहुँचे 
तो 'भविष्य की हवा” का रुख संस्थानिक अर्थशास्त्र की ओर था । यह उस 
जमाने में नया अर्थशास्त्र था, और मुझे याद है कि एक निबन्ध-संग्रह का नाम 
भी यही रखा गया था।-इस दृष्टिकोण को तीन महान अमरीकी अथंशास्त्रियों 
के विचारों के अनुरूप माना गया था । ये अर्थशास्त्री थे बेबलेन, कामन्सःऔर 
मिचेल। कामन्स और मिचेल उस समय भी जीवित और सक्रिय थे। (मैंने उस 
समय कहा था कि इस नये सम्प्रदाय की आनुवंशिकता का यह अत्यन्त संकीर्ण 
और प्रान्तीय विवरण है । सामान्यतया यह कहा जा सकता है कि एक विशाल 
देश के समान प्रान्तीय देश दूसरा नहीं हो सकता ।) 

इस आन्दोलन में मिचेल के नेतृत्व में कोलम्बिया विश्वविद्यालय वही 
भूमिका निभा रहा था, जो आगे चलकर केस्जप्रेरित क्रान्ति में आल्विन हानसेन.. 
के नेतृत्व में हारवडं विश्वविद्यालय. ने निभायी। उस समय मैं अर्थशास्त्र को. 
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यह नयी दिशा देने का कट्टर आलोचक था। एक अर्थशास्त्र के रूप में मैं स्वयं 
अपने व्यक्तिगत विकास के 'सैद्धान्तिक' चरण से गुज्जर रहा था। अर्थमिति 
संस्था की स्थापना से भी मेरा कुछ सम्बन्ध था। इस संस्था का गठन सस्भा- 
वादियों की बांढ़ को रोकने के लिए एक सुरक्षात्मक व्यवस्था के रूप में किया 
गया था। न 
: उस समय तक मेरी रचनाएँ महान नवसंस्थापक लेखकों की परम्परा में 
ही थीं। मैंने नवसंस्थापित अर्थशास्त्र के और आगे विकास के लिए वालरास 
माडलः में भावी सम्भावनाओं के अनुरूप परिवर्तन-परिवर्धन किये थे। यह भी 
सच है कि मैंने "हेतकारी' सिद्धान्त और आथिक सिद्धान्त के संस्थापित ढाँचे 
में 'तुष्टिगुण' की संकल्पना और इसके समस्त पलायनवादी पर्यायों-जँसे वेदान्ती 
तत्त्वों का समावेश करने कां डटकर विरोध किया था । 

ऐसी अन्तर्भूत आलोचना के प्रति संस्थावादियों में कोई दिलचस्पी उत्पन्न 
नहीं हुई। ये लोग 'पॉलिटिकल एलीमेण्ट इन दि डेवलपमेण्ट आफ इकॉनॉमिक 
{थिमरी' के अस्तित्व के बारे में और भी अधिक बेखंबर थे, जिसका प्रकाशन उन्हीं 
दिनों हुआ था ।१ (मुझे सन्‌ !929 की शरदऋतु में मिचेल से अपने एक लम्बे 
वार्तालाप का स्मरण 'है। उन्होंने अर्थशास्त्र के इतिहास का गहन अध्ययन 
किया था और उन दिनों कोलम्बिया विश्वविद्यालय में इस विषय पर एक 
पाठ्यक्रम चला रहे थे | उन्हें अपना दृष्टिकोण समझाने में असफल रहने पर में 
बहुत व्यग्र हो उठा था ।) 

पर तीसरे दशक के अन्तिम वर्षों में संस्थानिक दृष्टिकोण की दिशा में 
साहसपूणं प्रवृत्ति का संयुक्त राज्य अमरीका में कुछ समय तक अस्तित्व रहा । 
मैं समझता हूँ कि इस' दृष्टिकोण के जन्म लेते ही समाप्त हो जाने का कारण . 
विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी थी। इस प्रबल संकट के समक्ष 'सेद्धान्तिक' सम्प्रदाय 
के हम अर्थंशास्त्रियों ने, जो सरलीकृत आथिक समष्टिभाव के नमूनों की 
शब्दावली में तकं देने के आदी थे, यह अनुभव किया -कि मानो स्थिति का 
नियन्त्रण पुरी तरह हमारे हाथ में आ गया है। दूसरी ओर संस्थावादी उलझन 
में फंसे हुए थे । यह वह दौर था, जिसमें केन्जप्रेरित कान्ति के प्रवाह में बहने- 
वाले अर्थशास्त्रियों ने समय की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने संद्धान्तिक नमूनों 
में फेर-बदल किया था'। इसके परिणामस्वरूप हमारे 'संद्धान्तिक' दृष्टिकोण 
की विजय और अंधिक व्यापक हो गयी । [ 

स्पष्ट रूप से वणित मूल्य-सम्बन्धी मान्यताओं के आंधार पर काये करने 
की अतिरिक्त कठिनाई भी मन्दी कें ही कारण बहुत आसान बन गयी। मूल्य- 
सम्वन्धी समस्या पर अपने कार्य में मैंने यह स्पष्ट रूप से देखा था कि संगति, 
महत्त्व, सम्भाव्यता ओर तर्कनापंरक एकरूपता की दृष्टि से परखी हुई मूल्य- 
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सम्बन्धी मान्यताएँ आवश्यक होती हैं। उक्त मन्दी वर्तमान विश्वव्यापी 
वेरोज़गारी-सहित स्फीति' की तुलना में सैद्धान्तिक अनुशीलन की दृष्टि से 
कहीं आसान थी। वतमान '“बेरोज़गारी-सहित स्फीति' में उच्च अथवा निरन्तर 
बढ़ती हुई बेरोजगारी मुद्रा-स्फीति के साथ मौजूद है, अवस्फीति के साथ नहीं 
(देखिए : अगला अध्याय) । 

नीति-सम्बन्धी लक्ष्यों का अभिसरण हुआ । क स्वीडन में, जहाँ मैं चोथे 
दशक के आरम्भिक वर्षों में काम कर रहा था, सवका ध्यान अवरुफीति को रोकने 
और दामों में फिर वृद्धि कराने पर केन्द्रित था ताकि लाभपूर्ण व्यापार, अधिक 
पूंजी-निवेश और अधिक पूर्ण रोजगार सम्भव हो सके। यह मुद्रा के अवमूल्यन, 
बड़े पेमाने पर सार्वजनिक पूजी-निवेश और बजट में कुछ असन्तुलन रखकर 
किया जा सकता था। इस नीति की तकंसम्मतता प्रकट करने के लिए एक 
सिद्धान्त की आवश्यकता थी और स्वीडन के हम युवा अर्थशास्त्री नुट विकसेल 
की रचनाओं के माध्यम से मुद्रा-सन्तुलन*से असम्बन्धित संचयी प्रक्रियाओं के 
वारे में पहले से ही तयार थे। यह हमारे लिए एक परम्परा बन चुकी थी। यह 
वह समय था जव एरिक लिनढाल, बेरटिल ओहलिन और मैंने मुद्रा-सम्बन्धी 
समस्याओं का अध्ययन शुरू किया और इस प्रकार मैं एक ऐसे युग से सम्वन्धित 
रहा, जिसे प्रोफेसर जी० एल० एस० शंकल ने दि ईयस ऑफ हाई थ्योरी* का _ 
नाम दिया । मुख्यतया परिस्थितियों के कारण सन्‌ 93 में मुद्रा का अवसूल्य 
हमारे ऊपर थोपा गया और यह नीति का अंग नहीं था, व्यापार की शते स्वीडन 
के लिए लाभकारी सिद्ध हुई और निर्यात त्तेजी से बढ़ा । लेकिन कुछ सीमा तक 
आथिक नीति के कारण, जिसका मार्गदर्शन हमारे सिद्धान्त ने किया था, स्वीडन 
933 के बड़े पेमाने पर मजदूरों के झगड़े के बावजूद मन्दी के गतं से अपेक्षाकृत 
तेजी से बाहर निकल आया । जनवरी ।933 के बजट के परिशिष्ट में मैंने एक 
विस्तारवादी नीति का संद्धान्तिक औचित्य जिस शब्दावली में दिया हूँ, उसे 
आज आप केन्ज़वादी कहेंगे । 

मैं यह भी कहना चाहुँगा कि उस समय स्वीडन द्वारा अंगीकार यह नयी 
नीति मुख्यतया उस सिद्धान्त की दृष्टि से दिलचस्प थी, जिसका हमने प्रतिपादन 
किया था और जिसे सरकार की नीति के सिद्धान्त के रूप में स्वीकार किया गया 
था । इस सिद्धान्त को पर्याप्त सक्रियता से लाग्‌ नहीं किया गया--उदाहरण के 
लिए जिस वास्तविक विस्तारवादी वित्त-नीति को लागू किया गया, वह बेहद 
नरम थी । 


4, समानता का प्रशन | 
लेकिन मैं और समस्याओं के अध्ययने में लग गया, जहाँ मेरा सँद्धान्तिके 
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अध्ययन मेरे लिए कम उपयोगी था। स्वीडन में राजनीतिक वातावरण सें प्रायः 
आमूल परिवर्तन हो गया था, और इसके प्रति व्यक्तिगत रूप से मेरी पूरी 
सहानुभूति थी। सन्‌ 932 में एक मजदूर सरकार निर्वाचित हुई और यह्‌ 
सरकार हमारे पुरातनपन्थी देश में चालीस वषं तक सत्तारूढ़ रही, यद्यपि हर 
दूसरे वर्ष चुनाव होते थे और इसे दूसरे महायुद्ध के विनाशकारी प्रभावों का भी 
सामना करना पड़ा था । 

उस समय स्वीडन में समानतावादी सामाजिक सुधारों का प्रवल अन्वेषण 
हो रहा था। आल्वा मिडल और मैंने ।934 में जनसंख्या और परिवार-सम्वन्धी 
नीति पर एक पुस्तक लिखी।' इसके प्रकाशन के परिणामस्वरूप स्के डिनेविया 
के सब देशों में और ब्रिटेन में शाही जनसंख्या आयोगों की स्थापना हुई। स्वीडन 
में तो इसके कारण समाजसुधार के एक युग का समारम्भ हो गया । ये सुधार 
बच्चों और परिवारों की भलाई पर विधिवत केन्द्रित थे । 

मेरे कार्य के इस नये चरण की एक प्रमुख स्थापना यह थी कि सुयोजित 
समानतावादी सुधार निरोधक और निवारक होगे और इस कारण से उत्पादक 
भी । स्वीडन में चालीस वषं तक सामाजिक सुधारों की निरन्तर तेज होती गयी 
गति के परिणामस्वरूप आर्थिक विकास और प्रगति में रुकावट नहीं आयी, 
जिसकी ,वयोवृद्ध अर्थशास्त्री निरन्तर चेतावनी देते आ रहे थे, बल्कि इसके 
विपरीत स्वीडन में ये चालीस वर्ष 'आरथिक' दृष्टि से भी अत्यन्त विशिष्ट 
सफलता के वषं सिद्ध हुए हैं । इस तथ्य ने आज इस बात की व्यावहारिक पुष्टि 
प्रस्तुत कर दी है कि हम सही थे, यद्यपि इस घटनाक्रम के पीछे अन्य शक्तियाँ 
भी काम कर रही थीं। यदि पिछले कुछ वर्षो में आथिक विकास में ठहराव की 
प्रवृत्ति दिखायी पड़ी है, तो भी यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह 
सामाजिक सुधार की नीति के परिणामस्वरूप नहीं हुआ है, बल्कि इस तथ्य के 
कारण कि 'बेरोज्जगारी-सहित स्फीति' की प्रवृत्ति अब स्वीडन में भी पहुँच 
गयी है । | 
इस युग के आरम्भ में स्वीडन के नगरों में आधे से अधिक परिवार दो 
कम रोंवाले अथवा इससे भी छोटे घरों में रह रहे थे, यद्यपि हमारे यहाँ अमरीकी 
अर्थो में गन्दी बस्तियाँ नहीं थीं। उस समय भी हमारे राष्ट्र में ऐसे समूह थे, जो 
अपनी निर्धनता के कारण पुरा पौष्टिक आहार नहीं जुटा पाते थे; * स्कूल-प्रणाली 
ऐसी थी कि जनसामान्य को अपर्याप्त प्राथमिक शिक्षा ही प्राप्त हो पाती थी; 
स्वास्थ्य-सम्वन्धी संरक्षण और चिकित्सा-सुविधा हर आयवगं के लोगों को मुक्त 
रूप से उपलब्ध नहीं थी । सामाजिक और आथिक व्यवस्था में इन कमियों के 
बावजूद स्वीडन में उस समय आय और सम्पत्ति पर प्रत्यक्ष कर उससे कहीं कम 
थे, जितने आज संयुक्त राज्य अमरीका में हैं। - 
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इस प्रकार समानता के प्रश्‍न पर मेरा काम सबसे पहले स्वीडन में शुरू 
हुआ। और उसके बाद 938 से संयुक्त राज्य अमरीका में--मेरी पुस्तक 
अमेरिकन डिलेमा नीग्रो लोगों का अध्ययन नहीं थी, बल्कि सर्वाधिक अलाभग्रस्त 
समूह की दृष्टि से अमरीकी समाज का अध्ययन थी-और पिछले दो दशकों 
में संसार-भर में मेरा यह अध्ययन शुरू हुआ और मैं निरन्तर अपने अनुसन्धान- 
काये को अधिक निश्चित रूप से कम-विकसित देशों के निर्धनता से ग्रस्त विशाल 
जनसमुदायों पर केन्द्रित करता रहा । 

परम्परागत आर्थिक सिद्धान्त में जॉन स्टुआटं मिल के समय से अधिक 
प्रकट रूप से दो प्रकार की समस्याओं के मध्य स्पष्ट भेद किया गया है: (विनि- 
मय सहित) उत्पादन की समस्याएं और वितरण की समस्याएं । जैसाकि में 
अपने 'सँद्धान्तिक' दौर में दर्शा चुका हूँ, जिन उद्देश्यों से इसका उपयोग किया 
गया, उन उद्देश्यों की दृष्टि से यह भेद अथवा अन्तर असंगत है, क्योंकि उत्पादन 
और वितरण एक ही समष्टिभाव-प्रणाली के भीतर एक-दूसरे से सम्बन्धित रहते 
हैं (अध्याय 8, अनुभाग 5 और 6) । 

इतना ही नहीं, मिल के समय से, अर्थशासित्रियों ने इस अन्तर का उपयोग 
वितरण की समस्याओं से बच निकलने के साधन के रूप में किया और केवल 
उत्पादन की समस्याओं पर ही अपना ध्यान केन्द्रित किया । अक्सर उन्होंने 
वितरण के सम्बन्ध में एक सामान्य शतं का उल्लेख किया और वितरण को 
मौद्रिक आय का एक सीधा-सादा मामला बताया । इससे आथिक सिद्धान्त में एक 
पूर्वाग्रह प्रतिबिम्बित हुआ, जो आज भी हमारे साथ है । कम-विकसित देशों से 
सम्बन्धित अनुसन्धान में भी यह वर्तमान है, और यह्‌ दृष्टिकोण प्रकट करता है 
कि आथिक उन्नति की दृष्टि से समानतावादी सुधार निश्चित रूप से महँगे पड़ते 
हैं और ये किसी भी रूप में उत्पादक तो हैं ही नहीं । इस विचार के वारे में 
निरन्तर काल्पनिक आधार पर तकं जारी रहा है। विकसित देशों तक के सम्बन्ध 
में नाममात्र के अनुभवजन्य प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं। आय के वितरण में 
परिवर्तन का वचत, श्रम के उत्पादन और कार्यकुशलता पर क्या प्रभाव पड़ता है, 
ऐसे सीधे-सादे 'आथिक' पारस्परिक सम्बन्धों तक के बारे में अनुभवजन्य प्रमाण 
प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । 

समानता के प्रश्न को निरन्तर पृष्ठभूमि में रखा गया । इस बात का स्वत: 
इस तथ्य से सम्बन्ध है कि जैसे ही वितरण पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है, 
'आथिक' शब्दावली में वणित वह सामान्य सिद्धान्त, जो हमारे लिए महामन्दी 
के दौर में सन्तुलन मौर विकास की समस्याओं का अनुशीलन करने में इतना 
अधिक सहायक बना, अपर्याप्त दिखायी पड़ने लगता है। इस विश्लेषण में समस्त 
'नैर-आ्थिक ' कारकों--सामाजिंक, राजनीतिक और आथिक संरचना, संस्थाओं 
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और दृष्टिकोणों, वस्तुतः समस्त अन्तर्व॑यक्तिक सम्बन्धों को शामिल करना होगा । 


5. फिर दिशापरिवतँन 
मुझे जिन समस्याओं का अनुशीलन करना पड़ा, उनके माध्यम से मैं संस्था- 
'वादी अर्थशास्त्री वन गया, जबकि अपनी युवास्था में मैं अत्यन्त उत्साही 'सेड्धा- 
न्तिक' अथंशास्त्रियों में था । जँसाकि मैं पहले कह चुका हूँ, यह रुचिपरिवतंन मेरे 
देश के राजनीतिक घटनाक्रम पर आधारित था। यहीं एक बार फिर, जेसाकि 
पहले केन्जप्रेरित क्रान्ति के सम्बन्ध में हुआ था, हम लोग हुरावल में थे, विशेष- 
कर संयुक्त राज्य अमरीका की तुलना में | 
और एक वार फिर मैं संयुक्त राज्य अमरीका और अन्य विकसित देशों 
मेतथा अधिकांशतया कम-विकसित और यहाँ तक कि कम्युनिस्ट देशों में 
भी--हो रहे अथंशास्त्रीय विकास से भिन्न दिशा में आगे बढ़ रहा था । यद्यपि 
तीसरे दशक में कुछ समय के सिए विकसित देशों में संस्थांवाद का विकास हुआ 
था। .'आथिक' कारकों की शब्दावली में सर्वोच्च प्रतिष्ठा अव और अधिक 
गृह्य संद्धान्तिक प्रतिपादनों को प्राप्त हो रही थी, जिनमें थोथे 'हितकारी 
सिद्धान्त' को कायम रखा जा रहा था। मैंःविद्रोही ही बना रहा, यद्यपि मेरा 
ऐसा कोई इरादा नहीं था। इस प्रकार मैं सामान्य से भिन्न ही नहीं, वस्तुतः 
विपरीत चक्र का अनुसरण करने लगा 
अर्थशास्त्र का विकास चक्रीय होता है--इसे संकल्पना से वस्तुतः यह वात 
प्रकट होती है कि जो व्यक्ति प्रमुख प्रवृत्ति का अनुसरण नहीं करता, उससे 
अलग हटकर चलता है, उसे या तो एक ऐसा पिछड़ा हुआ व्यक्ति समझा जा 
सकता है जो कदम-से-कदम मिलाकर आगे बढ़ने में सफल नहीं हुआ, अथवा एक 
' ऐसा व्यक्ति जो अपने समय से आगे है और उस दिशा की ओर इंगित कर रहा 
है, जिसमें घटनाप्रवाह आगे बढ़ेगा । यदि मैं कहूं कि मेरा प्रवल विश्वास दूसरी 
वात में है तो सम्भवतः इससे किसी भी व्यक्ति को आश्चर्य नहीं होगा। इससे 
* भी अधिक सटीक रूप से मेरा यह विश्वास है कि हम आथिक विज्ञान को वहुत 
तेज़ी से संस्थानिक दिशा में आगे बढ़ते हुए देखेंगे; और वह अधिकांश लेखन, 
जिसकी आज सर्वाधिक परिष्कृत सिद्धान्त बताकर प्रशंसा की जाती है, अतीत 
पर दृष्टिपात करते हुए उसे: सतहीपन और असंगति के क्षेत्र में एक अस्थायी 
विपथन बताया जायेगा । | 
वस्तुतः, मेरा विश्वास है कि अगले दस अथवा पन्द्रह वर्षों में हमारे 
अनुसन्धान-प्रयासों की दिशा आमूल रूप से संस्थानिक अर्थशास्त्र की ओर मुड़ 
जायेगी । इसका बुनियादी कारण संयुक्त राज्य और पूरे संसार में समानता के 
भरशत के राजनीतिक महत्त्व में वृद्धि है। इस प्रश्‍न. का समाधान संकीणं रूप से 
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संकलित आर्थिक शब्दावली में नहीं ढूँडा जा सकता। ,तकना के स्तर पर 


प्रतिष्ठान अर्थशास्त्र की आलोचना मैं इस कारण से करता हूँ कि यद्यपि यह 
कठोर, सूक्ष्म और गहन तकं करने का स्वांग रचता है, पर अक्सर निहित मान्य 
ताओं और संकल्पनाओं के प्रति विधिवत उदासीनता बरती जाती है, जो अक्सर 
न तो तकं की दृष्टि से खरे उतरते हैं और न ही यथार्थ की.दृष्टि से पर्याप्त । 


6. कम-विकसित देशों में 


'कम-विक सित देशों के विकास की समस्याओं के अध्ययन के सम्बन्ध में मेरा 
यह विश्वास है कि हमने इन समस्याओं का उचित रूप से अनुशीलन नहीं किया 
है; जवकि इन समस्याओं के अध्ययन में हमारे अनुसन्धान-साधनों का वड़ा 
हिस्सा लग रहा है। (मैं इस पर अध्याय 5 और 6 में अधिक गहराई से विचार 
करूँगा और इस पुस्तक के अन्य कई अध्यायों में भी इन समस्याओं का उल्लेख 
होगा ।) विशेषकर हम लोग कम-विकसित देशों में आमूल परिवतनवादी समा- 
नतावादी सुधारों की आवश्यकता में दिलचस्पी लेने से बचते रहे हैं। मैंने अपने 
अध्ययनों के परिणामस्वरूप यह पाया है. कि ये सुधार उत्पादकता बढ़ाकर तेज 
और संयत विकास के लिए आवश्यक हैं । 

आजकल हमं संक्रमण-क्राल से गुजर रहे हैं। में इस क्षेत्र में अपने कार्य के 
भविष्य के प्रति आशावान हूँ । जैसाकि मैं कहा करता था, तथ्य दुलत्ती झाड़ते 
हैं--चाहे देर से ही सही--जव इन्हें अपर्याप्त श्रेणियों का चश्मा चढ़ाकर देखा 
जाता है । इस मामले में विकसित देशों में 'आथिक' कारकों के प्रभाव के हमारे 
विश्लेषण को आधार बनाकर काम करने का उल्लेख किया जा सकता है। नया 
दुष्टिकोण संस्थावादी होगा, जिसमें समानता के प्रश्‍न पर विशेष ध्यान दिया 
जायेगा और सामाजिक तथा आथिक स्तरीकरण, संस्थाओं और लोगों के दृष्टि- 
कोण में निहित राजनीतिक शक्तियों और रहन-सहन के अत्यन्त नीचे स्तर के 
रहते खपत के उत्पादकता पर प्रभाव को भी उचित स्थान मिलेगा । 


7. विकसित देशों में 


इसी प्रकार, विकसित देशों के आथिक विकास के विश्लेषण के सम्बन्ध में 
भी मेरा विश्वास है कि हम आथिक अनुसन्धान के एक युग के अन्तिम चरण में 
पहुँच गये हैं, और अमरीकी अर्थशास्त्र संघ की बैठक में पढ़े गये कुछ लेखों और 
विचार-विमर्श में मैंने आसन्त विरेचन के लक्षण देखे हैं और वहाँ इस वात का उल्लेख 
भी किया है। हमारे निरन्तर जटिल होते जा. रहे समाजों में बाजारों ओर समग्र 
योगों की शब्दावली में हमें अपने विज्ञान से विरासत में प्राप्त श्रेणियाँ उस यथार्थ 
की दृष्टि से निरन्तर अधिकाधिक अपर्याप्त सिद्ध हो रही हैं, जिसका हम अध्ययन 
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कर रहे हैं। अत्यधिक बड़ी-बड़ी कम्पनियों के महत्त्व में वृद्धि, जिनमें से अनेक 
वहुदेशीय कम्पनियाँ हैं और जिनकी प्रवृत्ति सबकुछ आत्मसात कर लेने की है, 
श्रम-बाज्ञार के अलावा, अन्य संगठनों का विकास और शक्तिशाली बनना, 
विशेष रूप से व्यवस्थित कीमतें आदि हमारे इन समाजों की विशिष्टताए हैं । 
यह निश्चय है कि समानता का प्रश्न सर्वोच्च राजनीतिक महत्त्व ग्रहण 
करेगा । इस वात के प्रति सामान्य लोग सजग. होने लगे हैं कि यह बात गरीब 
और अमीर देशों के सम्बन्धो के वारे में भी सच है। पर विभिन्‍न विकसित देशों 
की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के सन्दभं में भी समानता के प्रश्‍न का महत्त्व बढ़ 
रहा है। यह कल्पना नहीं की जा सकती कि संयुक्त राज्य अमरीका में गन्दी 
बस्तियों की विशाल समस्याएं 'आथिक विकास” से ही अन्तर्धान हो जायेंगी । 
योग्य प्रेक्षक अव सामान्यतया यह समझने लगे हैं कि इन समस्याओं के परिणाम 
स्वरूप आमूल परिवर्तनवादी नीति के हस्तक्षेप की माँग उत्पन्न होती है। इसी 
प्रकार यह भी समझा जाने लगा है कि इन समस्याओं को सुलझाने में असफल 
रहने से सामाजिक शान्ति भंग हो सकती है भौर व्यवस्थित लोकतन्त्री समाज 
के अस्तित्व को खतरा हो सकता है । 
पर स्वीडन-जेसे दूसरे छोर पर स्थित समाज में भी हम समानता के प्रश्‍न 
को पहले से कहीं अधिक प्रखरता से उठता हुआ देखते हैं, यद्यपि स्वीडन में 
आरम्भ में भी असमानताएं इतनी अधिक नहीं थीं और वहाँ दशकों से लोकतन्त्री 
हितकारी राज्य की दिशा में तेजी से सुधार होते रहे हैं। टेक्नोलॉजी और संस्था- 
निक विकासों में नयी असमानताएँ उत्पन्न करने और पुरानी असमानताओं को 
बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है। ऐसा लगता है मानो पहले समय में सामाजिक सुधार 
के द्वारा जो भी उपलब्धि हुई, उसने और अधिक सुधारों की भूख को जगा 
दिया है। ओर अधिक सुधार सामाजिक और राजनीतिक दोनों दृष्टियों से 
आवश्यक है । 
असमानता की समस्या का व्यापकतम अर्थो भें समस्त सामाजिक सम्बन्धों 
से सम्बन्ध होता है। यह भी बड़ा स्पष्ट है कि इन सम्बन्धों का एक समूह आथिक 
उत्पादकता ही है। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमरीका में गरीबी की समस्या का 
एक महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि गन्दी बस्तियों में बढ़ रही श्रमशक्ति का एक 
विशाल हिस्सा एक ऐसा 'निचला वर्ग” बन जाता है, जिसकी 'माँग' नहीं है, 
क्योंकि यह आधुनिक समाज के मानकों के स्तर का नहीं है। यहाँ सरसरी तौर 
पर इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि किस प्रकार अधिकांश अमरीकी 
अथशास्त्री, कम-से-कम कुछ वर्ष पहले तक, तथाकथित 'संरचनागत वेरोजगारी” 
के अस्तित्व से इनकार करते रहे, जबकि इसके बारे में यथार्थ के सम्पक में रहने- 
वाले सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य अनुसन्धानकर्ता चर्चा कर रहेथे। . 
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मैं अनुभव करता हूँ कि आथिक विज्ञान के समक्ष गम्भीर संकट प्रस्तुत है। 
मेरे विचार में यह हमारे मनुसन्धान-सम्बन्धी दुष्टिकोणों के सन्दर्भ में उससे 
कहीं अधिक क्रान्तिकारी है, जितना तीन दशक से भी अधिक समय पहले की 
केन्जप्रेरित कान्ति थी । जहाँ तक मूलभूत दृष्टिकोण का सम्बन्ध है, इस क्रान्ति ने 
हमारे पुराने 'संद्धान्तिक' दृष्टिकोण का केवल औचित्य सिद्ध किया और इसमें 
मामूली-सा परिवर्तन किया । समाज में राजनीतिक दृष्टि से जो महत्त्वपूर्ण बनता 
जा रहा है, उसके दबाव के अन्तर्गत हम सदा की तरह अपने अनुसन्धान-सम्वन्धी 
दुष्टिकोणों को पुननिर्देशित करगे । 


8. अर्थशास्त्र का भविष्य 

मुझे इस बात का अच्छी तरह ज्ञान है कि मुझे अक्सर प्रतिष्ठान अर्थ- 
शास्त्रियों के व्यवसाय का प्रायः अंग नहीं माना जाता, यद्यपि यदा-कदा मुझे उस 
कार्य के लिए श्रेय दिया जाता है, जो मैंने अपना कार्य आरम्भ करने के पहले 
दस वर्षो में किया । मुझे समाजशास्त्री तक कहा जाता है। और अक्सर अर्थ- 
शास्त्रियों के इस कथन का अर्थ प्रशंसात्मक नहीं होता । एक अन्य और कुछ 
दृष्टियों से समान विचारोंवाले विद्रोही गालब्रेथ के बारे में , जो बड़ी सुन्दर और 
प्रभावशाली अंग्रेज़ी भी लिखते हैं, अक्सर अधिक अभद्र बातें कहीं जाती हैं । उन्हें 
कभी-कभी उनके सहयोगी एक पत्रकार-भर बताते हैं । लेकिन हम दोनों अर्थ- 
शास्त्री ही बने रहने पर ज़ोर देते हैं। 

मैं एक व्यक्तिगत घोषणा के साथ समापन करूँगा कि मैं अनुसन्धान के इस 
आसन्त दिशापरिवर्तन को अर्थशास्त्रयों के लिए उचित कार्य क्यों मानता हूँ । 
अर्थशास्त्र दो शताब्दियों तक इस शब्द के सच्चे अर्थों में 'राजनीतिक' विज्ञान 
ही रहा है। हम सब .योजनाकार रहे हैं, हममें से वे लोग भी जिनके निष्कर्षं 
हस्तक्षेप न करने के पक्ष में रहे। हम चाहे कितने भी अधिक विस्तार में जायें 
और चाहे किसी भी व्यष्टिभाव-समस्या का अध्ययन करे, हम कभी भी समष्टि- 
भाव के अनुसार निर्णय लेने अथवा एक देश अथवा पूरे संसार के लिए नीति- 
सम्बन्धी प्रस्ताव निर्धारित करने से नहीं झिझके । 

यह बात मेरी समश्ष में आ सकती है, यदि अभ्य समाज-विज्ञानों के हमारे 
सहयोगी यह अनुभव करें कि हम अर्थशास्त्रियों ने विश्व-समस्याओं के प्रति 
किंचित संविभ्रमी दृष्टिकोण विरासत में प्राप्त किया है । वे लोग हमें चेतावनी 
देते हुए यह कह सकते हैं कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए, वह नहीं भूलना 
चाहिए । लेकिन उनमें कभी भी इतना साहस नहीं हुआ कि वे स्वयं कोई विकास- 
योजना प्रस्तुत करते, अथवा हमारे दृष्टिकोणों, सिद्धान्तों और आयोजन को 
गम्भीर चेतावनी देते। किसी भी अर्थशास्त्री को एक कम-विकसित देश की 
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राजघानी में बैठा दीजिए और उसे कुछ सहायक दे दीजिए, और वह तुरन्त एक 
योजना प्रस्तुत कर देगा। कोई भी राजनीतिक-विज्ञानी सांख्यिकीकार, समाज- 
शास्त्री, मनोविज्ञानी अथवा किसी भी अन्य व्यवसाय का व्यक्ति इस तरीके से 
आचरण करने की वात सोच भी नहीं सकता। . ` 

संविभ्रमी हो अथवा नहीं, यह दृष्टिकोण सामाजिक रूप से उपयोगी है । 
प्रत्येक देश में इसी वात की आवश्यकता है। राजनीति का भी यही विषय है। 
अतः मुझे इस बात में जरा भी सन्देह नहीं है कि कम-विकसित देशों के अध्ययन 
में अथंशास्त्रियों की भूमिका ही अग्रगामी होगी। विकसित देशों की निरन्तर 
जटिल होती जा रही समस्याओं के सम्वन्ध में भी हमें ही आगे आना होगा ओर 
ऐसे समन्वित समाधान सुझाने होंगे, जिन्हें नीतियों में रूपान्तरित किया जा 
सके । बिकसित देशों की इन समस्याओं का अनुशीलन संस्थानिक दुष्टिकोण से 
करना होगा । अतः यह आवश्यक है कि हम अधिक व्यापक दृष्टि अपनाने के 
लिए अपना साहस संजोये रखें। लेकिन, इसके स/थ ही, सामाजिक सम्बच्धों के 
जटिल स्वरूप के बारे में अधिक बेहतर जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि इन सम्बन्धों 
को हमारे अमूर्ते 'आथिक' कारकों की परिधि में नहीं समेटा जा सकता । . 

मैं जीवनपर्यन्त अन्तर-विषय अनुसन्धान की दिशा में प्रयत्नों के प्रति सजग 
रहा हूँ और सिद्धान्तरूप में इसके प्रति मेरी सहानुभूति भी है। जॅसाक हम सब 
जानते हैं, इन प्रयासों का प्रायः नगण्य परिणाम निकला है। समग्र दृष्टिसे हम 
लोगों ने यह देखा है कि विभिन्न समाज-विज्ञानों और यदाकदा उनके उप-विषयों 
के मध्य प्रभावशाली अन्तराल बढ़ रहा है । 2 इज 

गेरे विचार से समाज-विज्ञानों के क्षेत्र में विषयातीत अनुसन्धान -की 
आवश्यकता है--इसके अलावा हमें अपने विभिन्‍न क्षेत्रों में और अधिक 
विशेषज्ञता पर आधारित अनुसन्धान करना चाहिए, और इसके साथ ही अन्तर- 
विषय अध्ययन के आधार पर जो भी उपयोगी कार्य हम कर सक वह भी किया 
जाना चाहिए । इससे मेरा यह अभिप्राय है कि कुछ लोगों को अपने अध्ययन के. 
क्षेत्र को व्यापक बनाना चाहिए और परम्परा से निर्धारित अपने अध्ययन के 
क्षेत्र से बाहर के तथ्यों और तथ्यगत सम्बन्धों में निष्णात हो जाना चाहिए। 
भौर. यह कार्य विशेषज्ञता के स्तर को नीचा किये बिना ही किया जाना 
चाहिए । । 

संस्थानिक दिशा में अर्थशास्त्र को पुनरुन्मुख करने का स्पष्ट अर्थ -इस 
दृष्टि से विषयातीत अनुसन्धान्न है । इसके अलावा मेरी यह भी मान्यता है कि 
हम अर्थंशास्त्रियों को जो किंचित संविश्रमी प्रवृत्ति विरासत में प्राप्त हुई है 
और जिसके कारण हम समष्टिभाव अपनाते हैं और एक पूरे देश तथा पूरे विश्व 
के लिए योजना बनाने से दूर नहीं भागते, अन्य विषयों के अध्ययन में लगे 
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अपने सहयोगियों की तुलना में यह कार्य और अधिक स्वाभाविक समझना 
चाहिए । 

सामान्यतया मेरा विश्वास है कि विभिन्‍न विषयों के सीमा-क्षेत्रों का उल्लंघन 
होना चाहिए । अनुसन्धान खास समस्याओं पर केन्द्रित होना चाहिए, विभिन्न 
विषयों पर नहीं, जैसाकि अध्यापन और अनुसन्धान में विशेषज्ञता प्राप्त करने के 
लिए किया जाता है। कालान्तर में, समस्या-क्षेत्रों की दिशा में अध्ययन को 
निर्देशित करने का अर्थ हमारे विश्वविद्यालयों का प्रायः आमूल पुनर्गठन 


होगा । | 
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चौथे दशक की तथाकथित केन्जप्रेरित क्रान्ति का युद्ध के वाद की अवघि में 
क्या प्रभाव हुआ, मैं उसके वारे में एक टिप्पणी करना चाहुँगा । पहले अध्याय के 
आरम्भ में मैं उक्त तथाकथित क्रान्ति पर विचार कर चुका हूँ। अपने युग में 
तथाकथित केन्जप्रेरित क्रान्ति अर्थशास्त्र में 'सैद्धान्तिक' दृष्टिकोण को प्रभाव- 
शाली ढंग से मजबूत बनाने का माध्यम बनी और उस समय संयुक्त राज्य 
अमरीका में विकसित हो रहे संस्थानिक सम्प्रदाय को प्रायः कुचल डालने का 
माध्यम भी। मैंने इसके स्पष्टीकरण के रूप में महामन्दी के सरल स्वरूप का 
उल्लेख किया था। जैसाकि मैंने कहा, हितों और लक्ष्यों का अभिसरण हो 
गया था। 


], प्रतिष्ठान अर्थशास्त्र के रूप में केन्जवाद 


केन्ज्वादी दृष्टिकोण, जो धीरे-धीरे प्रतिष्ठान अर्थशास्त्र वन गया था, 
निश्चय ही इस दृष्टि से अत्यन्त पू्वाग्रग्रस्त था कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में मन्दी 
की सामान्य प्रवृत्ति होती है, जो अवस्फीति और वेरोजगारी के रूप में प्रकट 
होती है। स्वयं केन््ञ का अपना सिद्धान्त 'सामान्य' के अलावा अन्य कुछ भी हो 
सकता था, यद्यपि उनकी पुस्तक के शीषंक में यह बात कही गयी है। इस 
विशिष्ट दृष्टि से विकसेल का इससे पहले का सिद्धान्त सैद्धान्तिक दृष्टि से श्रेष्ठ 
था । इसमें “मुद्रा-सन्तुलन' का विचार निहित था, जिससे दूर हटकर एक संचयी 
प्रक्रिया मुद्रा-स्फीति अथवा अवस्फीति की दिशा में प्रवृत्त हो सकती थी । स्वीडन 
के हम युवा अर्थशासित्रयों को यह अधिक सामान्य मॉडल विरासत में प्राप्त हुआ 
था, यद्यपि चौथे दशक के आरम्भिक वर्षो में हम लोगों ने भी अवस्फीति पर काबू 
पाने के उपायों की खोज के लिए अपने विश्लेषण को विशेष रूप से निर्देशित 
किया था, क्योंकि यह उस समय हमारे सामने मौजूद एक व्यावहारिक समस्या 
थी । 

इस प्रष्ठभूमि में इस बात को समझा जा सकता है कि दूसरे महायुद्ध की 
अवधि में अर्थशास्त्री प्रायः सामान्य रूप से युद्ध समाप्त हो जाने के बाद पुरानी 
किस्म को एक और मन्दी की आशा कर रहे थे। उस समय हमने पहले महायुद्ध 
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के वाद की घटनाओं का सादृश्य भी प्रस्तुत किया। कुछ समय तक मैं भी इस 
आशा में हिस्सा बॅटाता रहा और !944 के आरम्भ में प्रकाशित अपनी एक 
छोटी-सी पुस्तक बानिग फॉर पीस आप्टिमिज्म में इस विचार के पक्ष में तरक 
प्रस्तुत किया । अपनी आरम्भिक गलती की स्वीकारोक्ति के वाद मैं यह कहने 
की अनुमति चाहूँगा कि एक वषं से भी कम समय के भीतर मैंने विपरीत विचार 
अभिव्यक्त किया और कहा कि हमें युद्ध के वाद भी निरन्तर जारी मुद्रा-स्फीति 
के लिए तैयार रहना चाहिए(एक भेंट-वार्त्ता में और स्वीडन के युद्धोत्तर योजना 
आयोग के अध्यक्ष के रूप में बोलते हुए मैंने यह विचार प्रकट किया था) । 

मैं इस वात के आंशिक स्पष्टीकरण के रूप में इन वातों का उल्लेख कर 
रहा हूँ कि युद्ध के वाद भी प्रायः सब अर्थशास्त्री लम्बे असे तक सब देशों में 
मुद्रा-स्फीति की सामान्य प्रवृत्ति को प्रमुख समस्या के रूप में नहीं पहचान पाये । 
अर्थशास्त्र के व्यवसाय में लगे लोगों ने सरकारी प्रवक्ताओं की मुद्रा-अवरुफीति 
और मन्दी का मुकावला करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता पर विशेष 
रूप से ध्यान देने की वात दोहराने की सामान्य प्रवृत्ति की नाम मात्र की अथवा 
कोई आलोचना नहीं की (उदाहरण के लिए लन्दन, जिनेवा और हुवाना में 
947-48 में आई० टी ० ओ० सम्मेलन), जबकि प्रायः सर्वत्र मुद्रा-स्फीति समस्या 
वन चुकी थी। वस्तुतः, स्वयं अर्थशास्त्रियों ने इन सब सम्मेलनों में सरकारी 
प्रतिनिधिमण्डलों के सदस्यों के रूप में और विभिन्न देशों में इन सम्मेलनों की 
तैयारी में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी थी । 

अपने गैर-सामान्य केन्ज़वादी दृष्टिकोण के कारण अर्थशास्त्री मुद्रा-स्फीति 
के विरुद्ध चेतावनी देने और वस्तुतः मुद्रा-स्फीति होने पर इसके गहन विश्लेषण 
तक के लिए सामान्यतया तैयार नहीं थे । जेसाकि मैंने उस समय कहा था, इस 
दृष्टिकोण का अर्थ था मन्दी के दौर के अनुभवों और प्रभावपूणं नीति-सम्बन्धी 
रुझानों के अनुकूल फेर-वदल करना । महामन्दी की स्मृतियां अभी भी ताजी 
थीं । इसके अलावा अनेक दशकों से “व्यवस्थित देशों में शान्तिकाल में तेज़ी से 
मुद्रा-स्फीति का कोई अनुभव भी नहीं था । 

लेकिन इसके साथ ही, ओ वस्तु अर्थात्‌ मुद्रा-स्फीति एक समस्या बन चुकी 
थी और जिसे युद्धोत्तर काल की प्रमुख समस्या बने रहना था, उसे पहचानने में 
यह विलम्ब और धीमापन एक वार फिर इस कारण से हुआ कि विभिन्न देशों 
में तत्कालीन प्रभावशाली राजनीतिक शक्तियों के अनुकूल फेर-बदल करना 
आवश्यक माना गया । 


2. युद्ध के वर्षों को विरासत 
पिछले समस्त युद्धों की तरह इस युद्ध के दौरान भी विशाल सार्वजनिक 
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व्यय के लिए साधन जुटाने के लिए मुख्यतया छापेखाने और बलातू बचत पर ही 
निर्भर किया गया। हर कीमत पर युद्ध जीतने से (अथवा इससे बचे रहने से, 
जिसमें स्वीडन सफल रहा) अधिक चिन्ता का विषय अन्य नहीं था । 

और युद्धकाल में लोग यह देखे-समझे बिना ही, कि विशाल पेमाने पर सावें- 
जनिक व्यय करों में पर्याप्त वृद्धि के ढ्वारा निजी खपत को घटाकर ही सम्भव हो 
पा रहा है, इतने बड़े पैमाने पर सार्वजनिक व्यय के आदी हो गये थे। संयुक्त 
राज्य अमरीका में मन्दी और वेरोजगारी पर कावू पाने में यद्यपि तत्कालीन 
सरकार की न्यूडील नामक नीति असफल रही थी, पर युद्ध और उसके लिए 
आवश्यक धन जुटाने के तरीके ने इन पर काबू पा लिया था--आज हम यह 
देखते हैं कि यह इसलिए सम्भव हुआ कि अमरीका को नीति केन्ज़वादी नहीं थी 
अथवा पर्याप्त रूप से केन्जवादी नहीं थी | 

वस्तुतः युद्ध ने सावंजनिक व्यय के प्रति दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तेन कर 
दिया था। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे उन वर्षों का अनुभव है, इस मनोवज्ञानिक 
परिवर्तन की पुष्टि कर सकता है। मेरा विश्वास है कि भविष्य में जो घटने जा 
रहा था, उसके लिए दुष्टिकोणों में यह परिवर्तन सर्वोपरि महत्त्व का था। युद्ध 
के बाद सब देशों में पूंजीनिवेशी विशाल व्ययों की आवश्यकता अनुभव की 
गयी : यूरोप में, पुननिमाण के उद्देश्य से; सब देशों में, हथियारों पर उच्च व्यय 
के लिए, जिसे शीत-युद्ध के राजनीतिक वातावरण में आवश्यक समझा गया; 
अधिकांश देशों में, सावंजनिक सेवाओं के तेज़ी से विस्तार के लिए, जिसके लिए 
उच्च लागत की आवश्यकता थी, जेसे सड़कों, अस्पताओं और स्कूलों के लिए । 

युद्ध के वाद और युद्ध के दौरान भी कर निरन्तर बढ़ते रहे, यद्यपि यह 
वृद्धि इतनी पर्याप्त नहीं थी कि निजी खपत में वृद्धि पर पर्याप्त नियन्त्रण के 
माध्यम से देश बढ़े हुए व्ययों का भार पूरी तरह वहन कर सके। राजकोषीय 
नीति का यह स्वरूप युद्ध के बाद भी कायम रहा। मेरा विश्वास है कि मूलभूत 
दृष्टि से राजकोषीय नीति में यह असफलता मुद्रा-स्फीति के निरन्तर कायम रहने 
का बुनियादी कारण बनी । 

इसके बाद सरकारों और उन्हीं को तरह राजकोषीय सन्तुलन पर ज़ोर न 
देनेवाले अथंशास्त्रियों ने सत्र मतदाताओं की प्रभावशाली राजनीतिक शक्तियों 
की इच्छा के अनुरूप कार्य किया । मतदाता यह चाहते थे कि विभिन्न क्षेत्रों में 
व्यय बढ़ता रहे, लेकिन इसके साथ ही उनकी यह भी इच्छा थी कि निजी खपत 
में वृद्धि हो और यदि कम कर लगाना सम्भव न हो तो भी मुद्रा-सन्तुलन को 
कायम रखने के लिए आवश्यक सीमा तक ऊँचे कर न लगाये जायें। इसके स्थान 
पर बलात्‌ वचत (जो कीमतों को बढ़ने देकर की जा रही थी) के माध्यम से 
लोगों द्वारा धन चुकाने की व्यवस्था ने वित्तमन्त्रियों के काम को सरल बना 
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दिया, क्योंकि इस स्थिति में वित्तमन्त्री आयकर की आरोही दरों में कमी कर 
सकते थे । अमरीकी डालरों के निरन्तर आगमन ने विभिन्न देशों के केन्द्रीय 
बैंकों की रक्षित निधियों की कमी को पूरा किया और उसके परिणामस्वरूप 
सुद्रा-प्रसार को सम्भव ही नहीं बनाया, बल्कि इसे तेज़ भी किया ।. 

आरम्भ में ब्याज-दर को केन्ज़वादी प्रेरणा के अनुसार नीचे स्तर पर रखा 
गया, जिस प्रकार यह मन्दी के दौरान थी । छठे दशक में किसी समय इस नीति. 
को त्याग दिया गया और “मुद्रा-नीति' को राजकोपीय नीति के समकक्ष रखा 
: गया। व्याज-दरों को बढ़ने दिया गया। अव क्योंकि कीमतें निरन्तर बढ़ रही 
थीं, 'वास्तविक' व्याज-दरं अभी भी वहुत नीची थीं और यदा-कदा तो नकारा- 
त्मक तक होती थीं। जब तक स्फीति को जारी रहने दिया जा रहा था, तब तक 
वास्तविक व्याज-दरों में वृद्धि कर पाना असम्भव था, क्योंकि इसके परिणाम 
स्वरूप ऋण-वाजार में, जहाँ स्थिर और नाममात्र के व्याजों-सहित अनेक देन- 
दारियाँ मौजूद थीं, अत्यन्त असमानताएँ और यहाँ तक कि गड़बड़ तक पदा हो 
सकती थी । अतः अनेक देशों में 'मुद्रा-नीति' को समय-समय पर ऋण-नियन्त्रणों 
और प्रतिवन्धों में रूपान्तरित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप निकृष्टतम 
किस्म का आयोजन हुआ : इसे बैंकों के अधिकारियों को लागू करना:पड़ा और 
अक्सर उन्हें स्पष्ट निर्देश प्राप्त नहीं होते थे। अब ऋण प्राप्त करने का अर्थ 
उपहार प्राप्त करना समझा जाने लगा; अतः अपने व्यापकतम अर्थों में 'ताल्लुकात' 
महत्त्वपूर्ण वन गये और सामान्यतया इसका लाभ उच्च आयवगं के लोगों को 
मिला। 

ये बहुत बड़े सामान्यानुमान हैं, इनमें अपने अतिरेक भी निहित हैं, और ये 
एंग्लो-सँक्सन देशों, फ्रान्स और स्केडिनेविथा के देशों के सम्बन्ध भें सर्वाधिक 
मौजूद हैं । केवल आगे चलकर, ये पराजित पश्चिमी देशों, जमनी और इटली:के 
बारे में उस समय खरे उतरे जब इन देशों में कुछ आथिक स्थिरता कायम हुई । 


3. स्फीति के प्रभाव 


केवल धीरे-धीरे ही निरन्तर जारी स्फीति को एक समस्या समझा जाने 
लगा, और गिने-चूने अर्थंशास्त्रियों ने ही इस समस्या का गहराई से विश्लेषण 
करने का आरम्भ में प्रयास किया । कुछ अर्थंशास्त्रयों ने तो ऐसे कारण तक 
खोज निकालने की कोशिश की कि आथिक संवृद्धि को तेज़ करने और आथिक 
विकास को स्थिर रखने के लिए कुछ स्फीति क्यों आवश्यक है। प्रायः किसी भी 
व्यक्ति ने इस सिद्धान्त को गम्भीरतापूर्वक स्पष्ट करने की कोशिश नहीं की 
(केन्जपूवं अथंशास्त्र के आधार तक पर) कि स्फीति के साधनों के आवण्टन और 
आय मोर सम्पत्ति के बंटवारे पर मनमाने, अनिच्छित ओर इस प्रकार-अवांछित 
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प्रभाव पड़ते हैं । 
जैसे-जैसे स्फीति बढ़ती गयी, अनेक अतिरिक्त अवांछित प्रभाव और अधिक 


महत्त्वपूर्णं होते गये, जिन पर संस्थापित आथिक साहित्य में पर्याप्त ध्यान नहीं 
दिया गया था। भविष्य में दाम में कितनी वृद्धि की आशा की जा सकती है, 
इस सम्बन्ध में व्यक्ति की अनिश्चितताओं-सहित बढ़ते हुए दाम लोगों को अपनी 
माँग और पूति, खपत, बचत और निवेश मापने के पैमाने से बंचित कर देते ह | 
बढ़ते हुए दामों के परिणामस्वरूप समस्त सम्बन्धों में बहुत गहरा असन्तोष पदा 
हो जाता है। यह बात नागरिकों और सरकार के सम्बन्धों से लेकर पति-पत्नी ' 
तक के सम्बन्धों पर लागू होती है । 

विदेशी मुद्रा के क्षेत्र में सम्बन्धों को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समझा जा रहा था, 
लेकिन यह बात किसी ने स्पष्ट नहीं की कि प्रायः सब देशों में विदेशी मुद्रा के 
भुगतान-सन्तुलन-सम्बन्धी अत्यन्त असुरक्षा की जड़े आन्तरिक मुद्रा की स्थिरता 
के अभाव के सामान्य स्वरूप में गहराई से पैठी हुई थीं। 

निरन्तर जारी स्फीति के प्रति लम्बे अस से अर्थशास्त्री अपेक्षाकृत अनुग्रह 
का भाव दिखा रहे थे, वस्तुतः आरम्भ में यह केन्ज्वादी दृष्टिकोण की विरासत 
थी, जिसमें अवस्फीति के खतरों के प्रति एकांगी ध्यान दिया गया था । लेकिन 
जब आगे चलकर स्थिर मुद्रा की वांछनीयता ने अर्थंशास्त्रियों को गहन अध्ययन 
लिए आकर्षित नहीं किया, तो इसका एक प्रमुख कारण यह था कि यह लक्ष्य 
अधिकाधिक मात्रा में असाध्य लगने लगा था। सामान्यतया वे लोग दूसरे देशों 
की घटनाओं के अनुरूप कार्यं करने की आवश्यकता पर अपना ध्यान केन्द्रित कर 
सन्तुष्ट थे और अपने विदेशी मुद्रा के भूगतान-सन्तुलन के लिए खतरा मोल नहीं 
लेना चाहते थे। लेकिन एक दूसरा कारण यह था कि आधुनिक परिस्थितियों में 
ऐसे किसी भी अध्ययन का यह भर्थं होता कि बड़े पेमाने पर विविध संस्थानिक 
कारकों से जुझना पड़ता और इस कार्य के लिए उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त नहीं 
हुआ था। 


4. स्फीति में त्वरित होने की प्रवृत्ति क्यों होती है ? 

विकसेल ने सन्तुलन से असम्बद्ध संचयी प्रक्रिया के अपने आरम्भिक सिद्धान्त 
में प्रमुख प्रेरक शक्ति के रूप में प्रत्याशा पर जोर दिया था, विशेषकर वास्तविक 
पूँजीगत माल के दामों के सम्बन्ध में। पर यह बात अन्य वस्तुओं और सेवाओं 
के दामों पर भी लाग होती है। इस सम्बन्ध में, स्वीडन के आरम्भिक सम्प्रदाय 
की इस समस्या की पकड़ केन और उनके अधिकांश अनुयायियों से बेहतर थी, 
जिन्होंने अपने मांडरीं में प्रत्याशा के लिए स्पष्ट रूप से वणित भूमिका निर्धारित 
नहीं की थी । 7 
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युद्धोत्तर काल में जो कुछ वस्तुतः हुआ, आज जव हम उस पर नज़र डालते 
हैं, तो हमें प्रत्याशाओं के अलावा उन अन्य अनेक कारकों को स्वीकार करना 
पड़ता है, जो स्फीति में बृद्धि करते हैं। इन सब कारकों का स्वरूप संस्थानिक है 
और इस कारण सरल सँद्धान्तिक मॉडलों में इनका आसानी से लेखा-जोखा नहीं 
किया जा सकता । वस्तुओं के स्वामित्व और ऋण लेने के कया लाभ हो सकते हैं 
तथा नकद रूप में अथवा बैंकों में अपनी बचत को स्फीति की अवधि में रखने 
की क्या हानियाँ होती हैं, ये ऐसे विचार हैं जिनके महत्त्व को जनसामाऱ्य ने धीरे- 
धीरे समझा । और जव स्फीति के इन प्रभावों की जानकारी अधिक व्यापक हो 
जाती है, तो जनसामान्य के रवेये में परिवर्तन निरन्तर जारी स्फीति को .और 
तेज़ करेगा । इस प्रकार और अधिक स्फीति होने से लोगों का आथिक स्वार्थ 
जुड़ता जायेगा--केवल वहुत अमीर लोग ही नहीं, बल्कि मध्यम वर्ग के सामान्य 
लोग भी ऋण लेकर मकान तथा अन्य टिकाऊ उपभोक्ता सामान लेना पसन्द 
करगे । 

अब क्योंकि वेतनों और सामाजिक सुरक्षा-सम्बन्धी भुगतानों में बढ़ती हुई 
कीमतों के कारण निरन्तर वृद्धि की जा रही है, अतः उन लोगों को संख्या, जो 
रुफीति से क्षति अनुभव करते हैं, निरन्तर कम होती जा रही है । 

सब देशों में समाज के संगठनों की समस्त प्रणाली अत्यन्त पूर्वाग्रहग्रस्त है, 
और यह वात इस कारण से निरन्तर अधिक महत्त्वपूर्ण होती जाती है, क्योंकि 
संगठन भी अधिक शक्तिशाली होते जा रहे हैं । विभिन्न प्रकार के आय अजित 
करनेवालों अथवा मुनाफा कमानेवालों के संगठन बन रहे हैं, जवकि सब लोगों 
के उपभोक्ताओं के रूप में सामान्य और व्यापक हितों की रक्षा करनेवाले 
संगठन सब देशों में कमज़ोर हैं । [ 

वेतन अजित करनेवाले कर्मचारियों और मुनाफा कमानेवाले मालिकों के 
हित सदा एक-दूसरे से नहीं टकराते । निरन्तर जारी स्फीति की स्थिति में कर्म- 
चारी तकंसंगत तरीके से रहन-सहन की ऊँची लागत के कारण अधिक ऊँचे वेतन 
की माँग करेगे, तो इसी प्रकार मालिक भी अपने माल अथवा सेवाओं के लिए 
अधिक ऊँचे दाम की अपेक्षा करगे। जब स्फीति संसारव्यापी है, तो यह बात 
निर्यात-उद्योगों पर भी लाग होती है। वस्तुतः यह स्फीति की प्रक्रिया में लागत 
वृद्धि करनेवाले प्रभावों के पीछे काम करनेवाली एक शक्ति है। लेकिन ये 
शक्तियाँ संस्थागत व्यवस्था और सत्तागत सम्बन्धों के अनुसार भिन्न ओर 
परिवर्तित शक्ति से काम करेंगी । 

यह समझना बहुत आसान है कि कीमतों का रुख क्या होगा, इस सम्बन्ध में 
अनिश्चितता और इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न खीज ओर असन्तोष सब समूहों 
और संगठनों के लोगों को अपनी माँगें पेश करने के लिए और अधिक व्यग्र कर 
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देता है, और विशेषकर, उस स्थिति में जब अन्य समूहों को अपनी आय में वृद्धि 
करने में सफलता मिली हो । इस बीच स्फीति के भय की भिन्न शक्ति होती है 
और यह भंय कुछ सीमा. तक जनता में भी छाया रहता है और उक्त भय की 
शक्ति विभिन्न देशों में अन्य बातों के अलावा उनके हाल के वर्षों के अनुभवों पर 
निर्भर करती है। _ | 
एक अन्य उंदाहरण भी लिया जा सकता है । आयकर कानूनों में 
सामान्यतया ऐसे व्ययों के वारे में विशेष रियायत होती है जो लाभप्रद नहीं 
होते । केवल कर की छट के नियम--उदाहरण के लिए इमारतों पर हुए व्यय 
पर कर की छूट, यद्यपि इस मरम्मत से इमारतों का रख-रखाव ही नहीं होता, 
बल्कि इनका पाँजीगत मूल्य भी बढ़ सकता है--और विशेषकर कुछ उद्यमो में 
हुई कम आय अथवा ऋणात्मक आय को अन्य उद्यमों की आय में सेले लेने के 
नियम इसके अपवाद हैं। इस सामान्य राय के विपरीत, जिसे यदा-कदा अथ्थ- 
शास्त्री तक ज़ाहिर करते हैं कि ऊंचे करों से जोखिम-भरे-पूंजी निवेशों को 
प्रोत्साहन नहीं मिलता, सच्चाई यह है कि जव कर ऊँचे होते हैं तो ऐसे पूंजी- 
निवेश भी, जिनसे लम्बी अवघि में मामूली-सा लाभ मिलता हो, लाभप्रद वन जाते 
हैं। और यह प्रभाव, जो स्थिर कीमतों पर भी स्फीति में वृद्धि करेगा, निरन्तर 
जारी स्फीति की स्थिति में प्रबल बन जाता है और इस प्रक्रियां को त्वरित 
करता है। 
इस सामान्य मान्यता-सम्वन्धी ये अमूत उदाहरण हैं कि आधुनिक समाज में 
सुफीति की संचयी और त्वरित होने की प्रवृत्ति व्यापक और जटिल संस्थानिक 
यथार्थ में निहित है। ३ 


5. सिहावलोकन 


मैं समझता हूँ कि युद्धोत्तर काल में अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्रा-सन्तुलन 
के क्षेत्र भें जो कुछ हुआ, उसे हमें पूर्ण असफलता मानना होगा । 

अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से इसके परिणामस्वरूप एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, 
जिसमें आज प्रत्येक व्यक्ति इस वात पर सहमत है कि दिसम्बर 97 में अत्य- 
धिक विकसित 'दस देशों के समूह' के बीच विदेशी मुद्रा की विनिमय-दर के 
पुनर्निर्धारण और लचकीलेपन में वृद्धि कुछ अवधि के अस्थायी समाधान के 
अलावा अन्य कुछ नहीं है और पौंड स्टरालिग के मूल्य में और गिरावट से यह 
व्यवस्था टूट भी गयी है । ॒ 

एक अधिक स्थायी करार के लिए पश्चिम के सब देशों और जापान के 
मध्य अनेक मामलों में आम सहमति होना आवश्यक है : यह सहमति विनिमय-दर 
और इनमें परिवर्तन के नियमों के बारे में ही नहीं, बल्कि उत्तरदायी आन्तरिक 
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वित्तीय और आशिक नीतियों, विशेषकर व्याज-दरो के उतार-चढ़ाव के सम्बन्ध 
में एक सहमतिप्राप्त नियमावली को लागू करने के वारे में होनी चाहिए। ये 
वाते छोटी अवधि के लिए पूँजी के आवागमन को दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं और 
इनमें समन्वय तथा एकरूपता लायी जानी चाहिए । पूंजी के इस आवागमन पर 
कोई अतिरिक्त नियन्त्रण लागू करने पर भी सहमति होनी चाहिए और विभिन्न 
देशों के केन्द्रीय बैंकों को दिये गये अमरीकी डालरों के विशाल ऋणों के लिए 
धन जुटाने की भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। और मेरी राय में ऐसा कोई भी 
करार ब्रेटनवुड्स-सम्मेलन में निर्धारित स्थायी नियमों का रूप ग्रहण नहीं कर 
सकता । इसमें कुछ बहुत सामान्य सहमतिप्राप्त सिद्धान्त-भर होने चाहिए, जो 
आवश्यक फेर-वदल करने के करारों पर सहमति के लिए निरन्तर तदर्थ मागं- 
दर्शन प्रदान करते रहें । इस समय अर्थशास्त्रियों के बीच जो रोचक विचार- 
विमर्श चल रहा है, उसमें इस अन्तिम प्रश्‍न की सामान्यतया उपेक्षा कर दी 
जाती है। इस वीच किसी सीमा तक मुद्रा और व्यापार-युद्ध का खतरा टला 
नहीं है। 

बुनियादी समस्या विभिन्न देशों की आन्तरिक नीति से सम्बन्धित है । इन 
सवमें स्फीति में वृद्धि की प्रवृत्ति उन संस्थानिक कारकों के कारण है, जिनके 
उदाहरण मैने ऊपर अनुभाग 4 में दिये हैं। अब क्योंकि कोई भी देश निर्वाध 
स्फीति की अनुमति नहीं दे सकता, अतः इस पर अंकुश लगाना होगा । 

निरन्तर जारी स्फीति को रोकना, जिसमें त्वरित होने की प्रवृत्ति हो, एक 
स्थिर मुद्रा बनाये रखने से बहुत भिन्न वात है। अक्सर इसका परिणाम उच्च 
और यदा-कदा वेरोज्जगारी का बढ़ता हुआ स्तर होगा, जबकि कीमतें निरन्तर 
बढ़ती रहेंगी, यद्यपि यह वृद्धि उतनी तेज़ नहीं होगी। इसी स्थिति को 
श्वेरोज़ञगारी-सहित सुफीति' कहा गया है, जो सब देशों में वास्तविकता बन चुकी 
है अथवा जिसकी आशंका मौजूद है। इस बात की बहुत सम्भावना है कि यह 
घटना कालान्तर में 'रुको-चलो-रुको' का स्वरूप धारण करेगी, जसाकि बहुत 
लम्बे समय से ब्रिटेन की अर्थ-व्यवस्था में हो रहा है। 


'बेरोजगारी-सहित स्फीति' 


आथिक सिद्धान्त के दृष्टिकोण से, 'बेरोज्गारी-सहित स्फीति' (जो स्फीति 
के त्वरित होने और इसे बेहद बढ़ने से रोकने की राजनीतिक आवश्यकता के 
कारण उत्पन्न होती है) का कारण मुख्यतया इन लक्ष्यों के बीच संघष है : मुद्रा | 
की क्रय-शक्ति, विदेशी मुद्रा के भुगतान-सन्तुलन और पूर्ण रोज़गार में स्थिरता । 
इस सम्बन्ध में सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह स्थिति महामन्दी 
के दौर की स्थिति से बुनियादी तौर पर भिन्न है, जिस समय लक्ष्यों का अभि- 
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सरण हुआ था और सीधे-सादे केन्ज़वादी सैद्धान्तिक दृष्टिकोण को लागू करते 
समय यही यथार्थ का आधार था। लेकिन आज बहुत अधिक जटिल सिद्धान्त की 
आवश्यकता है। जैसाकि मैंने पहले कहा है, इस सिद्धान्त को अनेक संस्थानिक 
कारकों के साथ कार्य करना होगा, जिनकी चालीस वर्ष पहले आसानी से उपेक्षा 
की जा सकती थी । 
अतः हम आज वैसे सरल सिद्धान्त से सन्तुष्ट नहीं हो सकते, जिस पर हम 
उस समय सहमत हो गये थे और जिसे हमने अपेक्षाकृत स्पष्ट नीति-सम्वन्धी 
निर्देशों का आधार वना दिया था। यह मेरा प्रमुख आग्रह है और मेरा विश्वास 
है कि यह तथ्यों के आधार पर पूरी तरह प्रमाणित भी है । इस क्षेत्र के विशाल 
साहित्य का इस सम्बन्ध में सामान्य शब्दावली में समालोचनात्मक दृष्टि से 
विवेचन एक भगीरथ प्रयत्न होगा, पर इसके बावजूद मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा । 
इधर मेरा अध्ययन प्रायः भिन्न समस्याओं से सम्वन्धित रहा है, अतः मुझे अपना 
प्रेक्षण पत्रिकाओं और बहुत-सी नयी किताबों के सरसरी तौर पर अध्ययन पर 
ही आधारित करना पड़ रहा है । 
प्रमुख लक्ष्यों के मध्य स्पष्ट संघर्ष को समझाने के लिए प्रमुख प्रवृत्ति यह 
रही है कि पहले लक्ष्य को बहुत कम महत्त्व दिया जाये और इस वात को सामान्य 
तथा स्वाभाविक मान लिया जाये कि दाम तो बढ़ने ही चाहिए, पर इतनी तेजी 
से नहीं । उदाहरण के लिए, अन्तरराष्ट्रीय तरलता-सम्बन्धी विचार-विमश में, 
जिसके परिणामस्वरूप विशेष आहरण अधिकारों की व्यवस्था हुई, अधिक जाँच- 
पड़ताल के बिना ही सामान्यतया यह मान लिया गया कि दामों में वृद्धि के कारण 
निरन्तर स्फीतिग्रस्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास की आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिए विदेशी मुद्रा के संरक्षित कोषों में वृद्धि की जानी चाहिए । 
गिने-चुने अर्थंशास्त्रियों ने ही निरन्तर जारी स्फीति के विभिन्न प्रभावों 
की जाँच-पड़ताल का कष्ट उठाना उचित समझा । और इनसे भी कम अर्थ- 
शास्त्रियों ने इस तदनुरूपी नीति-सम्बन्धी समस्या के वारे में गहन अनुसन्धान 
किया कि वेरोजगारी में अनावश्यक खूप से वृद्धि के विना कोई राष्ट्रीय अर्थ- 
व्यवस्था मुद्रा के स्थिर मूल्य-स हित मुद्रा-सन्तुलन को किस प्रकार फिर कायम 
कर सकती है और इसके वाद इसे इसी स्तर पर बनाये रख सकती है। ये सब 
भयास न करने का अर्थ उन सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों के समक्ष घुटने 
टेक देना होता है, जो स्फीति में वृद्धि कर रही हैं। 
जैसाकि मैंने अनुभाग 4 में उदाहरण देकर कहा है, ये शक्तियाँ जटिल संस्था- 
निक कारकों में निहित हैं। इसके अलावा हमारे सब देशों में यह सामान्य इच्छा 
मौजूद है कि सार्वजनिक व्यय होता रहे और उन्हें निजी खपत को घटाकर इसके 
लिए पुरा भुगतान न करना पड़े । स्फीति की प्रक्रिया के अध्ययन में केन्श्ववादोत्तर 
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परम्परा के अर्थशास्त्री साधारणतया आवश्यकता से अधिक सरलीकृत मॉडलों 
पर निर्भर रहे । उदाहरण के लिए उन्होंने वेरोजगारी का प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्फीति 
और वेतनों में वृद्धि से जोड़ा (फिलिप्स का वक्र) । मिल्टन फ्रीडमन द्वारा प्रस्ता- 
बित अपरिष्कृत परिमाण-सिद्धान्त में, जिसके बहुत अधिक अनुयायी वने विशेष- 
कर अमरीका में, बहुत स्पष्ट रूप से ऐसे अनेक 'आथिक' कारकों पर विचार तक 
नहीं किया गया है, जिनका सीधे-सादे केन्ज़वादी दृष्टिकोण के अनुसार भी 
महत्त्व समझा जाता था और इस कारण से यह सिद्धान्त सही नहीं हो सकता। 
सह-सम्बन्ध स्पष्टीकरण नहीं होते और इसके अलावा सह-सम्वन्ध झूठे भी हो 
सकते हैं, जैसे फिनलैण्ड में बहुत लम्बी अवधि तक शिकार के समय मारी गयी 
लोमड़ियों और तलाकों के उच्च सह-सम्बन्ध थे । 

स्फीति की प्रक्रिया की प्रेरक शक्तियों की अनियत क्रियाविधि का गहराई 
से विश्लेषण करने के लिए बहुत अधिक अनुसन्धान की आवश्यकता है । स्फीति 
की प्रकिया के ऐसे किसी भी विश्लेषण में ऊपर बताये गये संस्थानिक कारकों का 
विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने पर विश्लेषण के स्वरूप में 
अन्तर आयेगा । मैं हाल में प्रकाशित साहित्य में सर्वत्न इस दिशा में छिटपुट 
प्रयास देखता हूँ, यद्यपि साधारणतया ये प्रयास सरलीकृत मॉडलों की विचार- 
धारा से सामान्य रूप से जुड़े रहने के कारण बन्धन में वेधे होते हैं और इनमें 
सफलता नहीं मिलती, पर हमें इसी दिशा में आगे और अधिक विधिवत बढ़ना 
है । आय-सम्बन्धी किसी भी नीति में अपेक्षाकृत सफलता अधिकांशतया संस्था- 
निक कारकों में निष्णात हो जाने पर ही मिलेगी। इन कारकों को केस्ज़वादी 
अथवा केन्ज्वादोत्तर. दुष्टिकोणों में कोई स्थान नहीं मिला । 

अव क्योंकि ये संस्थानिक कारक स्फीति की प्रक्रिया को उसका संचयी और 
त्वरित स्वरूप प्रदान करते हैं, यह आशा करनी होगी कि 'वेरोज्गारी-सहित 
स्फीति' की पूरी प्रवृत्ति और अधिक सामान्य हो जायेगी, 'आय-नीतियों के 
माध्यम से इसमें हस्तक्षेप करने के प्रयासों के परिणामस्वरूप छोटी-छोटी अव- 
धियों के लिए अंकुश लगेगा । इसका कारण यह है कि 'आय-नीतियों' को प्रभाव- 
शाली ढंग से लागू करना कठिन होता है और अक्सर इसका यह परिणाम होता 
है कि दामों और वेतनों में तेज़ी से वृद्धि हो जाती है। लम्बी अवधि में इन 
नीतियों की सफलता के वारे में सन्देह के गहरे कारण वस्तुतः यह हैं कि सब देशों 
में अधिकाधिक लोग यह समझते जा रहे हैं कि स्फीति से उन्हें लाभ होता है और 
जिन्हें इससे हानि पहुंचती है उनकी संख्या घट रही है। 

और 'मुद्रा-चौतियाँ' निरन्तर जारी स्फीति की प्रक्रिया में प्रायः प्रभावहीन 
होती हैं और यदा-कदा तो इनका विपरीत प्रभाव तक पड़ता है। यदि पहले 
से ही स्थापित मुद्रा-सन्तुलन को बनाये रखने के लिए “मुद्रा-तीतियों' का उपयोग 
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किया जाये तो डाक्टरों की शब्दावली के अनुसार इसे “मामूली दवा-दारू' ही 
कहा जा सकता है। प्रसंगवश यह उल्लेखनीय है कि अपने सामान्य वक्तव्यों में 
गिने-चुने अर्थशास्त्री ही 'मुद्रा-नीतियों' को राजकोषीय नीतियों के समकक्ष बताने 
से बचते हैं और यह्‌ प्रायः एक रस्म ही बन गयी है। इस सम्बन्ध में नहीं के 
बराबर गहन अनुसन्धान किया जाता है कि व्याज की दरें और अन्य ऋण- 
नीतियाँ वस्तुतः किस प्रकार बचत, उद्यम और विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी-निवेश को 
प्रभावित करती हैं।' 

पर जिन लोगों को स्फीति की प्रक्रिया के न रुकने से, अथवा लम्बी अथवा 
छोटी अवधि के लिए उस पर नियन्त्रण होने से क्षति पहुंचती है, वे बेरोज्ञगार 
लोग हैं और अप्रयक्ष रूप से वे लोग भी, जिन्हें वेरोज़गारों के भरण-पोषण का 
भार उठाना पड़ता है। मुझे यह असम्भावित नहीं लगता कि 'वेरोज़गारी-सहित 
स्फीति' के जारी रहने अथवा इसमें और तेज़ी आ जाने की स्थिति. में हालत 
इतनी असन्तोषजनक हो सकती है कि लोगों को स्फीति को पुरी तरह रोक देने 
के लिए राज़ी किया जा सके । राजनीतिक वातावरण में ऐसे परिवर्तन से अर्थ: 
शास्त्रियों को यह जोर देने का अवसर मिलेगा कि मुद्रा-नीति का प्राथमिक लक्ष्य 
मुद्रा के अपरिवतित मूल्य को बनाये रखना होना चाहिए और यह परिणाम 
प्रप्त करने के लिए नीति-सम्बन्धी उपायों की दिशा में अनुसन्धान को निर्देशित 
करना चाहिए । उन्हें एक प्रमुख तत्त्व के रूप में निजी खपत पर लागू प्रतिबन्ध 
की सीमाओं के भीतर सार्वजनिक व्यय को वाँधकर राजकोषीय सन्तुलन को फिर 
कायम करना होगा, अथवा दूसरे ढंग से कहें तो उन्हें इतना अधिक कर लगाकर 
निजी खपत को सीमित वनाना होगा कि सावंजनिक व्यय के लिए पर्याप्त राशि 
जुटायी जा सके | ॒ 


7. निष्कषं 


पर यह परिकल्पना के क्षेत्र की वात है। मैं इस छोटे से लेख के माध्यम से 
विशेष रूप से यह दर्शाना चाहता था कि केन्ज़वादी दृष्टिकोण ने-संस्थापित अर्थ- 
शास्त्र बन जाने के वाद आरम्भ में और काफी समय तक सिद्धान्त में नये यथार्थ 
के अनुरूप परिवर्तन-परिवद्ध न करने में विलम्ब किया। इस दृष्टि से 'समय से 
क ह संस्थापित अर्थशास्त्र की नियमित कार्य-पद्धति-सम्बन्ध्षी कमजोरी 

दूसरे, पिछले पृष्ठों में यह भी दर्शाया गया है कि राजनीतिक वातावरण 
किस प्रकार अर्थंशास्त्रियों के कल्पनालोक को निरन्तर सीमित बनाता है। 

तीसरी और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात मैंने एक और क्षेत्र की ओर संकेत 
. करके कही है, जिसमें विकास के लिए अधिक संस्थानिक दृष्टिकोण अपनाना 
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और समानता के प्रश्न को अधिक महत्त्व देना आवश्यक होता है। और मैं यह 
भी कहना चाहूँगा कि स्फीति और इससे भी अधिक 'वेरोज़गारी-सहित स्फीति' 
स्वतः ऐसे प्रश्नों को उठायेंगी; क्योंकि केवल वेरोज़गारों के सम्बन्ध में ही नहीं, 
वल्कि अन्य दृष्टियों से भी इस प्रकार का मौद्रिक घटनाक्रम असमानताओं को 
जन्म देगा और उनमें वृद्धि करेगा । 

मौद्रिक सन्तुलन कायम रखने के प्राथमिक लक्ष्य और मुद्रा के स्थिर मूल्य 
को एक वार फिर महत्त्वपूर्ण बनाने के लिए एक नये दृष्टिकोण की आवश्यकता 
है । अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में राष्ट्रीय अर्थ-नीति का यह कहीं अधिक 
आग्रही लक्ष्य अत्यन्त मूल्य-स्फीति और अन्ततः विवश होकर अवमूल्यन के भय 
को समाप्त कर देगा । इसके विपरीत संसार की वर्तमान स्थिति में ऐसी नीति का 
अनुसरण करनेवाले देश को अपनी मुद्रा का पुनमू ल्यन करने की आवशयकता की 
पूर्वकल्पना करनी होगी । मुद्रा के पुनर्मूल्यन का विदेशों में अक्सर कम प्रतिरोध 
होता है और उसके परिणामस्वरूप कभ समस्याएं सामने आती हैं। नीति को दिशा 
में इस प्रकार परिवतंन का यह अर्थ होगा कि आथिक सिद्धान्त में वंसा ही आमूल 
परिवर्तन किया जाये, जसा दो पीढ़ी पहले विकसेल ने और एक पीढ़ी पहले केन्ज़ 
और अन्य लोगों ने से' के नियम और इसके इस नीति-सम्वन्धी अभिप्राय का त्याग 
कर किया था कि वाज्ार की शक्तियों के कायं में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए । 

मेरे अपने देश स्वीडन में-जहाँ आय और रहन-सहन के ऊंचे और अपेक्षा- 
कृत अधिक समान स्तरों, श्रम-वाज्ार के विलक्षण रूप से पू्णंताप्राप्त संगठन 
जिससे श्रम-विवादों के कारण श्रम-दिनों की क्षति. अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से न्यूनतम 
है और मैं समझता हूं कि समस्त आथिक और सामाजिक स्तरों पर राजनीतिक 
धारणाओं में अपेक्षाकृत उच्च तकंनापरकता के कारण हमारे पास इस दिशा में 
काये करने की बेहतर गुंजाइश है--ऐसे अनेक तथ्य मौजूद हैं, जिनके कारण वहाँ 
के अर्थशास्त्रयों के लिए अनुसन्धान के नये परिप्रेक्ष्य उन्मुक्त करना अधिक सम्भव 
होगा । स्वीडन के अर्थशारित्यों ने अतीत में इस क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में ग्रदा- 
कदा यह किया भी है। 

लेकिन आज, चालीस वषं पहले की तरह ही, नीति में परिवतन का माध्यम 
बनने के लिए उन्हें एक ऐसे वित्तमन्त्री, एक ऐसी सरकार, एक ऐसी समृद्ध और 
उनके पीछे एक ऐसी जनता की आवश्यकता होगी, जो एक ऐसी कड़ी नीति को 
अपना समर्थन देने को तँयार हों। लेकिन मेरी राय में यह बात अथशास्त्रियों 
को उनके उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं करती। वे राजनीतिक वातावरण को 
प्रभावित कर सकते हैं, जेसाकि मैंने और अन्य अर्थशारित्रयों ने पहले किया भी 
था। उदाहरण के लिए चौथे दशक में सामाजिक नीति का उल्लेख किया जा 
सकता है। 
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अर्थंशास्त्रियों का यह कत्तंव्य होता है किं वे अपने समय से आगे चले । अनु- 
ग्रहपूणे और कम गहन आलोचना-सहित उस समय जारी घटनाक्रम के अनुरूप 
स्वयं को व्यवस्थित कर लेना पर्याप्त नहीं होता । इस मामले में, इसका यह अर्थ 
होगा कि उन्हें निरन्तर जारी स्फीति को अनिवायं स्वीकार कर लेने से इन्कार 
कर देना चाहिए, क्योंकि इस स्फीति के परिणामस्वरूप बेरोजगारी और सम्बद्ध 
आथिक वृद्धिरोध में रुक-रककर वढ़ोतरी होती रहती है और इसके साथ ही 
स्फीति जारी रहती है। 
अनुसन्धान की दिशा में परिवर्तेन के द्वारा अपने युग की प्रवृत्ति का विरोध 
करने का कत्तव्य हमा रे विषय के पुराने और मेरी राय में सही नाम में निहित 
है। पुराने समय में इसे राजनीतिक अर्थशास्त्र के नाम से पुकारा जाता था । 
सम्बन्धित मामले में अन्य वादों के अलावा इसका अर्थ यह होगा कि इस बात 
पर ज़ोर दिया जाये कि यदि कोई राष्ट्र सावंजनिक सेवाएँ चाहता है और वस्तुतः 
उसमें तेज्री से वृद्धि और सुधार चाहता है, तो उसे निजी खपत की अपनी माँग 
को घटाने के लिए तैयार होना होगा, विशेषकर ऐसी अनेक औद्यौगिक वस्तुओं 
की माँग को जो सार्वजनिक खपत की माँग की तुलना में बहुत कम आवश्यक हैं । 
माँग को इस प्रकार पुननिदेशित करने के साथ अपने पर्यावरण में सुधार के समस्त 
गम्भीर प्रयासों का सम्बन्ध है, इस वात पर अध्याय !! में विचार होगा । सफल 
राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि को, आज जिसका परिकलन बहुत अपर्याप्त रूप से होता 
है, विकास के प्रमुख लक्ष्यरूप में स्थापित रहने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए । 
आज इस सम्वन्ध में अत्यधिक मतैक्य है कि 'जीवन के स्वरूप' को बेहतर 
बनाया जायेगा, पर इस लक्ष्य पर पहुँचने के लिए गिने-चुने लोग ही अपनी खपत 
में वृद्धि करने से दूर रहने को तैयार हैं। वे सब एक भयंकर होड़ और मुआवजे 
की प्राप्ति में लगे हैं, जो जीवन के स्वरूप को बेहतर बनाने की गुंजाइश को और 
भी कम कर देती है। समस्त सामाजिक वर्गों के लोगों के यही दुष्टिकोण स्फीति 
की प्रेरक शक्ति बने हुए हैं, यद्यपि इसके साथ ही सव लोग बढ़ते हुए दामों की 
शिकायत करते हैं (अध्याय ]!, अनुभाग 7 और 72) । लोगों के दृष्टिकोण 
में प्रायः भामूल परिवर्तन के विना न तो 'जीवन के स्वरूप? में सुधार ही सम्भव 
है और न ही मुद्रा का स्थिर मूल्य ही प्राप्त किया जा सकता है । 
किसी देश में समस्त जन-समुदायों के मध्य एक व्यापक समझौते की ताकि- 
[र कई है, जहाँ अधिक समानता की स्थापना की माँग को स्वीकृति प्राप्त 
कारण उच्च आय की प्राप्ति की चाह पर अंकुश रहता है। निरन्तर जारी 
स्फीति की स्थिति भें निर्वाध प्रतियोगिता के माध्यम अ में जो बढ़ोतरी 
बलपुवक भप्त की जाती है, वह मिथ्या होती है, यह अनुभव उक्त व्यापक 
समझौते के लिए सहायक बनना चाहिए । 
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अध्याय : 3 
सामाजिक नीति में मूल्यों का स्थानः 


]. मूल्यांकन , 

सामाजिक नीति के मूल्यांकन-आधार-सम्बन्धी इस अध्याय का समारम्भ मैं 
उस लेख के लिए मुझे दिये गये शीर्षक के खण्डन से करना चाहुंगा, जिस लेख पर 
यह अध्याय आधारित है। सूल्यांकन की प्रक्रिया की सापेक्षता पर जोर देने के 
लिए मैं जान-बूझकर “मूल्यांकन” शब्द का प्रयोग करता हूं और 'मूल्य' शब्द के 
प्रयोग से बचता हूँ, यद्यपि इस शब्द का प्रयोग केवल समाजशास्त्र और मानव- 
विज्ञान में ही नहीं, बल्कि समस्त समाज-विज्ञानों में बहुत लोकप्रिय रूप से होता 
है । मैं केवल 'मूल्य-सम्बन्धी मान्यताओं” की अभिव्यक्ति में ही “मूल्य” शब्द का 
प्रयोग करता हूं और यह प्रयोग उस समय होता है, जब मूल्यांकनों की परिभाषा 
दे दी जाती है और इन्हें अनुसन्धान में प्रयोग के लिए स्पष्ट कर दिया जाता है ।१ 

“मूल्य” शब्द के प्रयोग से सापेक्ष अर्थो में मूल्यांकन, इन मूल्यांकनों के उद्देश्यों 
और अक्सर मूल्यांकनों के समस्त सामाजिक परिप्रेक्ष्य के मध्य वस्तुत: भ्रान्ति 
उत्पन्न होती है । 'मूल्य” शब्द में अक्सर एक मूल्य-सम्वन्धी मान्यता छिपी होती 
है, अर्थात एक 'मूल्य' जिसके अस्तित्व पर विश्‍वास किया जाता है, स्वतः किसी 
निरपेक्ष अर्थ में मूल्यवान होता है.। इस अभिव्यक्ति से सामान्यतया व्यापार की 
अबन्ध नीति-जँसा पूर्वाग्रह प्रकट होता है। 

अन्ततः “मूल्य” शब्द से ठोस, एकरस और पर्याप्त स्थिर वस्तु का आभास 
मिलता है, जबकि यथार्थं में मूल्यांकन नियमित रूप से विरोधाभासपूर्ण होते हैं 
और यह्‌ विरोधाभास एक व्यक्ति के मन तक में होता है और ये मूल्यांकन 
अस्थिर भी होते हैं, विशेषकर आधुनिक समाज में । सामान्यार्थकता के विभिन्न 
स्तरों पर मूल्यांकनों के बीच समझोौतों का विशिष्ट परिणाम मानव-आचरण' 
'होता है। 

यदि यह विचार स्वीकार कर लिया जाता है तो सम्भवतः हम यह आशा 
कर सकते हैं कि सामाजिक नीति में निहित मूल्यांकनों में बहुत अधिक परिवतंन 
होंगे, कालान्तर में जसे-जेसे किसी देश में हितकारी राज्य का विकास होता 
जायेगा। प्रत्येक देश में विभिन्न व्यक्तियों के बीच ही नहीं, बल्कि विभिन्न 
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सामाजिक समूहों और राजनीतिक पाटियों के मध्य भी मूल्यांकनों में सदा 
स्थायी अन्तरों की आशा की जानी चाहिए। चाहे स्थिति कुछ भी हो, हम यह 
निश्चित मान सकते हैं कि बहुत लम्बे समय तक विभिन्न सभ्यताओं के मध्य 
अत्यधिक असंगति रहेगी और बड़े-बड़े परिवतंन होते रहेंगे । 


2. युगों-युगों से 

मैं अन्तिम मान्यता पर सबसे पहले टिप्पणी करना चाहूंगा। जहाँ तक उच्च 
और अधिक सामान्य स्तर पर मूल्यांकनों का प्रश्‍न है, मुझे इस पर सन्देह है । 
मुझे इस अनुसन्धान से बहुत प्रसन्नता हुई कि त्रिशुद्ध सँद्धान्तिक स्तर पर हिन्दू- 
धर्म-सहित संसार के सब महान धमं, और इन धर्मों से सम्बद्ध विराट दर्शन 
सिद्धान्त रूप में समानतावादी रहे हैं और इस प्रकार उन्होने उस बुनियादी 
मूल्यांकन का समर्थन किया है, जो आधुनिक सामाजिक नीति के लिए भी बुनि- 
यादी आवश्यकता है ।* 

यह क्यों और कब हुआ, व्यक्ति की गरिमा की यह ज्वाज्वल्यमान और 
आदर्शवादी कल्पना, उसके अवसर की समानता के बुनियादी अधिकार और 
संकट में होने पर सहायता के अधिकार की यह परिकल्पना इतने समय पहले और 
स्वंत्न किस प्रकार विकसित हुई ? और यह कल्पना अत्यन्त उग्र असमानता और 
उत्पीड़न की इतनी अधिक शताब्दियों में किस प्रकार जीवित रही ? मुझे इन 
प्रश्नों का उत्तर ज्ञात नहीं है मेरी यह इच्छा है कि सामाजिक दृष्टि से प्रेरित 
विचारशील इतिहासकार कारणता की समस्या का अध्ययन करगे । 

जब सत्रहवीं औरअठारहवीं शतान्दियों में समस्त पश्चिमी संसार में नैसगिक 
कानून और उपयोगितावाद के एक-दूसरे से घनिष्ठतापूर्वंक सम्बन्धित धमं- 
निरपेक्ष दर्शनों ने स्वयं को संस्थापित किया, तो उन्होंने इसी क्रम का अनुसरण 
किया। यह बात उस समय और अधिक महत्त्वपूर्ण हो गयी जब सामाजिक 
विज्ञान और विशेषकर अर्थशास्त्र इन प्रवोधन-दर्शनों से अलग हो गये । इनमें 
समानता के सिद्धान्त का समावेश हुआ और वस्तुतः इसके सँद्धान्तिक 'प्रमाण' 
भी इन्होंने प्रस्तुत किये। | 

ये प्रमाण कसौटी पर खरे नहीं उतरते । मूल्यांकनों को यथार्थ-सम्बन्धी 
विश्वासों और सिद्धान्तो से जो बात वस्तुतः भिन्न दर्शाती है, वह यह है कि इन्हे 
न तो प्रमाणित किया जा सकता है और न ही अप्रमाणित, ये बस सामाजिक तथ्यों 
के रूप में विद्यमात्त रहते हैं। इस वात को कभी भी ईमानदारी से स्वीकार नहीं 
किया गया, कम-से-कम अर्थशास्त्रियों द्वारा, जो आज भी मूल्य-सिद्धान्त और 
हितकारी सिद्धान्त को लेकर कार्यरत हैं । ये सिद्धान्त मूलतः प्रबोधन-युग के 
दर्शनों के अर्थों में सदा वेदान्ती रहे हैं। . 
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पर तथ्यों के रूप में इन समानतावादी मूल्यांकनों से यह आशा की जा सकती 
है कि इनका सामाजिक नीति के लिए महत्त्व रहा । पश्चिमी संसार में उस समय 
से ही समस्त सामाजिक परिकल्पना के मूल में अत्यन्त आमूल परिवर्तनवादी नीति- 
सम्बन्धी मान्यताएं रही हैं। पर संस्थापित अर्थशास्त्र से लेकर आज तक आर्थिक 
सिद्धान्त के समस्त विकास को अधिकांशतया यह कहकर ही समझाया जा सकता 
है कि आथिक सिद्धान्त के मूल से सम्बन्धित इस आमूल परिवर्तनवादी नीति- 
सम्बन्धी मान्यताओं को अलग-अलग करने और इन्हें क्षति न पहुँचानेवाली बनाने 
की आवश्यकता अनुभव की जाती रही ।* इंग्लँण्ड में वेनथम के समय से तथा- 
कथित 'आमूल परिवतंनवादी सम्प्रदाय” अर्थशास्त्र को छोड़कर सब क्षेत्रों में 
आमूल परिवर्तनवादी था । यह्‌ वस्तुतः उस युग की इंग्लैण्ड की राजनीतिक सत्ता 
की स्थिति से एक समझौता था और ऐसी सत्ता से प्रभावित समाज में अवसर- 
वादी ढंग से सोचने का तरीका भी । 

जब धीरे-धीरे समानतावादी सामाजिक नीति के लिए परिस्थितियों का 
निर्माण हुआ, तो यह राजनीतिक सत्ता की परिवर्तित स्थिति का प्रभाव था, 
क्योंकि धीरे-धीरे सामान्य लोगों को मताधिकार मिला था और श्रम-बाज़ार में 
संगठनों की शक्ति में वृद्धि हुई थी । इसके अलावा गहन सामाजिक सर्वेक्षणों की 
एक लम्बी श्यृंखला ने भी अपनी भूमिका निभायी थी । यह एक ऐसा क्षेत्र था, 
जिसमें इंग्लेण्ड ने आथिक सिद्धान्त की तरह ही यथार्थवादी अनुभवजन्य अनु- 
सन्धान में पहल की थी । माक्स ओर एंजेल्स की रचनाओं तथा 'मार्क्सबादी' 
परम्परा की अन्य अनेक रचनाओं और गतिविधियों ने महत्त्वपुर्ण भूमिका 
निभायी थी । इसी प्रकार 'नवउदारतावाद' भी महत्वपूर्ण था, जिसका समारम्भ 
एक सौ वर्ष से अधिकः समय पहले जॉन स्टुआर्ट मिल ने किया था | 

ये सब प्रवृत्तियाँ अपने अलग-अलग तरीकों से समानता के सिद्धान्त के अनु- 
रूप थों और यह्‌ सिद्धान्त प्रबोधन-काल के आरम्भ से ही सब सामाजिक ओर 
विशेषकर आथिक कल्पना का आधार बना हुआ था। 


3. 'सजित सुंगति' | 

आधुनिक युग में, जबकि सामाजिक नीति का तेज़ी से विस्तार होता रहा है 
ओर इसने सब विकसित देशों को हितकारी राज्य बना दिया है, अनेक देशों में 
इस घटनाक्रम के लिए आवश्यक मूल्यांकनों का बहुत अधिक अभिसरण हुआ है । 
अनुसन्धान और बीच-बीच में राजनीति का मेरा अनुभव मुझे विशेष रूप से 
सामाजिक नीति में अन्तरनिहित मूल्याकनों के विकास में विलक्षण सीमा तक अनु- 
- रूपता और यहाँ तक कि अनुकरण तक दर्शाता है। यह स्वयं राजनीतिक बिकास 
के परिणामस्वरूप हुआ--जिसे मैंने “सजित संगति' की संज्ञा दी है। यह हितों 
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की पहले से वर्तमान संगति की उदारतावादी मान्यता के विपरीत और उससे 
भिन्त है। पहले से विद्यमान हितों की संगति नेसगिक कानून और उपयोगिता- 
वाद की विचारधारा का आधार थी ।” 
उदाहरण के लिए, स्वीडन में जहाँ मजदूर पार्टी चालीस वषं से सत्तारूढ़ है, 
व्यापक सामाजिक सुधार निरन्तर ही नहीं, बल्कि तेज्ञ गति से होते रहे हैं । यह्‌ 
सच है कि हाल तक दक्षिणपन्थी राजनीतिक पार्टियों ने नियमित रूप से सुधारा 
का पर्याप्त विरोध किया । लेकिन इतनी ही ,नियमितता से यह भी हुआ कि एक 
बार निर्णय हो जाने के वाद आलोचना समाप्त हो जाती है और इसके स्थान पर 
एक प्रकार की राष्ट्रीय आम-सहमति कायम हो जाती है। 
यही बात, उदाहरण के लिए, वृद्धावस्था की पेंशन की प्रणाली के वारे में 
सही सिद्ध हुई, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक वृद्ध स्वीडन-निवासी को केवल एक बुनि- 
यादी पेंशन का ही आश्वासन नहीं रहता, बल्कि आय के उच्च स्तर का भी भरोसा 
रहता है । पॅशन के रूप में मिलनेवाली वाषिक राशि वास्तविक अर्थो में सम्बन्धित 
व्यक्ति के पन्द्रह सर्वोत्तम वर्षों की आय के औसत के दो-तिहाई के बराबर होती 
है। इस तथ्य के बावजूद कि संसद में सरकार द्वारा प्रस्तुत विधेयक केवल एक 
वोट के बहुमत से पारित हुआ, कानून का अंग बन जाने,के वाद किसी भी पार्टी 
ने इस बिराट सुधार के वारे में कोई आपत्ति नहीं उठायी । 
इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि दक्षिणपन्थी पार्टियाँ वृद्धावस्था 
की पेंशन की प्रणाली में और अधिक सुधार के स्वतः प्रस्ताव कर रही है। उदा- 
हरण के लिए, ये पार्टियाँ पेंशनप्राप्ति की उम्र घटाने की माँग कर रही हुँ । 
मेरे राजनीति-विज्ञान के एक सहयोगी के शब्दों में स्वीडन 'सेवाराज्य' वन गया 
है। इस अभिव्यक्ति का यह अर्थ है कि अव'सव राजनीतिक पार्टियाँ और अधिक 
सामाजिक सुधारों का प्रस्ताव करने में एक-दूसरे से होड़ कर रही हैं। 
परम्परा से सरकार का दायित्व वहन करने के कारण मज़दूर पार्टी पर यह 
दायित्व आ गया है कि वह मतदाताओं को यह तथ्य स्वीकार करने के लिए, 
शिक्षित करे कि वे स्फीति उत्पन्न किये बिना वर्तमान गति से अपनी निजी खपत 
में वृद्धि के साथ-साथ सावंजनिक खपत में वृद्धि नहीं कर सकते; विशेषकर उन 
सेवाओं में जिन्हें चलाने के लिए बहुत अधिक पूजी की आवश्यकता होती है। 
हमारे सब देशों में आम आदमी में यह प्रवृत्ति मौजूद है कि वह ऊपर 
वणित सार्वजनिक सेवाओं को अधिक मात्रा में और बेहतर रूप में चाहता है 
और इसके साथ ही अपनी निजी खपत के लिए उच्च आय को बनाये रखना 
चाहता है। स्वीडन की मज़दूर पार्टी लोगों को यह समझाने और स्वीकार कराने 
में केवल आंशिक रूप से सफल हुई है कि उन्हें समझ-बूझकर चुनाव करना होगा 
और वे बिना कुछ खोये बहुत अधिक प्राप्त नहीं कर सकते और उक्त प्रवृत्ति का 
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जारी रहना कीमतों में बृद्धि का अन्तिम परिणाम होता है। उक्त तथ्य भावी 
सामाजिक सुधारों की प्रगति की सीमा निरन्तर निर्धारित करता रहता है । 

सन्‌ !970 के चुनावों ने इतने बड़े पैमाने पर तत्काल सुधार लागू करने के 
राजनीतिक वातावरण का निर्माण किया, जितने बड़े पेमाने पर कोई भी 
जिम्मेदार सरकार सुधारों को लागू करने का दायित्व अपने ऊपर नहीं ले सकती 
थी । इस चुनाव में हिस्सा लेनेवाली सब राजनीतिक पार्टियों ने बड़ी उदारता 
से और अधिक समानतावादी सुधार लागू करने का प्रस्ताव किया था। भाबी 
चुनाव में यह स्थिति निश्चय ही मतदाताओं पर मञ्जदूर पार्टी के प्रभाव को क्षति 
पहुँचायेगी । लोगों के मन में यह बात उठ सकती है कि अव मजदूर पार्टी के 
उम्मीदवारों को सुधार-सम्बन्धी नीतियों को जारी रखने के लिए वोट देना 
आवश्यक नहीं रह गया है, क्योंकि अब तक मञ्जुर पार्टी का यही प्रमुख आकर्षण 
था । लेकिन मजदूर पार्टी इस तथ्य से सान्त्वना प्राप्त कर सकती है'कि सरकार 
में परिवर्तन से सुधार नहीं रुकंगे, वस उन्हें विपक्ष के रूप में कार्यं करना होगा । 
अन्य पार्टियाँ सुधारों के लिए समान रूप से ही नहीं, बल्कि इससे भी कहीं अधिक 
वचनवद्ध हैं । , 

स्वीडन का वस्तुतः एक अतिवादी उदाहरण है। लेकिन मुझे अन्य विकसित 
देशों में भी ऐसी ही सामाजिक-राजनीतिक प्रक्रिया कार्यरत दिखायी पड़ रही 
है । जव संयुक्त राज्य अमरीका में आइज़नहावर के नेतृत्व में रिपब्लिकन पार्टी 
सत्तारूढ़ हुई तो इसने अपनी पूर्ववर्ती डेमोक्रेटिक पार्टी के शासनों की न्यूडील 
ओर फेयरडील नामक सुधारवादी नीतियों को बदलने का प्रयास नहीं किया । 
यद्यपि अमरीकी संसद में रिपब्लिकन पार्टी के अधिकांश सदस्यों ने डमोक्रेटिक 
पार्टी के दक्षिणी राज्यों के अनुदार सदस्यों के साथ मिलकर उक्त सुधार कार्य- 
क्रमों को लागू करने का विरोध किया था। इसके विपरीत रिपब्लिकन पार्टी की 
सरकार ने इसी नीति को कुछ सावधानी वरतते हुए लाग किया। 

वर्तमान निक्सनःप्रशासन ने निश्चय ही राष्ट्रपति जॉनसन की तरह 
'निर्धनता के विरुद्ध बिना शतं युद्ध' और 'महान समाज” की स्थापना के बारे 
में अत्यन्त उत्साहपुणं आलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं किया। लेकिन इस 
प्रशासन ने आरम्भ में उन सब मामूली सुधारों को समाप्त कर दिया जो जॉनसन- 
शासन के दौरान शुरू हुए थे । और वियतनाम-युद्ध की भारी लागत तथा इस 
युद्ध ओर अन्तरिक्ष उड़ानों तथा अन्य अनुत्पादक 'प्रदर्शनात्मक सार्वजनिक 
खपतों' के लिए अपनी ओर से भी धन देने की अनिच्छा के बावजूद रिपब्लिकन 
सरकार ने निर्धनता के विरुद्ध आमूल परिवर्तनवादी कदम उठाने का प्रस्ताव 
अपनी नयी तस्वीर पेश करने के लिए किया। भमरीकियों के शन्दाङम्बरपूर्ण 
वक्तृत्व की विलक्षण चाह को पूर्ण करते हुए राष्ट्रपति निबसन ने “दूसरी 
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अमरीकी क्रान्ति’ का वचन दिया । हू 
राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल का समारम्भ करते हुए निक्सन ने 


आन्तरिक समस्याओं तक के वारे में स्वयं को अधिक संकस्पपूर्वक राजनीतिक 
्रतिक्रियावादियों के नेता के रूप में प्रकट किया है। संयुक्त राज्य अमरीका को 
विदेश-नीति से इसके सम्बन्ध, और विशेषकर वियतनाम के लोमहर्षक युद्ध की 
दिशा से इसके सम्बन्ध पर अध्याय ।4 में विचार होगा। पर मेरा यह विश्वास 
नहीं है कि प्रतिक्रिया अधिक समय तक कायम रहेगी । अमरीकी राष्ट्र एक वार 
फिर अनिवार्यं रूप से आवश्यक सामाजिक सुधारों का मागे प्रशस्त करेगा 
(अध्याय ]4, अंनुभाग ]3) । 
मैं यह अनुभव करता हूँ कि ब्रिटेन की वर्तमान अनुदारदलीय सरकार 
:हितकारी राज्य के भावी विकास को समाप्त करने के लक्षण प्रकट कर रही है। 
अन्य अनेक बातों के अलावा, ब्रिटेन की उत्पादकता में निचली दर से वृद्धि ओर 
'स्फीति-सहित उच्च वेरोजगारी से यह दिशा-परिवतंन स्पष्ट हो जाता है। इसके 
बावजूद मैं नहीं समझता कि हितकारी राज्य के विकास की प्रक्रिया को उलट 
देने का यह कार्य अधिक आगे बढ़ सकता है। मेरा विश्वास है कि यह अधिक-से- 
अधिक एक अस्थायी अवरोध ही सिद्ध होगा । 
जर्मनी में, ब्राण्ट-सरकार अपने देश की अपेक्षाकृत पिछड़ी हुई हितकारी 
स्थिति को समाप्त करने के लिए दृढ़ता से वचनवद्ध है। उनकी सबसे बड़ी 
कठिनाई भी स्फीति की प्रवृत्ति ही है, हितकारी राज्य को पूर्णता प्रदान करने 
की दिशा में आमूल परिवतंनवादी कदम उठाने के लिए सरकार को स्फीति पर 
काबू पाने के लिए प्रयास करना होगा। लेकिन आन्दोलन जारी रहेगा । 
संक्षेप में, जहाँ तक विकसित देशों का सम्बन्ध है, मैं यह समझता हूँ कि 
हितकारी राज्य की स्थापना हो चुकी है । गतिशीलता की दृष्टि से यह प्रायः 
अपरिवतंनीय प्रवृत्ति वन चुकी है । इसका और अधिक विकास कुछ समय के 
लिए धीमा पड़ सकता है और यदा-कदा वह उलट भी सकता है, लेकिन ऐसे 
स्थगन के बांद फिर अपनी पुरानी दिशा में इसके आगे बढ़ने की आशा की जा 
सकती है। सुधार के विभिन्न कार्यक्रमों के वारे में चाहे केसे भी संघर्ष क्यों न 
हों, सुधारों की दिशा में विकास का एक परिणाम व्यापक मूल्यांकन के क्षेत्र में 
राष्ट्रीय आम-सहमति की स्थापना है। यद्यपि कुछ मामलों में यह आम-सहमति 
उस समय कायम होती है, जव सम्बन्धित सुधार लाग हो जाता है। 


4. सामाजिक सुधार की उत्पादकता 


संस्थापित और नव-संस्थापित अर्थशास्त्री परम्परा से यह मानते आये हैं 
कि आथिक संवृद्धि और समानतावादी सुधारों में संघर्ष होता है। उन्होंने इस 
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वात को सुनिश्चित माना कि राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में निचले स्तर पर 
उत्पादकता के रूप में सुधारों की कीमत अनिवार्य रूप से चुकानी पड़ती है। 

जेसाकि मैंने अध्याय ], अनुभाग 4 में कहा है कि उन्होंने काल्पनिक 
आधार पर यह धारणा निर्धारित की थी। वास्तव में इस अमूर्त मान्यता को 
प्रमाणित करने के लिए अव तक अनुभवजन्य आधार पर प्रायः नहीं के वराबर 
अनुसन्धान हुआ है । विकसित देशों तक में हमें आज तक ऐसी प्राथमिक वातों 
तक के वारे में विस्तृत अनुभवजन्य अध्ययनों का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है कि 
आय और सम्पत्ति के वितरण में विभिन्न सीमाओं तक समानता के प्रति वचत 
अनुपात, श्रम-आदान और श्रम-कार्यकुशलता की प्रतिक्रिया होती है। 

इधर सव विकसित देशों में बड़े पैमाने पर समानतावादी सुधार-नीतियाँ 
लागू को जा रही हैं। और यह सुधार-गतिविधि समग्र दृष्टि से पहले महायुद्ध के 
वाद से ही निरन्तर बढ़ती जा रही है। इस सम्वन्ध में यह महत्त्वपूर्ण बात ध्यान 
देने योग्य है कि केवल अर्थशास्त्री और सब कटु रपन्थी लोग ही नहीं, जिन्होंने 
सामान्यतया कम-से-कम आरम्भ में सुधारों का विरोध किया, बल्कि इन सुधारों 
की माँग और प्रचार करनेवाले आमूल परिवर्तनवादी प्रचारक भी सामान्यतया इस 
परम्परागत साधारण मान्यता को स्वीकार करते हैं कि समानतावादी सुधारों के 
लिए अपेक्षाकृत नीची दर पर आथिक प्रगति के रूप में कीमत चुकानी पडती हूँ । 

सुधारों के वारे में नियमित रूप से केवल इसी आधार पर तर्क प्रस्तुत किये 
गये कि अधिक सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए इनकी आवश्यकता है। 
इस मूल्यांकन के महत्त्व को धीरे-धीरे इतने व्यापक पैमाने पर स्वीकार किया 
जाने लगा कि सुधार-का्येक्रमों को संसदों में पारित करने के लिए राजनीतिक 
परिस्थितियों का निर्माण किया गया। इन सुधारों के लिए कीमत चुकायी ही 
जानी चाहिए, यह स्वीकार किया जाने लगा । 

हतकारी राज्यों के रूप में सर्वाधिक विकसित देशों में ही और वह भी बहुत 

हाल में ही यह विचार विक्रसित हुआ है कि हितकारी सुधार, समाज के लिए 
व्ययसाध्य होने के स्थान पर वास्तव में अधिक स्थिर और तीव्र आथिक संवृद्ध 
की नींव डाल रहे हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से, इस विचार को घटना के वाद सोची 
गयी वात कह सकते हैं । 

सामाजिक सुधारों के आथिक संवृद्धि पर कया प्रभाव होते हैं, इसके अनुभव- 
जन्य अध्ययन का प्रयास अधिकांशतया कुछ गिने-चुने समाजशा स्त्रियों, सामा- 
जिक कार्यकर्ताओं और सांख्यिकी-विशेषज्ञों ने ही किया,. जबकि अर्थशास्त्रियों 
ने हितकारी कार्यों और प्रगति के परस्पर-विरोध के अपने काल्पनिक सिद्धान्त से 
चिपके रहने की प्रवृत्ति दिखायी है--बैसे अब अर्थशास्त्री इस वात पर कम जोर 
देते हैं, क्योंकि उनकी अनेक भविष्यवाणियाँ सही सिद्ध नहीं हुई हैं। इस प्रकार 
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का अनुभवजन्य अध्ययन कहीं भी गहराई से नहीं हुआ, इसने समस्याओं में गहरी 
पैठ नहीं की । वस्तुतः ये अध्ययन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं । 

इस बीच इस विचार के समर्थन में व्यापक ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध हुए 
हैं कि, समग्र दृष्टि से, सामाजिक सुधार राष्ट्रीय दृष्टिकोण से आथिक प्रगति 
पर भार न होकर आर्थिक प्रगति के लिए निवेश हैं। जैसे-जैसे हितकारी राज्य 
का विकास होता गया, राजनीतिक और लोकप्रिय विचार-विमश में इस नये 
और भिन्न सिद्धान्त को स्वीकार किया जाने लगा । यह इस कारण से हुआ कि 
सामाजिक सुधारों के सम्बन्ध में जिन विनाशकारी प्रभावों की भविष्यवाणियाँ 
की गयी थीं, वे सही सिद्ध नहीं हुईं, पर अभी भी उक्त सिद्धान्त को अधिक 
परिष्कृत ढंग से अथवा यहाँ तक कि प्रकट रूप से अभिव्यक्त नहीं किया जाता । 
निरन्तर जारी सुधार-गतिविधियों के बारे में विचारधारा में यह परिवर्तन 
सामाजिक सुधारों को जारी रखने और उन्हें तेज़ करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान 
करता है, अथवा यह भी कहा जा सकता है कि सुधार-गतिविधि को निषधों से 
मुक्त कर देता है। 

सामाजिक सुधारों में उस समय एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तत्त्व का समावेश 
हुआ जव, विशेषकर स्वीडन में चौथे दशक से, सुधारों का लक्ष्य अधिकाधिक 
मात्रा में परिवार और बच्चों की भलाई वनता गया। इन सुधारों को 'प्रति- 
रोधात्मक' कहकर भी इनका महत्त्व दर्शाया जा सकता है, जेसे व्यक्ति और | 
समाज को भावी लागत से बचाना और / अथवा भावी उत्पादकता में वृद्धि 
करना ।' 

ये तर्क आवास, पौष्टिक आहार तथा अधिक व्यापक रूप से स्वास्थ्य और 
शिक्षा के क्षेत्र में होनेवाले सुधारों के वारे में सर्वाधिक सरलता से दिये जा सकते 
हैं । अपंगों के संरक्षण और उन्हें औद्योगिक समाज के अनुरूप स्वयं को ढालने 
में सहायता देने के लिए आवश्यक सुधारों में तेज़ी से वृद्धि भी उसी प्रकार इस 
कोटि के अन्तरगत आती है, जिस प्रकार वालअपराधियों के सुधार के प्रयास । 

बच्चोंवाले परिवारों और विशेषकर कम साधनोंबाले परिवारों के रहन- 
सहन के स्तर की सुरक्षा के लिए आय के पुनवितरण-सम्बन्धी सुधारों को भी 
इसी प्रकार उत्पादक कहा जा सकता है। वस्तुतः, वृद्धावस्था की पेंशन और 
युद्ध लोगों की देखभाल के अन्य उपायों को भी परिवार के हित के दृष्टिकोण से 
उचित ठहराया जा सकता है, क्योंकि आधुनिक शहरी समाज में परिवार स्वयं 
को अनेक वस्तुओं से वंचित रखकर ही वृद्धों की देखभाल कर सकते हैं । 

लेकिन यह तकं उस समय विशेष रूप से प्रभावशाली हो उठता है, जब 
सुधारों के लिए वस्तु के रूप में अंशदान की आवश्यकता हो, नकदी के रूप में 
नहीं--जैसाकि अक्सर स्वास्थ्य और शिक्षा तथा आधुनिक हितकारी नीति के 
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अन्य अनेक क्षेत्रों में होता है। आज वस्तुतः सर्वाधिक विकसित हितकारी राज्यों 
में जो हो रहा है, उसे 'खपत का समाजीकरण' कहा जा सकता है। यह समाज- 
वादियों के पुराने नीति-सम्बन्धी प्रस्तावों से भिन्‍न बात है, जिनमें बड़े उद्योगों 
और उच्च वित्त के समाजीकरण की माँग की गयी थी । 

स्वीडन में समाजवादी लोकतन्त्री शासन के परिणामस्त्रुरूप बड़े प॑माने पर 
सामाजिक सुधार हुए, लेकिन उद्योग और वाणिज्य का प्रायः राष्ट्रीकरण नहीं 
हुआ-_यद्यपि औद्योगिक और वाणिज्यिक विकास में सावंजनिक हित को रक्षा 
के लिए नियन्त्रणों में वृद्धि की गयी और उन्हें मज़बूत बनाया गया। विकसित 
देशों में स्वीडन ही एकमात्र ऐसा देश है, जहाँ व्यापार प्रायः पूरी तरह से निजी 
हाथों में है और यह स्थिति संयुक्त राज्य अमरीका में भी नहीं है, जहाँ निजी 
उद्यम में पूर्ण विश्वास है। इसके अपवाद मुख्यतया सार्वजनिक उद्यम हैं, जो 
अनेक दशकों और शताब्दियों पहले, समाजवादी लोकतन्त्री पार्टी के सत्तारूढ़ होने 
से बहुत समय पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र में हैं। स्वीडन में इस श्रेणी में रेले 
आती हैं और वे उद्यम भी, जिन्हें संयुक्त राज्य अमरीका में सार्वजनिक उप- 
योगिता के उद्यम कहा जाता है, यद्यपि इन पर निजी स्वामित्व है। 

ऊपर जो वाते कही गयी हैं, उनसे मेरे इस अनुरोध का महत्त्व प्रकट हो 
जाता है कि समानतावादी सामाजिक सुधारों के आर्थिक प्रभावों के सम्बन्ध में 
अनुभवजन्य अध्ययन किये जाने चाहिए। ये अध्ययन लागत और लाभ के 
विश्लेषण के रूप में किये जाने चाहिए | इस सम्बन्ध में गहन अध्ययनों की 
प्रत्याशा में हम इस तथ्य को प्रमाणित कर सकते हैं कि स्वीडन में हितकारी 
राज्य आथिक दृष्टि से भी उल्लेखनीय सीमा तक सफल रहा है। स्वीडन में एक- 
निष्ठ मज़दूर सरकार के अधीन प्रायः चालीस वर्ष से हितकारी राज्य का तेज़ी 
से विकास होता रहा है । आथिक दृष्टि से स्वीडन उस स्तर प्रर पहुँच गया हैं, 
जो संयुक्त राज्य अमरीका के स्तर से नीचा नहीं है और हो सकता है कि उससे 
ऊँचा ही हो (देखिए अध्याय 0, अनुभाग 6 और अध्याय !4, अनुभाग 8) । 

पर वस्तुतः इस स्थिति और घटना का पूरा श्रेय सशक्त सामाजिक सुधार- 
गतिविधि को ही नहीं दिया जा सकता। अन्य अनेक कारक-पूर्ण रोज़गार 
नीति, स्वतन्त्र व्यापार नीति जो उद्योगों के प्रबन्धकों को सतकं और सक्रिय 
रखने में सहायक बनी, श्रम-बाज़ार का पूर्णंताप्राप्त संगठन, जिसके कारण 
विवादों के फलस्वरूप श्रम-दिनों की हानि नगण्य रही--ओऔर दूसरी अनेक 
परिस्थितियाँ और घटनाएँ इसका प्राथमिक कारण रहीं । अंशतः इन्हें सौभाग्य 
का विषय भी कहा जा सकता है। 

इसके बावजूद यह विलक्षण आथिक प्रगति इस नये सिद्धान्त की पुष्टि 
करती है कि सामाजिक सुधार उत्पादक सिद्ध हुए, अथवा कम-से-कम किसी भी 
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` स्थिति में इनसे आथिक संवृद्धि में वाधा नहीं पड़ी । जब हाल के वर्षो में स्वीडन 
की अर्थ-व्यवस्था का तेज़ी से विकास नहीं हुआ, तो किसी भी अधिकारी व्यक्ति 
ने इसका दोष सामाजिक सुधारों को नहीं दिया । यह स्पष्ट है कि इसका कारण 
उन सामान्य आथिक नीतियों की असफलता रहा, जिनके परिणामस्वरूप स्वीडन 
को भी 'वेरोज़गारी-सहित स्फीति” की निराशा का सामना करना पड़ा, जिस 
पर पिछले अध्याय में विचार हुआ है। 

यह सच है कि आरोही कर-प्रणाली के कारण सामाजिक सुधारों के लिए 
साधन जुटाने का भार उच्च आयवर्ग के लोगों पर कहीं अधिक पड़ता है। यह 
सुधारों के पुनवितरक प्रभाव का अंग है। वस्तुतः मध्यम आयवगं के करों में भी 
वृद्धि करनी पड़ी । यह इस कारण विशेष रूप से आवश्यक होता है, क्योंकि इसके 
लिए आरम्भ में भारी निवेश करना पड़ता है, अतः निजी खपत की वृद्धि-दर 
को घटाये विना सावंजनिक खपत को बढ़ाया नहीं जा सकता--अन्यथा स्फीति 
होगी, जिसका यह अर्थ होता है कि बलात्‌ बचत के द्वारा साधन जुटाने होंगे । 

कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यदि सामाजिक सुधार की गतिविधियों को 
जारी रखने का रास्ता चुना जाता है, तो इसका अनिवार्य रूप से यह अर्थ नहीं 
होता कि राष्ट्रीय आर्थिक विकास में कम दर से वृद्धि होगी इस वात की अधिक 
सम्भावना है कि स्थिति इसके विपरीत हो । 


5. कम-विकसित देश 


कम-विकसित देशों में विकास और समानतावादी सुधारों के सम्वन्धों की 
समस्याओं पर अध्याय 5 और 6 में विचार होगा। दूसरे महायुद्ध और उपनिवेशों 
की समाप्ति की बाढ़ के वांद आधुनिकीकरण के आदशों को प्रायः सर्वत्र एक 
प्रकार के राज्य के धमं के रूप भें अंगीकार किया गया। इन विचारों के मध्य 
समानतावादी सुधारों ने प्रमुख भूमिका निभायी । योजनाबद्ध विकास के लक्ष्यों 
के वारे में इन देशों में जो सावंजनिक वक्तब्य जारी किये जाते हैं, उनमें प्रवोधन- 
काल के दर्शन का गहरा रंग रहता है। 
अधिक समानता की इन घोषणाओं के तीव्र विरोधाभास के रूप में गैर- 
कम्युनिस्ट कम-विकसित देशों में सबंत्न वास्तविक घटनाक्रम असमानता में वृद्धि 
की दिशा में आगे बढ़ा है। यद्यपि इनमें से कुछ देशों में समानतावादी सुधारों के 
वारे र में कानून बनाये गये, तो भी इन्हें लागू नहीं किया गया अथवा इन्हें ऐसे 
रं के हित में संचालितं किया गया जो अधिक गरीब नहीं थे । 
अर्थशास्त्ियो ने-इन देशों के ओर पश्चिमी देशों के भी--कम-से-कम 
हाल तक सामान्य रूप से इस विरोधाभास की अनदेखी की है. अथवा यह कहकर 
इसे तकंसम्मत ठहराने की कोशिश की है कि ये अत्यन्त निर्धनःदेश सामाजिक 
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न्याय की शब्दावली में सोचने और समानतावादी सुधारों की कीमत चुकाने की 
स्थिति में नहीं हैं ।. इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार,समान्ताव।दी सुधार आथिक 
संवृद्धि में वाधक वनेंगे। इस दृष्टि से भी इस स्थिति की. यरोप में उत्तर्‌ प्रवोधन- 
काल में व्याप्त स्थिति से समानता प्रकट. होती है, जव आर्थिक सिद्धान्त की नीति- 
सम्बन्धी अत्यन्त आमूल परिवतंवादी मान्यताओं को एक ओर हटा दिया जाता 
ओर छिपा दिया जाता था, और वास्तविक नीतियाँ तथा अर्थशास्त्रयों के नीति- 
सम्बन्धी प्रस्ताव भी कटुरपन्थी दिशा में आगे बढ़ते रहते थे । 

अपने अधिकांश अर्थशास्त्री सहयोगियों के विपरीत मेरा यह मत है; जो 
अध्ययन पर आधारित है कि इन देशों में तीव्र और स्थिर विकास की एक प्राथ- 
मिक शर्ते यह है कि बढ़ती हुई असमानता की दिशा में बहाव रोका जाये और 
इसे अधिक समानता की दिशा में अग्रसर किया जाये। सुयोजित और प्रभाव- 
शाली ढंग से लागू किये गये सामाजिक सुधार उत्पादक होते हैं, यह विश्वास 
करने के कारण गरीब और प्रायः अत्यन्त असमान स्थितिवाले कम-विकसित देशों 
में अधिक प्रभावशाली हैं । यदि वढ़ती हुई असमानता की प्रवृत्ति को रोका और 
बदला नहीं गया तो विकास में बाधा पड़ेगी और यह असफल हो जायेगा । कम- 
विकसित देशों में; जहाँ विशाल जन-समुदाय पौष्टिक आहार की कमी से ग्रस्त 
हैं, संवृद्धि के ऐसे मॉडल, जिनमें खपत के उत्पादकता-सम्बन्धी प्रभावों की उपेक्षा 
की गयी हो, विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक भ्रान्तिकारक होंगे । 

यह स्पष्ट है कि इस विरोधाभास (अधिक असमानता की स्थापना के पक्ष 
में प्रभावशाली घोषणाओं और असमानता में वृद्धि की प्रवृत्ति का विरोधाभास) 
का स्पष्टीकरण कम-विकसित देशों में सत्ता के वितरण से सम्बन्धित होगा। मैं 
इस समस्या पर अध्याय 6 में फिर विचार करू गा । 


6. विकसित देशों की कम-विकसित देशों के प्रति नीतियाँ 
आथिक विज्ञान के महान सवंग्राही विद्वान एल्फ्रेड मार्शल ने, जो अन्तःकरण 
के प्रश्‍नों के प्रति अत्यन्त संवेदनशील थे, पहले महायुद्ध के तुरन्त बाद लिखा 
“राष्ट्रीय व्यापार का विचार राष्ट्र के विभिन्न सदस्यों को एकजुटता के 
विचार से बाँध दिया गया है'''हम वस्ततः तेजी से ऐसी परिस्थितियों में 
प्रवेश ऊर रहे हैं, प्रतीत में जिनका कोई उदाहरण नहीं मिलता । बल्कि ये 
परिस्थितियां उनसे सचमुच अधिक स्वाभाविक हैं, जिनका ये स्थान ग्रहण 
कर रही हूँ-ये ऐसी परिस्थितियां हैं, जिनमें एक सभ्य राष्ट्र के विभिन्न 
श्रौद्योगिक स्तरों के मध्य विवेक के ग्राधार पर सम्बन्ध निर्धारित हो रहे हैं 
. परम्परा के आधार पर नहीं 
यह्‌ स्पष्ट होता जा रहा है कि यह /ग्रेट ब्रिटेन) और भ्रन्य प्रत्क 
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पश्चिमी देश अपनी समस्त ग्रावादी के जीवन के स्वरूप को बेहतर वनाने के 
उह श्य से अव भ्रधिक मात्रा में राष्ट्रीय सम्पदा का वलिदान करने की स्थिति 
में है। एक ऐसा समय झा सकता है जव ऐसे मामलों को राष्ट्रीय दायित्व 
नहा, बल्कि सावभौम समझा जायेय़ा; लेकिन अभी वह समय दिखायी नहीं 
पड़ रहा है। प्रत्येक: देश को वर्तमान र भावी पीढ़ी के व्यावहारिक 
प्रयोजनों के लिए मुख्यतया स्वयं पने साधनों का उपयोग करना चाहिए 
और स्वयं ग्रपना भार वहन करना चाहिए । 
र हा ने जिन पीढ़ियों के बारे में लिखा था, वे गुज़र चुकी हैं अथवा गुज़र 
रही हैं। ' 
इस बीच, विकसित देशों में सामाजिक सुधार तेज्ञी से हुए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय 
संकटों से ग्रस्त संसार में हितकारी राज्य का जन्म हुआ है। एक के वाद एक 
अन्तर्राष्ट्रीय संकट सामने आया और इनका समारम्भ पहले महायुद्ध से हुआ ।१ 
राज्य को आन्तरिक स्थिरता को बनाये रखने के लिए बाज़ार की शक्तियों की 
क्रियाविधि में हस्तक्षेप करना पड़ा । इस वात में सन्देह नहीं है कि निरन्तर हस्त- 
स्प को यह आवश्यकता हितकारी राज्य के तेज़ी से विकास का एक अंशदायी 
कारक बनी। निषेध समाप्त हो गये | और जब राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ा; 
तो उस समय तक यह स्वाभाविक बन चुका था कि समाज के कमज़ोर वर्गों की 
रक्षा की जाये। सामाजिक सुधारों का अन्तर्राष्ट्रीय संकटों से यह सम्बन्ध हित- 
कारी राज्य को राष्ट्रवादी बनाने में भी बहुत अधिक सहायक वना । 
अव दूसरे महायुद्ध के वाद समृद्ध देश अपने सदा-जैसे ढीले तरीके से अन्त- 
राष्ट्रीय असमानताओं की समस्याओं का सामना नहीं कर सकते, तो इसका 
प्राथमिक कारण परिवतित मूल्यांकन नहीं है। यह इतनी सीधी-सादी बात नहीं 
है कि लोग अव संसार-भर के अपने साथी मानव के प्रति अधिक करुणा से भर 
उठे हैं। वात यह हुई कि सुदूर देशों के लोगों के कष्टों का ज्ञान समद्ध देशों के 
लोगों को हो गया है। अवसरवादी ढंग से अनजान बने रहना अव उनके अन्तः- 
करण की पीड़ा को नहीं रोक सकता । 
संयुक्त राष्ट्र के अन्तर-सरकार संगठनों में, जहाँ कम-विकसित देशों की 
सरकार भारी बहुमत में हैं, ये देश अपनी शिकायतें ओर माँग पेश करते हैं । 
अन्तर्राष्ट्रीय सचिवालयों ने विकसित और कम-विकसित देशों के बीच आय और 
रहन-सहन के स्तरों के अन्तरों, और बढ़ते हुए अन्तरों के विवरण तैयार किये 
हैं। विकसित देशों के कम-विकसित देशों के प्रति कर्तव्य को अब सामान्य रूप से 
स्वीकार किया जाने लगा है और इसे हमारे आदर्शों के उच्च स्तर का म॒ल्यांकन 
समझा जाने लगा है। विकसित देशों का यह दायित्व समझा जाने लगा है किवे 
सहायता द॑ और अपनी व्यापार-नीतियों में कम-विकसित देशों के पक्ष में परिवतंन 
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करे और सबसे पहले यह परिवतंन कम-विकसित देशों के व्यापार के प्रति भेद- 
भाव में कमी के द्वारा किया जाये। 


इस प्रकार हितकारी राज्य को हिचकिचाहट के साथ और बहुत धीरे-धीरे 
विस्तार देकर हितकारी संसार का रूप देने की कल्पना की जा रही है। लोगों 
के मन में जो कल्पना है, उसे बहुत धीरे-धीरे और कम सावंभौम सीमा तक लागू 
करने की घटना को पश्चिमी संसार में प्रबोधन-काल में प्रतिपादित समानता के 
सिद्धान्त से, जिसे कम-विकसित देशों में प्राय: राज्य के धमं के रूप में स्वीकार 
कर लिया गया है, किस सीमा तक प्रेरणा मिली है, मैं नहीं जानता । लेकिन मुझे 
यह्‌ वात स्पष्ट दिखायी पड़ती है कि विरासत में प्राप्त मूल्यांकन के इस सँद्धान्तिक 
आधार के पूर्ण अभाव में यह अनुरोध प्रस्तावित तक कर पाना असम्भव था कि 
अमीर देशों को गरीब देशों को सहायता देनी चाहिए और अपनी वाणिज्य- 
नीतियों के निर्धारण में उनका ध्यान रखना चाहिए। 

इसके वाद हमें इस वात पर ध्यान देना चाहिए कि जो मूल्यांकन हितकारी 
संसार की संकल्पना के अनुरूप है, उसे किस प्रकार साधारणतया सर्वत्र छिपाया 
जाता है, यदि स्पष्ट रूप से उससे इनकार नहीं किया जाता? और उसके स्थान 
पर आत्महित की दृष्टि से अन्य उद्देश्यों का प्रतिपादन किया जाता है। 

पश्चिमी देशों में: हितकारी राज्य.के विकास के बहुत आरम्भिक चरणों की 
तरह आज हम पूरे संसार में इस विचार के प्रसार को देख सकते हैं कि गरीव 
देशों को दी जानेवाली सहायता एक प्रकार से इन देशों को विद्रोह करने से 
रोकने का साधन है और इस कारण से सहायता देना अमीर देशों के हित में 
होगा । 

संसार में शान्ति बनाये रखने के लिए गरीव देशों को सहायता दी जानी 
चाहिए, मैं इस विवेकहीन सिद्धान्त पर अध्याय 9, अनुभाग 3 और 4 में टिप्पणी 
करू गा। ; 

जब संयुक्त राज्य अमरीका में सहायता का औचित्य सिद्ध करने के लिए 
प्रयास किया जाता है तो यह बताया जाता है कि सहायता देना “संयुक्त राज्य 
के सर्वोत्तम हितों में है । इन हितों को अधिक स्पष्ट रूप से प्रथमतः शीतयुद्ध 
में संयुक्त राज्य को राजनीतिक. सामरिक और सैनिक दृष्टि से मिलनेवाले लाभों 
की अपरिष्कृत शब्दावली में समझाया जाता है। संयुक्त राज्य अमरीका और 
अधिकांश अन्य विकमित देशों में जिन अतिरिक्त राष्ट्रीय हितों को सहायता देने 
का कारण बताया जाता है, उनमें सांस्कृतिक प्रभुत्व को कायम रखना (विशेषकर 
फ्रांस) और इससे भी अधिक सामान्य रूप से वाणिज्य-सम्बन्धी लाभ 
शामिल हैं। | 
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7. प्रेरणा का महत्त्व 
मेरा यह प्रतिपाद्य है कि जब हाल के वर्षों में संयुक्त राज्य अमरीका ओर 


अधिकांश अन्य विकसित देशों में सहायता देने की इच्छा में कमी हुई और इस 
प्रकार इसका संसारव्यापी प्रभाव हुआ, तो इसका यही स्पष्टीकरण है कि विक- 
सित देशों में आत्महित पर तकों को केन्द्रित करने की बात पर सामान्य लोगों 
को विश्वास नहीं होता । इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण वात यह है कि ये तक उन्हें 
आकर्षित नहीं करते और इन सव देशों में मतदाताओं में इन्हीं सामान्य लोगों 
का हिस्सा बहुत बड़ा है। अतः यह स्वाभाविक ही है कि संयुक्त राज्य अमरीका 
की विदेश और सँनिक नीतियों ने कम-विकसित देशों के प्रति, विशेषकर एशिया 
और लेटिन अमरीका में, जो विनाशकारी मार्ग अपनाया है, उसने अमरीका द्वारा 


सहायता की राशि में कमी को अनुचित वना दिया है । 
स्वीडन-जँसे देश में, जिसका एक शताब्दी से भी अधिक समय से कोई 


उपनिवेश नहीं रहा, कम-विकसित देशों को सहायता देने की आवश्यकता को 
स्वीकार करने में बहुत लम्बा समय लगा । लेकिन अब कम-विकसित देशों को 
दी जानेवाली सहायता की राशि में तेज़ी से वृद्धि की प्रवृत्ति है (पिछले कुछ वर्षों 
में 25 प्रतिशत वाषिक वृद्धि हुई) । अन्य कुछ ऐसे ही देशों में भी यही हो 
रहा है। 
भौगोलिक कारणों से भी स्वीडन-निवासियों के मन में गरीव देशों के आक्र- 
मण का भय उत्पन्न कर पाना कठिन ही नहीं, असम्भव भी है। इसके अलावा 
स्वीडन शीतयुद्ध में भी हिस्सा नहीं ले रहा है और स्वीडन के निवासी इस वात 
की कोई राजनीतिक, सामरिक और सेनिक आवश्यकता अनुभव नहीं करते कि 
कम-विकसित देशों को अपने पक्ष में मिला लिया जाये । स्वीडन-निवासियों की 
वस्तुतः ऐसी कोई महत्त्वाकांक्षा भी नहीं है कि वे अपनी भाषा अथवा संस्कृति 
का प्रसार करें। वाणिज्य-नीति में पुराने ज़माने से संस्थापित स्वतन्त्र व्यापार की 
परम्पराओं ने स्वीडन-निवासियों को, जो इस मामले में बहुत कट्टरपन्थी हैं, अपने 
उद्योगपतियों को सहायता के माध्यम से वाणिज्यिक लाभ पहुँचाने से रोका है। 
इसके परिणामस्वरूप स्वीडन ने, प्रायः अन्य सब देशों की तरह, अपनी सहायता 
पर यह शतं नहीं लगायी है कि सहायता की राशि से उसके देश से ही माल 
खरीदा जाये । 
अतः स्वीडन में कम-विकसित देशों को सहायता .देने का एकमात्र उद्देश्य 
मानवीय एकजुटता और ज़रूरतमन्द लोगों के प्रति करुणा बताया जा सकता 
था। यही उद्देश्य लोगों को प्रभावित कर सकता था। 
कुछ हिचिकिचाहट के साथ, मैंने उन-दो देशों के बीच के अन्तरों की चर्चा 
की है, जिन्हें मैं समीपतम समझता हूँ । मैंने एक प्रतिपाद्य विषय के उदाहरण के 
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रूप में यह किया है । मेरा यह प्रबल विश्वास है, केवल एक नैतिकतावादी के रूप 
में ही नहीं वल्कि एक ऐसे अर्थशास्त्री के रूप में भी जिसने इन समस्याओं का 
अध्ययन किया है कि केवल यही एकमात्र प्रभावशाली प्रेरणा है; और यदि हम 
कम-विकसित देशों को मिलनेवाली सहायता में कमी की विश्वव्यापी प्रवृत्ति को 
उलटना चाहते हैं तो हमें इसी वात पर जोर देना होगा-। स्वीडन-निवासी अन्य 
विकसित देशों के निवासियों से भिन्न नहीं हैं । 

र यह सच है कि स्वदेश में हितकारी राज्य की अवाध और सफल प्रगति 
विदेश-नीति के इस विकास में सहायक वनी है। स्वीडन में इस वात को बहुत 
लम्बा समय गुज़र चुका है जव किसी ने गरीव लोगों को सहायता देने का यह 
उद्देश्य वताया हो कि इससे हमारे देश के समृद्ध लोगों की सुरक्षा रहेगी । स्वदेश 
में सामाजिक सुधारों के उद्देश्य के वारे में ऐसे किसी आत्महित की वात अव 
कभी नहीं कही जाती। इसके अलावा अन्य सव शेप कमियों के बावजूद यह तथ्य 
कि स्वीडन में वस्तुतः जरूरतमन्द लोगों की संख्या अपेक्षाकृत कम है और इसमें 
निरन्तर कमी होती जा रही है, उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमरीका की 
तुलना में इस बात को कम सम्भव वना देती है कि यह तक प्रस्तुत किया जाये 
कि सबसे पहले अपने घर को ही सँभालना चाहिए, अर्थात सहायता को देश की 
सीमाओं के भीतर ही सीमित रखना चाहिए। 


पर मैं यहाँ यह भी कहना चाहुगा कि कम-विकसित देशों को स्वीडन की 
सहायता में वृद्धि को प्रवृत्ति सम्भवतः जारी न रहे और शायद सरकार और 
संसद द्वारा दिये गये सामान्य वचन तक भंग कर दिये जायें। पर मैं इसका 
स्पष्टीकरण मूल्यांकन के आधार में परिवर्तन में निहित नहीं समझता । 


इसका स्पष्टीकरण यहु है कि स्वीडन को त्वरित स्फीति रोकने में सफलता 
नहीं मिली है, जैसाकि मैंने अध्याय 2, अनुभाग 6 में संकेत किया है। इसका 
परिणाम वेरोज्जगारी-सहित स्फीति' रहा है। इसके साथ ही कठिन वित्तीय 
परिस्थिति उत्पन्न होती हैं और वित्तमन्त्री को बजट में बचत करने के लिए 
वाध्य करती है। इतना ही नहीं, स्वदेश. में सामाजिक सुधार-कार्यक्रम में भी कमी 
करनी होगी और तव विदेशों को दी जानेवाली सहायता से वास्तविक प्रति- 
योगिता की स्थिति उत्पन्न होगी। स्फीति के परिणास्वरूप स्वदेश में समस्त 
सामाजिक सम्बन्धो में जो व्यापक असन्तोष उत्पन्न होता है, वह नियमित रूप 
से लोगों के हितों को अधिक स्वार्थपुण दिशा में प्रवृत्त करता है। इस पर 
अध्याय 2, अनुभाग 3 में विचार हुआ है। 

सहायता की समस्या पर अध्याय 6, अनुभाग 7-4 में फिर विचार 


होगा । 
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8. हितकारी संसार की कल्पना 


मेरा विश्वास है कि सुदूर भविष्य के परिप्रेक्ष्य में वे मानवीय मूल्यांकन, 
जिन्होंने विकसित देशों में हमें हितकारी राज्य के मार्ग पर अग्रसर किया, 
राष्ट्रीय सीमाओं पर नहीं रुक सकते । जिन भुल्यांकनों के आधार पर हमारे देशों 
में सामाजिक नीति की- स्थापना हुई है, उनकी परिणति केवल एक हितकारी 
संसार में ही हो सकती है । 

मैं इस सम्बन्ध में निराशावादी नहीं हूँ। दूसरे महायुद्ध से पहले शायद ही 
किसी ने कम-विकसित देशों को सहायता देने के समस्त विकसित देशों के सामान्य 
दायित्व. को समझा हो । आज धीरे-धीरे इस दायित्व को सामान्य साध्य स्वीकार 
किया जाने लगा है-यद्यपि इसे बड़ी कंजूसी से लागु किया जा, रहा है और 
आत्महित के निराधार विचारों के पीछे छिपाया जा रहा है। ओर यह सब-कुछ 
जिस अवधि में हुआ है, उसे ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत छोटा ही कहा जायेगा । 
सम्भवतः इस कारण से हमें इन अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के धीरे-धीरे उन मूल्यांकनों 
के अनुरूप विकसित होने की सम्भावना के प्रति निराश नहीं होना चाहिए, जिन 
मूल्यांकनों ने हमें स्वदेश में आज भी तेजी से विकसित होते हुए हितकारी राज्य 
प्रदान किये हैं । 
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अध्याय : 4 

समाजविज्ञान और विज्ञानियों के लिए 
समाजशास्त्र और मनोविज्ञान 

की आवङ्यकत्तां' 


पाँच वर्ष पूर्व प्रकाशित दक्षिण एशिया के कम-विकसित देशों की विकास 
की समस्याओं के अध्ययन” के आमुख का शीर्षक था, 'हुमारी आँखों में शहतीर'; 
और पहले अनुभाग का उपशीर्षक था, ज्ञान के समाजशास्त्र के समर्थन में एक 
तक’! इस विषय का और आगे विकास और अनुशीलन कम-विकसित देशों की 
विकास-समस्याओं के मेरे इससे पहले के अध्ययनों के नीति-सम्बन्धी निष्कर्षो- 
सम्बन्धी पुस्तक में हुआ*। इस पुस्तक में प्रमुख और विशिष्ट प्रश्नों पर विधिवत्‌ 
विचार किया गया और इन समस्याओं-सम्बन्धी आथिक साहित्य के ऊपर बहुत 
बड़े पेमाने पर अवसरवादी पूर्वाग्रह अपनाने का आरोप लगाया गया । इसके 
वाद मैंने संक्षेप में कम-विकसित देशों के बारे में परम्परागत अर्थशास्त्रीय लेखन 
की आलोचना 'विशव-निर्धनता की समस्या' शीर्षक परिचयात्मक लेख में प्रस्तुत 
की । एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका की ।972 की वाषिकी* के लिए यह लेख 
लिखने का मुझसे अनुरोध किया गया था । प्रस्तुत पुस्तक के अध्याय 5 और 6 में 
इस लेख का पुनप्रंकाशन हुआ है । 


]. तकं 


` समाजशास्त्र के सम्बन्ध में संक्षेप में निम्न रूप में तकं प्रस्तुत किया गया था 
और भव मैं इसके साथ सामाजिक मनोविज्ञान को भी जोड़ना चाहुँगा । जीवन 
के समस्त क्षेत्रों में मनुष्य के आचरण के [बारे में अब अधिकाधिक प्रेक्षण और 
विश्लेषण हो रहा है। इन विश्लेषणों में इस बात पर ग्रौर किया जाता है कि 
मनुष्य अपनी आनुवंशिक संरचना, अपने जीवन के अनुभवों और अपने समस्त 
सामाजिक पर्यावरण से किस प्रकार प्रेरित और अन्ततः प्रभावित होता है। हमें 
व्यापारियों, उनकी पत्नियों, किसानों, दफ्तरों और कारखानों में काम करने- 
वाले कमंचारियों, असेनिक अधिकारियों, संसद्सदस्यों, स्थानीय राजनीतिक 
पदाधिकारियों, अपराधियों, वेश्याओं और विभिन्न भौगोलिक तथा सामाजिक 
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पर्यावरणों में रहनेवाले हर प्रकार के समूहों के बारे में अध्ययन उपलब्ध हैं। हम 
केवल अपने व्यवसाय के विचित्र व्यवहार के वारे में ही अनभिज्ञ वने रहना 
चाहते हैं। हम लोग वैज्ञानिकों के रूप में ज्ञान की स्थापना के लिए किस प्रकार 
कार्य करते हैं, इसे अनुभवजन्य अध्ययन के प्रखर प्रकाश से अधिकांशतया बचाया 
जाता है। 
समाजविज्ञानी भी दूसरे मनुष्यों से भिन्न नहीं होते। अपने सत्यान्वेषण 
में और अपने अनुसन्धान-सम्वन्धी हितों के दिशानिर्धारण में, किसी विशिष्ट 
दृष्टिकोण के चुनाव में, स्पष्टीकरण देनेवाले मॉडलों और सिद्धान्तों के प्रतिपादन 
में और संक्ल्पनाओं के उपयोग में तथा इसके परिणामस्वरूप अपने प्रेक्षणों और 
निष्कर्षों के निर्धारण की दिशा में हम अपने व्यक्तित्व के विशिष्ट और विभिन्‍न 
गुणों तथा अपने विषय की शक्तिशाली परम्परा और उस समाज के हितों और 
पूर्वाग्रहों से प्रभावित होते हैं, जिसमें हम रहते और काम करते हैं। हमारे 
विज्ञानों के क्रम-विकास को स्वायत्त नहीं माना जा सकता, वल्कि यह उन 
आन्तरिक और वाह्य शक्तियों से प्रभावित होता है, जिनकी ओर मैंने संकेत 
किया है। ये शक्तियाँ बड़ी आसानी से अनजाने ही यथार्थ-सम्वन्धी हमारी 
संकल्पना को विधिवत्‌ मिथ्या वना डालती हैं, जिन्हे मैं पूर्वाग्रह कहता हूँ । इसके 
वाद ये शक्तियाँ हमारे तक-सम्मत नीति-सम्बन्धी निष्कर्पो पर पहुँचने के हमारे 
प्रयासों के प्रति शत्रुभाव अपना लेती हैं । 
अनुसन्धान के क्षेत्र में स्वयं हमारे अपने आचरण के. वैज्ञानिक अन्वेषण के 

परायः पुरे अभाव को यह कहकर उचित नहीं ठहराया जा सकता कि इस क्षेत्र में 
अध्ययनों के समक्ष बहुत बड़ी कठिनाई है। हमारे अध्ययन की सामग्री, अर्थात्‌ 
हमारी रचनाएँ हमारे सामने हमारी मेज़ पर मौजूद हैं । जहाँ तक शेष बातों का 
सम्बन्ध है, हमारे काम को प्रभावित करनेवाली अन्य शक्तियों का अध्ययन भी 
अधिक कठिन नहीं होगा। वस आवश्यकता इस बात की है कि सच्चे ज्ञान की 
प्राप्ति की इच्छा भौर संकल्प हो। इसके वाद अन्य शक्तियों के अध्ययन में 
उससे अधिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं होगी जितनी इस अध्ययन के लिए 
हुई कि व्यापारी कम्पनियों के अधिकारियों का आचरण केवल अधिकतम मुनाफा 
कमाने की इच्छा से ही निर्धारित नहीं होता । संस्थापित अर्थशारित्रियों की 
आशिक मनुष्य'-सम्बन्धी संकल्पना को बहुत समय पहले ही यथार्थ की दृष्टि 
से अपर्याप्त होने के कारण त्याग दिया गया है--इसका अपवाद कुछ अत्यधिक 
कट्टर “हितकारी सिद्धान्तकार' ही हैं। इस बीच 'वैज्ञानिक मनुष्य' की परिभाषा 
तक नहीं दी गयी है। हमारा अनुसन्धान किन बातों से प्रभावित है, इसकी 
मनोवज्ञानिक और समाजशास्त्रीय समस्याओं को उठाने के प्रायः पूर्ण निषेध के 
रूप में उसका अस्तित्व निहित है। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


समाजशास्त्र और मनोविज्ञान की आवश्यकता / 47 


उदाहरण के लिए इस असंगत निषेध की शक्ति इस तथ्य से प्रकट होती है 
कि अर्थशास्त्री मेरी रचनाओं की समीक्षा के समय भी इस बात का उल्लेख तक 
नहीं करते कि मैंने किस प्रकार आथिक साहित्य में पूर्वाग्रह के आरोप निरन्तर 
लगाये हैं। इन आरोपों का खण्डन करने का तो वे प्रयास तक नहीं करते । 


2. तकना के स्तर पर 


मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि हमारे वैज्ञानिक कार्य की प्रगति का समारम्भ 
पूर्वाग्रह की समाप्ति से होना चाहिए । तकंना के क्षेत्र में हमारे पास एक शक्ति- 
शाली माध्यम है अर्थात्‌ हमें अपनी मूल्य-सम्बन्धी मान्यताओं को निर्धारित करने, 
उन पर ज़ोर देने और उन्हें स्पष्ट करने की अनुसन्धान-विधि उपलब्ध है। साय 
ही इन मूल्य-सम्वन्धी मान्यताओं के महत्त्व, संगति, तकंनापरकता और 
सम्भाव्यता को भी परखा जा सकता है। कोई भी सामाजिक अनुसन्धान तटस्थ 
नहीं हो सकता और इस दृष्टि से मात्र 'तथ्यगत' और 'निरपेक्ष' नहीं हो सकता । 
मूल्यांकन केवल हमारे नीति-सम्बन्धी निष्कर्पों का ही निर्धारण नहीं करते, 
'बल्कि तथ्यों के निर्धारण के हमारे समस्त प्रयासों, प्रयुक्त दुष्टिकोणों से लेकर 
अपने परिणामों की अभिव्यक्ति के स्वरूप तक को निर्धारित करते हुँ । 

हम उन मुल्यांकनों से स्वयं को अनभिज्ञ रख सकते हैं जो किसी-न-किसी 
प्रकार मान्यताओं में निहित हैं। और दुर्भाग्यवश आज भी समाजविज्ञानों के क्षेत्र 
में यह नियमित रूप से हो रहा है। हम लोग अपने अनुसन्धान को निर्देशित 
करनेवाली मूल्य-सम्बन्धी मान्यताओं का तकंसंगत चुनाव और उन्हें स्पष्ट न 
करके अनिश्चितता के लिए गुंजाइश छोड़ देते हैं, और इस प्रकार मूल्यांकन में 
पूर्वाग्रहों के घुसने की गुंजाइश हो जाती है । 

खास और स्पष्ट रूप से वणित मूल्य-सम्बन्धी मान्यताओं के आधार पर काम 
करने का यह अर्थ नहीं होता कि हम केवल 'स्वयं अपने पूर्वाग्रहों को अभिव्यक्ति 
` दे रहे हैँ, जेसाकि यदा-कदा कहा जाता है। वास्तव में पूर्वाग्रहों की विशेषता 
यह्‌ होती है कि आरम्म में अनुसन्धानकर्ता को स्वयं उनका ज्ञान नहीं होता भौर 
ये पूर्वाग्रह उसके नियन्त्रण में नहीं होते । इसके अलावा हमें मनमाने ढंग से मूल्य- 
सम्बन्धी मान्यताओं के चुनाव की छूट नहीं होनी चाहिए । इन मुल्य-सम्वन्धी 
मान्यताओं को संगति, महत्त्व, तर्कंनापरकता और सम्भाव्यता के आधार पर 
अनिवाय रूप से परखा जाना चाहिए । केवल इसके बाद ही इन मूल्य-सम्बन्धी 
मान्यताओं के आधार पर नीति-सम्वन्धी तकंसम्मत निष्कर्ष निकाले जा सकते - 
हैं और इन्हीं मूल्य-सम्बन्धी मान्यताओं के दृष्टिकोण से तथ्यों को सुनिश्चित 
किया जा सकता है । 

एक व्यवसाय के रूप में अर्थशास्त्रीगण इस कार्यविधि-सम्बन्धी मुद्दे के 
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प्रति विशेष रूप से बचकाना आचरण करते रहे हैं। संस्थापित और नव-संस्थापित 
अर्थशास्त्र के युग से वे इस विचार से चिपके रहे हैं कि सत्य और निरपेक्ष दृष्टि 
से मान्य ऐसे मूल्य हैं, जिनकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है । आधुनिक युग 
में तथाकथित हितकारी सिद्धान्त, आर्थिक सिद्धान्त में इस मूलभूत तक-सम्बन्धी 
मिथ्या कल्पना का प्रतिनिधित्व करता है, यद्यपि आज बहुत सावधानी से इसे 
पलायनवादी शब्दावली के आवरण में छिपाया जाता है। जब कभी इसका अधिक 
ठोस समस्याओं में उपयोग नहीं होता, तव भी यह निःसन्देह छिपाये गये और 
सामान्यतया अचेतन मूल्यांकनों के व्यापक प्रभाव से अर्थशास्त्रियों को अनभिज्ञ 
रखने में सहायक बनता है और आगे चलकर ये मूल्यांकन पूर्वाग्रहों को जन्म 
देते हैं । 
सामाजिक अनुसन्धान की तकंना की इस समस्या और स्पष्ट रूप से वणित 
मूल्य-सम्बन्धी मान्यताओं की तकंसम्मत अनुसन्धान-प्रणाली के प्रयोग के समक्ष 
क्या कठिनाइयाँ आती हैं, मैं यहाँ उनपर और अधिक विचार नहीं करू गा। मैं 
एक भिन्न यद्यपि इससे घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित समस्या के प्रति अधिक चिन्तित 
हें । यह समस्या मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय कारणपरक प्रक्रिया की है, 
जिसके माध्यम से हमारे अनुसन्धान के समक्ष यह खतरा वना है कि वह सामा- 
जिक यथार्थ के वर्तमान तथ्यों के अलावा अन्य कारकों से प्रभावित हो सकता है । 
और इसी प्रकार यह खतरा इन तथ्यों को और इनके पारस्परिक सम्बन्धों को 
निर्धारित करने के प्रयासों के समक्ष भी मौजूद है। 
मेरा आशय यह है कि यदि हम अर्थशास्त्री एक समूह के रूप में इस बात से 
अपेक्षाकृत कम अनभिज्ञ हों कि अनुसन्धान के समय हमारे मस्तिष्क पर किन 
शक्तियों का प्रभाव रहता है, तो हम अपने अनुसन्धान-प्रयासों को समीक्षात्मक 
जाँच-पड़ताल के लिए बेहतर रूप से तैयार होंगे, और इस प्रकार समाजविज्ञानों 
के क्षेत्र में अधिक तेज़ प्रगति की अपेक्षा कर सकेगे। न्यूनतम माँग यह होनी 
चाहिए ।के हम अपने अनुसन्धान-कार्य' पर व्यक्तिगत और सामाजिक परि- 
स्थितियों के प्रभाव के वारे में कुछ सीमा तक परिष्कृत दृष्टिकोण अपनायें। 
यह समस्या कि अनुसन्धान किस प्रकार असंगत बातों से प्रभावित हो जाता है, 
अपने-आपमें इतनी महत्त्वपूर्ण है कि यह माँग की जाये कि सामाजिक यथार्थ 
के इस महत्त्वपूर्ण अंश की जाँच-पड़ताल के लिए बड़े पेमाने पर और विधिवत्‌ 
अनुभवजन्य अनुसन्धान किया जाये । 
उक्त प्रकार के मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय अध्ययन के विना भी 
उस मार्ग पर चलकर पूर्वाग्रहों का पता लगाया जा सकता है, जिसका अनुसरण 
करने का मैंने प्रयास किया है। अनुसन्धानकर्ता द्वारा अपनी मूल्य-सम्वन्धी 
मान्यताओं को समझने, उनकी परिभाषा देने और उन्हें स्पष्ट रूप से व्यक्त करने 
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में असफल रहने से उत्पन्न अनिश्चितता के कारण ही पूर्वाग्रहों का प्रादुर्भाव 
होता है, और क्योंकि वह मान्यताओं के एक समूह की अनुपस्थिति में अपने 
निष्कर्ष निकालता है; अतः सँद्धान्तिक दृष्टि से वेधक समालोचना के द्वारा इन 
पूर्वाग्रहों के अस्तित्व और सामान्य स्वरूप को निर्धारित किया जा सकता है। 
इस पुस्तक में मैं यह प्रयास भी कर रहा हूँ, विशेषकर कम-विकसित देशों की 
समस्याओं से सम्बन्धित अध्याय5 और 6 में | कोई भी व्यक्ति जासूसों द्वारा पूछा 
जानेवाला यह प्रश्‍न उठाकर एक कदम और आगे बढ़ सकता है : आखिर क्यों? 
लेकिन इस प्रकार की सँद्धान्तिक जाँच-पड़ताल उन तीब्र समाजशास्त्रीय और 
मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के लिए समस्याओं का उल्लेख-भर कर सकती है, जिन्हें 
में सामाजिक अनुसन्धान के समस्त क्षेत्र के लिए अपेक्षित समझता हूं । 

समाजविज्ञान और विशेष रूप से अर्थशास्त्र में 'निरपेक्षता' की इस समस्या 
से मेरा अपने सम्पूणं कार्यकाल में सामना रहा है। कम-विकसित देशों की 
विकास की समस्याओं के अध्ययन से जूझने से वहुत पहले ही यह क्रम शुरू हो 
गया था। इस वात में सन्देह नहीं है कि अध्ययन के इस क्षेत्र में हमारे मस्तिष्क 
को प्रभावित करनेवाली सक्रिय शक्तियाँ असाधारण रूप से प्रबल और अपने 
जाल में फंसाने की क्षमता रखनेवाली हैं। यदि इन शक्तियों का सामना न किया 
जाये और इन पर नियन्त्रण न किया जाये तो ये असंगत और तकंविहीन 
आचरण को जन्म देती हैं । 

आशिक अनुसन्धान को कार्यविधि-सम्बन्धी समस्याओं के वारे में मेरी राय 
दर्शन के आधार पर निर्धारित नहीं हुई है। दुर्भाग्यवश दर्शन अब अधिकांशतया 
इन समस्याओं से दूर ही रहता है--सौ वर्ष पहले से भी कहीं अधिक, जब एडम 
स्मिथ और वेन्यम तथा आगे चलकर जॉन स्टुआट मिल और सिजविक-जैसे 
अन्य अनेक विद्वान, पेशेवर दार्शनिकों और अर्थशार्त्रियों दोनों के रूप में सक्रिय 
थे। मैने जिन आथिक समस्याओं को अपने अध्ययन के लिए चुना है, उनसे 
जूझते समय मेरे विचारों का निर्धारण हुआ है। 

जब अपनी युवावस्था में मैंने संस्थापित और नव-संस्थापित विचारक्रम के 
अनुसार आथिक सिद्धान्त के विकास में राजनीतिक तत्त्व का अध्ययन किया तो 
मैंने देखा कि अनेक पीढ़ियों से जिस रूप में इस सिद्धान्त का समूचा ढाँचा 
विकसित हुआ है, उसका स्वरूप अर्थशार्त्रियों की इस आवश्यकता के आधार 
पर निर्धारित हुआ कि वे स्वयं को अपनी उन भामूल परिवर्तनवादी मान्यताओं 
से वचाना चाहते थे जो उन्हें प्रवोधन-युग से विरासत में मिली थीं ।१ यह 
मुख्यतया समाज में प्रभावशाली सामाजिक और आथिक शक्तियों का परिणाम 
था, इस बात को मैंने स्वयंसिद्ध मान लिया था। मैं इस सम्बन्ध में अधिक गहन 
अध्ययन नहीं कर पाया था। यदि उस समय मैं यह अध्ययन करता तो कार्य- 
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कारण-प्रक्रिया प्रकट हो जाती। आज मैं यही अध्ययन करने का अनुरोध कर 
रहा हूं । 

जव आगे चलकर मैंने संयुक्त राज्य अमरीका में नीग्रो-समस्या का अध्ययन 
शुरू किया तो इसका प्रमुख विषय वैज्ञानिक साहित्य और प्रचलित संकल्पनाओं 
में पूर्वाग्रह था।' मैं अपने इससे पहले के अध्ययनों के कारण इस सम्बन्ध में 
सजग था। अतः यह स्वाभाविक ही था कि जव और आगे चलकर मुझे कम- 
विकसित देशों की परिस्थितियों का अध्ययन करना पड़ा, तो मैं पूर्वाग्रहों की 
समस्या के प्रति सजग रहा। मैं अध्याय 5 और 6 में इस पर फिर से विचार 
करूंगा । 


3. व्यक्तित्व-लक्षण 

अनुसन्धान को प्रभावित करनेवाली उन शक्तियों के स्वरूप की रूपरेखा 
संक्षेप में प्रस्तुत करने का मैं प्रयास करना चाहुँगा, जिन्हें मैं असंगत समझता 
हैँ । अपने कार्यकाल में मैंने जो अनुभव किये हैं, उनके आधार पर अनुमित 
ताकिकता के माध्यम से अपने विचार प्रकट कर सकता हूं। मैं अधिक-से-अधिक 
यह आशा कर सकता हूँ कि मैं मनोवेज्ञानिक और समाजशास्त्रीय दृष्टि से जिस 
वैज्ञानिक अध्ययन का अनुरोध कर रहा हूँ, मेरे प्रेक्षण उसकी तकंसम्मत 
प्रावकल्पना के रूप में कुछ उपयोगी हो सकते हैं । 

सबसे पहले मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि आथिक अनुसन्धान में 
ूर्वाग्रहों को समस्या से अपने साक्षात के समय, सम्बन्धित अनुसन्धानकर्ता को 
विरासत में प्राप्त संरचना और जीवन-अनुभवों द्वारा निर्धारित व्यक्तित्व-लक्षण 
मेरे अध्ययन की बाहरी परिधि में ही लोप हो गये; क्योंकि इनके निर्धारण की 
गहराई में पेठने के लिए न तो मेरे पास समय था और न ही योग्यता थी। मैं 
आज पूर्वाग्रहों की समस्या के जिस अधिक योजनावद्ध और गहन अध्ययन की 
पैरवी कर रहा हूं, वह निश्चय ही इस कमी से मुक्त होना चाहिए। 

आथिक विचारधारा के विकास में जिन अध्येताओं ने निर्णायक भमिका ' 
निभायी है---और जिनमें एडम स्मिथ, रिकार्डो, लिस्ट, माक्स, जॉन स्टआर्ट 
मिल, मार्शल, विकसेल, वेबलेन और केन्ज् उल्लेखनीय हैं--उन सबकी बहुत 
प्रबल स्वभावगत भिन्नताएं और विशिष्टताएँ थीं और यह विश्वास कर पाना 
कठिन होगा कि उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं ने उनके आथिक विचारधारा 
में योगदान की दिशा और स्वरूप के ऊपर अपनी छाप न छोड़ी हो। मैं समझता 


हें कि ऐसे गहन मनोवंज्ञानिक अनुसन्धान का विशाल क्षेत्र हमारे समक्ष मौजद - पं 


है, जिसमें सम्बन्धित लेखक को उसके सामाजिक पर्यावरण में रखकर यह कार्य 
किया जा सकता है । 
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र आथिक अनुसन्धान पर डनेद्ेप्भवो की समस्या के अपने -अध्यमनों में-. ... ««« 
मैंने मुख्यतया स्वयं को अनुसन्ध निकेती के" भेने-मस्तिष्के की उसके कीर्व में”) 
प्रभावित करनेवाली 'सामाजिक' शक्तियों से अधिक सम्बन्धित रखा । इसमें 
परम्परा पर विचार हुआ, पर इससे कहीं अधिक निर्णायक रूप से अनुसन्धानकर्ताओं ` 
के पर्यावरण पर छाये हुए हितों और पूर्वाग्रहों पर जोर दिया गया। 
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मेरी राय में यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र में परम्परा का प्रभाव 
बहुत प्रबल है, जिसका प्रतिनिधित्व साहित्य की विशाल पृष्ठभूमि करती है।१ 
जहाँ तक अर्थशास्त्रयों की विचारधारा की सामान्य संरचना का सम्बन्ध है, यह 
स्थिति उनके कार्य को कार्यविधि-सम्बन्धी अनुदारता प्रदान करती है। यद्यपि 
उक्त संरचना के भीतर पर्याप्त नवीनीकरण और विभिन्न लेखकों तथा विचार- 
सम्भ्रदायों के मध्य बहस तक की गुंजाइश रहती है। 

यदा-कदा कोई अध्येता लीक से हटकर चलने लगता है। पर सामान्यतया 
उसका विद्रोह उससे कहीं कम आमूल परिवर्तनवादी होता है, जितना यह 
उस समय दिखायी पड़ता है। यह बात अर्थशास्त्र के माक्सं-जेसे महान 
विद्रोहियों पर भी लागू होती है। मैं यहाँ इस विचारक्रम को और आगे नहीं 
बढ़ाऊंगा पर यह उल्लेख करूँगा कि माक्स ने “वास्तविक मूल्य' का सिद्धान्त 
रिकार्डो से केवल लिया भर नहीं, बल्कि जितना सामान्यतया माना जाता है 
उससे कहीं अधिक सीमा तक वे अपनी पीढ़ी के (ओर अधिकांशतया आज की 
पीढ़ी के भी) अन्य सब अर्थंशास्त्रियों की तरह नसगिक नियम के दर्शन से 
प्रभावित रहे। उपयोगितावाद इस दर्शन की एक शाखा-भर है (अध्याय ।5, 
अनुभाग 3) ।१ ` | 

केन को निश्चय ही एक विद्रोही का नाटक करने में बड़ा आनन्द आता 
था ”। केन्ज़, विकसेल से भी अधिक इस कार्य में आनन्द लेते थे, यद्यपि विकसेल 
ने संस्थापित आथिक सिद्धान्त से केन्ज़ के प्रमुख अतिरेक को कई दशक पहले ही 
स्पष्ट कर दिया था। विकसेल सदा अपने नये विचारों को उन विचारधाराथों 
पर आधारित करने के लिए व्यग्र रहते थे, जिन्हें वे बहुत परिश्रम के वाद महान 
आथिक साहित्य से ढूंढ निकालते थे। 

मान्य मत से भिन्न विचार प्रकट होने के बाद परम्परा की शक्ति इसे एक 
नये कटु रपन्थी सिद्धान्त का प्रायः रूप दे डालती है । इस नयी “लीक पर अन्य 
अध्येता चलेंगे, वे इसका विकास करेगे, इसमें कुछ जोड़ंगे, कुछ बदलेंगे और कुछ 
संशोधन करेगे। अर्थशास्त्र और सब समाज-विज्ञानों के विकास में क्या होता 
है, इस बात पर व्यापक विचार के बाद हमारे सामने यही तस्वीर आती है। 


डे 
! 
ः 
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| हमारे विज्ञानो के अन्वेषण में इस मूलभूत मौलिकता के अपेक्षाकृत अभाव 
का अध्ययन इन विज्ञानों के विकास पर विचार के समय किया जा सकता है 
और होता भी है। ऐसे गहराई तक पेठे हुए विचारक्रम और धारणाएँ हैं जो 
निष्क्रियता के एक कारक को प्रकट करती हैं। और यह अपने-आपमें तकसम्मत 
नहीं है । इसके अलावा अन्य अनेक भौतिक हित मौजूद हैं जो परम्परा की शक्ति 
को अपना समर्थेन देते हैं । | 
जैसाकि मैंने अध्याय ! अनुभाग 7 में संकेत किया है, ऐसे अर्थशास्त्र 
को पुरस्कार प्राप्त होते हैं जो परम्परा से अधिक नहीं हटते, बल्कि इस परम्परा 
में निहित विचारों को और समृद्ध बनाने, उनमें संशोधन करने और उनका 
विकास करने की क्षमता निर्धारित ढाँचे के भीतर प्रकट करते हैं। इससे सह- 
योगियों के मध्य प्रतिष्ठा बढ़ती है और हमारे विश्वविद्यालयों में अध्यापन और 
अनुसन्धान-सम्बन्धी पद प्राप्त होते हैँ । 
सामान्य रूप से मात्य विचारों से आमूल रूप से अलग हटने में जोखिम 
रहती है, विशेषकर युवकों के लिए, जवकि हम युवकों से ही लीक से हटकर 
चलने की अपेक्षा कर सकते हैं । अतः, यदि ये युवा अध्येता सामान्य तरीके का 
अनुसरण करते हुए परम्परा के अनुरूप अपनी आरम्भिक रचनाएँ तैयार करते 
हैं तो प्रतिष्ठान के दृष्टिकोणों से चिपके रहने से इनका अपना स्वार्थ जुड़ जाता 
है। यदा-कदा ही परम्परा से स्पष्ट रूप से हटकर किया गया अनुसन्धान-कारये 
सफल और अन्ततः मान्य होता है--और जैसाकि मैंने पहले कहा है, यहाँ पहुँच- 
कर इस नये विचार के रूढ़ि बन जाने की सभ्भावना उत्पन्न हो जाती है । 
इसके अलावा शिक्षा-क्षेत्र के बाहर भी पुरस्कारों और लाभों में वृद्धि हो 
रही है। यह एक प्रायः नयी स्थिति है । आज प्रायः इस बात को भुला दिया 
जाता है कि एक पीढ़ी से कुछ ही समय पहले तक अर्थशास्त्रियों का जीवन और 
कार्यं कितना अलग-अलग था । हम प्रायः पूरी तरह से शिक्षक के पेशे से जुड़े 
हुए थे। हमें विद्याथियों की एक नयी टोली को प्रशिक्षण देने भर के लिए 
प्रशिक्षित किया जाता था । इस संकीणं रास्ते में थोड़ा-सा परिवर्तत उस समय 
आया जब हमभें से कुछ अर्थशास्त्रियों ने आम जनता को समझाने के लिए 
सामात्य किस्म की पुस्तक और लेख लिखने का काम शुरू किया । 
पहले महायुद्ध के दौरान जब राज्य को आथिक जीवन में हस्तक्षेप की 
आवश्यकता हुई तो यह कार्य मुख्यतया राजनीतिज्ञों, प्रशासकों और वकीलों ने 
किया । महामन्दी के दौरान ही पहली बार अर्थंशारित्नयों को सावंजनिक नीतियों 
की योजना वनाने और उन्हें लागू तक करने के लिए बुलाया गया। इसके बाद 
ही व्यापारिक और अन्य संगठनों ने यह समझा कि वे परामशंदाताओं अथवा 
नियमित कर्मचारियों के रूप में अथंशास्त्रियों को नियुक्त कर सकते हैं । 
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आज जिन अर्थशास्त्रियों को विश्वविद्यालयों के बाहर अंशकालिक अथवा 
पूर्णकालिक पद--और आय--प्राप्त हैं, सम्भवतः उनकी संख्या हमारे पेशे में 
बहुमत भें हो गंयी है । इस नयी संस्थागत परिस्थिति ने उन शक्तियों को 
सम्भवतः मज़बूत वना दिया है जो कार्यविधि-सम्बन्धी अनुदारता के लिए काम 
करती हैं। सामान्यतया यह अपेक्षा की जाती है कि उन्हें 'सुरक्षित' और 
'विवेकपुणं' अर्थशास्त्री होना चाहिए, जिन्हें प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी हो अथवा 
होनेवाली हो और उन्हें ऐसे साहसी अर्थशास्त्री नहीं होना चाहिए जो नये 
विचारों को स्वीकृति दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हों। मान्य शब्दावली के 
अनुसरण से और महत्त्व बढ़ता है--अक्सर इस शब्दावली में पूर्वाग्रह विधिवत 
निहित रहते हैं। इससे केवल सुविधा ही नहीं रहती, बल्कि गेर-अर्थशा स्त्रियों से 
व्यवहार में, चाहे वे व्यापारी हों अथवा राजनीतिज्ञ, कठोर व्यावसायिकता का 
नाटक भी किया जा सकता है। 

और अनेक युवा अर्थशास्त्री निश्चय ही यह अनुभव करते होंगे कि यदि वे 
आगे वढ़ने का अवसर नहीं खोना चाहते तो उन्हें अपने विचारों को अपने तक 
ही.सीमित रखना चाहिए और किसी भी विचार के प्रति प्रतिवद्धता प्रकट नहीं 
करनी चाहिए। अक्सर यह होता है कि उनके मालिक उनसे यह कहते हैं कि 
उन्हें केवल कुछ चुने हुए प्रश्नों पर ही अपने विचार प्रकट करने चाहिए और वह 


भी उचित अवसर पर। 
कम-विकसित देशों से सम्वन्धितआथिक अनुसन्धान के क्षेत्र में अत्यन्त शक्ति- 


शालौ प्रतिष्ठान का उदय हुआ है। यहु प्रतिष्ठान केवल विश्वविद्यालयों तक 
ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रायः हर प्रकार की सरकारी संस्थाएं और अन्तर- 
सरकार संगठन भी शामिल हैं। दूसरे महायुद्ध के समय से कम-विकसित देशों से 
सम्बन्धित आथिक अनुसन्धान में लगे अर्थंशास्त्रियों की संख्या में बड़ी तेज़ी से 
वृद्धि हुई है । जैसाकि मैं अध्याय 5 में उल्लेख करूँगा, उक्त प्रतिष्ठान से विशेषज्ञों 
अथवा परामर्शंदाताओं के रूप में सम्बद्ध होने के लिए विचारों की दृष्टि से 
अनुसरणवादी होना विशेष रूप से उपयोगी होता है। 

अर्थशास्त्र में परम्परा के असाधारण अनुसरण को समझने का प्रयास करते 
समय हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि पहले महायुद्ध के समय से 
सामान्य अर्थशास्त्री के प्रशिक्षण, रुचियों और ज्ञान में कितनी अधिक लघुता 
आयी है। उस समय तक प्रायः कोई भी व्यक्ति पेशेवर अर्थशास्त्री नहीं होता 
था । वह रिकार्डो की तरह एक व्यावहारिक आदमी होता था, जिसने काफी 
बड़ी उम्र में अर्थशास्त्र की ओर ध्यान दिया अथवा वह एक गणितज्ञ, इतिहास- 
कार, दाशंनिक और वकील आदि के रूप में प्रशिक्षित होता था। सामान्यतया 
सामाजिक प्रश्‍नों में दिलचस्पी के कारण वह अर्थशास्त्र के अध्ययत के लिए 
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प्रेरित होता था। 
आज यह होता है कि विद्यार्थी कम उम्र में अर्थशास्त्र का अध्ययन शुरू 


करता है और उस समय तक उसे उस समाज की बहुत कम जानकारी होती है 
जिसका वह अध्ययन करता है। यह भी हो सकता है कि भागे .चलकर वह 
अर्थशास्त्र का प्रोफेसर बन जाये और कालान्तर में एक प्रमुख अर्थशास्त्री भी, 
पर उसके ज्ञान का आधार अपर्याप्त ही वना रहे। यह भी स्पष्ट है कि इसके 
परिणामस्वरूप वह संकीणमना और समालोचनात्मक दृष्टि से . वंचित रहेगा । 
वास्तविक संसार और अन्य समाज-विज्ञानों ने इस संसार के वारे में क्या-क्या 
अनुसन्धान किये हैं, इस वात की बहुत कम जानकारी होने के कारण वह अपने 
आर अपने सहयोगियों के आदर्श संसार के प्रति शंकारहित रहकर जीवनयापन 
कर सकता है। इसी प्रकार सामान्य अर्थशास्त्री का स्वयं अपने विज्ञान के 
ऐतिहासिक विकास के प्रति अनभिज्ञ होना और इस ज्ञान को प्राप्त करने में 
दिलचस्पी न होना, उसके परिप्रेक्ष्य को संकीणे बनाये रखने में सहायक बनता है। 

मेरी यह भी धारणा है कि अनेक प्रतिष्ठान अर्थशास्त्री सावधानी से समा- 
चारपत् नहीं पढ़ते, विशेषकर दूसरे देशों के समाचारपत्र। अक्सर वे अधिक 
पुस्तक भी नहीं पढ़ते और न ही अपने विशेष क्षेत्र के वाहर की पत्रिकाओं को 
ही नियमित रूप से पढ़ते हैं। अनुसन्धानकर्ताओं के रूप में उनके आचरण के 
गहन अध्ययन में इस वात की किसी भी प्रकार उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए 
कि वे क्या और कितना पढ़ते हैं । इतना ही नहीं, उनके सामाजिक सम्पर्क की 
स्थिति और व्यापकता का भी ध्यान रखना चाहिए । इस अनुभाग में जिन भिन्न 
समस्याओं और अस्थायी परिकल्पनाओं का संकेत किया गया है, वे इससे पहले 
के और बाद के अध्यायों में वर्णित प्रभावशाली शक्तियों की दृष्टि से भी महत्त्व- 


पूर्ण हैं । 
5. हित और पूर्वाग्रह 


पर ल अधिक महत्त्वपूर्ण बात समाज में सक्रिय वे शक्तियाँ हैं जो अर्थ- 
शास्त्रयां के ऊपर यह प्रभाव डालती हैं कि वे अपना अनुसन्धान-कार्य इस प्रकार 
कर कि उनके निष्कर्ष प्रभावशाली हितों और पूर्वाग्रहों के अनुरूप हों। जब ये 
हित लम्बी अवधि तक प्रायः अपरिवतित रहते हैं तो इन्हें परम्परा की उन 
शक्तियों से समर्थन प्राप्त होता है जिनका मैंने ऊपर उल्लेख किया है । इतना ही 
नहीं, ये हित इन शक्तियों को अपना समर्थन भी देते हैं । 

जव मैं यह कहता हूं कि समाज के प्रभावशाली हितों ने अर्थशास्त्र के विकास 
को प्रभावित किया है, तो मेरा यह अभिप्राय नहीं होता कि स्वयं ये हित 
ताकिक आधार पर परिकल्पित हुए हैं। यही कारण है कि मैं 'हित' के साथ 
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'पूर्वाग्रह' भी जोड़ देता हूँ । यदि मेरे पास स्थान होता तो मैं उन मामलों की एक 
लम्बी सूची प्रस्तुत करता कि किस प्रकार हित समझे जानेवाली बातें सही नहीं 
हैं और ये दूरदर्शिता से वंचित हैं । 

यह भी नहीं है कि मैं एक-दूसरे से सदा स्पर्धा करनेवाले विचार-सम्प्रदायों के 
अस्तित्व का ध्यान न रखता हूँ, अधिकांशतया, यदि सदा नहीं, ये सम्प्रदोय 
विभिन्न प्रकार के प्रभावशाली हितों और पूर्वाग्रहों के प्रति विभिन्‍न प्रकार की 
अनुकूलता प्रदर्शित करते हूँ और बुनियादी तौर पर ये अक्सर एक-दूसरे से इतने 
भिन्न नहीं होते, जितनी भिन्नता का दावा किया जाता है। अधिक असमानताएं, 
कम-से-कम कुछ समय के लिए, संक्रमण-काल में प्रकट होती हैँ जब अपने हितों 
के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन होते हैं और उन लोगों की शक्ति में भी जो इन हितों 
से जुड़े रहते हैं। तथाकथित केन्जवादी क्रान्ति इसी कोटि की थी, जैसाकि मैंने 
अध्याय ] अनुभाग 2 और 3 में उल्लेख किया है। 

पर यदा-कदा यह होता है कि किसी अध्येता के ऊपर इन प्रभावशाली हितों 
और पूर्वाग्रहों के दवाव का नकारात्मक प्रभाव हो और उसके मन में रोष और 
विरोध उत्पन्न हो । इस प्रकार माक्स की रचनाओं को मुख्यतया इन शक्तियों 
के विरुद्ध विद्रोह कहा जाना चाहिए। इस घटना की पृष्ठभूमि में व्यक्तित्व- 
सम्बन्धी आकर्षक समस्या निहित है। साथ ही, यह भी स्पष्टीकरण का एक अंग 
है कि आथिक विज्ञान के विकास की प्रमुख धारा ने माक्स का अनुसरण क्यों 
नहीं किया और 'माक्संवादी' सम्प्रदाय को ज्ञान की संस्थानिक दृष्टि से अग्राह्य ` 
और पृथक्क्ृत शाखा बना दिया । 

अर्थशास्त्र में तथाकथित केन्जवादी क्रान्ति, जो मुख्यतया ब्रिटिश और अम- 
रीकी घटना थी, मेरी राय में इस प्रकार नकारात्मक नहीं थी । यह नीति- 
सम्वन्धी हितों के समूह से सकारात्मक दृष्टि से प्रभावित थी । ये नीति-सम्बन्धी 
हित ब्रिटेन में तीसरे दशक में दुर्भाग्यपूर्ण आथिक विकास और अमरीका में चौथे 
दशक में महामन्दी के कारण महत्त्वपूर्ण बन गये थे । इसके साथ ही श्रम-वाज़ार 
के गठन में भी धीरे-धीरे परिवर्तन हो रहे थे । इनके परिणामस्वरूप श्रमिकों का 
महत्त्व बढ़ता जा रहा था। इसी प्रकार राजनीतिक सत्ता ओर शक्ति के स्वरूप 
में भी व्यापक परिवर्तन हुआ था, जिसके कारण ब्रिटेन में मताधिकार धीरे-धीरे 
व्यापक होता गया था । 

अध्याय । और 2 में मैंने इस सम्वन्ध में कुछ झाँकियाँ प्रस्तुत की हूँ कि विक- 
सित देशों में हितों और पूर्वाग्रहों ने किस प्रकार आथिक अनुसन्धान का दिशा- 
निर्देश किया । अध्याय 5 और 6 में मैं इस समस्या पर कम-विकसित देशों के 
बारे में तैयार क्रिये गये साहित्य और इन देशों की विकास-समस्याओं के सन्दर्भे 


में विचार करूंगा । 
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मैंने अब तक जो कुछ कहा है वह अनुसन्धानकर्ताओं के मन पर पड़े प्रभावों 
की समस्या की ओर संकेत करने तथा मैं जिस तकंसम्मत और गहन अध्ययन 
का अनुरोध कर रहा हूँ उसके लिए कुछ व्यापक परिकल्पनाएँ प्रस्तुत करने का 
प्रयास था । अन्त में मैं अपने विषयों के मध्य सहयोग के वारे में कुछ शब्द कहूगा । 
यदि हम आथिक अनुसन्धान में पू्वाग्रहों-जैसी समस्या का उचित रूप से अनु- 
शीलन करना चाहते हैं तो यह सहयोग अपेक्षित होगा । यद्यपि मैंने इस क्षेत्र में 
आथिक अनुसन्धान को कमियों को उद्घाटित किया है और समाज के उन हितों 
की ओर मोटे तौर पर संकेत किय! है, जिनके आधार पर इन कमियों को स्पष्ट 
किया जा सकता है, लेकिन मैं यह स्वीकार करूंगा कि मैने पूर्वाग्रहों के सामाजिक 
मनोविज्ञान और समाजशास्त्रीय पक्ष का गहराई से विवेचन नहीं किया । 

दूसरी ओर, मैं यह भी स्पष्ट रूप से देखता हूँ कि मनोवैज्ञानिक और समाज- 
शास्त्री तभी अपने ज्ञान और अन्तदुष्टि का अधिक प्रभावशाली ढंग से उपयोग 
कर सकेंगे जब उन्हें आर्थिक प्रश्नों का ज्ञान होगा । उन्हें इस जानकारी की भी 
आवश्यकता होगी कि किस प्रकार इन प्रश्नों का समाधान ढूंढने का प्रयास किया 
गया है। इससे अन्तर-विषय-अनुसन्धान की आवश्यकता स्पष्ट हो जाती है। पर 
इन अन्य क्षेत्रों के मेरे सहयोगियों द्वारा इस समस्या के अस्तित्व को स्वीकार-भर 
कर लेना, अधिक निश्चित शब्दावली में इसके सामान्य स्वरूप की रूपरेखा प्रस्तुत 
करना, और सम्भवतः अर्थशास्त्र के एक विशिष्ट क्षेत्र में कार्यं (कम-विकसित 
देशों की समस्या को ही लिया जा सकता है) अत्यधिक उपयोगी होगा। और 
यही कारण है कि मैंने आज समाजशास्त्रियों के समक्ष पूर्वाग्रहों: की समस्या पर 
एक संस्थानिक अर्थशास्त्री की दृष्टि से भाषण करने का साहस किया । 


F 
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विङ्व-निर्धनता की समस्याः 


लेखक का यह दृढ़ विशवास है कि समाज-विज्ञानों में प्रगति दुष्टिकोणों 
और कार्यविधियों की निरन्तर और वेधक समालोचना के द्वारा ही हो सकती 
है । दूसरे महायुद्ध के वाद कम-विकसित देशों के वारे में जो बड़ी मात्रा में अनु- 
सन्धान-कार्य हुआ है, उसके स्तर और संगति को ऐसी समालोचना के अभाव से 
गम्भीर क्षति पहुँची है ।.यह वात अ्थंशास्त्ियों के इन देशों के विकास के लिए 
आयोजन-सम्बन्धी समस्याओं का समाधान ढूंढ निकालने के साहसपूर्ण प्रयासों के 
वारे में विशेष रूप से सही है । 


।. महायुद्ध से पहले की अनभिज्ञता 

परमाणु हथियारों की होड़, मिट्टी, पानी और वायु के प्रदूषण तथा नशीले 
और हानिप्रद पदार्थों के उपयोग की तरह ही कम-विकसित देशों में रहनेवाली 
संसार की विशाल जनसंख्या की अत्यन्त निर्धनता दूसरे महायुद्ध के बाद एक 
खतरनाक नयी समस्या के रूप में सामने आयी है। मनुष्य के समक्ष मौजूद पहले 
तीन भयंकर खतरों से मनुष्य की परिस्थितियों और कारंवाइयों में परिवर्तन की 
वास्तविक प्रवृत्तियाँ प्रकट होती हैं, पर चौथा खतरा नया नहीं है; केवल इसके 
प्रति हमारी चेतना ही नयी है। 

शैर-कम्युनिस्ट कम-विकसित देशों में भाथिक और सामाजिक परिस्थितियां 
आज उससे बुनियादी तौर पर भिन्त नहीं हैं, जैसी युद्ध से पहले उपनिवेशी युग 
में थीं । तब, आज की तरह ही, विकसित और कम-विकसित क्षेत्रों की आय में 
बहुत बड़ा अन्तर था और उस समय भी यह्‌ अन्तर निरन्तर बढ़ता जा रहा था । 
वास्तव में एक शताब्दी से अधिक समय से यह क्रम चल रहा था और इसके प्रति 
कभी कोई खास चिन्ता प्रकट नहीं की गयी थी । इन पिछड़े हुए क्षेत्रों' में युद्ध 
के वाद जो एकमात्र बड़ा परिवर्तन हुआ है, वह आबादी में तेजी से वृद्धि है। 
पर यह परिवर्तन आने से पहले हमारे भीतर विश्व-निर्धनता की समस्या के प्रति 
चेतना जागृत हो चुकी थी और इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि इस सम्बन्ध 
में हमें ज्ञान प्राप्त हो चुका था। आवादी में तेज़ी से वृद्धि की जानकारी 
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सन्‌ 960 के आसपास हुई जन-गणनाओं से ही प्राप्त हुई। 
` युद्ध से पहले कम-विकसित क्षेत्रों में रहनेवाले विशाल जन-समुदाय की 
आथिक परिस्थितियों के वारे में प्रायः नगण्य अनुसन्धान हुआ। और जो अनु- 
सन्धान हुआ भी, उसका लक्ष्य हमें इन लोगों की निर्धनता और कष्टों के बारे में 
जानकारी देना नहीं था। इस अनुसन्धान में इस व्यावहारिक समस्या के वारे में 
तो कोई भी प्रश्‍न नहीं उठाया गया कि किस प्रकार नीति-सम्बन्धी योजनाबद्ध 
हस्तक्षेप के द्वारा विकास के माध्यम से स्थिति में सुधार किया जा सकता है। 
सांस्कृतिक मानव-विज्ञानियों ने केवल इस वात पर अपना ध्यान केन्द्रित 
रखा कि लोग किस प्रकार रहते हैं। इन समाज विज्ञानियों को पश्चिम के विद्या- 
केन्द्रों से भेजा गया था और इन लोगों ने कम-विकसित क्षेत्रों में उपनिवेशी और, 
देशी सत्ताधारियों के क्रपापात्न बनकर काम किया । कुछ अपवादों को छोड़कर 
उनका दृष्टिकोण गतिहीन था और परिवतंनों को आरम्भ में पूर्वस्थापित सामा- _ 
जिक सम्बन्धों में 'व्यवधान' बताया गय। । वे वस्तुतः अपने अध्ययन का विषय 
बने लोगों के प्रति सहानुभूति रखते थे और उन्होंने सर्वाधिक आदिम लोगों तक 
के सामाजिक संगठन की सोदेश्यता प्रकट करने के प्रयास में यूरोप के मानव- 
जातीय केन्द्रीकरण के प्रति अपनी प्रतिक्रिया प्रकट की । समस्त संस्कृतियों को 
मूल्यवान समझा गया; यही उनका लोकाचार था । लेकिन इस रुझान और इसके 
अनुरूप सामान्य गतिहीन दृष्टिकोण ने गरीबी की समस्या से ध्यान हटाया । 
इससे भी अधिक आश्चर्यजनक दिलचस्पी का वह अभाव था जो उस युग के 
अधिकांश अर्थशास्त्रयों ने प्रकट किया। गरीबी हमारे अध्ययन-क्षेत्र में आती 
है : हमारे पेशे की समस्त परम्पराओं से, जो हमें दो शताब्दियों की अवधि में 
विरासत में मिली थी और जिन्हें इस पुरी अवधि में सुरक्षित. रखा गया था, हमें 
यह प्रेरणा मिलनी चाहिए थी कि हम इस नीति-सम्बन्धी समस्या का अन्वेषण 
करते कि आखिर इस सम्वन्ध में क्या किया जा सकता है। अनेक पीढ़ियों से 
हम अर्थशास्त्री, अपने समस्त सम्प्रदायों-सहित समस्याओं पर नीति के दृष्टिकोण 
से विचार करते आ रहे थे। यदि हमने 'पिछड़े हुए क्षेत्रों' में अधिक दिलचस्पी 
दिखायी होती तो हुम निश्चय ही गरीवी के प्रश्‍न को नीति-सम्बन्धी समस्या के 
रूप में उठाते । 
दूसरे महायुद्ध से पहले की उपनिवेशी और अद्ध-उपनिवेशी प्रणाली के 
भन्तगत, जिसका इन क्षेत्रों तथा इनके और विकसित देशों के सम्बन्धों पर 
नियन्त्रण था, उक्त क्षेत्रों की परिस्थितियों के वारे में यह दृष्टिकोण अपनाने 
की कोई माँग नहीं थी । आथिक अनुसन्धान को प्रायः अनुव र रहने का अभिशाप 
मिल चुका था, और अर्थशास्त्री, अन्य समाज-विज्ञानियों से भी कहीं अधिक, इस 
बात के प्रति सदा संवेदनशील रहे कि व्यावहारिक और राजनीतिक दृष्टि से 
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क्या अवसरानुकूल हैं । यह तथ्य कि हम पिछड़े हुए क्षेत्रों की परिस्थितियों के 
बारे में अनुसन्धान करने से अधिकांशतया बचते रहे, इस बात को प्रकट करता 
है कि उपनिवेशी युग में इस अनुसन्धान को राजनीतिक महत्त्व नहीं दिया जाता 
था। 

प्रसंगवश यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि संयुक्‍त राष्र के अत्यन्त 
` आदर्शवादी घोषणापत्न तक में कम-विकसित क्षेत्रों के कष्टों पर ध्यान नहीं दिया 
गया और इनके विकास में सहायता देने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया 
गया। यह घोषणापत्र दूसरे महायुद्ध के प्रायः अन्त में तैयार किया गया था और 
इसमें यह वचन दिया भी गया था कि इस नये विशव-संगठन को “अधिक 
स्वतन्त्रता के वातावरण में सामाजिक प्रगति और जीवन के वेहतर स्तरों की 
प्राप्ति में सहायता करनी चाहिए ।” 


2. महाजागरण 


अव इसमें आमूल परिवर्तन हो गया है।? आज कम-विकसित देशों की 
गरीबी एक ऐसी समस्या है, जिसकी प्रायः प्रत्येक जागरूक व्यक्ति को जानकारी 
हो चुकी है। हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं, जिसमें संसार का राजनीतिक 
वातावरण इतनी तेजी से वदल गया है, जितनी तेज़ी से इतिहास में कभी नहीं 
वदला । सदा की तरह समाज-विज्ञानों ने और विशेषकर अर्थशास्त्र ने इसी 
राजनीतिक परिवर्तन के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दिखायी है। समग्र प्रभावों-सहित 
चक्रीय कार्ये-कारण के दूसरे दौर में वैज्ञानिक अनुसन्धान ने विश्व-निर्धनता की 
समस्या के प्रति चेतना में वृद्धि में अपना योगदान किया है । 

आज हमारे अनुसन्धान-साधनों का एक बड़ा भाग कम-विकसिंत देशों के 
अध्ययन में लगा है। ज्वार का वेग निरन्तर बढ़ता जा रहा है और हम अर्थशास्त्री 
लहरों के शीषं पर हैं। सदा की तरह हम लोग ही विकास और विकास के लिए 
आयोजन के प्रश्नों को उठाकर इस नये अनुसन्धान को गतिशीलता प्रदान कर 
रहे हैं । 

जिस प्रकार इन समस्याओं के प्रति अनभिज्ञता और महायुद्ध से पहले 
अनुसन्धान की कमी और गतिहीनता एक-दूसरे से सम्बन्धित और विश्व की 
तत्कालीन राजनीतिक स्थिति पर निर्भर थी, उसी प्रकार इस समस्या के प्रति 
नयी चेतना और इस क्षेत्र में अनुसन्धानों की निरन्तर बढ़ती बाढ़ भी उस राज- 
नीतिक स्थिति में व्यापक परिवतेनों का परिणाम है। अनुसन्धान की दिशा में 
यह विराट परिवतंन, विशेषकर अर्थशास्त्र में, हमारे विज्ञानों के स्वयंस्फूर्त 
विकास के परिणामस्वरूप नहीं हुआ । यह विश्वास करना गलत होगा कि हम 
अपने अनुसन्धानों के परिणामस्वरूप इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हमें इस नये क्षेत्र 
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सें प्रवेश करना चाहिए। हम लोगों ने नये परिप्रेक्ष्यों का मार्ग प्रशस्त नहीं 
किया । सदा की तरह हमें अपने कार्य के दिशापरिवर्तन का संकेत राजनीतिक 
क्षत्र से ही मिला । 
इस संकेत के अनुरूप हमने उन प्रश्नों के बारे में अनुसन्धान शुरू किया जो 
राजनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण बन गये हैं। सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जाता 
है, आँकड़े इकट्ठा किये जाते हैं और 'नयी' समस्या-सम्बन्धी साहित्य का निरन्तर 
विस्तार होता जाता है । अपने समग्र परिणामों के कारण यह अनुसन्धान गति- 
विधि, जो अपने दौर के राजनीतिक प्रयासों को प्रतिविम्बित करती है, अन्ततः 
इन प्रयासों को और अधिक तकंसम्मत बनाने में सहायक बन सकती है । आज 
यह स्थिति है, और सदा यही स्थिति रही है। 
जिन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिवतंनों ने हमारे अनुसन्धान-कार्यं का यह्‌ 
दिशापरिवतेन किया है और विशव-निर्धनता की समस्या की सार्वजनिक चेतना 
में व्यापक वृद्धि की है, वे स्पष्ट रूप से हमारी आँखों के समक्ष मौजूद हैं और 
उन्हें पहचाना जा सकता है। 
पहले, उपनिवेशी सत्ता की तेज़ी से समाप्ति हुई। इस कार्यं का समारम्भ 
दक्षिण एशिया में ब्रिटेन के उपनिवेशों की समाप्ति से हुआ और फिर उपनिवेशों 
की समाप्ति का झंझावात पूरे संसार पर छा गया और बहुत बड़ी संख्या में नये 
राजनीतिक दृष्टि से स्वतन्त्र देशों का निर्माण हुआ, जो सव कम-विकसित हैं ॥ 
लेटिन अमरीका में बहुत समय पहले ही राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो गयी 
थी, लेकिन ये सब देश उपनिवेशों की समाप्ति के आन्दोलन में शामिल हुए और 
'वास्तविक' तथा, विशेषकर, आथिक स्वतन्त्रता की भी माँग करने लगे। इसका 
यह अर्थ था कि वे अपनी अर्थ-व्यवस्थाओं पर अपना और अधिक नियन्त्रण 
चाहते थे । 
दूसरे, अब राजनीतिक दृष्टि से स्वतन्त्र कम-विकसित देशों में वहाँ के सतर्क 
विशिष्ट लोगों के समूह विकास की माँग करते हैं । ये समूह अपने देशों की ओर 
' से सोचते, बोलते और कार्य करते हैं, यद्यपि जन-सामान्य में इसकी विशेष प्रति- 
क्रिया नहीं होती । 
तीसरे, शीतयुद्ध का रूप धारण करनेवाले अन्तर्राष्ट्रीय तनाव ने एक ऐसी 
प्रतियोगितात्मक स्थिति का निर्माण कर दिया है, जिसमें कम-विकसित देशों की 
विदेश-नीति ही नहीं बल्कि उनके आन्तरिक मामले भी विकसित देशों की 
राजनीतिक चिन्ता का विषय बन जाते हैं, विशेषकर प्रतिद्वन्द्वी महाशक्तियों और 
उनके राजनीतिक तथा सँनिक मित्राष्ट्रों की चिन्ता का । 
संयुक्त राष्ट्र और इसके विशेषज्ञ संगठन कम-विकसित देशों द्वारा विकसित 
देशों से सहायता की माँग करने और व्यापारिक रियायतों की बात उठाने का 
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मंच वन गये हैं। जब संयुक्त राष्ट्र की अन्तरसरकार संगठनों की प्रणाली का 
निर्माण हुआ था, उस समय कम-विकसित देशों को इन परिषदों में अधिक महत्त्व 
का स्थान नहीं मिला था और उनके हितों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था, 
जेसाकि पहले उल्लेख किया गया है। उपनिवेंशों की समाप्ति के आन्दोलन के 
परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र की सदस्य-संख्या मूल 5] से बढ़कर ।3! हो गयी 
है । अब संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश संगठनों में कम-विकसिंत देशों की सरकारों 
का बहुत वड़ा वहुमत है। इस प्रणाली की संरचना को कम-विकसित देशों के 
विकास के प्रश्नों पर विचार के अनुकूल बनाने के लिए परिवतेन किये गये हैं । 

यद्यपि हाल के वर्षो तक में संयुक्त राष्ट्र और उसके सम्बद्ध संगठनों की 
प्रभावशालिता में कमी हुई है, विशेषकर सुरक्षा के क्षेत्र में और सामान्यतया 
उन सब प्रश्नों के सम्बन्ध में जिनके वारे में विकसित देश यह सोचते हैं कि उनसे 
उनके स्वार्थ जुड़े हुए हैं, पर अन्तरसरकार संगठनों की यह पूरी प्रणाली कम- 
विकसित देशों के विकास पर विचार करने, उसका विश्लेषण करने और उसके 
लिए सहायता पहुँचाने का साधन वन गयी है। 

इन संगठनों के सचिवालय विश्‍व-निर्धनता के सम्बन्धित तत्त्वों के निर्धारण, 
विश्लेषण, स्पष्टीकरण और प्रचार के उद्देश्य से भाँकड़े और अध्ययन प्रस्तुत 
करते हूँ । यह उस प्रक्रिया का अंग है जिसके माध्यम से विशव-निर्धनता की 
समस्या के प्रति महायुद्ध के वाद के दोर में चेतना बढ़ाने में सहायता 
मिली है। इस प्रकार, राजनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हो जाने पर एक युगों 
पुरानी समस्या तुरन्त 'नयी' समस्या बन गयी और इसके परिणामस्वरूप विशाल 
पैमाने पर अनुसन्धान और विश्वव्यापी बहस का लक्ष्य भी । 


3. ज्ञान की अवसरवादिता 


विश्व-निर्धनता की समस्या की बहस में हिस्सा लेनेवाले प्रायः सव लोगों 
ने, चाहे वे वैज्ञानिकों के रूप में अथवा सार्वजनिक मामलों में रुचि रखनेवाले 
लोगों के रूप में बोल रहे हों, इस बुनियादी तथ्य की निरन्तर उपेक्षा को है कि 
सर्वव्यापी अज्ञान की तरह सवंव्यापी ज्ञान में अवसरवादी दिशा में आगे बढ्ने 
की प्रवृत्ति रहती है, यदि.इस बात को ध्यान में रखते हुए इसकी आलोचनात्मक 
दृष्टि से विवेचना नहीं की जाती। हम सब इस बात से सन्तोष अनुभव कर 
सकते हैं कि कम-विकसित देशों की गरीबी की समस्या के बारे में अब व्यापक 
चेतना है | यह हमारे संसार की यथार्थवादी संकल्पना की दिशा में एक कदम है । 
लेकिन यदि इस समस्या की हमारी संकल्पना अवसरवादी तरीके से विकृत बन 
जाती है तो इस समस्या के बारे में तकंसम्मत दृष्टि से कार्य करने के हमारे 
प्रयासों पर इसका बुरा असर पड़ता है अर्थात्‌ तीति-सम्बन्धी कारंवाइयों का | 
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बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से निर्धारण करने में बाधा पड़ती है । 

हमारे विचार--जिनमें प्रचलित विचारों से लेकर वैज्ञानिक स्वांग-सहित 
प्रस्तुत सर्वाधिक परिष्कृत सिद्धान्त तक शामिल हैं--समाज के प्रभावशाली 
. समूहों के हितों से प्रभावित होने की प्रवृत्ति दिखाते हैं। ये वे हित होते हैं 
. जिन्हें प्रभावशाली समूह अबसर गलती से अपने हित समझते हैं। इस प्रकार 
हमारे विचार सत्य से हटकर इन हितों की अवसरवादी. दिशा में आगे बढ़ने 
लगते हूँ । जव हम इतिहास के एक आरम्भिक युग पर दृष्टिपात करते हूँ तो यह 
स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रक्रिया को सामान्यतया {स्वयंसिद्ध अथवा निश्चित 
मान लिया जाता था। हम एक लेखक अथवा राजनीतिज्ञ के वारे में यह कहते ही 
हें कि “वह अपने युग की उपज था।” 

पर अपने बौद्धिक प्रयासों में हम साधारणतया इन प्रभावों के प्रति सचेत 
नहीं रहते--यही बात इतिहास के प्रत्येक पूर्वयुग के लोगों के वारे में सच है। 
एक चिन्ताजनक तथ्य .यह है कि सामान्यतया समाजविज्ञानी और विशेषकर 
अर्थशास्त्री इस सम्बन्ध में वचकानापन प्रदर्शित करते हैं और इस सम्भावना पर 
विचार तक नहीं करते कि वे इस प्रकार प्रभावित हो सकते हैं। यही कारण है 
कि मैंने विज्ञानों और वैज्ञानिकों के समाजशास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान के 
क्षेत्र में गहन अनुसन्धान करने की बात पर इतना जोर दिया है (अध्याय 4) । 

अपने पूर्ववर्तियों की तरह और वसी ही दृढ़ता से हम यह विश्वास करते 
हैं कि हम तथ्यपू्ण और तकंसम्मत हैं, कि हम अपने तथ्यों और निष्कर्षों को 
यथार्थं के प्रेक्षणों पर आधारित करते हैं, कि हम विवेचना के लिए तकंसम्मत 
और गणितीय नियमों का पालन करते हैं । हम अपने विचारों के प्रति आलोच- 
नात्मक दृष्टिकोण अपना सक, इसके लिए अतीत पर दृष्टिपात सहायक बनेगा । 


4 उपनिवेशी सिद्धान्त 


आज अतीत पर नज़र डालने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि लम्बे उपनिवेशी 
युग में हम जिस प्रकार कम-विकसित क्षेत्रों की गरीबी की समस्या के प्रति अनभिज्ञ 
रहे और इन क्षेत्रों के लोगों की सामाजिक और आथिक परिस्थितियों के बारे 
में नीति-सम्बन्धी अनुसन्धान की कमी और अभाव से सन्तुष्ट रहे, बह उन 
बिकसित देशों की अवसरवादी प्रक्रिया थी जिनका उपनिवेशों पर शासन था 
अथवा लेटिन अमरीका की तरह जिन लोगों का प्रबल प्रभाव था। यह बात भी 
इतनी ही स्पष्ट है कि उस युग के प्रचलित और परिष्कृत विश्‍वास भी शद्ध रूप से 
प्रतिरक्षात्मक थे, और इसके साथ ही इन क्षेत्रों के पिछड़ेपन के बारे में मोटे 
स्पष्टीकरण गढ़े जाते थे । 
इन विश्वासों को इस प्रकार तराशकर तैयार किया जाता था ताकि उप- 
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-निवेशी शक्तियों और सामान्य रूप से सव विकसित देशों को इन क्षेत्रों के 
पिछड़ेपन, विकास के अभाव और गरीवी की नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी 
से मुक्त किया जा सके । इनका उद्देश्य यह सिद्ध करना था कि ये कष्टपूर्ण परि- 
स्थितियाँ स्वाभाविक थीं और इन्हें बदलना असम्भव था और परिणामतः उनके 
सम्वन्ध में कुछ नहीं किया जा सकता था। 

_ इस वात को अनुभव के आधार पर सिद्ध मान लिया गया कि पिछड़े हुए 
क्षेत्रों के लोगों की संरचना ऐसी है कि उनकी प्रतिक्रिया यूरोपीय जाति के लोगों 
से भिन्न होती है। उनकी आलसीपन और अकार्यकुशलता की प्रवृत्ति तथा नये 
उद्यमों में प्र वेश करने और अक्सर वेतन पर कार्य करने की अनिच्छा को उनमें 
महत्त्वाकांक्षा की कमी, सीमित आथिक परिप्रेक्ष्य, किसी प्रकार जीवित रहने, 
लापरवाही और आराम के जीवन को तरजीह देना समझा गया । 

अधिक परिष्कृत लेखन में इन मानसिक लक्षणों को सामाजिक सम्बन्धों की 
पूरी प्रणाली में निहित माना गया>और यह समझा गया कि इन्हें दृष्टिकोणों 
ओर संस्थाओं से समर्थन प्राप्त है और धामिक : निषेधों तथा अन्धविश्वासों से 
वल मिलता है। युद्ध से पहले के साहित्य में इन दृष्टिकोण-सम्बन्धी और 
संस्थानिक परिस्थितियों को एक ऐसी गतिहीन प्रणाली का आधार मान लिया 
गया, जिसे नीति-सम्बन्धी उपायों से बड़े पैमाने पर बदला नहीं जा सकता। यह 
भी कहा गया कि परिवतंन के इन प्रयासों से 'अव्यवस्था” फैल सकती है। इस 
सम्बन्ध में मानव-विज्ञानियों का गतिहीनता-सम्बन्धी पूर्वाग्रह बड़ा सुविधाजनक 
समर्थेन सिद्ध हुआ । ह 

आथिक मामलों पर विचार में नीची उत्पादकता और विशेषकर श्रम तथा 
कार्यकुशलता के नीचे स्तरों का स्पष्टीकरण देने में जलवायु की भूमिका को 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया। यह विचार भी अधिक छिपा न था कि 
इन क्षेत्रों के लोग आनुवंशिकता की दृष्टि से यूरोप के लोगों से कम बुद्धिमान हैं 
यद्यपि उपनिवेशी युग के अन्तिम दशकों में इस विचार को कुछ सीमा तक 
दबाया गया। अक्सर इन दो अपरिवर्तनीय कारकों को इस परिकल्पना के द्वारा 
एक-दूसरे से जोड़ दिया गया कि इन क्षेत्रों के लोगों की जातिहीनता का कारण 
यह हो सकता है कि ये लोग अगणित पीढ़ियों तक बुरे जलवायु में रहे । 

यदा-कदा यह भी उल्लेख किया गया कि पौष्टिक आहार की कमी और 
रहन-सहन के सामान्यतया नीचे स्तर के कारण दम में कमी हुई और इसके 
परिणामस्वरूप काम तथा -कड़ः` परिश्रम करने की इच्छा और क्षमता पर 
विपरीत प्रभाव पड़ा । अब क्योंकि उत्पादकता अत्यन्त कम थी और ये सब 
शक्तिशाली और अपरिवर्तनीय कारण अधिक श्रम और अधिक कार्यकुशलता 
को असम्भव वना रहे थे, अतः विकास की कमी और निर्धनता के मुकाबले के 
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लिए आय और रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाना अव्यावहारिक नीति बन 
गयी । 
पिछड़े हुए क्षेत्रों में निधनता के सिद्धान्त के ये तत्त्व, जो इन समस्याओं के 
वारे में व्यक्त प्रायः हर प्रकार के विचारों में शामिल थे, स्पष्ट रूप से विकसित 
देशों के लोगों की इच्छा और सुविधा के अनुरूप तैयार किये गये थे। विकसित 
देशों के लोग 'पिछड़े हुए क्षेत्रों और वहाँ के लोगों की तुलना में अपना श्रेष्ठ 
दर्जा और अपनी विशेषाधिकारसम्पन्न स्थिति कायम रखना चाहते थे, पर इन 
क्षेत्रों के लोगों की स्थिति में सुधार की अधिक ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं 
थे । इस उद्देश्य के लिए कोई भी वलिदान देने को वे किसी भी प्रकार तैयार 
नहीं थे । 
यदि किसी व्यक्ति को इस उपनिवेशी सिद्धान्त: को अवसरवादी हितों के 

प्रभाव के अन्तर्गत पूर्वाग्रहग्रस्त बताये जाने के वारे में सन्देह हो, तो वह इस 

बात पर विचार कर सकता है कि अचानके उस समय इस सिद्धान्त को पूरी 
- तरह ठूकरा दिया गया जब संसार की राजनीतिक स्थिति बदली और उसके 

साथ ही उन हितों में भी परिवर्तन हुआ जो इस सिद्धान्त का प्रसार और औचित्य 

सिद्ध करना चाहते थे। इतना ही नहीं, इसके अस्तित्व तक को भुला देने की 


कोशिश की गयी । 


5. देशी विरोध 

उपनिवेशी सिद्धान्त पिछड़े हुए क्षेत्रों के लोगों के लिए कोई प्रसन्नता को 
बात नहीं थी। इन क्षेत्रों के उच्च वर्गो के सतक और शिक्षित लोगों ने इन्हे 
अपमानजनक समझा । इसके साथ ही, युद्ध और उपनिवेशों की समाप्ति की 
लहर आने के वाद यह सिद्धान्त 'कम-विकसित देशों के विकास के प्रयासों को 
हतोत्साहित करता । अब इन देशों को 'कम-विकसित देश' कहा जाने लगा था। 
एक प्रकार से उपनिवेशी सिद्धान्त का यह उद्देश्य ही था । इसका कार्य उपनिवेशी 
शक्तियों के विकास-सम्बन्धी प्रयासों के अभाव की सफाई पेश करना था और 
लोगों को यह समझाना था कि उपनिवेशी शासनों के अधीन इन क्षेत्रों में विकास 
का अभाव क्यों रहा था। 

यह स्पष्ट है किं इस उपनिवेशी सिद्धान्त के प्रति इन देशों में विरोध प्रकट 
किया गया ।* वस्तुतः कुछ सीमा तक उपनिवेशी शासन के पतन से पहले ही उन 
उपनिवेशों में यह विरोध प्रकट किया जाने लगा था, जहाँ स्वतन्त्रता-आन्दोलन 
चल रहे थे। राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाने के बाद इन नवोदित देशों के 
बुद्धिवादी उन निषेधो से मुक्त हो गये जिनसे वे कुछ पदों पर आसीन होने के 
कारण और इससे भी अधिक सामान्य रूप से विदेशी शासन के अधीन 
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विशेषधिकारप्राप्त वर्ग के सदस्य होने के कारण ग्रस्त थे। अतः अब उपनिवेशी 
सिद्धान्त के विरुद्ध स्पष्ट रूप से विरोध प्रकट किया जा सकता था, और वस्तुतः 
यह विरोध-प्रदर्शन सरकारी नीति बन गया और इन भूतपूर्वं उपनिवेशों के 
आमूल परिवर्तनवादी और कट्टरपन्थी दोनों इसका समर्थन करने लगे, जैसाकि हम 
आगे चलकर स्पष्ट करगे । | [ 

इस विरोध-प्रदर्शन के बौद्धिक तत्त्व पर विचार करना महत्त्वपूर्ण होगा, 
जिसने इसे एक नये सिद्धान्त के रूप में स्थापित किया । उपनिवेशी सिद्धान्त में 
इन क्षं लों के लोगों के कुछ तथाकथित खास लक्षणों का उल्लेख किया गया था 
ओर उन परिस्थितियों का भी, जिनके अधीन वे रहते और काम करते थे । इनमें 
उनके समाजों की संरचना भी शामिल थी । इसी आधार पर उपनिवेशी शक्तियाँ 
और सामान्यतया सब विकसित देश इन क्षेत्रों की निर्धनता और विकास के 
अभाव के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नकार सकते थे । इन क्षेत्रों के देशों में 
इस सिद्धान्त के प्रति जो विरोध प्रकट किथा गया, उसमें विकसित और कम- 
विकसित देशों के ऐसे किसी भी अन्तर के अस्तित्व को अस्वीकार किया गया । 

यद्यपि आरम्भ में इसे पर्याप्त सीमा तक दबा दिया गया था, जातिहीनता 
के सिद्धान्त के फिर भी किसी-न-किसी रूप में वने रहने की शंका थी और इसे 
'जातीयवाद' कहकर इसकी भत्संना की गयी। जलवायु के अन्तरों की बस 
उपेक्षा कर दी गयी और इसी प्रकार सामाजिक संरचना, दृष्टिकोणों और 
संस्थाओं के तथाकथित अन्तरों की भी। अब केवल 'सांस्कृतिक' अन्तरों को ही 
स्वीकार किया जाने लगा और इसमें यह विचार निहित था कि ये अन्तर विकास 
के मार्ग में वाधक नहीं होते । FR 

इस स्थिति को उन दोनों श्रेणियों के बुद्धिवादियों ने समान रूप से स्वीकार 
किया जो स्वयं को पश्चिमी संसार से सम्बद्ध मानते थे और जो अधिक उग्र 
पश्चिमविरोधी राष्ट्रवादी थे। इन दोनों समूहों को इस वात पर ज़ोर देना पड़ा 
कि कम-विकसित देशों में विकास की समस्या बुनियादी तौर पर बैसी ही है 
जैसी कि वर्तमान विकसित देशों में पुराने जमाने में थी । 'प्रायः प्रवलतापूर्वक 
अभिव्यक्त यह प्रतिवाद-सिद्धान्त नये राज्यों के बुनियादी सिद्धान्त का अनिवायं 
अंग बन गया । जो देश, विशेषकर लेटिनः अमंरीका के देश, युद्ध से बहुत पहले 
से राजनीतिक दृष्टि से स्वतन्त्न थे, उनमें यही सिद्धान्त अंगीकार हुआ। अन्तर 
केवल इतना था कि इसे विदेशी आथिक प्रभुत्व और इस प्रभुत्व पर आधारित 
राजनीतिक प्रभाव का विरोध करने में इसका अधिक उपयोग किया गया । 


6. विकसित देशों में विचारधारा में सुविधानुकूल परिवतंन 
विकसित देशों में जो लोग जनमत को स्वरूपं और अभिव्यक्ति प्रदाने 
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करते हैं--राजनी तिज्ञ, अधिकारी, पत्रकार, लोकप्रिय विषयों के लेखक और 
समाजविज्ञानी आदि--कम-विकसित देशों की विरोध प्रकट करनेवाली 
विचारधारा के प्रति संवेदनशील सिद्ध हुए । 
पश्चिम की यह परम्परा है कि हम सब वंचित के प्रति सहानुभूति अनुभव 
करते हैं । विशेषकर उस स्थिति में यदि इसके लिए हमें कोई खास लागत न 
चुकानी पड़े । अतः हम कम-विकसित देशों के प्रति आशावान बन सकते थे। 
वास्तव में उपनिवेशों की स्वतन्त्रता का यह अर्थ भी था कि भूतपूर्वं शासक देशों 
के लोग इस संकोच और दुविधा से मुक्त थे कि उन्हें यह स्पष्टीकरण देना होगा 
कि उनके उपनिवेशों के लोग इतने गरीब क्यों हैं और उनकी स्थिति में सुधार 
क्‍यों नहीं हो रहा है-यह वस्तुतः वह स्थिति थी जिसने सफाई पेश करनेवाले 
और प्रतिरक्षात्मक उपनिवेशी सिद्धान्त को जन्म दिया था । जव इन निर्भर 
लोगों को अचानक अपनी नँया आप खेने के लिए छोड़ दिया गया तो विकसित 
देशों के लोग आराम से बैठकर इनकी भलाई की कामना कर सकते थे और 
इनकी आशाओं में हिस्सा बटा सकते थे। 
कम्युनिस्टों से विचारधारा-सम्वन्धी प्रतियोगिता के अनुभव ने पश्चिमी 
संसार के इस अचानक हृदयपरिवर्तन में सहायता दी, क्योंकि शीतयुद्ध ने इसे 
प्रतियोगिता को बहुत तेज़ कर दिया था। माक्सं के जमाने से ही कम्युनिस्टों ने 
उपनिवेशवाद की भत्संना की थी और अव वे अपने प्रभाव का उपयोग उपनिवेशों 
की समाप्ति के लिए कर रहे थे, और संयुक्‍त राष्ट्र में भी यह प्रयास तेज़ी से 
जारी था। उन्होंने उस सिद्धान्त पर कभी विश्वास नहीं किया, जिसे हम उप- 
निवेशी सिद्धान्त कहते थे और पिछड़े हुए क्षेत्रों की निर्धनता का दोष उपनिवेशी 
शोषण को दिया । 
कम्युनिस्ट पिछड़े हुए क्षेत्रों के विरोध से पूरी तरह सहमत होने की स्थिति 
में थे और उन्होंने यह विचार भी प्रकट किया कि केवल भूतपूर्वं उपनिवेशी 
शक्तियों को ही नहीं, बल्कि सब विकसित देशों को पिछड़े हुए क्षेत्रों के प्रति 
अपना ऋण चुकाना है। पर इन विचारधारा-सम्वन्धी अभिव्यक्तियों के अलावा, 
जिनपर उनका सच्चा विशवास था और जो उनकी परम्परागत विचारधारा के 
अनुरूप थीं, निरन्तर उग्र होते जा रहे शीतयुद्ध में कम्युनिस्टों के लिए विरोधः 
प्रकट करनेवाली विचारधारा का समर्थन करना अपने हितसाधन के लिए एक 
अच्छा अवसर भी था। पश्चिमी देशों के लिए कम्युनिस्ट-प्रचार के . प्रभाव को 
समाप्त करने का सरलतम उपाय यह था कि वे उपनिवेशी सिद्धान्त को यथा- 
शीघ्र त्याग दें और एक ऐसे नये सिद्धान्त को अंगीकार करें जिसमें पुराने सिद्धान्त 
के सब अरुचिकर तत्त्वों को निकाल दिया गया हो । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


विश्व-निर्धेनता की समस्या / 67 


7. अनुसन्धान में राजनय 


इस नये सिद्धान्त का विवरण नीचे दिया जायेगा। अपने तकं के प्रस्तुत, 
चरण में हम यही जोर देकर कहेंगे कि अनुसन्धान तक में 'राजनय' का समावेश 
हुआ। यह अनुसन्धान बड़ा सहिष्णु और सामान्यतः आवश्यकता से अधिक 
आशावादी था और इसमें उन तथ्यों की उपेक्षा की गयी जो दुविधापूर्ण समस्याएं 
उठाते थे। इन समस्याओं को अनावश्यक तकनीकी शब्दावली के आवरण में 
छिपाया गया अथवा दोषमुक्ति और 'कठिनाइयों को समझते हुए इनका अन्‌- 
शीलन किया गया। यद्यपि उपनिवेशी युग में उन लोगों पर शासन करना 'इवेत 
लोगों का बोझ” बताया जाता था, जो इनकी धारणा के अनुसार अपने ऊपर 
शासन करने के योग्य नहीं थे, लेकिन अब अनुसन्धान और सावंजनिक बहस में 
राजनय का सहारा लेना आवश्यकता वन गयी । । 

पूर्वाग्रह की इस प्रवृत्ति ने शब्दावली को भी अपने दायरे में समेट लिया ।* 
उपनिवेशी युग में सामान्य अभिव्यक्ति गतिहीन थी : “पिछड़े हुए क्षेत्र! । इस: 
अभिव्यक्ति से यह तथ्य प्रतिलक्षित होता था कि इनमें से अधिकांश देश तक 
नहीं थे। इस अभिव्यक्ति से इस विचार को भी समर्थन नहीं मिलता था कि 
परिस्थितियों में परिवर्तत लाया जा सकता है। उपनिवेशों की समाप्ति के बाद: 
गतिशील अभिव्यक्ति 'कम-विकसित देश” का उपयोग होने लगा। इसमें इन 
देशों की विकास की कमी को स्वीकार किया गया । जिस रूप में इस अभिव्यक्ति: 
का प्रयोग हुआ, उसमें ये मूल्यांकन भी निहित थे कि यह स्थिति अवांछित है,. 
कि उन लोगों को विकास के लिए योजना वनानी चाहिए और विकसित: देशों 
को उन्हें इस कार्य में सफल होने के लिए सहायता देनी चाहिए । $ 

पर नयी राजनीतिक परिस्थितियों में तुरन्त यह अनुभव किया गया कि यह 
अभिव्यक्ति पर्याप्त विनम्र नहीं है! राजनय की आवश्यकताओं से प्रेरित एक 
व्यापक षड्यन्त्र के द्वारा इसके स्थान पर अनेक भद्गतापूर्ण अभिव्यक्तियों का: 
प्रयोग होने लगा । एक ऐसी ही अभिव्यक्ति “विकासशील देश” है, जिसका वर्षों 
से संयुक्त राष्ट्र के समस्त दस्तावेजों में अधिकृत रूप से प्रयोग हो रहा है। 
वस्तुतः यह अभिव्यक्ति, तकंसम्मत नहीं है, क्योंकि यह वोझिल शब्दावली के 
माध्यम से यह प्रश्‍न भी उठाती है कि सम्बन्धित देश विकास कर रहा है अथवा 
नहीं । इतना ही नीं, इससे वह विचार भी प्रकट नहीं होता जिसकी अभिव्यक्ति 
की अत्यन्त आवश्यकता है : कि सम्बन्धित देश कम-विकसित है, कि यह विकास 
करना चाहता है, कि यह विकास की योजना बना रहा है। 

उक्त विनम्रता महत्त्वहीन है । पर इस बात पर ध्यान देना महत्त्वपूर्ण है, 
क्योंकि इससे कम-विकसित देशों की समस्यां के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण में 
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गहराई से बैठा हुआ पूर्वाग्रह प्रकट होता है, जिसका नीचे मैं उल्लेख और सूक्ष्म 
विश्लेषण करूंगा । 


8. अवसरवादी हित 
संसार की परिवर्तित राजनीतिक स्थिति ने किस प्रकार इस राजनयिक 
आर अनावश्यक' रूप से आशावादी दृष्टिकोण को जन्म दिया, इसकी उक्त 
विवेचना के अलावा यह संकेत करना होगा कि यह.नया दृष्टिकोण अवसरवादी 
हितों के लिए किस प्रकार और अधिक प्रत्यक्ष रूप से सहायक वना । एक वार 
विश्व-निर्धनता की समस्या के प्रति चेतना जाग्रत हो जाने के वाद यह आंशिक 
परिवतंन आया कि विकसित देशों के लोगों को यह महँसास हुआ कि उन्हें कम- 
विकसित देशों को अपने विकास के लिए सहायता देनी चाहिए; यद्यपि ये बातें 
सामान्य और अप्रतिवद्ध शब्दावली में कही गयी थीं। यदि अनावश्यक रूप से 
आशावादी दृष्टिकोण यथार्थ होता तो प्रभावशाली सहायता कम व्यय-साध्य 
हो सकती थी । | 
._ कम-विकसित देशों में अनुदारपन्थी और आमूल . परिवर्तनवादी अपने-अपने 
अवसरवादी कारणों से इस अनावश्यक रूप से आशावादी दृष्टिकोण से चिपके 
हुए हैं। यदि व्यावहारिक होता तो विशेषाधिकारसम्पन्न वर्ग अपने विशेषा- 
धिकारों का त्याग किये बिना ही विकास करने की आशा करते । एक बात तो 
यह होती कि उन्हें आमूल परिवतंनवादी घरेलू सुधारों के समक्ष झुकना न पड़ता । 
ये सुधार तीव्र और निरन्तर जारी रहनेवाले विकासःके लिए आवश्यक हैं, इस 
दृष्टि से अगले अध्याय में विचार होगा । वस्तुतः यह स्वाभाविक ही था कि 
विशेषाधिकारसम्पन्न लोग और सामान्यतया-सब अनुदारपन्थी लोग उन वातों 
के बारे में कम-से-कम सुनना चाहते थे; जिन्हें उपनिवेशी सिद्धान्त के स्थान पर 
संस्थापित नये सिद्धान्त में उठाकर बाहर फेंक दिया गया था : जलवायु, सामा- 
जिक संरचना, दृष्टिकोण और संस्थाएँ तथा निर्धन जनसमुदायों के रहन-सहन 
के अत्यन्त नीचे स्तरों के कारण उत्पादकता-सम्बन्धी प्रतिकूल परिणाम । 
जहाँ तक आमूल परिवतँनवादियों का सम्बन्ध है, वे स्वभावतः यह आशा 
करेंगे कि आयोजन के परिणामस्वरूप तीब्र और प्रभावशाली विकास होगा। 
यहाँ यह भी स्मरणीय है कि माक्स ने यह माना था कि उद्योगीकरण और 
सामान्यतया पूँजीनिवेशों के प्रभाव अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में तेज़ी से फल 
जायेगे और इनके आधार पर संस्कृति, सामाजिक संरचना और दृष्टिकोणों तथा 
संस्थाओं की समस्त 'ऊपरी संरचना' में परिवर्तन आयेगा । वास्तव में, इस दृष्टि 
से 'माक्संवाद' आथिक विकास के दूसरे महायुद्ध के बाद के अनावश्यक रूप से 
आशावादी सिद्धान्त का पूर्वाभास था । इस पर नीचे विचार किया जायेगा । 
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यहाँ यह स्मरणीय है कि कम-विकसित देशों में 'माक्संवाद' से उससे कहीं 
अधिक बुद्धिवादी प्रभावित थे, जितने आज कम्युनिस्ट पार्टियों में हैं और यह भी 
उल्लेखनीय है कि पश्चिमी अर्थशास्त्ियों ने मूलस्रोत का उल्लेख किये विना 
और अक्सर इससे अनभिज्ञ रहकर माक्सं के आथिक परिवर्तनों के तीब्र “प्रसार 
प्रभावों -सम्बन्धी अत्यन्त आशावादी विचारों भौर 'माक्संवाद' के अन्य अनेक 
तत्त्वों को व्यापक रूप से स्वीकार किया । हमें यह देखकर आश्चर्य नहीं करना 
चाहिए कि मूल संकल्पनाओं और सैद्धान्तिक विकास मॉडलों के प्रति कम्युनिस्टों 
ने जो दृष्टिकोण अपनाया, वह पश्चिम के दृष्टिकोणों से अक्सर भिन्न नहीं था। 

ओर इस प्रकार पूर्वाग्रह का पंण्डूलम एक छोर से दूसरे छोर तक झूल गया । 


9. अर्थेशास्त्रियों. की भूमिका 


हमारी परम्पराओं, महत्त्वाकांक्षाओं और काम की आदतों के कारण हम 
अर्थशास्त्रियों की यह नियति बन चुकी थी कि हम कम-विकसित देशों की युद्धो- 
ततर समस्याओं-सम्वन्धी अनुसन्धान के तीब्र गति से बढ़ते हुए ज्वार पर छाये 
रहें। पिछले उपनिवेशी युग में हमने स्पष्ट रूप से जो मामूली-सी भूमिका 
निभायी थी, यह बात विल्कुल उसके विपरीत थी। 

अर्थशास्त्री समस्याओं के वारे में गतिशील नीति-सम्बन्धी परिप्रेक्ष्य निर्धा- 
रित करने के आदी और इस कार्य के लिए प्रशिक्षित होते हैं। इतना ही नहीं, 
जहाँ कहीं प्रभावशाली राजनीतिक शक्तियों द्वारा इस कार्य की अपेक्षा होती है, 
वे अध्ययन के लिए ऐसी समस्याओं को ढूंढ भी निकालते हैं । संद्धान्तिक दृष्टि 
से हम योजनाकार हैं। हममें से वे लोग भी जिनके योजना-सम्बन्धी सुझावों का 
समापन हस्तक्षेप न करने के सुझावों में होता है। और हम लोग ऐसे सँद्धान्तिक 
समष्टिभाव-मॉडल तैयार करने से भी नहीं हिचकिचाते, जो प्रे-के-प्रे देशों और 
समस्त संसार तक पर लागू हो सकते हैं। जव पिछड़े हुए क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि 
से स्वतन्त्र देश बन गये और उनके समक्ष प्राथमिक चिन्ता के रूप में विकास के 
हर योजनाएँ बनाने की समस्या आ खड़ी हुई, तब वस्तुतः इसी बात की अपेक्षा 

| ' ट 

दुर्भाग्यवश, हमारे पेशे को एक ऐसा सिद्धान्त-समूह भी सुलभ था जो कम- 
विकसित देशों पर लागू होने पर उपनिवेशोत्तर प्रणाली के अवसरवादी पूर्वाग्रह 
के एकदम अनुरूप सिद्ध हुआ । इस पूर्वाग्रह के उद्गम और स्वरूप के बारे में 
ऊपर विचार हो चुका है | उक्त सिद्धान्त विकसित देशों की परिस्थिति को ध्यान 
में रखकर विकसित किया गया था और इसका उद्देश्य छोटी और लम्बी अवधि 
के नीति-सम्बन्धी मसलों पर यथार्थवादी और तकंसम्मत तरीके से विचार के 
माध्यम से इन देशों के राजनीतिक जीवन की सेवा करना था। वस्तुतः हम लोग 
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इस कारे में इतने सफल हुए कि हमारी संकल्पना और सैद्धान्तिक विवेचन केवल 
विचारों पर ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक विचार-विमशं की भाषा तक पर छा 
गये । मैं प्रतिष्ठान सिद्धान्त के विरुद्ध जो समस्त आलोचनात्मक मुद्दे उठाता हूँ, 
उन सबको ध्यान में रखते हुए भी मैं यह मानने को तयार हूँ कि यह सिद्धान्त 
कम-विकसित देशों-की तुलना में विकसित देशों की समस्याओं के कहीं अधिक 
अनुरूप था। | । 

वस्तुतः यह पूरी तरह स्वाभाविक था कि जब अचानक अर्थंशास्त्रियों को 
कम-विकसित देशों की परिस्थितियों के बारे में विशाल पैमाने पर अनुसन्धान 
करना पड़ा तो उन्होंने उन सेद्धान्तिक उपकरणों का सहारा लिया, जिन्हें उन्होंने 
इतनी सावधानी से तयार किया था और जिनका विकसित देशों ने इतना अच्छा 
उपयोग किया था । यह आशा नहीं की जा सकती थी कि कम-विकसिंत देशों 
के अथंशास्त्री ` कोई भिन्न दृष्टिकोण अपनाते। अनुदारपन्थी और आमूल 
परिवर्तनवादी बुद्धिवादियों के मन पर जो अवसरवादी हितों का प्रभाव था, 
उसके अलावा इनमें से अधिकांश को पश्चिम के विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षण मिला 
था अथवा उन अध्यापकों ने इन्हें पढ़ाया था जिन्हें स्वयं पश्चिम में प्रशिक्षण 
ग्राप्त हुआ था और इन सव पर पश्चिमी परम्परा के महान आथिक साहित्य 
का प्रभाव था। उक्त परम्परा में विकसित संकल्पनाओं और संद्धान्तिक मॉडलों 
के ज्ञान और इनके अनुरूप कार्य करने की क्षमता से. इन्हें स्वयं अपने देशों और 
विदेशों में भी सम्मानित दर्जा मिल सकता थां। 


0. अयथार्थवादी मान्यताएं ` 


विभिन्न लेखकों और विचार-सम्प्रदायों के समस्त मतभेदों के बावजूद 
समस्त आथिक सिद्धान्त में कुछ महत्त्वपूर्ण समान मान्यताएं मौजूद थीं, जो कम- 
विकसित देशों की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं थीं। हुआ यह कि इनमें से 
अधिकांश मान्यताएं उपनिवेशी सिद्धान्तं के अधिकांश तत्त्वों से निकाली गयी थीं 
और इसी उपनिवेशीः सिद्धान्त के विरुद्ध कम-विकसित देशों में आवाज़ उठायी 
गयी थी और इस विरोधःप्रदर्शन को विकसित और कम-विकसित देशों में 
व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ था। 

सामान्यतया यह कहा जा सकता है कि यह नया दृष्टिकोण कम-विकसित 
देशों की उन समस्त परिस्थितियों से विलग था जो केवल इन देशों की विशेष 
परिस्थितियाँ ही नहीं हैं, बल्कि उनके अल्पविकास के लिए अधिकांशतया जिम्मे- 
दार हैं ओर उन विशेष कठिनाइयों के लिए भी, जो विकास का प्रयास करते 
समय इन देशों के समक्ष आती हैं । इस प्रकार यह दृष्टिकोण ऊपर वणित उन 
युद्धोत्तर पूर्वाग्रहों का सहायक वना, जिनके कारण राजनय बरतने और अना- 
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विश्व-निर्धनता की समस्या / 7! 


वश्यक आशावादिता दिखाने की प्रवृत्ति बढ़ी, जिसमें इन देशों की उन बातों पर 
आँख वन्द कर ली गयी जो भद्दी, कठिन और अवांछित थीं। 

जलवायु-सम्बन्धी परिस्थितियां विकसित देशों के आथिक विकास में कभी 
भी बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं रहीं, क्योंकि ये सव देश सम जलवायुवाले क्षेत्रों में 
स्थित हैं पर कम-विकसित देश गर्म और कम-गम क्षेत्रों में विद्यमान हैं। यह 
एक तथ्य है कि समस्त सफल उद्योगीकरण और आथिक विकास सम जलवायु- 
वाले क्षेत्रों में हुआ है । उपनिवेशी युग में इसे कोई ऐतिहासिक संयोग नहीं माना 
गया । जैसाकि पहले कहा जा चुका है, उस जमाने में पिछड़े हुए क्षेत्रों के अल्प- 
विकास के कारणों में जलवायु-सम्बन्धी परिस्थितियों को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया 
जाता था । युद्धोत्तर आथिक साहित्य में, इसके विपरीत, जलवायु-सम्वन्धी परि- 
स्थितियों की या तो पूरी तरह उपेक्षा कर दी गयी अथवा महत्त्वहीन वताकर 
इन्हें विचार के योग्य नहीं समझा गया । 

वैज्ञानिक अध्ययन को यथार्थ भौर संगतिपूर्ण बनाने की दृष्टि से यह वस्तुतः 


अनुचित था। चाहे इस सम्वन्ध में बहुत कम अनुसन्धान ही क्यों न हुआ हो, पर 
यह स्पष्ट है कि अधिकांश कम-विकसित देशों में अत्यन्त गर्मी और नमी के कारण 
मिट्टी और अधिकांश वस्तुओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है । इसके परिणामस्वरूप 
कुछ फसलों, जंगलों और पशुओं का उत्पादन घट जाता है । अत्यन्त गर्मी और 
नमी से श्रमिकों को केवल कष्ट ही नहीं होता, वल्कि उन रोगों का अस्तित्व 
बना रहता है और उनमें वृद्धि होती रहती है जो कीटाणुओं और विषाणुओं के 
कारण फेलते हैं । इस प्रकार जलवायुं-सम्बन्धी परिस्थितियाँ काम की अवधि 


को घटाती हैं और श्रमिकों की कार्यकुशलता पर बुरा असर डालती हैं। 
इन बुरे प्रभावों को समाप्त करने के लिए व्यय की आवश्यकता है, जो 


अधिकांशतया पू'जी-निवेश के रूप में होगा। अब क्योंकि पूँजी और अन्य सब 
यथार्थ लागत तत्त्व, जैसे प्रभावशाली प्रशासनिक कारवाई, कम-विकसित देशों 
के अल्प-साधनों पर दवाव डालते हूँ, अतः जलवायु-सम्बन्धी परिस्थितियाँ विकास 
के मार्ग में अक्सर गम्भीर वाधाएं डालती हैं और नीति-सम्बन्धी योजनाबद्ध 
उपायों के द्वारा इन बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए। इस प्रकार कम- 
विकसित देशों के अध्ययन में जलवायु-सम्बन्धी परिस्थितियों की उपेक्षा करना 
गम्भीर पूर्वाग्रह प्रकट करता है । 

उपनिवेशी सिद्धान्त में भी अपरिष्कृत ढंग से कम-विकसित देशों के सामा- 
जिक संगठन, संस्थाओं और दृष्टिकोणों के विभिन्न पहलुओं पर जोर दिया गया 
था। इस गतिहीन मान्यता के कारण कि ये परिस्थितियाँ प्रायः अपरिवर्तनीय हैं 
और प्रेरित अथवा स्वयंस्फूर्त परिवर्तेनों का इन पर कोई असर नहीं होता, उप- 
निवेशी सिद्धान्त निःसन्देह निराशावादी था। पर जब युद्ध के बाद अर्थशास्त्रियों ने 
कम-विकसित देशों की योजना-सम्बन्धी समस्याओं के बारे में इन 'गैर-आथिक' 
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कारकों की पुरी तरह उपेक्षा करते हुए शुद्ध 'आथिक' दृष्टि से अध्ययन करना 
शुरू किया, तो यह एक विपरीत और आशावादी दिशा में सर्वाधिक गम्भीर 
पूर्वाग्रह सिद्ध हुआ। 
अर्थंशास्त्रियों ने विकसित देशों के वारे में जो अध्ययन किये थे, उनमें जल- 
वायु-सम्बन्धी तत्त्वों पर ध्यान देना कुछ सीमा तक उचित था, और यह उल्लेख- 
नीय है कि इन्हीं अध्ययनों के आधार पर अर्थशास्त्रियों ने अपनी संकल्पनाओं, 
मॉडलों और इसके परिणामस्वरूप अपनी प्रमुख मान्यताओं तथा अनुसन्धान- 
सम्वन्धी दृष्टिकोणों का निर्धारण किया । इन विकसित देशों की समाज-व्यवस्था, 
विशेषकर, उनकी संस्थाएं और दृष्टिकोण इस दुष्ट से पहले ही अत्यन्त व्यव- 
स्थित हैं कि वे विकास के मागं में वाधा नहीं डालते । अथवा यह कहा जा सकता 
है कि ये तीब्र गति से स्वयं को विकास की दिशा में व्यवस्थित और प्रवृत्त कर 
लेते हैं।' लेकिन यह बात उन कम-विकसित देशों के किसी भी यथार्थवादी 
बाई में स्वीकार नहीं की जा सकती, जिनका लम्बे असे से विकास अवरुद्ध 
पड़ा है । 
जैसाकि ऊपर कहा जा चुका है, उपनिवेशी सिद्धान्त में पिछड़े हुए क्षेत्रों के 
जनसमुदाय की अत्यन्त कम आय और रहन-सहन के अत्यन्त नीचे स्तर के उत्पा- 
दकता पर बुरे प्रभाव को वात कही गयी थी, पर इन स्तरों को ऊपर उठाने की 
किसी भी आशा का उल्लेख नहीं किया गया था। विकसित देशों के अपेक्षाकृत 
ऊँचे रहन-सहन के स्तर और आय तथा इन देशों के लोगों को उपलब्ध सामाजिक 
सुरक्षा के कारण पौष्टिक आहार और रहन-सहन के स्तर पर केवल लोगों की 
भलाई के कार्यों की दृष्टि से ही विचार किया जा सकता है; क्योंकि इन तत्त्वों 
का लोगों की काम करने की इच्छा और योग्यता तथा काम में कार्यकुशलता से 
प्रायः कोई सम्बन्ध नहीं है । अतः पश्चिम के विकास-मॉडलों में उत्पादकता के 
निर्धारण में खपत को एक कारक के रूप में शामिल नहीं किया जाता। 
पर अल्पविकास, विकास और कम-विकसित देशों में विकास के आयोजन 
की समस्याओं का विश्लेषण करते समय इस . सरलीकरण की अनुमति नहीं दी 
जा सकती । आय और रहन-सहन के स्तरों का उत्पादकता पर प्रभाव होता है। 
यह्‌ स्थिति जटिल है, क्योंकि खपत की कुछ चीजें--उदाहरण के लिए, भोजन 
और शिक्षा-सुविधाएं-कुछ अन्य वस्तुओं की तुलना में उत्पादकता के लिए 
अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। इसका यह अर्थ होता है कि विकास की योजना बनाते समय 
खपत और खपत के. लिए उत्पादन तक को निर्देशित किया जाना चाहिए। 
यहाँ भी उपनिवेशी सिद्धान्त निराशावादी दिशा में झुका हुआ था। क्योंकि 
सामात्य जन-समुदायों के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाने की सम्भावना पर 
विचार नहीं कियां गया था। इसके विपरीत युद्धोत्तर सिद्धान्त, जिसके कारण 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


विश्व-निर्धनता की समस्या / 73 


संवृद्धि मॉडलों में खपत को एक कारक के रूप में पुरी तरह छोड़ दिया गया था, 
आशावादी दिशा में झुक गया । यह बात इस तथ्य से प्रकट हो जाती है कि इन 
मॉडलों में यह मान लिया गया है कि सामान्य जन-समुदाय में खपत की बड़ी 
मदों में अत्यन्त नीचे स्तर पर खपत से कम-विकसित देशों में उत्पादन की वृद्धि 
के मागे में कोई वाधा नहीं पड़ती । यह स्थिति इस कारण.और भी बुरी हो जाती 
है कि वचत में वृद्धि करने की आवश्यकता पर व्यापक रूप से और बिना किसी 
शतं के जोर दिया जाता है । इतना ही नहीं, निर्धन जन-समुदाय से भी अधिक 
वचत.करने की अपेक्षा की जाती है। 

एक दृष्टि से, विकसित देशों के लिए निर्धारित आथिक सिंद्धान्तों से ली गयी 
मान्यताएं तकंनापरकता और यथार्थवादिता के पक्ष में और पूर्वाग्रह के विरुद्ध 
कार्ये करती रहीं । प्रवोधन-युग में अपने जन्म के समय से ही आथिक विचारधारा 
विभिन्न समूहों के लोगों की वंशानुगत बुद्धिमत्ता और कुशलता के अन्तर-सम्बन्धी 
अनुमानों से मुक्त रही । इस सम्बन्ध में अर्थशास्त्री उचित पक्ष में ही रहे, क्योंकि 
ऐसे अनुमानों का कोई वेज्ञानिक आधार नहीं है । 

जेसाकि ऊपर कहा जा चुका है, उपनिवेशी युग के अन्तिम दशकों में जातीय 
लघुता का सिद्धान्त समाप्त हो रहा था अथवा लोगों के निजी विचारों में लुक- 
छिपकर जीवनयापन कर रहा था। इस वात को अथंशास्त्रियों के लेखन में स्थान 
नहीं मिल पाया। इस कारण से युद्ध के वाद इसके प्रायः पूरी तरह से अन्तर्धान 
हो जाने में सहायता मिली। 


. आरम्भिक परिस्थितियों के अन्तर 


विकसित देशों में प्रयुक्त आथिक विश्लेषण की बुनियादी मान्यताओं को 
विना सोचे-समझे कम-विकसित देशों पर लागू कर देने से जो वैचारिक विकृति 
उत्पन्न हुई, उसके परिणामस्वरूप यह विचार उत्पन्न हुआ कि विकास के स्तर 
के अन्तरों का स्वरूप केवल 'आयामी' है 'गुणात्मक' नहीं ।? अधिक स्पष्ट रूप से 
यह कहा जा सकता है कि इस सम्बन्ध में यह मान लिया गया कि विकसित और 
कम-विकसित देशों के मध्य केवल 'समय का अन्तराल' भर है । 

इस मान्यता का प्रतिपादन माक्स ने किया था। माक्स ने अपने ग्रन्थ 
डास केपीटल में लिखा : “औद्योगिक दृष्टि से अधिक विकसित देश, कम-विकसित 
देश के समक्ष उसके भविष्य की तस्वीर प्रस्तुत करता है ।” विशेषकर संयुक्त 
राज्य अमरीका में इस बात को 'संवृद्धि के चरण' के सरलीकृत सिंद्धान्तों के 
माध्यम से लोकप्रिय बनाया गया । यह करते समय अक्सर इस बात का उल्लेख 
नहीं किया गया कि इन सिद्धान्तो का मूल पुराने “माक्संवाद' में है। इतना ही 
नहीं, कभी-कभी तो इन सिद्धान्तों को 'माक्सँविरोधी' संकल्पना के रूप में भी 
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'पेश किया गया । सार रूप में यह कहा जा सकता है कि एक-आयामी विकास- 
प्रक्रिया का यह फार्मूला यह दर्शाता है कि किस प्रकार बिना सोचे-समझे विक- 
सित देशों के लिए तैयार किये गये और विकसित देशों में ही प्रयुक्त संवृद्ध 
मॉडलों को कम-विकसित देशों पर लागू किया गया । इस भ्रकार कम-विकसित 
देशों की परिस्थितियों के अध्ययन में आशावाद को लक्ष्य के अनुरूप ढालने का 
प्रयास किया गया -। 

ऐसे अनावश्यक रूप से आशावादी दृष्टिकोण के सामान्य ढाँचे के भीतर यह 
स्वाभाविक था कि विचार उसी प्रकार विकृत हो जायें । कम-विकसिंत देशों की 
परिस्थितियों तक के सम्बन्ध में. यह हो सकता था, यद्यपि किसी ' आाथिक' 
सिद्धान्त में संकल्पना की दृष्टि से इन परिस्थितियों को शामिल करना कठिन 
नहीं होता ।२० यह बात वस्तुतः जलवायु-सम्बन्धी परिस्थितियों पर भी लागू 
होगी, यद्यपि परम्परा से और जहाँ तक विकसित देशों का सम्वन्ध है, अच्छे 
कारणों से आथिक विश्लेषण में इन पर ध्यान नहीं दिया गया । | 

इसी प्रकार यह वात भी अच्छी तरह से देखी जाः सकती है कि कम-से-कम 
हाल तक अर्थशास्त्रियों ने आबादी की घनता को पर्याप्त महत्त्व नहीं दिया और 
विशेषकर कंम-विकसित देशों में निरन्तर तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी की ओर । 
वास्तविकता यह है कि अधिकांश लोग वेहद भीड़ की स्थिति में रहते हैं और उन 
देशों तक में 'अत्यधिक आवादी है' जहाँ बहुत बड़े पेमाने पर संरक्षित भूमि 
मौजूद है भौर प्राकृतिक साधनों की भी भरमार है । आवादी को दूर-दराज क्षेत्रों 
में फैलाने के लिए विशाल पूँजी-निवेश और प्रभावशाली प्रशासनिक व्यवस्था के 
अलावा अक्सर घरेलू संस्थागत सुधारों और इन सुधारों के लिए उपयुक्त राज- 
नीतिक वातावरण की आवश्यकता होती है । ये सुधार विशेष रूप से भूमि के 
स्वामित्व और काइतकारी के लिए आवश्यक होते हैं | ऐसे मसलों में गहराई से 
पैठना पश्चिमी आथिक सिद्धान्त की परम्परा नहीं है। 

परम्परागत आथिक दृष्टिकोण की परिधि के बाहर राजनीति और राज- 
नीतिक विकास पर उचित ध्यान दिया जाता था। वर्तमान विकसित देश उद्योगी- 
करण से बहुत पहले ही पर्याप्त सुगठित राष्ट्र थे और अपनी राष्ट्रीय नीतियों 
का अनुसरण कर सकते थे। कम-विकसित देशों को स्वयं को राज्यों और राष्ट्रों 
के रूप में दृढ़ आधार पर सुसंगठित करने के साथ-साथ सुयोजित नीतियों के 
माध्यम से विकास का प्रयास और विकास की गति को तेज़ करना था। 

जहाँ तक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सम्बन्ध है, 9 वीं शताब्दी के छोटे से 
विकसित संसार में इस क्षेत्र में विलम्ब से भी प्रवेश करना अलाभदायक नहीं 
होता था--बल्कि स्थिति प्रायः इसके विपरीतं होती थी । आज जबकि विशाल 
पिछड्ढे हुए क्षेत्र राजनीतिक और आथिक पराधीनता से उभरने की कोशिश कर 
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रहे हैं, वे व्यापार के क्षेत्र में विकसित देशों की विकास-परम्परा को नहीं दोहरा 
सकते । उन्हें व्याज की नीची दरों पर विदेश से आसानी से उस प्रकार पूंजी भी 
प्राप्त नहीं हो सकती, जिस प्रकार पुराने जमाने में विकासशील देशों को प्राप्त 
थी (स्वीडन में 3 प्रतिशत और कभी-कभी इससे भी कम व्याज पर पूंजी उप- 
सब्ध होती थी) । 

अधिकांश कम-विकसित देशों के निर्यात की सम्भावनाएँ धूमिल दिखायी 
पड़ती हैं । औद्योगिक विकास के लिए उन्हें अक्सर ऐसे उद्योगों में पूंजी लगानी 
पड़ती है, जिनका माल आयात प्रतिस्थापन कर सके। यह एक ऐसी स्थिति है 
जिसके बारे में बहुत अच्छी योजना नहीं बनायी जा सकती क्योंकि अक्सर 
बुनियादी कारण विदेशी मुद्रा की कठिनाई होती है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे 
आयात-प्रतिवन्ध लगाये जाते हैं जो कम आवश्यक उत्पादन को सर्वाधिक संरक्षण 
प्रदान करते हैं।म इसके परिणामस्वरूप स्वभावतः ऐसे उत्पादन को सर्वोच्च 
संरक्षण प्राप्त होता है और उच्च लागतवाले उद्योगों की वृद्धि सम्भव वन जाती 
है । यद्यपि इन घटनाओं का विश्लेषण किया जा चुका है, पर अर्थंशास्त्ियों को 
इस बात का उलाहना देना अनुचित न होगा कि वे उन निषेधों और वाधाओं 
को कम महत्त्व देते हैं जो कम-विकसित देशों में व्यापार को 'विकास का इंजन 
बनाने के प्रयास में आड़े आती हैं, यद्यपि विकसित देशों में व्यापार ही विकास 
का वाहक बना था और आज भी है। कुछ छोटे देशों में इस क्षेत्र में प्राप्त उच्च 
सफलता अपवाद हो सकती है, नियम नहीं । : 

सामान्यतया यह माना जाता है कि आज कम-विंकसित देशों को कम-से-क़्म 
एक दृष्टि से विकसित देशों की तुलना में एक विशेष लाभ प्राप्त है। विकसित 
देशों में जिस समय विकास-प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसकी तुलना में आज कहीं ऊंची 
टेक्नोलॉजी उपलब्ध है और कम-विकसित देश इन आधुनिक विधियों की ईजाद 
किये बिना ही इनका उपयोग कर सकते हैं। यह कहा जाता है कि यद्यपि 
टेक्नोलॉजी को कम-विकसित देशों की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के 
अनुरूप ढालने की ज़रूरत है, फिर भी उन्हें इसका शुद्ध लाभ प्राप्त हैं । पर यह 
एक गतिहीन दृष्टिकोण है। 

विकसित देशों की तीब्र और निरन्तर तेज़ होती जा रही वेज्ञानिक और 
टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी प्रगति का कम-विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर पहले 
भी प्रभाव पड़ा था और आज भी पड़ रहा है, जो कुछ अपवादों को छोड़कर 
उनकी विकास की सम्भावनाओं के लिए हानिप्रद है। विकसित देशों में हम 
निरन्तर अपनी कृषि-उत्पादकता बढ़ाते रहेंगे और सम्भवतः अपने किसानों को 
संरक्षण भी प्रदान करेंगे, कच्चे माल के उपयोग में बचत करेगे और कम- 
` -विकसित देशों से परम्परा से जो माल भायात किया जातां है उसके स्थान पर 
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उपयोग के लिए अन्य वस्तुएं बनायेंगे। विकसित देशों में बैज्ञानिक और 
टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी प्रगति भी आंशिक रूप से कम-विकसित देशों की उस 
कठिनाई के लिए उत्तरदायी है, जो वे औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन और 
निर्यात में वृद्धि के सम्बन्ध में अनुभव कर रहे हैं। यह वात विकसित देशों की 
वर्तमान उच्चस्तरीय वैज्ञानिक प्रगति पर ही लागू नहीं है। यह बात सर्वेविदित 
है और विशेषज्ञों ने इस पर टिप्पणियाँ भी की हैं, पर, इसके बावजूद विकास- 
साहित्य में इस बात पर प्रायः कोई ध्यान नहीं दिया जाता कि वेज्ञानिक और 
टेक्नोलॉजी-सम्बन्धी प्रगति का कम-विकसित देशों के विकास पर कया और 
कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । 
आज जो देश विकसित हैं, उनमें बहुत तेजी से परिवर्तन नहीं आया था, 
यद्यपि आज यह सामान्य भ्रान्ति है कि इन देशों में बहुत तेज़ी से परिवर्तेन हुआ 
था। कम-विकसित देशों के पास उस क्रमिक संक्रमण के लिए समय नहीं है 
जिससे होकर विकसित देश गुज़रे थे। आधुनिकीकरण की आवश्यकता का प्रवल 
प्रभाव , जो भाबादी के विस्फोट से और अधिक तीव्र हो उठा है, एक ऐसे समाज 
में सवत्र आधुनिकता के तत्त्व विखेर देता है जिसकी अनेक परिस्थितियाँ सदियों 
से ज॑सी-की-तँसी बनी हुई हैं। भारत के विषय में जवाहरलाल नेहरू ने कहा 
था : “हमारे पास परमाणु ऊर्जा है और हम गोबर का भी इस्तेमाल करते हैं।' 
यह दृष्टिकोण अपनाने से अनेक मान्यताएं प्रकट होती हैं कि आधुनिकता 
का यत्र-तत्र प्रकट होना महत्त्वपूर्ण 'संवृद्धि बिन्दुओं' का प्रतीक है। इससे केवल 
यही प्रकट नहीं होता कि स्वदेश में आबादी के विस्फोट के बाधाजनक प्रभावा 
और विकसित देशों में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निरन्तर अधिक तेज़ प्रगति के 
प्रभावों को समाप्त कर दिया जायेगा, बल्कि यह भी कि कम-विकसित देशों के 
भीतर “प्रसार प्रभावों' को उससे कहीं अधिक प्रभावशाली ढंग से संचालित किया 
जा सकेगा, जितने वे आज तक हुए हैं ।/* इस प्रकार अन्य बातों के अलावा यह 
भी पूर्वकल्पना कर ली जायेगी कि दृष्टिकोणों और संस्थाओं को प्रत्यक्ष और 
प्रभावशाली ढंग से प्रभावित करने के लिए दृढ़तापूर्वक नीतियाँ लागू की जायेंगी ॥ 
पर इन 'गैर-आशथिक' कारकों को परम्परा से आथिक विश्लेषण से दूर ही रखा 
गया और 'आथिक' शब्दावली में किये गये इस विश्लेषण के आधार पर नीतियों 
का निर्धारण किया गया । प्रसार प्रभावों की शक्ति ओर तीब्रता के बारे में 
अर्थंशास्त्रयों ने अनजाने में ही माकसं द्वारा प्रदत्त नेतृत्व का अनुसरण किया है। 
मैंने ऊपर जो बातें कहीं हैं उन्हें 'निराशावादी' कहा जायेगा । युद्धोत्तर 
दृष्टिकोण द्वारा निमित आशावादिता के बोद्धिक वातावरण में यह स्वाभाविक 
भी है । यह युद्धोत्तर दृष्टिकोण उन मर्थशास्त्रियों से अत्यन्त प्रभावित रहा जिन्हें 
प्रशिक्षण मिला था जो विकसित देशों की परिस्थितियों के 
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कमोवेश अनुरूप और अनुकूल हो सकते हैं, लेकिन जो कम-विकसित देशों के 
अध्ययन की दृष्टि से अत्यन्त पूर्वाग्रहग्रस्त थे । आखिरकार 'आशावाद' और 
'निराशावाद' दोनों ही पूर्वाग्रहों के अलावा अन्य कुछ नहीं हैं, जिनसे वैज्ञानिक 
विश्लेषण को यथार्थवादी बनने के लिए स्वयं को मुक्त करा लेना चाहिए । 

यदि कम-विकसित देशों की परिस्थितियों का यथार्थवादी अध्ययन विकास 
की सम्भावना का एक अधिक गम्भीर पहलू प्रकट करता है, तो इससे निराशा 
की प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए । इसके विपरीत, इससे और अधिक तथा 
अनेक दृष्टियों से अधिक आमूल परिवतंनवादी प्रयासों की प्रेरणा मिलनी 
चाहिए : कम-विकसित देशों में तेज्ी से और अधिक प्रभावशाली ढंग से बड़े 
पेमाने पर घरेलू सुधार तथा विकसित देशों में अधिक चिन्ता और अधिक ठोस 
वलिदान । विश्व-निर्धनता की समस्या की यथार्थवादी तस्वीर एक ऐसे साहस 
और संकल्प की उचित रूप से अपेक्षा करती है, जिसे अवसरवादी आशावाद 
कभी भी प्रेरित नहीं कर सकता । 

कम-विकसित देशों की विकास की समस्याओं के विश्लेषण में आशावादी 
पूर्वाग्रह की सर्वाधिक गम्भीर नेतिक आलोचना यह है कि इसने कम-विकसित 
देशों में दृढ़ता की कमी और विकसित देशों में इस समस्या के प्रति चिन्ता के 
अभाव को अपना समर्थन दिया | इस आशावादी पूर्वाग्रह को आथिक अनुसन्धान 
के युद्धोत्तर दृष्टिकोण ने जन्म दिया था। नीति-सम्बन्धी समस्याओं के प्रति यह 
दुष्टिकोण अपनाना कम-विकसित और विकसित दोनों प्रकार के देशों के संकीणं 
हितों के एकदम अनुरूप था । इस कारण से इन देशों में उक्त पूर्वाग्रह इन हितों 
के लिए उपयोगी बन गया । 


2. मॉडलों का उचित उपयोग 


प्रत्येक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सरलीकरण में सहायक बनना चाहिए । यह 
उस समष्टिभाव-स्तर पर विशेष रूप से आवश्यक है जहाँ एक समूचे देश के 
विकास के लिए योजना बनाने के सम्बन्ध में परिस्थितियों का भध्ययन किया 
जा रहा हो । लेकिन उन परिस्थितियों को अलग हटा देने की अनुमति नहीं होती, 
जो अध्ययन का विषय वने समाज के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। 'आथिक' 
शब्दावली में कोई ऐसा विश्लेषण, जिसमें सम्बन्धित सामाजिक संगठन अर्थात 
प्रमुख रूप से संस्थाओं और दृष्टिकोणों (हम यह भी देख चुके हैं कि भन्य अनेक 
वस्तुएँ भी महत्त्वपूर्ण होती हैं) को अलग हटा दिया गया हो, ऐसे निष्कर्षो पर 
पहुंच सकता है, जो विकसित देशों के लिए प्रामाणिक हों पर कम-विकसित देशों 
के लिए नहीं। 
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“इस सम्बन्ध में इस महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर जोर देना होगा कि ऐसा कोई 
विश्लेषण केवल सतही ही नहीं होता, बल्कि हमारे विचार को एक विशेष दिशा 
में प्रवृत्त करता है भौर विकृत बना देता है। यही कारण है कि कम-विकसित 
देशों के सम्बन्ध में जो अनेक सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं, उनमें निहित 
बिचार भ्रान्तिजनक हैं-अर्थात यह कहना भ्रान्तिजनक है कि कार्यविधि की 
दृष्टि से अनुसन्धान का यह उचित तरीका हैं कि पहले 'आथिक' सिद्धान्त का 
निर्धारण किया जाये और बाद में 'गैर-आथिक' कारकों को इसमें जोड़ देने की 
सम्भावना को सुरक्षित रखा जाये। पर वास्तव में सिद्धान्त को उन सव 
संकल्पनाओं-सहित कार्य करना चाहिए, जो आरम्भ से ही कम-विकसित देशों के 
यथार्थ की दृष्टि से पर्याप्त हों अर्थात समस्याओं के प्रति अपने दृष्टिकोण की 
दृष्टि से पर्याप्त हों । रोटी तैयार हो जाने के बाद चूल्हे में ख़मीर डालने से क्या 
लाभ होगा ? 

. वास्तव में 'मैर-आर्थिक' निर्धारकों में गहराई से पैठे बिना यह स्पष्ट परि- 
भाषा देना सम्भव तक नहीं है कि कम-विकसित देशों में 'आर्थिक' समस्याओं 
और 'आर्थिक' कारकों का क्या अर्थ समझा जाना चाहिए! वैज्ञानिक दृष्टि से 
अपने मॉडलों का निर्माण करते समय तकंसम्मत दृष्टि से जो, एकमात्र विभाजन 
सम्भव है, वह संगत और कम-संगत कारकों का विभाजन है । 


3. आर्थिक मॉडलों और आँकड़ों के उपयोग की आलोचना 


कम-विकसित देशों में विकास-समस्याओं के परम्परागत आर्थिक विश्लेषण 
में जिन संवृद्धि-मॉडलों का उपयोग हुआ, वे कुछ ऐसी सामान्य मान्यताओं पर 
आधारित थे जो अनावश्यक हैं। ये विश्लेषण माँग, पूर्ति, दाम, रोज़गार, 
वेरोजगारी, वचत, पूँजी-निवेश, सकलराष्ट्रीय उत्पादन: अथवा आय के आधार 
पर किये गये । उक्त मान्यताओं में से एक मान्यता यह है कि समस्त कम- 
विकसित संसार के सम्बन्ध में सकल योगों के आधार पर तकं करना सम्भव 
है। इस मान्यता में अन्य बातों के अलावा बाजारों की मौजूदगी को ही नहीं, 
बरिकि पर्याप्त प्रभावशाली वाज्जारों की मौजूदगी को स्वयंसिद्ध मान लिया जाता 
है । तीसरी मान्यता यह है कि किसी संवृद्धि मॉडल से खपत को निकाल देना 
यथार्थवादी है। इनके अलावा अन्य अयथार्थवादी मान्यताएं भी हैं । 

कम-विकसित देशों के विश्लेषण में अर्थशास्त्री जिन आँकड़ों का उपयोग 
करते हैं, उनके बारे में यहाँ टिप्पणी करना अनुचित न होगा । सबसे पहले यह 
हुआ कि इन देशों की परिस्थितियों के वारे में हमें वेहद कम जानकारी थी, पर 
इस तथ्य ने हमें पश्चिमी मॉडलों के लापरवाही से उपयोग के लिए अनुत्साहित 
नहीं किया । यहं बात उन अनेक अ्थंशारित्तयों के वारे में विशेष रूप से सच थी, 
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जो हवा में अपने मॉडलों का निर्माण कर और आँकड़े उपलब्ध न होने पर ग्रीक 
अक्षरों को उनके स्थानों पर रखकर सन्तुष्ट हो जाते थे । 

जब बाद में आँकड़े उपलब्ध हुए तो इन आँकड़ों ने अथंशास्त्रियों द्वारा 
पश्चिमी मॉडलों के उपयोग के माध्यम से काम करने के मागं में वाधा नहीं 
डाली, क्योंकि ये आँकड़े इन मॉडलों में निहित संकल्पना-सम्वन्धी श्रेणियों के 
आधार पर एकत्र किये गये थे। अतः इस प्रकार उपलब्ध आँकड़ों के अम्वार 
कम-विकसित देशों के आर्थिक यथार्थं का विश्लेषण करने के लिए निरर्थक हैं 
अथवा उससे विल्कुल भिन्न अथं निकलता है जो इनमें आरोपित किया गया था । 
इसके साथ ही उन संकल्पनात्मक श्रेणियों की अपर्याप्तता ने इन आँकड़ों की 
असाधारण खामियों में अपना अंशदान किया, क्योंकि प्राथमिक प्रेक्षण के स्तर 
पर इसका अर्थ उन वस्तुओं का पता लगाना था जिनका अस्तित्व ही नहीं था 
अथवा जिन्हें किसी भी स्थिति में इन श्रेणियों के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता 
था। 

इस प्रकार कम-विकसित देशों के विकास-सम्बन्धी समस्त विचार-विमश में 
सकलराष्ट्रीय उत्पादन, अथवा आय, और इसकी संवृद्धि को सर्वाधिक महत्त्व- 
पूर्ण भूमिका निभाने की अनुमति दी गयी। विकसित देशों तक में हमें अब यह 
स्पष्ट हो रहा है कि इन संकल्पनाओं का ठोस आधार नहीं है (देखिए: 
अध्याय 0) । इनमें वितरण पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। प्रदूषण और 
साधनों के ह्लास की भी अक्सर गणना नहीं की जाती। जिस संवृद्धि की कल्पना 
की जाती है उसके वारे में स्पष्टता का अभावः है--क्या यह किसी भी दृष्टि से 
यथार्थ संवृद्धि है अथवा विभिन्न विकास-कायोँ पर आयी लागत की गणना-भर 
है और इनमें से कुछ कार्य अवांछित भी हो सकते हैं। निजी और सार्वजनिक: 
क्षेत्र में दिखावटी खपत और निवेश की परिशुद्ध अथवा सापेक्ष निरर्थकता की 
गणना नहीं की जाती । कम-विकसित देशों में अर्थ-व्यवस्थाओं के व्यापक क्षेत्र में 
प्रभावशाली वाजारों का अभाव और संकल्पना-सम्बन्धी अन्य अनेक कठिनाइयाँ 
इसके अतिरिक्त हैं । अंशतः उक्त कारणों से और अंशत: सांख्यिकी सेवाओं के 
संचालन की अत्यन्त कमजोरियों के कारण राष्ट्रीय उत्पादन अथवा आय- 
सम्वन्धी जो आँकड़े बड़े आत्मविश्वास के साथ आथिक साहित्य में उद्धत किये 
जाते हैं, उन्हें अधिकांश कम-विकसित देशों के वारे में प्राय: निरथंक ही मानना 
चाहिए (अध्याय"0, अनुभाग 7) ।%' 

ऐसे ही कारणों से, समष्टिभाव माँडलों में अन्य 'आथिक' संकल्पनाओं केः 
बारे में जो आँकड़े दिये जाते हैं उन पर भी यही बात लागू होती है । उदाहरण 
के लिए वचत-सम्बन्धी आँकड़ों का उल्लेख किया जा सकता है | प्राथमिक प्रेक्षणों 
की सामात्य कमजोरियों और कृषि तथा अर्थव्यवस्था के अन्य अनेक भागों में 
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प्रत्यक्ष निवेश की उचित गणना की प्रायः असम्भवता के अलावा विकसित देशों 
की तरह कम-विकसित देशों में एक व्यक्ति की आय के दो हिस्सों--अर्थात आय 
का वह हिस्सा जो खपत में लगता है और. वह हिस्सा जो बचत का अंग वनता 
है--के मध्य स्पष्ट संकल्पनात्मक अन्तर कर पाना सम्भव नहीं है; क्योंकि कम- 
विकसित देशों में खपत और विशेषकर भिन्न सीमाओं तक कुछ खास खपत 
प्रत्यक्ष पँजी-निवेश के समान होती हैं |!" 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और पूंजी-प्रवाहों-सम्बन्धी आँकड़े अधिक विश्वसनीय 
होने चाहिए। यहाँ संकल्पनाएँ पूरी तरह स्पष्ट हैं। और क्योंकि राजनीतिक 
सीमाओं को पार करना पड़ता है, अतः इस प्रकार प्रामाणिकता की दोहरी जाँच 
हो जाती है। कुछ कम-विकसित देशों में विशाल पैमाने पर तस्करी, अपने देश 
के नियन्त्रण के बाहर विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए निर्यात होनेवाले माल 
को घटाकर दर्शाने, और सरकार की अनुमति के बिना चुपचाप पूंजी बाहर 
पहुँचा देने के वावजूद ये आँकड़े अन्य अधिकांश आँकड़ों की तुलना में अधिक 
विश्वसनीय होने चाहिए । 
बेरोज़गारी की यह परिभाषा कि वेरोजगारी श्रमिकों का वह सकल योग 
होती है जो अपने व्यवसाय में निपुण हों और रोज़गार की तलाश करने पर भी 
जिन्हें अपनी जानकारी के बाजार में प्रचलित मज़दूरी पर रोज़गार न मिल रहा 
हो, एक ऐसी संकल्पना है, जो. कम-विकसित देशों में श्रम-शक्ति के एक बहुत 
छोटे हिस्से की परिस्थितियों पर लागू होती है और वह भी पूरी तरह से नहीं।'” 
कम-विकसित देशों की परिस्थितियों में अधिक सटीक होने की दृष्टि से 'अल्प- 
 रोज़यारी' शब्द की ईज़ाद की गयी थी_.। पर गहराई से जाँच करने पर इसका 
कोई निश्चित अर्थ प्रकट नहीं होता । 'अल्प-रोज़गारी” का यह अर्थ निकाला 
गया था कि यह श्रम-शक्ति का एक ऐसा हिस्सा है, जिसे काम से हटाने पर भी 
उत्पादन में कमी नहीं आयेगी । कम-विकसित देशों में भ्रम-शक्ति के वास्तविक 
. और अत्यधिक स्पष्ट रूप से कम उपयोग का अध्ययन आचरण की दृष्टिं से 
करना होगा; क्योंकि इसका सम्बन्ध प्रेक्षण-योग्य तथ्योंसे है, जैसे कौन लोग 
कोई काम करते हैं; .दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष की किन अवधियों में ये लोग 
काम करते हैं; और कितनी तत्परता और प्रभावशालिता से काम करते हैं । जिन 
अन्य संक्रल्पनाओं का अक्सर प्रयोग किया गया है, वे यथार्थ की दृष्टि से पूरी 
तरह अपर्याप्त हूँ। उदाहरण के लिए ये संकल्पनाएं हैं--'लेखाविधि दाम’ और 
आबादी के क्षेत्र में परिवतंनों के आथिक प्रभावों के विश्लेषणों से सम्बन्धित 
अनेक गणनाएँ ।”* 
इस संक्षिप्त अध्याय में इस उदाहरण कों .और विस्तार नहीं दिया जा 
सकता अथवा इसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता | बस, मैं यही जोर देकर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


विश्व-निर्धनता की समस्या / 8 


कहना चाहूँगा कि जब अथंशास्त्रियों ने विकसित देशों की समस्याओं में प्रयुक्त 
अपने सैद्धान्तिक मॉडलों के अनुसार कम-विकसित देशों की परिस्थितियों के बारे 
में विशाल पेमाने पर अनुसन्धान शुरू किया तो उन्होंने आँकड़ों के उपयोग में 
सामान्यतया अत्यधिक असावधानी दिखायी | लेखों और पुस्तकों में स्थान-स्थान 
पर आँकड़े दिये गये हैं । जिनमें से बहुत-से आँकड़ों का उस,कागज़ जितना भी 
मूल्य नहीं है, जिस पर वे छापे गये.हैं। कम-विकसित देशों की विकास की 
समस्याओं का सामना करते समय अथंशास्त्रियों ने सामान्यतया उससे कहीं कम 
सावधानी और उत्तरदायित्व .का प्रदर्शन किया, जितनी विकसित देशों के वारे 
में काम करते समय हम बरतने के आदी हैं। उदाहरण के लिए इसकी तुलना 
जनांकिकी-विशेषज्ञों के कार्यं से नहीं की जा सकती, जिन्होंने अपनी अच्छी 
परम्परा का निर्वाह करते हुए संकल्पनाओं की जाँच-पड़ताल करने और प्रस्तुत 
आँकड़ों की अनिश्चितता का उचित विवेचन करने को महत्त्व दिया । 
'अर्थशास्त्रियों के उक्त व्यवहार का एक बुनियादी कारण उनका दृष्टिकोण 
है, जिससे यह प्रकट होता है कि कम-विकसित देशों के वारे में उन्होने अपने 
संद्धान्तिक मॉडलों का समुचित विवेचन के बिना उपयोग करते समय इन मॉडलों 
पर आवश्यकता से अधिक भार डाला । जो अब तक कहा जा चुका है, उसके 
आधार पर यह अपेक्षा की जा सकती थी कि अत्यन्त त्रुटिपूर्ण आँकड़ों के इस 
उपयोग अथवा दुरुपयोग से आशावादी पूर्वाग्रह की ओर झुकना निश्चित था। 
इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण स्कूलों में भर्ती के आँकड़ों का उपयोग है। 
यद्यपि यह मुख्य संकल्पनाओं से कुछ बाहर की वात है। ये आँकड़े अपने-आपमें 
अत्यन्त अविश्वसनीय हैं, पर इनका इस्तेमाल इस प्रकार किया जाता है 
मानो ये उस बात की सही माप प्रस्तुत कर रहे हों जिसे जानने में ' हमारी दिल- 
चस्पी है-अर्थात क्या बच्चे स्कल जते हैं पर अक्सर यह नहीं होता (देखिए 
अध्यायः6, अनुभाग 7) । इसी प्रकार साक्षरता-सम्बन्धी आँकड़ों का कमजोर 
आधार होता है और अक्सर इन्हें बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया जाता है। 


4. सूल मांडल 


सेद्धान्तिक संवृद्धि-मॉडल का मूल रूप वह होता है, जिसमें समस्त उत्पादन 
को भौतिक निवेश से पंजी/उत्पादन अनुपात के द्वारा सम्वद्ध किया जाता है। 
आरम्भ में यह मॉडल आथिक साहित्य पर छाया रहा और इसी के आधार पर 
योजनाओं की संरचना का निर्धारण होता रहा। मूलतः इस मॉडल का निर्माण 
विकसित देशों की आथिक वृद्धिरोध और अस्थिरता की समस्याओं का अनुशीलन 
करने के लिए सैद्धान्तिक उपकरण के रूप में हुआ था, पर इस एक-कारक मॉडल 
को कम-विकंसित देशों की एकदम भिन्न विकास-समस्याओं प्र लागू किया गया । 
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ऊपर जो कहा गया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जब इस मांडल का 
उपयोग कम-विकसित देशों में विश्लेषण और आयोजन के लिए किया गया, तो 
इससे बड़े पैमाने पर अन्य संगतिपूर्ण सम्बन्धों की उपेक्षा, इस मॉडल में महत्त्वपूर्ण 
स्थानप्राप्त कारकों तक के सम्बन्ध में अनुचित योग और अन्य प्रेरित अथवा 
स्वयंस्फू्तं परिवतंनों से अवैध अलगाव की अवांछित स्थिति उत्पन्न हुई ।” मैं 
यहाँ यह भी कहना चाहुँगा कि यदि सदा की तरह मुख्य दृष्टिकोण पहले-जसा ही 
रहा तो ये समालोचनात्मक मुद्दे उस समय भी समान रूप से प्रामाणिक रहे 
जब किसी अर्थव्यवस्था के दो अथवा अधिक क्षेत्रों के लिए इस मॉडल को . 
विभाजित कर अलग-अलग मॉडल तैयार किये गये। 

युद्ध के बाद अथंशास्त्रियों में पजी/उत्पादन अनुपात सम्बन्धी दृष्टिकोण इस 
कारण से लोकप्रिय हुआ क्योंकि पश्चिमी देशों में अनेक अध्ययनों के माध्यम से 
भौतिक निवेश और आथिक संवृद्धि का घनिष्ठ सम्बन्ध दर्शाने का प्रयास किया 
गया। वास्तव में कुछ समय के लिए तो पूजी/उत्पादन अनुपात को उन स्थिर 
अंकों का समरूप माना जाता रहा, जिन्होंने शुद्ध अमूर्त गणितीय तकना के माध्यम 
से भौतिक ब्रह्माण्ड-सम्बन्धी ज्ञान के विस्तार को सम्भव बनाया था। कम- 
विकसित देशों की विकास की समस्याओं के विश्लेषण के लिए इस मॉडल का 
उपयोग निस्सन्देह अवसरानुकूल था, क्योंकि इस बात पर सामान्य सहमति थी 


` और यह बात पूरी तरह अयथार्थ भी नहीं थी कि विकसित देश कम-विकसित देशों 


के विकास के प्रयासों में प्रमुख 'सहायता' अधिक पूजी देकर कर सकते हैं । 
पर हाल के वर्षों में कुछ अत्यधिक विकसित पश्चिमी देशों में आथिक 
संवृद्धि के अधिक गहन अध्ययनों से यह प्रकट हुआ है कि इन देशों ने जो आथिक 
उन्नति की है, उसका आंशिक श्रेय ही भौतिक पूँजी के निवेश की राशि को मिल 
सकता है । यद्यपि उन्नति के शेष कारणों के अनुमानों में बहुत अन्तर है, पर इन 
सब अनुमानों में सामान्यतया इस दृष्टिकोण का समर्थन किया गया है कि'न्रिकसित 
देशों तक में यह हिस्सा आथिक प्रगति के उस हिस्से से पर्याप्त बड़ा है, जिसका 
श्रेय पूँजी-निवेश को दिया जा सकता है। ` 
इस महत्त्वपूर्ण नकारात्मक निष्कर्ष ने विकसित देशों तक के सम्बन्ध में केवल 
भोतिक निवेश के आधार पर निमित मॉडल की जड़ काट डाली और विकास के 
अन्य सक्रिय कारकों के वारे में अनुमान के द्वार उन्मुबत कर दिये : शिक्षा, 
स्वास्थ्य, अनुसन्धान, टेक्नोलॉजी, संगठन, प्रबन्ध, प्रशासन आदि । पर दिलचस्पी 
प्रमुख रूप से शिक्षा पर केन्द्रित रही। कम-से-कम अधिक व्यापक मॉडलों में 
उन अन्य सब बातों को, जिन्हें “मनुष्य के लिए निवेश” की संज्ञा दी गयी थी, 
घटाकर एक कारक तक सीमित कर दिया गया । और यह कारक था--शिक्षा । 
विकास के लिए शिक्षा का महत्त्व वस्तुतः नया नहीं है, बल्कि एडम स्मिथ 
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के समय से लेकर संस्थापित और नव-संस्थापित सभी अथंशास्त्रियों ने इसके 
महत्त्व को स्वीकार किया है। जब हाल के वर्षों में कुछ अथंशास्त्रियों ने एक 
आविष्कार के रूप में इसकी घोषणा की तो इसका यही स्पष्टीकरण दिया जा 
सकता था कि हमारे व्यवसाय के लोगों ने इसे भुला दिया था, विशेषकर दूसरे 
महायुद्ध के समय से, जब इन लोगों ने केवल “आशिक दृष्टि से ही सोचना शुरू 
किया और विशेषकर भौतिक निवेश की दृष्टि से । 

पर इससे भी अधिक ध्यान देने योग्य वात अर्थशास्त्रियों के इस नवीनतम 
_ सम्प्रदाय तक के सदस्यों द्वारा बुनियादी दृष्टिकोण में अनुदारता का प्रदर्शन है । 
वस्तुतः ये लोग स्वयं को पूजी/उत्पादन मॉडल में निहित पूंजी-निवेश की अमूत 
संकल्पना को विस्तार देकर भौतिक निवेश के साथ-साथ 'मनुष्य के लिए निवेश' 
को भी स्थान देने लगे । 'मनुष्य के लिए निवेश” को सामान्यतया शिक्षा के क्षेत्र 
में निवेश समझा गया। अन्यथा यह मॉडल, जो युद्धोत्तर दृष्टिकोण का प्रायः 
आधार ही था, सदा की तरह अपरिवतित और सर्वोपरि बना रहा। इस प्रकार 
हम एक ऐसी स्थिति में पहुँच गये जहाँ अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों की बड़ी 
संख्या प्रायः पुरी तरह से भौतिक निवेश के सन्दर्भ में सोचती रही और उनमें 
से कुछ लोग इस वात पर भी ज़ोर देते रहे कि मनुष्य के लिए निवेश के. रूप में. 
शिक्षा को भी शामिल कर लिया जाये । १ 

पर किसी भी व्यक्ति ने कम-विकसित देशों के लिए इन बाद के निवेशों से 
होनेवाले लाभों का पता लगाने अथवा उनकी गणना करने का प्रयास नहीं 
किया । निवेश को छोड़कर अन्य किसी भी वस्तु के पूर्ण - अभाव के अलावा यह 
दृष्टिकोण अन्य गहन कारणों से भी अप्रामाणिक है । एडम स्मिथ और माशंल 
इस रूप में सिंद्धान्तों का प्रतिपादन करने की बात नहीं सोच सकते थे। माशंल 
ने तो शिक्षा को निवेश और लाभ की दृष्टि से आँकने के विरुद्ध चेतावनी दी 
थी । यह तरीका विकास में शिक्षा की भूमिका की वास्तविक समस्याओं को 
छिपा-भर सकता है। ये सब समस्याएं शिक्षा की विषयवस्तु और दिशा तथा 
इसके दृष्टिकोणों और संस्थाओं पर प्रभाव से सम्बन्धित हैं। इनका सम्बन्ध 
शिक्षा पर इन कारकों के प्रभावों से भी है । जेसाकि मैं अध्याय 6, अनुभाग 7 में 
और आगे दर्शाऊँगा, कम-विकसित देशों की अधिकांश शिक्षा का विकास पर 
नकारात्मक प्रभाव होता है और जहाँ कहीं ये प्रभाव सकारात्मक होते हैं, इनका 
निवेश से कोई सीधा-सादा सम्बन्ध नहीं होता, चाहे इसकी किसी भी रूप में 
गणना क्यों न की जाये । 

मूल मॉडल पर विचार समाप्त करने से पहले इस बात पर ध्यान देना 
« चाहिए कि आज भी इसी मॉडल के अनुरूप योजनाओं को नियमित रूप से प्रस्तुत 
किया जा रहा है, इसके आधार पर ही योजनाओं पर विचार होता है और आगे 
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` चलकर इनका वित्तीय योजनाओं के रूप में मूल्यांकन किया जाता है। वास्त- 
विकता तो यह है कि अक्सर इन्हें सार्वजनिक निवेश की राजकोषीय योजनाओं 
के रूप में आँका जाता है । विकास के लिए आवश्यक अधिकांश नीति-सम्वन्धी 
उपायों का (भोतिक निवेशों को छोड़कर--चाहे वे छोटी अवघि के कार्यविधि- 
सम्बन्धी हों अथवा सामाजिक संगठन और दृष्टिकोण-सम्बन्धी अथवां संस्थाओं 
की संरचना के वारे में अधिक स्थायी. विकल्पों को प्रकटं करते हों) :वित्तीय 
शब्दावली में लागत और लाभ से अधिक-से-अधिक संयोगवश ही सम्बन्ध होता 
है और राजकोषीय बजट से तो इतना भी सम्बन्ध नहीं होता। अतः इस प्रकार 
प्रस्तुत योजना विना किसी वास्तविक आयोजन के योजना का नाटक-भर 
करती है । 

' यह एक वड़ा विषय है और एक ऐसा विषय भी, जिसके वारे में वर्तमान 
संन्दभ में कुछ सामान्य टिप्पणियाँ ही की जा सकती हैं । यह सच है कि सार्व- 
जनिक व्यय और सार्वजनिक प्रशासन के व्यवस्थित संचालन और नियन्त्रण के 
लिए राजकोषीय बजट की आवश्यकता होती है, लेकिन इस प्रकार का 'आयोजन ' 
वास्तविक आयोजन का तकंसम्मत समन्वय अथवा उसका आधार तक नहीं वन 
सकता; क्योंकि वास्तविक आयोजन के अन्तर्गत हर प्रकार की आथिक और 
सामाजिक परिस्थितियों में प्रेरित और समन्वित परिवर्तन भी आते हैं । 


॥5 प्रवत्तियाँ 


जब सकलराष्ट्रीय उत्पादन अथवा आय के कमजोर आँकड़ों के आधार पर 
अक्सर सफल विकास की वात कही गयी'और ये दावे किये गये कि “यह विकास 
इतनी तेज़ी से हुआ, जितना वर्तमान विकसित देशों में भी कभी नहीं हुआ था” 
तव भी ऐसे अनेक लक्षण मौजूद थे, जो ऊपर वरणित अवसरवादी पूर्वाग्रहों द्वारा 
उत्पन्न और अर्थशास्त्रियों के विवेकहीन दृष्टिकोण द्वारा पोषित अनावश्यक 
रूप से ऊचे आशावाद को धूमिल कर सकते थे । अर्थंशास्त्रियों के उक्त दृष्टिकोण 
में उन कारकों पर-विचार नहीं किया गया था, जो कम-विकसित देशों में विकास 
को कहीं अधिक कठिन बना रेते हैं। अर्थंशास्त्री स्वयं पूरी तरह से इस स्थिति से 
अनभिज्ञ नहीं रह सकते थे । अतः वे अत्यधिक उदार शर्तें लगाने के लिए बहुत 
उत्सुक रहते थे। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि अन्ततः विकास एक 'मान- 
वीय समस्या” है, और विकास का लक्ष्य 'मनुष्य को बदलना' होना चाहिए। 
इस प्रकार उन बातों के प्रति अपना आदर प्रकट कर, जिन्हें वे 'गैर-आथिक 
कारक कहने के आदी हो चुके थे, अधिकांश अर्थशास्त्री इसके तुरन्त बाद इस 
प्रकार कायं करने लगते'थे मानो इन कारकों का अस्तित्व ही न हो । ऐसे अत्यन्त 
थोथे अमूं मॉडलों के निर्माण तक से नहीं बचा गया, जिनमें: मॉडलों को प्रेक्षण- 
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योग्य तथ्यों से जोड़ने का प्रयास किया गया हो । आज भी गणितीय “परिष्कार' 
को उच्च आदर दिया जाता है। और यह कार्य प्रयुक्त संकल्पनाओं और इंगित 
मान्यताओं की अधिक जाँच-पड़ताल किये विना ही किया जाता है। अत्यन्त 
सरलीकरण द्वारा सूक्ष्मता और कड़ाई का दिखावा किया जाता है, लेकिन इस 
प्रकार को विचारधारा में एक बुनियादी तकंनापरक भ्रान्ति रहती है जो संकल्प- 
नाओं और मान्यताओं की परिभाषाओं की स्पष्टता और उनके यथार्थं के अनुरूप 
होने की जाँच-पड़ताल के सामान्य अभाव के पीछे छिपी रहती है । 

इस वीच अनुभवजन्य आधार पर काम करने की अधिक प्रवृत्ति रखनेवाले 
अथशार्त्री यथार्थं की स्थापना के लिए प्रयास करते रहें हैं। अपने कार्यक्षेत्र के 
विस्तार के द्वारा वे उन मुद्दों को अधिक-से-अधिक अपने अध्ययन-क्षेत्र के 
भीतर समेटने की कोशिश करते हैं, जिन्हें सरलीकृत आथिक. मॉडलों में शामिल 
नहीं किया गया है। इस वात कों तत्परता से स्वीकार किया:जाना चाहिए कि 
हाल के वर्षों में हमें आथिक साहित्य में कम-विकसित देशों कें यथार्थं के वारे में 
अधिकाधिक तथ्यसम्मत जानकारी मिलती रही है। अव क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि- 
कोण का प्रतिनिधित्व करनेवाले मॉडलों में यथार्थं का अभाव देखने को मिला 
है, अतः यह विचार फल रहा है कि हमें “अभी तक कोई विकास का सिद्धान्त 
` प्राप्त नहीं हुआ है।” 

पर जसाकि- ऊपर कहा जा चुका है, अनुभवजन्य आधार पर काम करने को 
प्रवृत्तिवाले अर्थेशास्त्रियों तक ने आँकड़ों का जो उपयोगं किया है, उसकी कठोर 
आलोचना करनी होगी । जब उन्हें इस तथ्य का ज्ञान करां दिया गया कि -जहाँ 
तक कमं-विकसित देशों का सम्बन्ध है, राष्ट्रीय उत्पादन अथवा आय, बचत 
अथवा वेरोज़गारी-जेसी संकल्पनाएं इन देशों के यथार्थ को समझने की दृष्टि से 
अपर्याप्त हैं, तो भी वे समालोचनात्मक दृष्टि अपनाये विना ही इन शब्दों और 
इन श्रेणियों के अन्तगंत एकत्र आँकड़ों का इंस प्रकार उपयोगः करते रहे मानो 
ये उचित श्रेणियाँ हों। और इस तथ्य के बावंजूद कि इस वात को दर्शा:दियौ 
गया है कि विकसित देशों से प्राप्त होनेवालीः सहायता के आँकड़ों को अवसर- 
वादी तरीके से अत्यधिक मिथ्या बना' 'दियां गया है (देखिए : अध्याय 7, अनु- 
भाग 3), इस आलोचना की' उपेक्षा को: जाती है और "आज भी अक्सर इन 
आँकड़ों के उद्धरणं दिये जाते हैं और इन्हें आधांर बनाकर विश्लेषण किया 
जाता है । ४3 ग | 

ओर जब इस लेख की तरह यह सामान्य मुद्दा उठाया जाता है कि केवल 
सार्वजनिक वहस में ही नहीं, बल्कि कम-विकसित देशों की विकास की समस्याओं 
के वेज्ञानिक आथिक विश्लेषण में प्रयुक्त दृष्टिकोणों तक में अवसरवादी पूर्वा- 
ग्रह पेठता रहा है तो इसका उत्तर पूर्ण मौन के रूप में मिलता है। यह विचार 
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सामान्य अर्थशारित्नों के लिए निषिद्ध है और उनकी अपने कार्यं की जो संकल्पना 
है उससे इसे असाध्य अन्धता के द्वारा निकाल दिया गया है कि अन्य मनुष्यों की 
तरह यदि अर्थशास्त्री भी अपनी विचारधारा की जाँच-पड़ताल सावधानी से नहीं 
करते तो वे अपने कार्यक्षेत्र की परम्परा और अपने समाज में व्याप्त प्रवृत्तियों 
से प्रभावित हो जाते हैं। 
इधर विकास-समस्याओं के अध्ययन में संलग्न हजारों अर्थशास्त्री निहित 
स्वार्थोवाला प्रतिष्ठान बन गये हैं। इन निहित स्वार्थो भें वे अधिकांश लोग 
हिस्सा बंटाते हैं जो राजनीतिक और व्यावहारिक दृष्टि से इस क्षेत्र से संलग्न हैं 
अथवा विभिन्न सरकारों और अन्तरसरकार संगठनों में विशेषज्ञों और परामशं- 
दाताओं के रूप में काम कर रहे हैं। इन अधिक भौतिक निहित स्वार्थो (जिनमें 
पद और यात्रा करने के अवसर शामिल हैं) के साथ अर्थशास्त्र में मौजूद उस 
गतिहीनता और वैज्ञानिक विचार में कट्ट रपन्थी रुआन को भी जोड़ देना चाहिए 
जो उस समय विशेष रूप से सामने आती है जब सिद्धान्तों की संरचना का प्रश्‍न 
उठता है, केवल इस संरचना के सामान्य ढाँचे के भीतर कुछ खास व्यवस्थाओं 
का ही नहीं । इन व्यवस्थाओं का सवाल उठने पर तो अधिकांश अध्ययनकर्ताओं 
को अपनी मौलिकता दिखाने और कुछ विवाद तक खड़ा करने का अवसर मिल 
जाता है। 
इसके बावजूद, यह तथ्य कि अनेक अनुसन्धानकर्ता कम-विकसित देशों के 
विकास को समस्याओं से जूझ रहे हैं, दस अथवा पन्द्रह वर्ष की अवधि में यह 
'आवश्यक वना देगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को संस्थानिक दृष्टिकोण की दिशा 
में प्रवृत्त किया जाये और यह करते समय समस्त संगतिपूर्ण 'गैर-आथिक' कारकों 
का ध्यान रखा जाये । यह परिवर्तन आ रहा है। हम लोग संक्रमण-काल से गुज़र 
रहे हैं । [ 
पिछले कुछ वर्षों में “गैर-आधथिक' कारकों के महत्त्व में दिलचस्पी में वृद्धि 
के कारण संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों भौर सम्मेलनों में विकास के लिए बनायी जाने- 
वाली योजनाओं में 'समन्वित' अथवा 'एकीकृत' दृष्टिकोण अपनाने की आव- 
श्यकता स्वीकार की गयी है, जिससे इस पुस्तक का लेखक निश्चय ही प्रसन्न है। 
पर अभी भी बहुत भ्रान्ति मौजूद है। लेकिन एक ऐसे घटनाक्रम का सूत्रपात हो 
चुका है जो अन्ततः उपनिवेशी सिद्धान्त से युद्धोत्तर दृष्टिकोण में संक्रमण की 
तरह ही आमूल परिवतंनवादी होगा। समस्त निष्ठापूर्ण अनुसन्धान में आत्म- 
शुद्धि की क्षमता निहित होती है । 
विकास की समस्याओं और कम-विकसित देशों के लिए योजनाएँ बनाने 
सम्बन्धी अनुसन्धान की मुख्य ज़िम्मेदारी अर्थशास्त्रियों पर ही रहेगी। उस 
स्थिति में भी जब उन कारकों के बारे में, जिन्हें अर्थशास्त्रियों ने अपने सँद्धान्तिक 
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दृष्टिकोण में अधिकांशतया छोड़ दिया! था, आचारणविज्ञानों के लेखक अथवा 
सामुदायिक विकास, कृषिविस्तार, अथवा परिवारनियोजन-जेसी व्यावहारिक 
समस्याओं के क्षेत्र में काम करनेवाले लोग अपने विचार प्रकट करने लगे हैं, 
भिन्न प्रकार के इन विश्लेषणात्मक प्रयासों का अधिकांशतया एक अलग अस्तित्व 
होता है। ये विशेष पुस्तकों और लेखों अथवा योजनाओं के अलग अध्यायों तक 
ही सीमित रहते हैं, पर कभी इन योजनाओं का अभिन्न अंग नहीं वनते । शायद 
ही कभी वे अर्थशास्त्यों के सिद्धान्तों और उनमें निहित मान्यताओं को चुनौती 
देते हों और उस स्थिति में भी यह कार्य प्रभावशाली ढंग से नहीं होता। पर 
कभी भी कोई वैकल्पिक समष्टिभाव-सिद्धान्त और समष्टिभाव-योजना प्रस्तुत 
नहीं की जाती । | 

मुझे इस वात में सन्देह नहीं है [के अध्ययन के इस क्षे त्र में अर्थशास्त्रियों का 
प्रमुख स्थान बना रहेगा । हमें एक पूरे देश के लिए समष्टिभाव-योजना बनाने 
के व्यापक परिप्रेक्ष्य की अपनी परम्परा बनाये रखनी होगी । पर इसके साथ ही 
हमें उन समस्त 'गैर-आथिक' कारकों के प्रति अपनी आँखें खुली रखनी होंगी जो 
विकास की समस्याओं, विशेषकर कम-विकसित देशों की विकास की समस्याओं 
लिए निर्णायक रूप से महत्त्वपूर्ण हैं: सामाजिक संरचना और राजनीतिक 
शक्तियाँ, मोटे तौर पर, दृष्टिकोण और संस्थाएं, तथा रहन-सहन के स्तर के 
उत्पादकता-सम्बन्धी परिणाम । पूर्वाग्रह का मार्ग प्रशस्त करनेवाले मनमाने 
आचरण से बचने और "हितकारी अर्थशास्त्र-जैसे वेदान्ती प्रयासों से दूर रहने 
के लिए हमें स्पष्ट रूप से वणित मूल्य-सम्वन्धी मान्यताओं को सामने रखकर 
अनुसन्धान-कार्य करने के लिए अधिक विधिवत तैयारी करनी चाहिए। पर यह 
आवश्यक है कि ये सूल्य-सम्बन्धी मान्यताएं संगति, महत्त्व, तर्कतापरकता और 
व्यावहारिकता की दृष्टि से यथार्थ की कसौटी पर कसी गयी हों । 
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oT अध्याय ४ 6 
कम-विकसित देशों में आमूल परिवर्तन- 
वादी सुधारों की आवइयकता' 


4. एक भिन्त दृष्टिकोण से 


सार्वजनिक बहस और आथिक अनुसन्धान में विशव-निर्धनता की समस्या के 
प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाया गया है, इस पर अध्याय 5 में प्रकाश डाला गया है। 
स्तुत अध्याय में कम-विकसित देशों की वास्तबिक स्थिति-सम्वन्धी प्रमुख तथ्यों 
का सकारात्मक दृष्टि से उल्लेख करने का प्रयास होगा और उन नीतियों का 
विशेष रूप से उल्लेख किया जायेगा, जो तीब्र और निरन्तर जारी रहनेवाले 
विकास के लिए अनिवार्य हैं। यहाँ इन: बातों को आनुषंगिक टीका के रूप में 
संक्षेप में कहना होगा। विकास के लिए जिन सुधारों की आवश्यकता होती है; 
उनका चुनाव उनके महत्त्व के अनुसार किया गया है। फिर भी काफी अन्तराल 
रह गये हैं। पर उन नीतियों पर विशेष रूप से ज्ञोर दिया जायेगा; -थिनकी 
परम्परागत आथिक विश्लेषण में उपेक्षा कर दी जाती है।: : ` 

इस विषय के प्रत्येक ईमानदार लेखक ने'इस वात पर जोर'देना आवश्यक 
समझा है कि विभिन्न कम-विकसित देशों के वीच बड़े अन्तर हैं । इतना ही नहीं, 
एक देश के विभिन्न जिलों के बीच तक -बहुत अन्तर हैं। इस पुस्तक का लेखक: 
जब दक्षिण एशिया के व्यापक अध्ययन में लगा था, तो उसने इस नियम का सदा 
कड़ाई से अनुसरण किया कि सर्वत्न इस बात पर ज़ोर दे कि समस्त साधारणी- 
करण और निष्कर्ष उस विशाल क्षेत्र से ही सम्बन्धित हैं, जिनका उसने गहराई 
से अध्ययन किया है। लेकिन जव आगे चलकर उसने अपने नीति-सम्बन्धी 


` निष्कर्षों को अधिक विस्तार से प्रस्तुत किया और तीसरी दुनिया कहे जानेवाले 


समस्त क्षत्र के लिए नीति-सम्बन्धी निष्कर्ष निकालने के प्रयास में अन्य कम- 
विकसित देशों का अधिक गहराई से अध्ययन किया, तो उसे यह देखकर आश्‍चर्य 
हुआ कि परिस्थितियों और विशेषकर खास-खास सुधारों की आवश्यकता में 
उससे कहीं अधिक समानता थी, जितनी वह समझता था । विकास के लक्ष्य को 
साकार बनाने के लिए आवश्यक नीति-सम्बन्धी योजनाबद्ध उपायों के परिप्रेक्ष्य 


में विश्व-निर्धनता की समस्या पर विचार करने का प्रयास कुरते समय इस 
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कम-विकसित देशों में आमूल परिवर्तनवादी सुधारों की आवश्यकता / 89 
बात पर ज़ोर दिया जायेगा । 


2. असमानता 


यद्यपि अर्थशास्त्रियों को नेसगिक नियम और उपयोगितावाद के दाशंनिकों 
से अपने सिद्धान्तों.के लिए आमूल परिवतंनवादी मांन्याताएं प्राप्त हुई थीं। पर 
इसके बावजूद संस्थापित अर्थशास्त्र के युग से लेकर आज तक हर पीढ़ी के अथं- 
शास्त्री यह रुझान प्रदर्शित करते रहे हैं कि समानतावादी सुधारों और आथिक 
प्रगति के बीच संघर्ष की स्थिति रहती है । अर्थात्‌ इन सुंधारों की कीमत आथिक 
प्रगति की नीची दर के खूप में चुकानी पड़ती है। इधर हाल में ही. यह पूर्वाग्रह 
और वह भी सर्वाधिक हितकारी राज्यों में समाप्त हुआ है (देखिए : अध्याय ! 
अनुभाग 4 और अध्याय 3, अनुभाग 4) । 
जब दूसरे महायुद्ध के वाद अर्थशास्त्तयों ने वड़ी जल्दवाजी में कम-विकसित 
देशों की विकास-समस्याओं के वारे में अनुसन्धान करना शुरू किया, तो उनकी यह 
पू्वंधारणा बड़ी स्पष्ट थी किये अत्यधिक निर्धन देश सामाजिक न्याय के रूप में 
सोचने और उनकी कीमत चुकाने की स्थिति में नहीं हैं। इसी. विचारक्रम को 
एक अमरीकी अर्थशास्त्री ने पाकिस्तान के आथिक विकास के विषय पर लिखी 
एक अत्यन्त प्रशंसात्मक पुस्तक में भूतपूव राष्ट्रपति अयूबर्खां के शासनकाल का 
जिक्र करते हुए निम्न शब्दों में अभिव्यक्ति दी 
प्रगति और समानता के लक्ष्यों के मध्य संघर्ष को स्थिति विद्यमान है 
° आय में असमानता आर्थिक प्रगति में सहायक बनती है ; 
उक्त लेखक महोदयं अर्थशास्त्रियों के उस समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं; 
जिन्होंने लम्बे असे तक पाकिस्तान के योजनाकारों को प्रशिक्षण दिया । यह 
पुस्तक सन्‌ १९६७ में प्रकाशित हुई। उसके कुछ ही समय बाद पाकिस्तान पर 
अयूबखाँ के अल्पतन्त्री शासन की समाप्ति शुरू हो गयी। इसका कारण केवल 
विभिन्न क्षेत्रों और लोगों के वर्गों के बीच बढ़ती हुई असमानता ही नहीं थी, 
बल्कि बहुत बड़े पेमाने पर खुल्लमखुल्ला भ्रष्टाचार भी था। इस भ्रष्टाचार 
की ओर अर्थशास्त्रियों ने ध्यान नहीं दिया । अथवा यह कहा जा सकता है कि 
उन्होंने इसे विकास के मागं में कोई बाधा ही नहीं माना । 
इस पूर्वंधारणा के विपरीत कि आथिक विकास और अधिक आथिक समा- 
नता के लक्ष्यों कें बीच संघर्ष की स्थिति रहती है, ऐसे अनेक साधारण कारण हैं 
कि कम-विकसित देशों में अधिक आथिक समानता तीव्र भर निरन्तर जारी 
रहने की क्षमता रखनेवाले विकास की एक पुर्वशतं ही है ।* 
पहले, कम-विकसित देशों में विशाल जन-समुदायों' को अपर्याप्त और 
अपौष्टिक आहार मिलता है और उनका रहन-सहन अन्य अनेक गम्भीर खामियों 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





90 | धारा के विरुद्ध | 


से भी ग्रस्त है। इस सम्बन्ध में प्राथमिक स्वास्थ्य और शिक्षा-सुविधाओं का 
विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है । इसी प्रकार मकानों और सफाई की 
स्थिति भी अत्यन्त बुरी है। इन वातों का जन-समुदाय की काम करने की 
तत्परता और योग्यता पर बुरा असर पड़ता है। इसी कारण से वे लगातार 
अधिक समय तक तीव्र गति से भी काम नहीं कर पाते। अतः उत्पादन में कमी 
होती है। इस कारण से यह कहा जा सकता है कि जन-सामान्य की आय में वृद्धि 
करने के उपाय उत्पादन में वृद्धि करने में भी सहायक बनेगे। इसके विपरीत मुद्रा- 
स्फीति व उच्च प्रतिगामी कराधान के माध्यम से जन-समुदाय को वचत के लिए 
वाध्य करने, के परिणामस्वरूप यद्यपि कुछ भौतिक निवेश सम्भव हो सकता है, 
पर इससे श्रम करने की क्षमता और श्रम की कुशलता में और गिरावट आती है। 
दूसरे, सामाजिक असमानता आथिक असमानता के साथ जुड़ी है और इनका 
एक-दूसरे से कार्य-कारण सम्बन्ध है। सामाजिक असमानता के परिणामस्वरूप 
विभिन्न व्यवसायों में काम करने की सम्भावनाएँ सीमित हो जाती हैं और स्वतन्त्र 
होइ सम्भव नहीं हो पाती। अतः यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि ये 
असमानता ? विकास के लिए हानिकारक सावित होती हैं। इसी प्रकार इस 
. अमिट सम्वन्ध के माध्यम से यह वात भी स्पष्ट है कि अधिक आथिक समानता 
से अधिक ऊंची उत्पादकता सम्भव होगी । 
तीसरे, अक्सर यह भी तकं दिया जाता है कि आथिक असमानता उच्च वर्ग 
के लोगों की समृद्धि बढ़ाकर उनकी बचत की क्षमता में भी वृद्धि करती है। पर 
अधिकांश कम-विकसित देशों में इस तकं को लागू नहीं किया जा सकता, जहाँ 
ज़मींदार और अन्य अमीर लोग दिखावटी खपत तथा दिखावटी निवेश पर वेहद 
पसा खर्च करते हैं और कभी-कभी तो अपनी पूँजी को देश के बाहर तक भेज देते 
हैं (यह केवल लेटिन अमरीका में ही नहीं होता ) । करों के निर्धारण और संग्रह 
में अत्यन्त खामियाँ होने के कारण आय और सम्पदा की असमानता कभी भी 
सार्वजनिक बचत में सहायक नहीं वन सकती । 
चोथे, सब कम-विकसित देश राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता अनुभव करते 
हैं और इस एकता की स्थापना अनिवार्य भी है । पर असमानता और वह भी 
निरन्तर बढ़ती हुई भसमानता इसके मागे में गम्भीर बाधा वनी हुई है। 
पाचवे, सर्वाधिक विकसित देशों का यह अनुभव कि निरन्तर सामाजिक 
सुधारों को लागू करने से केवल रहन-सहन का स्तर ही ऊँचा नहीं हुआ है, बल्कि 
इसके परिणामस्वरूप अधिक समानता की भी स्थापना हुई है, अपने-आपमें 
अधिक भसमानतावादी देशों पर लागू होना चाहिए। इन देशों में सुनियोजित 
और सुव्यवस्थित रूप से लागू समानतावादी सुधार सर्वाधिक लाभप्रद निवेश 
सिद्ध होंगे। यद्यपि इनसे मिलनेवाला लाभ अधिक लम्बी अवधि में प्राप्त होगा, 
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पर राष्ट्रीय दृष्टि से यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण निवेश होगा । 

समानतावादी सुधारों को लागू करने के इन सामान्य कारणों का वास्तविक 
महत्त्व तभी पूरी तरह से स्पष्ट होगा, जब विभिन्न सुधारों को ठोस परिप्रेक्ष्य में 
सामने रखकर उनकी आवश्यकता पर विचार किया जाये । निम्न अनुभागों में मैं 
यही करने का प्रयास करूंगा । 


3. विचित्र विरोधाभास 


कम-विकसित देशों में अधिक समानता की स्थापना के सन्दर्भ में हमारे समक्ष 
एक विचित्र विरोधाभास उपस्थित है। एक ओर तो सव कम-विकसित देशों में 
नीति-सम्वन्धी घोषणाओं में इस बात पर जोर दिया जाता है कि अधिक समा- 
नता की अत्यन्त आवश्यकता है, और विशेषकर यह वात कही जाती है कि 
सामान्य जन-सभुदाय के रहन-सहन के स्तरों को ऊंचा उठाया जाना चाहिए। 
दसरी ओर आथिक और सामाजिक असमानताएं अत्यधिक व्यापक और 
कठोर हूँ । इतना ही नहीं, ये असमानताएं निरन्तर बढ़ती हुई दिखायी दे रही 
हैं । यह वात अधिकांश कम-विकसित देशों पर लागू होती है। गरीबों की भलाई 
को ध्यान में रखते हुए, जिन नीति-सम्बन्धी उपायों की घोषंणा की जाती है और 
जिन नीतियों को लागू करने की बात कही जाती है, यथार्थ में उन्हें या तो लागू 
नहीं किया जाता अथवा यह होता है कि उनसे अत्यन्त निर्धन लोगों को लाभ 
नहीं पहुंचता । इन देशों में जो कुछ विकास हुआ है, उसका अधिकांश लाभ 
सर्वोच्च वर्ग के लोगों को मिला है। इन वर्गों में शहरों के 'मध्यम वर्ग, शिक्षित ` 
जन-समुदाय तथा दक्षिण एशिया के 'गाँवों के समृद्ध वग' को भी शामिल किया 
जा सकता है। इसके अलावा यदा-कदा बड़े-बड़े उद्योगों के संगठित मजदूरों और - 
परिवहन के क्षेत्र में काम करनेवाले श्रमिकों को भी लाभ प्राप्त होता है। पर 
गाँवों और शहरों की गन्दी बस्तियों में रहनेवाले अत्यन्त विशाल जन-समुदाय 
पहले की तरह ही निधनता की स्थिति में पड़े हैं अथवा कभी-कभी तो उनकी 
स्थिति पहले से भी कहीं अधिक खराब हो जाती है । 

यह स्थिति इस बात से असम्बन्धित नहीं हो सकती कि कम-विकसित देशों 
का शासन उच्च वर्ग के विभिन्न गुटों के हाथ में रहता है। यहाँ उच्च वर्ग का 
व्यापक अर्थो में प्रयोग किया गया है। यह बात भारत-जेसे देशों तक पर लागू 
होती है, जहाँ विचार-विमर्श की स्वतन्त्रता है और अन्य सामाजिक स्वतन्त्रताओं 
की गारण्टी दी गयी है और जिनकी सरकारें सार्वभौम मताधिकार के आधार 
पर चनी जाती हैं। पर ऐसे अनेक कम-विकसित देशों में यह प्रायः नियम-सा 
दिखायी पड़ता है'। ये देश अधिक निरंकुश शासनवाले देश होते हैं । इन देशों 
के नेता अपने भाषणों में 'आमूल परिवतेनवादी' और समानतावादी नीतियों का 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कक 


५ 


92 / धारा के विरुद्ध 


वखान करते हैं, पर इन्हें लागू करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया 
जाता। ८. 
इन देशों में यंह स्थिति है कि सामान्य जन-समुदाय को अपने वास्तविक 
हितों का ज्ञान तक नहीं है । इसके अलावा वे किसी भी रूप में संगठित नहीं हैं, 
ताकि अपने हित की माँगें प्रभावशाली ढंग से उठा सके । जब कभी वे अपनी 
उदासीनता और निष्क्रितता की स्थिति से उभरकर बाहर आते हैं तो इसका 
कारण धामिक अथवा जातीय उन्माद होता है। इसके साथ अपने पड़ोसी की 
जमीन अथवा उसके घर का सामान हड़प लेने की भावना भी जुड़ी होती है। 
ऐसा “विद्रोह” केवल निरर्थक ही नहीं है, बल्कि जन-सामान्य के वास्तविक और 
समान हितों की रक्षा के लिए आवश्यक तकंसम्मत और सामूहिक कारंवाई के 
मार्ग में बाधक भी है । 
इन प्रवृत्तियों के परिणामस्वरूप समानतावादी सुधारों का सूत्रपात नहीं 
हुआ। यदि कहीं इन सुधारों के वारे में कारंवाई शुरू हुई और कानून तक बनाया 
गया, तो इन्हें या तो लागू नहीं किया गया अथवा विकृत बनाकर लागू किया 
गया । इस सम्बन्ध में उच्च वर्गो के समक्ष गम्भीर सेद्धान्तिक दुविधा मौजूद है 
और उनकी नेतिक स्थिति बड़ी कमज़ोर हो गयी है। ये उच्चं वर्ग के लोग ही 
पश्चिम और कम्युनिस्ट देशों के आधुनिकीकरण के आदशों का अपने देशों में और 
प्रचार करने के जिम्मेदार रहे हैं और आधुनिकीकरण के इन.आदशों में समानता 
की स्थापना को सदा उच्च स्थान दिया गया है। आजं भी अधिकांशतया इन 
लोगों को यह आदश प्रिय है, पर नीचे से संगठित और कृतसंकल्प दवाव न पड़ने 
के कारण उच्च वर्ग के लोगों ने अपने संकीणं हितों से प्रेरित होकर समानतावादी 
सुधारों के माग में बाधा डाली है । 
संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने आठवें दशक को दूसरे विकास-दशक की संज्ञा 
दी है । पर यह दिखायी पड़ता है कि इस देशक में गाँवों और शहरों में निरन्तर 
बढ़ती हुईं गन्दी बस्तियों में श्रम-शक्ति के अल्प-उपयोग में वृद्धि होगी और 
असमानता तथा निर्धनता की निरन्तर वृद्धि के कारण उनकी स्थिति में और 
गिरावट आयेगी। इसके परिणामस्वरूप कया नीचे से दबाव में स्वतः वृद्धि होगी 
यह अनिश्चित है। 
वियतनाम, अफ्रीका के विशाल भागों और यहाँ तक कि लेटिन अमरीका 
तक के देशों में विदेशी शक्तियों से मुकाबला होने पर जिस राष्ट्रवाद का उदय 
हुआ, वह एक ऐसा कारक दिखायी पंड़ता है जो सामान्य जन-समुदायों को विद्रोह 
के लिए एकजुट कर सकता है। आधुनिकीकरण' के अन्य आदर्शों की तुलना में 
यह विशिष्ट राष्ट्रवाद जन-समुदाय भें बड़ी आसानी से फैल गया । इससे यह 
भी स्पष्ट हुओ कि ऐसी परिस्थितियों में शिक्षित 'मध्यम वर्ग” के आमूल परि- 
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वर्तन की माँग . करनेवाले लोग.जन-समुदाय को संगठित कर सकते हैं और उन्हें 
प्रगति के लिए प्रेरित कर सकते हैं । 

दूसरी ओर, आधुनिक हथियारों की प्रभावशालिता और कुछ देशों में शासन 
चलाने के लिए सेना को सहायता पर निर्भरता में बृद्धि, नीचे से विद्रोह को प्रभाव- 
शाली ढंग से ददा सकती है। पर यह वात भी निश्चयपूर्वक नहीं कही जा 
सकती । यह भी हो सकता है कि कोई सैनिक तानाशाही समानतावादी सुधारों 
का सूत्रपात करे । 

सामान्यतया यह कहा जा सकता है कि कम-विकंसित देशों में भविष्य में 
क्या राजनीतिक विकास होगा, इस सम्वन्ध में की जानेवाली कोई भी भविष्य- 
वाणी शुद्ध रूप से काल्पनिक ही हो सकती है। यहाँ हमने केवल इस बात पर 
जोर दिया है कि अव तक अधिकांश कम-विकसित देशों में समानतावादी सुधारों 
के घोषित नीति-सम्बन्धी लक्ष्यों और असमानता को कायम रखने और उसमें 
वृद्धि तक करने की वास्तविकता के बीच आन्तरिक संघर्ष रहा है । 


७ 


4. उद्योग और कृषि 


यह स्वाभाविक ही था कि कम-विकसित देशों के विकास-प्रयासों का प्राथमिक 
लक्ष्य आरम्भ से ही उद्योगीकरण रहा |* यह विवेकसम्मत भी था । वस्तुत 
भारत और पाकिस्तान-जैसे देशों में यह कल्पना कर पाना भी सम्भव नहीं है कि 
शताब्दी के अन्त तक ये देश अपने रहन-सहन के वर्तमान नीचे स्तर को ऊपर 
उठाना तो दूर. इस स्थिति में कायम रख सकेंगे, क्योंकि शताब्दी के अन्त तक 
श्रम-शक्ति दुगुनी हो जायेगी । लोगों को उद्योगों में रोज़गार देकर:ही रहन-सहन 
का स्तर ऊचा उठाया जा सकता है। कुछ अपवादों को छोड़कर, यह बात 
अधिकांश कम-विकसित देशों पर लागू होती है ।* | 

पर यह सोचते समय इस वात पर ध्यान नहीं दिया गया और अक्सर आज 
भी ध्यान नहीं दिया जाता कि आधुनिक उद्योगों के विकास से निकट भविष्य में 
अधिकांश कम-विकसित देशों में बहुत कम नये रोज़गारों का निर्माण हो सकेगा ।* 
इसका कारण वह नीचा स्तर है जिस पर उद्योगीकरण शुरू होता है और इसके 
अलावा आधुनिक उद्योगों में अधिक श्रमिकों का उपयोग न करने की प्रवृत्ति 
होती है । वास्तव में उद्योगीकरण से पुरानी दस्तकारी और कलाओं पर जो 
प्रतिगामो प्रभाव पड़ता है, वह कुल मिलाकर श्रम की माँग में कमी करता है । 
कुछ समय तक आधुनिक उद्योगों के निर्माण और विकास के परिणामस्वरूप यह 
प्रक्रिया जारी रहती है। यह बात इस दृष्टि से विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है कि 
सन्ततिनिरोध के क्षेत्र में चाहे कुछ भी क्यों न हो रहा हो, पर आवादी में प्रति 
वषं 2 से लेकर 3 प्रतिशत तक की वृद्धि होती रहेगी और कुछ देशों में तो यह 
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वृद्धि इससे भी अधिक होगी। यह वृद्धि शताब्दी के अन्त तक और, हो सकता है, 
उससे बाद तक जारी रहे। 

इसी कारण से कृषि को कहीं अधिक महत्त्व देना उपयोगी ही नहीं आवश्यक 
भी होगा । इस सम्बन्ध में साधनों के उपयोग की दृष्टि से 'प्राथमिकताओं' का 
सवाल भी आड़े नहीं आता। पहले, खेती की उपज बढ़ाने के लिए श्रम-सहित 
जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, वे सब स्थानीय रूप से उपलब्ध हैं और 
उद्योगीकरण की तरह इसके लिए अधिक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं 
होती । अक्सर साधनों के उपयोग के स्वरूप में परिवतंन का सवाल तक नहीं 
उठता । आवश्यकता केवल सामाजिक संगठन में परिवर्तन की होती है। दूसरे, 
उद्योगीकरण को खेती की उपज बढ़ाने की दृष्टि से निदंशित किया जा सकता 
है । उद्योगों में उवरकों के उत्पादन और खेती के औज्ञारों का निर्माण करने पर 
विशेष जोर दिया जा सकता है । 


5. भूमिसुधार 


कुछ अपवादों को छोड़ कर--मुख्यतया बागानों को, जिन्हें खानों की तरह 
उद्योग समझा जाना चाहिए---कम-विक सित देशों में खेती की उपज अत्यधिक 
नीची है। इसका कारण यह है कि खेती श्रमसघन नहीं है, यद्यपि सामान्यतया 
इसे श्रमसघन समझा जाता है क्योंकि इन देशों की श्रमशक्ति का विशाल भाग 
खेती में लगा हुआ है। पर वास्तविकता यह है कि खेती में श्रमशक्ति का भरपूर 
उपयोग नहीं हो रहा है। श्रम का उपयोग बहुत नीचे स्तर पर है, क्योंकि 
श्रमिकों में अधिक प्रभावशाली ढंग से और अधिक तीव्रता से काम करने की 
क्षमता नहीं है ।* 
खेती की कम उपज और यह तथ्य कि उत्पादन की विधियों में प्रत्येक 
सुधार से, यदि उसका एकमात्र उद्देश्य श्रम की वचत करना भर न हो, तो श्रम 
की माँग बढ़ती है और इन देशों में श्रम बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, अतः 
यह आशा की जा सकती है कि खेती की सुधरी हुई विधियों से श्रम की माँग में 
वृद्धि होगी और इसके परिणामस्वरूप कृषि की उत्पादकता बढ़ेगी । इसके मागं 
में अनेक निषेध और बाधाएं विद्यमान हैं। पर प्रमुख कठिनाइयाँ निस्सन्देह 
भूस्वामित्व और काश्तकारी की प्रणालियों से जुड़ी हुई हैं। ये प्रणालियाँ विभिन्न 
देशों और एक ही देश के विभिन्न जिलों में बहुत भिन्न हैं, पर इनमें एक 
समानता है : ये किसान को अधिक कार्यकुशलता से कठोर परिश्रम करने के 
अवसर और प्रोत्साहन प्रदान नहीं करतीं । 
आज जिस भूमिसुधार की आवश्यकता है, उसका स्वरूप बहुत भिन्न हो 
सकता है । भूमिसुधार का क्या रूप होना चाहिए, यह विभिन्न देशों और इन 
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देशों के विभिन्‍न ज्ञिलों की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा । किसानों और 
श्रमिकों तथा भूमिहीन मज़दूरों के मध्य अधिक समानतावादी आधार पर भूमि 
का वितरण एक सम्भावना है। दूसरी सम्भावना सहकारी खेती की है । तीसरी 
सम्भावना नगरपालिकाओं अथवा राज्य के स्वामित्व में खेती की हो सकती है। 
कुछ देशों में सुधरी हुई किस्म की पूँजीवादी खेती महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती 
है, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि प्‌जीवादी प्रणाली से पहले जो 
अन्यत्रवासी जमींदारी और बटाई पर खेती की प्रथाएं प्रचलित थीं, उन्हें समाप्त 
कर दिया जाये भौर श्रमिकों को विशेष संरक्षण प्रदान किया जाये। आज 
सामान्य आवश्यकता इस वात की है कि मनुष्य और भूमि के वीच एक नये 
सम्बन्ध की सृष्टि की जाये, जो ज़मीन जोतने-बोनेवाले व्यक्ति को ऐसी नयी 
सम्भावनाएं प्रदान करे और उसे नये प्रोत्साहन दे ताकि वह अधिक प्रसावशाली 
ढंग से कठोर परिश्रम कर सके । इसी प्रकार खेती करनेवाला व्यक्ति अपने श्रम 
से लेकर अपनी समस्त शक्ति, समस्त साधन उपज बढ़ाने ओर भूमि को बेहतर 
बनाने में लगा सकता है । 

प्रायः सव कम-विकसित देशों में राजनीतिक कार्यों की सूची में भूमिसुधार 
लम्बे असे से शामिल रहा है और प्रायः स्वंत्र सरकारों ने इसे नाटक-भर बनाकर 
छोड़ दिया हैं जव कभी कानून वना तो यह नाममात्र का सुधार सिद्ध हुआ 
और उस स्थिति में भी इस नाममात्र के सुधार को प्रभावशाली ढंग से लागू 
नहीं किया गया । सामान्यतया यह कहा जा सकता है कि भूमिहीन खेतमज़दूरों 
के हितों की पूरी तरह उपेक्षा कर दी गयी। दूसरे दर्ज के सुधारों को अधिक 
आसानी से हाथ में लिया गया। जेसे सामुदायिक विकास, कृषिविस्तार, ऋण 


और अन्य सहकारियाँ। पर प्रभावशाली भूमिसुधार के अभाव में इन सब कार्यों : 


, का लाभ गाँवों के समृद्ध वर्ग को ही मिला और इस प्रकार असमानता में वस्तुतः 
द्धि हुई । 

इधर अधिक उपज देनेवाली फसलों के उपलब्ध हो जाने से एक नया और 

महत्त्वपूर्ण आयाम सामने आया है। लेकिन अधिक उपज देनेवाली फसल भूमि- 

सुधार का स्थान नहीं ले सकती । इसके विपरीत भूमिसुधार के अभाव में यह 

असमानता में वृद्धि करने में सहायक बनती है। इस प्रकार कि फसलों के 

उपलब्ध हो जाने से अधिक पूंजी लगाने की क्षमता रखनेवाले नयी किस्म के 


उद्यमी उत्पन्त होते हैं, जो सिचाईवाली ज़मीन खरीदने और उवंरकों तथा सघन 


खेती के लिए आवश्यक अन्य साधनों को जुटाने की क्षमता रखते हैँ। आगे 
चलकर इन्हीं लोगों को ऋण और संरकारी सहायता प्राप्त होती है। इतना ही 
नहीं, खेती से इन्हें जो लाभ प्राप्त होता है, उस पर प्रायः कर नहीं लगता। खेती 
में लगे इन पूंजीपतियों की मौजूदगी उस समय सर्वाधिक गम्भीर हो उठेगी, जब 
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ये लोग श्रम की बचत करनेवाले उपकरणों और मशीनों. का इस्तेमाल शुरू 
करेंगे । इसके परिणामस्वरूप गाँवों से लोग. बड़ी संख्या में शहरों में पहुँचने 
लगेंगे। शहरों में पहुँचनेवाले ये नये लोग उन खुले पेशों में अपने लिए काम 
तलाश करेंगे जहाँ खेती की.तरह ही पहले ही श्रमशक्ति का भरपूर उपयोग नहीं 
होपारहाहै। .. 

पर हरितक्रान्ति-सम्बन्धी विचार-विमशं में जो व्यापक सुख-श्रान्ति छायी 
हुई है, उसने अनुसन्धानकर्ताओं को राजनीतिज्ञों.की तरह ही यह बहाना प्रदान 
कर दिया है कि वे फिलहाल भूमिसुधार की आवश्यकता को भुला सकते हैं।: 


6. आवादी-सम्बन्धी नीति | 


प्रायः सब कम-विकसित देशों में आवादी में कल्पनातीत गति से वृद्धि हो 
रही है | जेसाकि पहले ही संकेत किया जा चुका है, हमारे समक्ष यह कठोर तथ्य 
विद्यमान है कि जन-सामान्य ने सन्ततिनिरोध के उपायों का बड़े पैमाने पर 
इस्तेमाल शुरू नहीं किया है। यदि यह अव सम्भव भी हो जाता है तो काफी 
समय तक इसका श्रम-शक्ति की वृद्धि पर कोई खास असर नहीं होगा । आगामी 
अनेक दशकों तक जो.लोग काम की माँग करते रहेंगे, उनका जन्म हो चुका है 
अथवा वे जल्दी ही इस संसार में भा जायेगे । 
इसके परिणामस्वरूप खेती में भौर कठिनाइयाँ उत्पन्न होती जायेंगी भौर 
खेती में ही आवादी का अधिकांश हिस्सा लगा हुआ है। पहले ही खेती में श्रम- 
शक्ति का बहुत कम उपयोग हो रहा है। इसका. आर्थिक और सामाजिक 
स्तरीकरण पर यह प्रभाव होगा कि खेती में पहले से ही जो असमानता मौजूद 
है, वह और बढ़ जायेगी । आज जिन किसानों के पास अपनी भूमि है, वे बटाई 
पर खेती करनेवाले अथवा भूमिहीन खेतमजदूर बन जायेंगे और छोटे-छोटे खेत 
भौर छोटे होते जायेंगे । खेती में काम न मिलनेवाले लोग शरणार्थी के रूप में 
शहरी गन्दी बस्तियों में निरन्तर अधिकाधिक संख्या में. पहुंचते रहेंगे । 
दूसरी ओर व्यापक पेमाने पर सन्ततिनिरोध अपनाने से इसका आवादी में 
वय-विभाजन पर तुरन्त और लाभकारी प्रभाव होगा । बच्चों की संख्या कम हो 
जायेगी । उनके लालन-पालन की चिन्ता और समस्या कम हो जायेगी । अनेक 
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से रहन-सहन का स्तर ऊंचा होगा और उसके 
परिणामस्वरूप श्रम की उत्पादकता में वृद्धि होगी। अगली पीढ़ी में श्रम-शबित 
की प्रजनन-क्षमताओं और वृद्धि की दर में कमी हो जायेगी, लेकिन यह तभी 
सम्भव होगा जब तुरन्त जन्म-दर में कमी की जाये। इस कारण से समस्त 
कम-विकसित देशों का हित सन्ततिनिरोध के व्यापकतम प्रचार से जुड़ा हुआ 
है । यह जितनी जल्दी और जितने प्रभावशाली ढंग से होगा, इन देशों के लिएं 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





` 


कम-विकसित देशों में आमूल परिवर्तनवादी सुधारों की आवश्यकता | 97 


उतना ही अधिक लाभकारी सिद्ध होगा । 

पश्चिम और कम्युनिस्ट संसार के वर्तमान विकसित देशों में सन्ततिनिरोध 
निजी उद्यम से ही फैला । परिवारों ने स्वयं इस सन्दर्भ में पहल की । वास्तविकता 
तो यह है कि उन्होंने सार्वजनिक नीति के विरुद्ध यह 'तोइ-फोड़ की कारंवाई' 
की, क्योंकि सरकार संगठित समाज की समस्त शक्तियों का उपयोग सन्तति- 
निरोध के विरुद्ध कर रही थी । संगठित समाज की इन शक्तियों में चच, प्रशासन, 
शिक्षा-संस्थाएँ, चिकित्सा-व्यवसाय और कानून का उल्लेख किया जा सकता है। 
दूसरी ओर कम-विकसित देशों में सन्ततिनिरोध को सार्वजनिक नीति के रूप में 
अपनाया जा सकता था। इसका दूसरा लाभ यह है कि बिकसित देशों में सन्तति- 
निरोध के लिए उपकरणों का इस्तेमाल अधिक नहीं हुआ, जवकि कम-विकसित 
देशों में सन्ततिनिरोध के उपकरणों के उपयोग की शिक्षा लोगों कोदी जा 
सकती है। और वास्तव में इन देशों को ये उपकरण निर्माण करनेवाले उद्योगों 
और टेक्नोलॉजी की सेवाएँ उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं, सन्ततिनिरोध के उपायों 
में परिवतेन और परिवद्ध हो रहा है । 

इसके बावजूद करोड़ों लोगों को सन्ततिनिरोध के उपाय अपनाने के लिए 
राजी करना, उन्हें अपने जीवन के एक अत्यन्त व्यक्तिगत पक्ष में आमूल परि- 
वतन के लिए तैयार करना बहुत कठिन कार्य है। और यह भी आवशयक 
' है कि सन्ततिनिरोध का सन्देश आवादी के निर्धनतम, अनपढ़ अथवा अद्ध- 
शिक्षित लोगों तक पहुंचाया जाये | इन वर्गो के लोगों की सेहत और शक्ति 
बहुत अच्छे स्तर की नहीं होती; तथा ये लोग अधिकांशतया परम्परागत और 
गतिहीन समुदायों में रहते हैँ, जहाँ अत्यन्त असमानतावादी और कठोर सामा- 
"जिक तथा आथिक व्यवस्था मौजूद है। इन परिस्थितियों के परिणामस्वरूप 
स्वभावतः भाग्यवादिता और उदासीनता उत्पन्न होती है। यह कहना सच होगा 
कि आज कम-विकसित देशों से जो कार्य करने की अपेक्षा की जा रही है, वह 
उसी प्रकार कल्पनातीत है, जिस प्रकार दूसरे महायुद्ध के बाद चिकित्सा के क्ष त्र 
में हुए क्रान्तिकारी परिवतंनों के परिणामस्वरूप मृत्यु-दर में तेज़ी से कमी हुई 
ओर आवादी का विस्फोट संसार के समक्ष आ खड़ा हुआ । । 

सबसे पहली अ।वश्यकता यह है कि सम्बन्धित सरकार प्रबल पूर्वाग्रहों और 
व्यापक रूप से फैले मिथ्या और अवसरवादी विश्वासों फे समक्ष यह कठोर 
निर्णय ले कि सन्ततिनिरोध को लागू करने के लिए प्रभावशाली सावंजनिक 
नीति अपनायी जायेगी। दूसरी बात यह है कि इस कार्य के लिए उपयुक्त 
प्राथमिक व्यवस्था की जाये, जो गाँवों और शहरों की गन्दी बस्तियों में एक-एक 
परिवार तक पहुंच सके । इन सरकारों को विशाल पैमाने पर डॉक्टरों और उनके 
सहायकों को नियुक्त करना होगा, जबकि इस प्रकार के कर्मचारियों की अन्यत्र 
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चिकित्सा और रोगों की रोकथाम के लिए बेहद ज़रूरत है। 

वस्तुतः यह स्पष्टीकरण देना अधिक कठिन नहीं है कि अब तक परिवार- 
नियोजन के कार्य में अधिक सफलता क्यों नहीं मिली । कुछ छोटे देशों को छोड़- 
कर प्रायः कहीं भी यह सफलता प्राप्त नहीं हुई। ये छोटे देश ऐसे हैं, जिनका 
आशिक स्तर अपेक्षाकृत 'वेहतर है, जहाँ अधिक तेज़ी से विकास हुआ है और 
जहाँ लोगों के मन॑ में सामाजिक और आथिक समानता का भाव उत्पन्न कराने 
में सफलता मिली है। एशिया में ये देश वे हैं, जो चीन और जापान के सांस्कृतिक 
और राजनीतिक प्रभाव के अन्तगंत रहे हैं और जिन्होंने उनकी सामाजिक 
अनशासन की परम्पराओं को ग्रहण किया है। पर कम-विकसित देशों के समक्ष 
दूसरा कोई विकल्प मौजूद नहीं है । सन्ततिनिरोध के क्षेत्र में असफलता से 


विकास की आशा पर गम्भीर प्रहार होगा और अनेक बड़े देशों के लिए तो यह 


वस विनाशकारी ही सिद्ध होगा । 


7. शिक्षासुधार 

कम-विकसित देशों में असमानतावादी और कठोर सामाजिक तथा आथिक 
स्तरीकरण, जो जन-सामान्य को अत्यन्त निर्घनता के गतं से उबरने की वास्तदिक 
` सम्भावनाओं से वंचित रखता है, अन्य बातों के अलावा दो संस्थागत संरचनाओं 
पर आधारित है: भूस्वामित्व और काश्तकारी की संरचना तथा शिक्षा-प्रणाली ।” 
विकसित देशों तक में शिक्षा से अभी भी कुछ वर्ग के लोगों को अधिक लाभ मिल 
रहा है । इस प्रकार समाज में ऐसे वर्ग का निर्माण होता है, जो आंशिक रूप से 
वंशानुगत वन जाता है, यद्यपि इसमें कई पीढ़ियों से चली आ रही सुधार- 
गतिविधि के परिणामस्वरूप सामान्य रूप से कमी आ रही है। पर कम-विकसित 
देशों में शिक्षा-प्रणाली निम्न वग के लोगों को सामाजिक-आथिक दृष्टि से अपनी 
स्थिति में सुधार करने के मागं में बाधक वनी है। 

दुसरे महायुद्ध और महाजागरण के बाद अनेक कम-विकसित देशों के 
नेताओं ने शिक्षा-प्रणाली में आमूल परिवर्तन की माँग की, पर मुख्यतया यह 
परिवर्तन हुआ नहीं । स्कूल-प्रणाली पुरानपन्थी अवन्ध नीति का अनुसरण करती 
रही | पिटी-पिटायी रीति सेः विद्यार्थी स्कूलों से निकलते रहे। और केवल वहीं 
हस्तक्षेप हुआ जहाँ परिवर्तेन के लिए समाज का सर्वाधिक दबाव था। इन देशों 
में शिक्षा की प्रभावशाली माँग उच्च वर्ग के शिक्षित और अपनी माँग उठाने की 
क्षमता रखनेवाले लोग ही पेश करते हैं। और सर्वत्र इन लोगों के हाथों में ही 
स्थानीय, प्रान्तीय और राष्ट्रीय सरकारों में राजनीतिक सत्ता है । 

पर एक क्रान्तिकारी विचार सर्वत्न स्वीकार किया गया और कभी भी 
इसका विरोध नहीं हुआ | वह विचार था, निरक्षरता की समाप्ति का। यह 
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विवेकसम्मत नीति-सम्बन्धी निर्णय भी था, क्योंकि किसी भी व्यवसाय में अधिक 
कुशलता प्राप्त करने के लिए साक्षरता की आवश्यकता होती है। यह वात कृषि 
पर भी लागू होती है। समस्त मानव-सम्बन्धों में अधिक विवेकपूर्ण दृष्टिकोणों 
को अपनाने के लिए भी साक्षरता जरूरी है। लोकप्रिय शिक्षा के अन्य समस्त 
परिष्कृत लक्ष्यों से इसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि "मुख्यतया बुनियादी 
तोर पर यह एक ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा अन्य कुशलताएं और अन्य 
क्षमताएं प्राप्त की जा सकती हैं । ऐसे किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए, जो 
एकता के सूल में वंधा हो और जिसके संचालन में लोग बड़े पैमाने पर हिस्सा 
लेते हों, व्यापक साक्षरता की आवश्यकता होती है । यह स्वयंसिद्ध है कि 
प्रभावशाली राजनीतिक लोकतन्त्र की स्थापना और संचालन के लिए साक्षरता 
एक पूर्वशतं है। 

यद्यपि, सामान्यतया, साक्षरता को एक लक्ष्य के रूप में अंगीकार किया 
गया, पर यथार्थ में इन नीतियों को लागू नहीं किया गया । गैर-क्म्युनिस्ट देशों 
में वयस्क शिक्षा की प्रायः निन्दाजनक सीमा तक उपेक्षा की गयी । यह स्पष्ट है 
कि यदि कोई देश व्यापक साक्षरता चाहता है तो उसे कुछ समय के भीतर ही 
व्यापक वयस्क शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करना होगा । इससे अभी अधिक बुनियादी 
तौर पर यह स्कूलों में वच्चों की शिक्षा को और अधिक प्रभावशाली बनाने के 
लिए आवश्यक है । आज हमें जो जानकारी उपलब्ध है, उससे यह पता चलता 
है कि निरक्षर माता-पिता के बच्चे पढ़ाई-लिखाई में पिछड़ जाते हैं, वे परीक्षाओं 
में अनुत्तीणं होते हैं और पढ़ाई तक छोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, जो वच्चे स्क्‌लों 
में भी बने रहते हैं, वे भी स्कूल छोड़ने के बाद फिर प्रायः निरक्षरता के गतं में 
जा गिरते हैं। 

इन देशों में साक्षरता के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बस प्राथमिक स्कूलों 
में बच्चों की भर्ती में तेजी से वृद्धि की गयी । यद्यपि इन देशों का घोषित उद्देश्य 
- यह था कि प्राथमिक शिक्षा के विस्तार को प्राथमिकता दी जायेगी, पर वास्तव 
में यह हुआ कि सर्वत्र माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था प्राथमिक स्कूलों 
` से कहीं अधिक तेज़ी से बढ़ी और कालेज-शिक्षा की व्यवस्था माध्यमिक शिक्षा 
से भी अधिक तेज़ी से बढ़ी । यह इस तथ्य के बावजूद हुआ कि माध्यमिक शिक्षा 
प्राथमिक शिक्षा को तुलना में ३ से ५ गुना अधिक व्ययसाध्य होती है और इसी 
प्रकार कालेजों की शिक्षा माध्यमिक शिक्षा से ५ से ७ गुना तक अधिक व्ययसाध्य 
होती है। यह प्रबृत्ति उन निर्धनतम देशों में सबसे अधिक प्रबल दिखायी देती हुं; 
जहाँ साक्षरता का स्तर सबसे नीचा है। 

समग्र दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि शिक्षा के लिए आवश्यक उप- 
करणों और अध्यापकों के स्तर की दृष्टि से प्राथमिक स्कूलों को बहुत नीचे 
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'स्तर पर रखा गया है। यह वात गरीब देशों और इन देशों के निर्धनतम क्षेत्रों 
के बारे में विशेष रूप से सच है। जंसाकि पिछले अध्याय में कहा गया है, 
प्राथमिक स्कलों में छात्रों की भर्ती की संख्या पूरी तरह से अविश्वसनीय है, 
क्योंकि इन स्कूलों में विद्यार्थी नियमित रूप से नहीं आते, एक ही कक्षा में वार- 
वार पढ़ते हैं और स्कूल आना तक बन्द कर देते हैं। यह वात भी निर्धनतम 
देशों और क्षं तों के वारे में विशेष रूप से सच है। इस स्थिति से साधनों का 
विशाल अपव्यय प्रकट होता है। यदि प्राथमिक शिक्षा पर होनेवाले खर्च की 
गणना सफलतापूर्वक प्राथमिक शिक्षा पूरी करनेवाले प्रति बच्चे के आधार पर 
की जाये, तो शिक्षा का यह व्यय उससे बहुत अधिक ऊचा वठगा, जितना 
सामान्यतया बताया जाता है। दुर्भाग्यवश, इस प्रकार प्रतिबच्चा शिक्षा का व्यय 
निर्धनतम देशों और निर्धनतम जिलों में विशेष रूप से ऊँचा बेठेगा। उन क्षेत्रों 
और देशों में यह अपव्यय अधिकतम है, जहाँ इस अपव्यय की जरा भी गुंजाइश 


नहीं है। 


हर प्रयास के बावजूद परिणाम वहुत आंशिक रहे हैं। इनमें से अधिकांश स्कूल 
और कालेज 'शास्त्रीय', 'साहित्यिक' और सामान्य रहे हैं। इन स्कूलों के 
अध्यापकों का स्तर अच्छा नहीं है भौर अक्सर इन्हें अप्रशिक्षित' की श्रेणी में 
रखा जाता है । 

इन विभिन्न घटनाओं के पीछे समान कारण मौजूद हैं । राजनीतिक 
स्वाधीनता की प्राप्ति से इन देशों के लोगों अथवा इनके समाजो में बहुत अधिक 
परिवतंन नहीं हुआ । शिक्षा-प्रतिष्ठान अधिक व्यापक संस्थागत प्रणाली का एक 
अंग है । इस संस्थागत प्रणाली में सामाजिक और आथिक स्तरीकरण, सम्पत्ति 
और राजनीतिक सत्ता-प्रणाली का वितरण भी शामिल है। इन देशों में जिन 
लोगों की राय और कार्यो का कुछ महत्त्व था, वे शिक्षा-प्रणाली में सुधार नहीं 
चाहते थे। यह शिक्षा-प्रणाली अत्यधिक कठोर निहित स्वार्थो पर आधारित है। 
ये निहित स्वार्थ प्रशासकों और अध्यापकों, विद्यार्थियों और सबसे अधिक उच्च 
वर्गं के उन शक्तिशाली परिवारों के हैं, जो परम्परा से प्राप्त स्कूल-प्रणाली के 
आधार पर निमित अपने प्रभाव को किसी भी रूप में कम होने देने के लिए तैयार 
नहीं हैं । इतना ही नहीं, जो आमूल परिवर्तनवादी विद्यार्थी अपने विश्वविद्यालयों 
में अक्सर प्रदर्शन करते हैं, गाँवों में जाकर काम करने को तैयार नहीं होते। वे 
गाँवों और शहरों की गन्दी बस्तियों में रहनेवाले गरीव लोगों को पढ़ाने और 


उन्हें संगठित करने के लिए उस प्रकार तैयार नहीं होते, जिस प्रकार कम्युनिस्ट - 


क्रान्ति से बहुत पहले रूस के विद्यार्थियों ने किया था । 
माध्यमिक स्कूलों को अधिक व्यावहारिक और विभिन्न व्यवसायों की 
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शिक्षा देने के योग्य बनाने के लिए यह आवश्यक होगा कि विद्यार्थी शारीरिक 
श्रम करें। पर इस प्रकार के स्कूल पुराने ढर के स्कूलों से कम लोकप्रिय होते 
हैं। सामान्यतया यह इच्छा होती है कि स्नातक डिग्रियों से जो दर्जा प्राप्त 
होता है, वह मिलता रहे। इससे अधिकांशतया गतिहीन और असमानतावादी. . 
समाजों की मूल्यांकन-प्रणाली प्रकट होती है। उक्त शिक्षा-पद्धति के आधार पर 
केवल ऐसे लोग तैयार होते हैं, जिन्हें मेज़-कुर्सी पर वैठकर काम करने की थोड़ी- 
बहुत ट्रेनिंग मिली हो । इस प्रकार समस्त स्कूल-प्रणाली ऐसी वन चुकी है, जो 
विकास विरोधी है। इसके परिणामस्वरूप जो दवाव उत्पन्न होते हैं, वे प्रशासनिक 
कार्य करने की थोड़ी-वहुत क्षमता रखनेवाले लोगों को ही तेयार करने में प्रवृत्त 
रहते हैं और ये प्रशासनिक कर्मचारी अधिकांशतया नीचे दर्ज के होते हैं। इसका 
परिणाम यह होता है कि "शिक्षित वेरोजगारों' की संख्या में वृद्धि होती रहती 
है । वास्तविकता तो यह है कि ये लोग कुशिक्षित होते हैं, क्योंकि इन लोगों के 
भीतर शारीरिक श्रम के प्रति वितृष्णा का भाव होता है। * 

अतः जिन आमूल परिवतंनवादी सुधारों की आवश्यकता है, उनमें सबसे 
पहले प्रौढ़ शिक्षा पर जोर देना आवश्यक है। विश्वविद्यालयों को यह कामः 
अपने हाथ में लेना चाहिए। प्रसंगवश यह कहा जा सकता है कि इससे विद्यार्थियों 
और अध्यापकों दोनों को लाभ होगा, क्योंकि प्रौढ़-शिक्षा के प्रयास में वे लोग 
अपने देशों की जटिलतम समस्याओं को बहुत करीव से देख सकेंगे और इस 
प्रकार अपने अध्ययन और जीवन को अधिक अर्थवान वना सकेंगे । 

प्राथमिक शिक्षा को सिंद्धान्तरूप में जो उच्च प्राथमिकता दी जाती है, उसे 
व्यवहार में भी लागू किया जाना चाहिए। लेकिन प्राथमिक-स्तर पर भी शिक्षा 
का विस्तार इतनी तेजी से नहीं होना चाहिए कि इन स्कूलों का वर्तमान नीचा 
स्तर वना रहे। इन स्कूलों में पढ़नेवाले बच्चों की अनियमित उपस्थिति, 
परीक्षाओं में असफल रहना और स्कूल आना बन्द कर देना बहुत बड़ी वरवादी 
का कारण बनता है, जिसे प्रभावशाली ढंग से रोका जाना चाहिए। अध्यापकों 
की कायेकुशलता बढ़ायी जानी चाहिए और उन्हें समाज में अधिक ऊंचा दर्जा 
दिया जाना चाहिए। शिक्षक-शिक्षण-संस्थाओं को ऐसे केन्द्रों में बदल देना 
चाहिए, जो अपने विद्यार्थियों के मध्य नेतिक और बौद्धिक शक्ति का उत्पादन 
कर सकें, ताकि वे अपने देश के लोगों को विकास के लिए तैयार करने में 
प्रभावशाली ढंग से सहायक बन सक । 

कालेजों की शिक्षा के विस्तार को अधिकांश कम-विकसित देशों में रोका 
जाना चाहिए अथवा कुछ समय के लिए इस क्रम को एकदम उलट देना चाहिए 
यही वात माध्यमिक शिक्षा पर भी लागू होती है। यह करने से उन स्कूलों की 
शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाया जा सकेगा और उनमें अधिक विद्यार्थी भर्ती 
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किये जा सकेंगे, जो तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण देते हैं । इस प्रकार 
! नीचे स्तरों पर सामान्य प्रशासनिक काम करनेवाले कमंचारियों को तैयार 
` करने के स्थान पर ये स्कल अधिक संख्या में और बेहतर प्रशिक्षित अध्यापक, 
कृषिविस्तार-कार्यकर्ता, डाक्टर और उनके सहायक तैयार कर सकगे। यहाँ 
हमने केवल उन कुछ गिने-चुने क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जिनमें प्रशिक्षित 
कर्मचारियों की तुरन्त अधिक संख्या में आवश्यकता है । 


8. अधिक सामाजिक अनुशासन 


विभिन्न सीमाओं तक्र सव कम-विकसित देश 'नरम राज्य” हैं ।* इनके 
कानूनों में खामियाँ हूं, जो कानून के पालन और इन्हें लागू करने में व्यापक 
मनमाने आचरण की गुंजाइश छोड़ देती हैं । सव स्तरों पर सरकारी अधिकारी 
उन नियमों और निर्देशों की अवहेलना करते हैं, जिनका उन्हें पालन करेना 
चाहिए। अक्सर वे उन शक्तिशाली व्यक्तियों और व्यक्ति-समूहों से साँठ-गाँठ 
कर कार्य करते हूं, जिनके आचरण को उन्हें अनुशासित करना चाहिए था। इसके 
परिणामस्वरूप नीति-निर्धारण और नीतियों को लागू करने के मागं में वाधा 
पड़ती है और विकास के प्रयास कमज़ोर और विक्त वन जाते हैं । 
किसी भी राज्य में कानून के पालन में यह ढील और मनमाने आचरण की 
गुंजाइश कुछ व्यक्तियों द्वारा शोषण का आधार वन सकती है। यह शोषण वे 
लोग करने की स्थिति में होते हैं, जिनके हाथों में आथिक, सामाजिक और 
राजनीतिक सत्ता होती है। पर किसी भी नरम राज्य में सव स्तरों पर सार्व- 
जनिक नियन्त्रण का प्रतिरोध करने की कहीं अधिक व्यापक प्रवृत्ति होती है । 
अपने कत्तव्य का निर्वाह करने में असफल रहने की इस प्रवृत्ति का प्रकट रूप से 
इस वात से कोई सम्बन्ध नहीं होता कि सम्बन्धित राज्य में किस प्रकार की 
सरकार है। निरंकुश शासन के अधीन कोई भी देश संसदीय प्रणालीवाले देश 
से अधिक नरम राज्य हो सकता है। उदाहरण के रूप में निरंकुश शासनवाले 
थाइलँण्ड अथवा इण्डोनेशिया का उल्लेख किया जा सकता है और लेटिन 
अमरीका तथा अफ्रीका के अन्य अनेक देशों का भी। ये देश भारत अथवा 
श्रीलंका की तरह ही अथवा उनसे भी अधिक नरम राज्य हो सकते हैं, यद्यपि 
भारत और श्रीलंका में संधदीय प्रणाली है और सरकारें नियमित चुनावों पर 
निर्भर रहती हैं । 
किसी भी कम-विकसित देश में उसके राज्य के इस रूप को स्पष्ट करने के 
लिए उसके इतिहास पर दृष्टिपात करना होगा, क्योंकि इतिहास ने इन देशों पर 
अपनी छाप छोड़ी है और ये किस रूप में नरम राज्य वने हैं, इस वात का 
निर्धारण किया है। पर ऐतिहासिक विकास की बड़ी-बड़ी भिन्नताओं के वावजूद, 
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आज समस्त कम-विकसित देशों में राज्य के नरम होने के सम्बन्ध में प्रमुख 
मुद्दों पर, विलक्षण समानता है। उन देशों में प्रायः कहीं भी निश्चित रूप से 
तेज़ी से राज्य का प्रभावशाली विकास होता हुआ दिखायी नहीं पड़ता । यह 
गम्भीर स्थिति है । सर्वत्र यह स्पष्ट दिखायी पड़ता है कि अधिक सामाजिक 
अनुशासन के अभाव में विकास के प्रयास निरर्थक हो जायेगे । 

प्रत्येक नरम राज्य के जीवन में भ्रष्टाचार एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व के रूप में 
विद्यमान रहता है। भ्रष्टाचार अपने-आपमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होता है और 
इसके साथ ही इसका समस्त सामाजिक, आथिक और राजनीतिक सम्बन्धों पर 
निराशाजनक प्रभाव होता है । भ्रष्टाचार समस्त कम-विकसित देशों में असाधारण 
रूप से व्यापक ही नहीं है, वल्कि अधिकांशतया इसमें वृद्धि होती हुई भी दिखायी 
पड़ती है। इन देशों में प्राय: प्रत्येक परिवर्तन भ्रष्टाचार में बृद्धि में सहायक बन 
जाता हूँ । 

भ्रष्टाचार अत्यन्त हानिकारक होता है। इसके परिणामस्वरूप समस्त 
आयोजन और योजनाओं को प्रभावशाली ढंग से लागू करने में विवकहीनता का 
समावेश होता है। सरकार में अपनी स्थिति और प्रभाव को अपने व्यक्तिगत 
लाभ के लिए प्रयोग करना साधारण वात वन जाती है और इस प्रभाव का इस्ते- 
माल विभिन्न कारंवाइयों के मागं में बाधा डालकर और उनमें विलम्ब कर 
किया जाता है। इस प्रकार निर्णय लेने और निणंयों को लागू करने के मागे में 
समस्त स्तरों पर वाधा पड़ती है। इसके परिणामस्वरूप बेईमांन अधिकारियों 
पर अंकुश रखने के लिए नियन्त्रणों की आवश्यकता होती है, जबकि ईमानदार 
अफसर निर्णय लेने से हिचकिचाने लगते हूँ। इन दोनों दृष्टियों से प्रशासन समय- 
साध्य, धीमा और जटिल वन जाता है । 

भ्रष्टाचार और देश के लोगों को भ्रष्टाचार की मौजूदगी की व्यापक जान- 
कारी राष्ट्रीय एकता की स्थापना के प्रयासों के मागं में वाधा बनती है। इसके 
परिणामस्वरूप सरकार के प्रति आदर और निष्ठा में विशेष रूप से कमी हो 
जाती है । इससे वस्तुतः राजनीतिक स्थिरता को भी खतरा पेदा होता है । यह 
एक तथ्य है कि जव कभी कोई शासन सत्ता से वंचित हुआ तो इसका एक बड़ा 
और अक्सर निर्णायक कारण यह रहा है कि राजनीतिज्ञों और प्रशासकों में 
व्यापक भ्रष्टाचार था और उस भ्रष्टाचार के परिणामस्वरूप व्यापारियों और 
सामान्य लोगों के मध्य गैर-कानूनी आचरण अत्यन्त व्यापक हो चुका था। पर 
यह भी एक सामान्य बात बन चुकी है कि सत्ताच्युत शासन के स्थान पर जो 
नया शासन सत्तारूढ़ होता है, वह जल्दी ही उतना ही भ्रष्ट हो जाता है, अथवा 
कभी-कभी तो उससे भी अधिक भ्रष्ट हो जाता है । 

कम-विकसित देशों में भ्रष्टाचार में वृद्धि का एक अन्य महत्त्वपूर्ण कारण 
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पश्चिम के देशों की व्यापारिक कम्पनियों द्वारा राजनीतिज्ञों और अफसरों को 
रिश्वत देने की प्रथा भी है। ये पश्चिमी कम्पनियाँ कुछ सौदे करने अथवा इन 
देशों में अपनी कम्पनियों के कार्यों को बिना किसी वाधा के चलाने के लिए ये 
रिश्वतें देती हैं। निस्सन्देह यह अत्यन्त हानिकारक बात है। यह केवल कम- 
विकसित देशों के विकास के हितों के लिए ही हानिकारक नहीं है, बल्कि लम्बी 
अवधि की दृष्टि से पश्चिम के व्यापारिक प्रतिष्ठानों और पश्चिमी देशों के हितों 
के लिए भी हानिकारक है। । 

पश्चिमी व्यापारिक कम्पनियों को कम-विकसित देशों के बुद्धिवादी अनेक 
दोप देते हैं और इन्हें बुरा समझते हैं। इसका कारण यह है कि वे इन्हें शोषण, 


उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से सम्बन्धित मानते हैं। अव इस रोष के साथ - 


यह तथ्य भी जुड़ गया है कि ये कम्पनियाँ उनके राजनीतिज्ञों और उच्च प्रशासकों 
को रिश्वत देकर उनकी निष्ठा को नष्ट करती हैं। इसके अलावा रिश्वत देकर 
कोई लाभ प्राप्त करने का प्रयास, स्पष्ट रूप से अनुचित प्रतियोगिता को प्रकट 
करता है और सव पश्चिमी देशों ने अपने देशों में कानून बनाकर इस अनुचित 
प्रतियोगिता को तत्परता से रोकने के प्रयास किये हैं । 
जव कम-विकसित दशों में भ्रष्ट तरीके अपनाने की वात की पश्चिमी देशों 

में उपेक्षा की जाती है, तो इससे केवल यही प्रकट होता है कि पश्चिमी पूंजीवाद 
और पश्चिम के देशों की सरकारें दूरदर्शिता नहीं दिखा रही हैं। पश्चिम के देशों 
, में सरकारी अफसरों को रिश्वत देना एक गम्भीर अपराध समझा जाता है। पर 

जव दूसरे देशों भें यह किया जाता है, तो इस वात की उपेक्षा कर दी जाती है । 

जव कम-विकसित देशों में ये भ्रष्ट तरीके अपनाये जाते हैं, तो पश्चिम के देश 
रिश्वत में दी गयी राशि को खचं के रूप में आय से घटाकर इन भ्रष्ट कम्पनियों 

को करों में छूट तक देते हैं। इसके अलावा इस समस्या पर सार्वजनिक रूप से 

कभी भी विचार-विमर्श नहीं किया जाता । इस पर इन देशों की संसदों अथवा 

व्यापारियों के संगठनों तक में राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं भी 

विचार नहीं होता । मुझे ऐसे किसी भी पश्चिमी देश की जानकारी नहीं है, जिसके 
दामन पर भ्रष्टाचार को यह प्रोत्साहन देने का धब्वा न लगा हो। 

पर पश्चिमी देशों के हितों के अलावा, जो स्पष्ट रूप से ईमानदारी सें 

व्यापार करने में निहित हैं, पश्चिमी व्यापारिक कम्पनियों द्वारा कम-विकसित 

देशों के आथिक जीवन में रिश्वत देकर प्रवेश करने से दूर रहना इनं कम- 
विकसित देशों के विकास के लिए बहुत अधिक 'सहायता' सिद्ध होगा । क्योंकि 
अप्टाचार से मुक्त होकर ही ये कम-विकसित देश अपनी खामियों को दूर कर 
ताः उन खामियों को समाप्त कर सकेंगे, जिन्होंने इन्हे नरम राज्य वनः 
दया है। 
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9. सामान्य लक्षण 


कम-विकसित देशों की इन परिस्थितियों और प्रस्तावित आमूल परिवर्तन- 
वादी सुधारों के वीच एक लक्षण समान है। ये परिस्थितियां अवसर की असमानता 
के निर्णायक पहलुओं से सम्बन्धित हैं और सव सुधारों का लक्ष्य अधिक समानता 
की स्थापना है। इसमें अन्तरनिहित मान्यता यह है कि विवेकपूर्ण तरीके से समा- 
नतावादी सुधारों को लागू कर अधिक न्याय की स्थापना के परिणामस्वरूप 
समृद्धि ओर विकास की सम्भावनाएँ भी बहुत अधिक वढ़ जायेंगी । वस्तुतः इस 
प्रकार घरेलू सुधारों को लागू करना तीव्र और निरन्तर जारी विकास की दृष्टि 
से विदेशों से {प्राप्त होनेवाली सहायता से कहीं अधिक महत्त्वपुर्ण और 
आवश्यक है। 

पर इन सव बातों का 'गेर-आथिक' कारकों से सम्वन्ध है और इस कारण 
से इन्हें बड़ी आसानी से अर्थशास्त्रियों के परम्परागत दृष्टिकोण में विकास के 
विश्लेषण में छोड़ दिया जाता है । यहाँ यह कहना अनुचित न होगा कि विकास 
के लिए आयोजन-सम्वन्धी साहित्य में उत्पादकता बढ़ाने के लिए भूमिसुधार को 
एक शते के रूप में या तो पूरी तरह छोड़ दिया जाता है अथवा इस पर बहुत 
सतही और पूर्वाग्रहग्रस्त तरीके से विचार किया जाता है। हाल में, हरितक्रान्ति 
को या तो भूमिसुधार के प्रश्‍न की पुरी तरह उपेक्षा कर देने का साधन बनाया 
गया अथवा इसे भूमिसुधार से अधिक महत्त्व दिया गया । 

हाल में कुछ अर्थशास्त्रियों ने विकास में शिक्षा के महत्त्व की वात उठायी । 
पर इस प्रश्‍न को भी “मनुष्य के लिए निवेश' से सम्वन्धित और निवेश तथा लाभ 
की दृष्टि से प्रभावहीन बना दिया गया । ज॑साकि अध्याय 5, अनुभाग ]4 में 
कहा गया है, इससे लोगों के मन में भ्रान्ति उत्पन्न हुई और वे शिक्षा के गम्भीर 
महत्त्व को नहीं समझ पाये । वे इस मुद्दे को नहीं समझ पाये कि शिक्षा-नीति के 
अन्तर्गत किन लोगों को और किस बात की शिक्षा दी जा रही है। 

जहाँ तक भ्रष्टाचार और इससे भी अधिक सामान्य रूप से नरम राज्य के 
यथार्थं का सम्वन्ध है, अर्थशास्त्रियों ने जीवन के इन तथ्यों के प्रति स्वयं को 
आरोपित अज्ञान की विचित्र स्थिति में रख रखा है । अक्सर आशिक साहित्य में 
भ्रष्टाचार का उल्लेख तक नहीं किया जाता । कुछ अर्थशास्त्री यह विचित्र विचार 
तक लिखित रूप से प्रकट करते हैं कि रिश्वत हानिकारक नहीं है अथवा यहाँ तक 
कहते हैं कि एक जटिल और बाधाजनक प्रशासन में यह चिकनाई का काम करती 
है, जबकि सच्चाई यह है कि भ्रष्टाचार के कारण ही प्रशासन जटिल बना है 
और अपनी कार्यकुशलता से बंचित हो गया है। अक्सर अमरीकी अर्थशास्ल्रयों 
ने यह विचार प्रकट किया है, क्योंकि पश्चिम के देशों और कम-विकसित देशों 
के अर्थशासित्रयों ने अपने लेखन में इस विषय पर पुरी तरह मौन रहना ही अधिक 
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उचित समझा है। 

ऊपर जिन सुधारों का उल्लेख किया गया है उन्हें कम-विकसित देश कौ 
सरकारों को स्वयं लागू करना चाहिए। और जब अर्थशास्त्री दुष्टिकोणों और 
संस्थाओं की विधिवन्‌ उपेक्षा के अपने प्रयास के द्वारा और संवृद्धि-मॉडलों में 
खपत को शामिल न कर इस अध्याय में वणित विकास की महत्त्वपूर्ण समस्याओं 
की विशालता पर विचार करने से बचते रहते हैं, तो इससे केवल उनके वे पूर्ण 
और विधिवत्‌ जारी पूर्वाग्रह ही प्रकट होते हैं, जिनसे सुधारविरोधी शासक 
उच्च वर्ग के अवसरवादी हितों की पूति होती है। ये हित इन उच्च वर्गों के हितों 
की दृष्टि से भी संकीणं हैं, इस कारण से अर्थशास्त्रियों का उक्त दृष्टिकोण कम 
पूर्वाग्रहग्रस्त नहीं हो जाता । 


0. अन्य खामियाँ 


कम-विकसित देशों की नीतियों और नीतियों के निर्धारण में ऐसी अन्य 
अनेक खामियाँ मौजूद रही हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से समानता के प्रश्‍न से सम्बन्धित 
नहीं हैं। इस अध्याय में समानतावादी सुध!रों पर इतना अधिक ज़ोर इस कारण 
से दिया गया है कि ये सुधार तेज़ी से और निरन्तर जारी रहनेवाली आथिक 
प्रगति के लिए निर्णायक महत्त्व के हैं। कम-से-कम हाल तक विकास के लिए 
आयोजन-सम्बन्धी साहित्य में इस वात की पूरी तरह उपेक्षा होती रही है । 
यदि कहीं इस प्रश्‍न पर विचार भी हुआ, तो अत्यधिक सतही और पूर्वाग्रहग्रस्त 
तरीके से ही । 
पर आथिक आयोजन में अन्य अनेक खामियाँ अप्रत्यक्ष रूप से समानता के 
प्रश्‍न से जुड़ी हैं, क्योंकि ये खामियां असमानता में निरन्तर वृद्धि करने में 
सामान्य रूप से सहायक बनती हैं। अधिकांश कम-विकसित देश प्रत्यक्ष उपदान, 
विदेशी मुद्रा की सस्ती दरों और आयात-प्रतिवन्ध लगाकर विदेशी प्रतियोगिता 
से संरक्षण, सावंजनिक क्षेत्र से प्राप्त होनेवाली सेवाओं और माल के नीचे दाम, 
तथा लाभ पर नीची दर से कर लगाकर उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहन देने की 
कोशिश करते हैं । सामान्यतया यह कहा जा सकता है कि इन नीतियों से बड़े 
उद्योगों और अमीर लोगों को लाभ पहुँचा है। उसी प्रकार किसानों को भी अनेक 
प्रकार की ऋण-सुविधाओं और सरकारी उपदानों के रूप में जो सेवाएं उपलब्ध 
करायी गयी हैं, उनसे अक्सर उन किसानों को लाभ प्राप्त होता है जो बेहतर 
स्थिति में हैं; यद्यपि इन नीतियों को लागू करने के लिए प्रायः इससे विल्कुल 
विपरीत बातें कही गयी थीं । | 
सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि पूंजी-निवेश और उद्योगों को 
प्रोत्साहन देने के इन उपायों को इतने प्रवल तरीके से लागू किया गया कि 
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सन्तुलन वनाये रखने के लिए नकारात्मक नियन्त्रणों को लागू करने की आवश्य- 
कता हुई।' यह ऐसी स्थिति थी, मानो कोई व्यक्ति भरपूर ब्रेक लगाकर कार को 
पुरी रफ्तार से दौड़ाने का प्रयास कर रहा हो। अनेक सकारात्मक नियन्त्रण 
और अन्य नियन्त्रण भी इस प्रकार लागू किये जाते हैं, जिनके कारण प्रशासनिक 
निर्णय में सम्वन्धित अधिकारियों को अपने इच्छानुसार काम करने की बहुत 
गुंजाइश रह्‌ जाती है; उदाहरण के लिए, विदेशी मुद्रा की स्वीकृति अथवा आयात 
लाइसेन्स देने का उल्लेख किया जा सकता है जबकि दाम नीतियाँ और अन्य ऐसे 
नीति-सम्बन्धी उपाय नहीं किये जाते, जिनमें अधिकारियों को अपने इच्छानु- 
- सार काम करने की गुंजाइश न रहे । यह बात नकारात्मक नियन्त्रणं पर और 
| जा से लागू होती है, जिन्हें सन्तुलन बनाये रखने के लिए लागू किया 
जाता है । 

इस प्रकार परस्पर-विरोधी नियन्त्रणों की व्यापक मौजूदगी यह आवश्य- 
कता उत्पन्न कर देती है कि और अधिक नियन्त्रण लगाये जायें। इनमें से अधि- 
कांश नियन्त्रण ऐसे होते हैं, जिनमें अधिकारियों को अपने इच्छानुसार काम 
करने की गुंजाइश वची रहती है। विकास की दृष्टि से यह विशेष रूप से दुर्भाग्य- 
पूर्ण स्थिति है, क्योंकि कम-विकसित देशों में एक सर्वाधिक गम्भीर वाधा ऐसे 
प्रशासकों का अभाव है, जो योग्य भौर ईमानदार हों । 

इस सन्दर्भ में इस बात पर ज़ोर देना आवश्यक है कि यह स्थिति देने और 
रिश्वत लेने के प्रलोभन को बढ़ाती है; क्योंकि इस स्थिति में कागज़ के कुछ टुकड़े 
पेसे की दृष्टि से भी बहुत महत्त्वपूर्ण बन जाते हैं। जब प्रायः सब कम-विकसित 
देशों में भ्रष्टाचार इतना अधिक-व्यापक है और इसमें निरन्तर बढ़ने की प्रवृत्ति 
भी मौजूद है तथा दिन-पर-दिन और विविध होता जा रहा है, तो इसका: एक 
महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण यही है कि अधिकारियों को अपने इच्छानुसार काम करने 
की गुंजाइश रहती है और वे लागू नियन्त्रणों को अपने लाभ की दृष्टि से संचा- 
लित करत हैं तथा सरकार दाम नीतियों और ऐसी अन्य नीतियों को लागू नहीं 
करती, जिनमें अधिकारियों को अपने इच्छानुसार काम करने की गुंजाइश न 


रहे । 


]. नव-उपनिवेशवादी प्रक्रिया 


पिछले अनुभाग में जिन समानतावादी सुधारों पर विचार किया गया है, 
वे सब पश्चिम के विकसित देशों के अत्यन्त प्रिय और मान्य आदशों के अनुरूप 
हँ । समय और सफलता की भिन्नता-सहित ये सव राज्य आज लोकतन्त्री हित- 
कारी राज्य बन चुके हैं । उक्त सुधार इन देशों के आथिक, सामाजिक और राज- 
नीतिक इतिहास का अभिन्त अंग बन चुके हैं। उदाहरण के लिए, शिक्षा- 
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सम्बन्धी सुधार लगभग एक शताब्दी अथवा इससे भी अधिक समय से जारी हैं और 
हाल के दशकों भें इन सुधारों को बहुत तेज़ी से लागू किया गया हा | 

यह वात विवेकसम्मत दिखायी पड़ती है कि कम-विकसित देशों में उदारता- 
वादी शवितयों को समर्थन देना पश्चिम के आदशों के अत्यन्त अनुरूप माना जाना 
चाहिए । ये उदारतावादी शक्तियाँ अपने देशों में hs लागू कराने के लिए 
संघर्ष कर रही हैं। पंश्चिम के किसी भी देश में किसी भीं विधानपालिका का 
एक भी सदस्य ऐसा नहीं होगा, जो कम-विक सित देशों द्वारा भूमिसुधार, जन- 
समुदाय में सन्ततिनिरोध के उपायों के व्यापक प्रचार, शिक्षा-प्रणाली के लोक- 
तन्त्रीकरण, अधिक सामाजिक अनुशासन लागू करने तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध 
अधिक कड़ी और दूरगामी कदम उठाने के प्रयासों का स्वागत और समर्थन न 
क्रे । 

सन्‌ १९६५ में संयुक्त राज्य अमरीका की संसद ने अपने विदेश-सहायता- 
अधिनियम में एक तथाकथित टाइटिल-9 जोड़ा । इस टाइटिल-9 में अन्तर्राष्ट्रीय 


विकास-संस्था को यह निर्देश दिया गया है कि वहु विकासशील देशों के लोगों | 


को अपने आथिक विकास में अधिक-से-अधिक हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करने 
के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे । यह कहा गया कि यह कार्य लोकतन्त्री 
निजी और स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को प्रोत्साहन देकर किया जाना चाहिए, 
क्योंकि यह प्रोत्साहन 'निरन्तर जारी रहने की क्षमता रखनेवाली आथिक और 
सामाजिक प्रगति' के हित में है । पर सम्भवतः अमरीकी संसद का अन्य कोई भी 
निर्णय इससे अधिक प्रभावहीन और परिणामरहित सिद्ध नहीं हुआ। अधिकतर 
पश्चिम के विकसित देशों का प्रभाव कम-विकसित देशों के प्रतिगामी तत्त्वों के 
समर्थन में प्रयुक्त होता है । यह क्यों होता है ? 
दूसरे महायुद्ध के बाद तक संसार-भर में जो उपनिवेशी सत्ता-प्रणाली कायम 
थी, उसमें यह प्रक्रिया निहित थी कि उपनिवेशी शक्ति सदा अपने उपनिवेशों 
के विशेपाधिकारप्राप्त समूहों को अपना समर्थन देती थी। अपने शासन को 
मजबूत बनाने के लिए उपनिवेशी सरकार यह अनुभव करती थी कि उपनिवेश 
के भीतर असमानतावादी सामाजिक और आथिक संरचना केवल मौजूद ही न 
रहे, बल्कि इसमें वृद्धि भी होती रहे। इस वात में भी सन्देह नहीं है कि उप- 
निवेशवाद के अन्तर्धान हो जाने के वाद भी एक ऐसी ही प्रक्रिया जारी रही और 
आज भी पहले की तरह ही उन कम-विकसित देशों में ऐसे ही तत्त्व मौजूद हैं जो 
आज राजनीतिक दृष्टि से स्वतन्त्र हो गये हैं। इस सम्वन्ध में लेटिन अमरीका 
का प्रमुख रूप से उल्लेख किया जा सकता है। 'नव-उपनिवेशवाद' शब्द के प्रयोग 
का यही प्रमुख औचित्य है। | 
यह बात समझ में आने योग्य है कि पश्चिम..के व्यापारी संस्थान ऐसे कम- 
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विकसित देशों में अपनी पूंजी लगाने के लिए अधिक तत्पर होंगे, जहाँ कुछ लोगों 
के हाथों में ही राजनीतिक सत्ता केन्द्रित है और जो सामाजिक, आर्थिक भौर 
राजनीतिक दृष्टि से यथास्थिति बनाये रखने पर आमादा हैं। यह भी स्वाभाविक 
था कि पश्चिम की व्यापारिक कम्पनियों ने इन देशों के अमीर और शक्तिशाली 
लोगों से ही अपना सम्बन्ध कायम रखना वेहतर समझा । वस्तुतः, उन्हें यह 
करना ही था। इस प्रकार इन देशों में स्थानीय अमीर और शक्तिशाली लोग 
और अधिक अमीर और शक्तिशाली हो उठे, यह बात भी स्वयंसिद्ध है। पर 
ऐसे समूह भी इन देशों में मौजूद हैं, जो घरेलू सुधार लागू करने का विरोध करते 
हैं और यह कोशिश करते हैं कि यदि किसी प्रकार इन सुधारों को लागू करने 
के प्रस्ताव स्वीकृत भी हो जायें, तो इन सुधारों को प्रभावहीन बना दिया जाये 
अथवा विकृत कर दिया जाये। विकसित देशों की सरकारों ने कम-विकसित देशों 
में काम करनेवाली अपनी व्यापारिक कम्पनियों के हितों को तरजीह और महत्त्व 
देना उचित समझा । अपनी सहायता-नीतियों के सम्बन्ध में विकसित देशों की 
इन सरकारों को, अपनी व्यापारिक कम्पनियों की तरह ही, सत्तारूढ़ गुटों से | 
व्यवहार करना पड़ता है। [ 
मैंने इस घटनाक्रम को, स्वचालित घटनाक्रम के रूप में दर्शाया है और जब 
कभी बहुत अधिक समृद्ध देशों के गरीव देशों से आथिक सम्बन्ध जुड़ें तव यही 
हुआ। पश्चिम के विकसित देशों के कठोर नीति-सम्बन्धी निर्णयों के वावजूद घटना- 
क्रम स्थिति को इसी दिशा में आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करेगा। शीतयुद्ध 
ने इस प्रक्रिया को और अधिक प्रोत्साहन दिया है । शीतयुद्ध का समारम्भ और 
इसमें वृद्धि उपनिवेशों की समाप्ति की प्रक्रिया के साथ शुरू हुई। संयुक्त राज्य 
अमरीका ने अपनी राष्ट्रीय नीति का उपयोग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में 
किया । विशेषकर डलेस-मँकार्थी-युग में, जब अमरीका की विदेश नीति में कम्यु- 
निस्टविरोध निर्णायक तत्त्व वन चुका था। वित्तीय और एकतरफा सहायता 
उन देशों को दी गयी, और आज भी दी जा रही है, जो खुल्लमखुल्ला प्रतिक्रिया- 
वादी थे । संयुक्त राज्य अमरीका ने 'स्वतन्त्त संसार के नेतृत्व की. जिम्मेदारी 
अपने. ऊपर लेकर यह सव' किया । 
'अन्त में निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि पश्चिम के विकसित देश 

ने कम-विकसित देशों में अपने प्रभाव का इस्तेमाल इन देशों के समाजों को 
पश्चिम के उदारतावादी आदशों के अनुसार विकसित करने में सहायता के 
लिए नहीं किया, बल्कि अत्यधिक निन्दनीय आथिक, सामाजिक और राजनीतिक 
प्रतिक्रियावाद को अपना समर्थन दिया । जब अर्थशास्त्तियों ने कम-विकसित देशों 
में विकास के लिए आमूल परिवतंनवादी घरेलू सुधारों के महत्त्व E का विश्लेषण 
करने की अनिच्छा दिखायी, तो इससे केवल कम-विकसित देशों का छोटा-सा 
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शासक वर्ग ही प्रसन्न नहीं हुआ, वल्कि यह विकसित देशों की वास्तविक नीतियों 
के भी अनुरूप था। 


2. व्यापार और पूंजी के प्रवाह 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विरासत में प्राप्त सिद्धान्त कभी भी इस दृष्टि 
से तयार नहीं किया गया था कि इसके आधार पर विकास की कमी के यथार्थ 
ओर गरीव देशों के विकास की आवश्यकता का स्पष्टीकरण दिया जायेगा ।° 
यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में असमानता लगभग एक शताब्दी से अधिक समय से 
निरन्तर बढ़ती जा रही है, भमूर्त ताकिकता की यह्‌ प्रभावशाली संरचना यह 
दर्शाने के लिए प्रयुक्त होती रही कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से साधन-प्रतिलाभ के 
धीरे-धीरे सब देशों के बीच समान हो जाने की प्रवृत्ति का समारम्भ होता है। 
पर यहु प्रवृत्ति केवल उन मान्यताओं के अधीन ही काम कर सकती है, जो 
अत्यन्त अव्यावहारिक हैं । 
संस्थापित आधिक सिद्धान्त की मान्यताओं के विपरीत तथ्य यह्‌ है कि निर्वाध 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार--और पूंजी के प्रवाह-असमानता उत्पन्न करते रहेंगे 
और उस स्थिति में यह असमानता और अधिक बढ़ती जायेगी जबकि पहले से 
ही अत्यन्त असमानताएँ मौजूद हैं। मैं जिस स्थिति को संचयी प्रभावों-सहित 
चक्रीय कार्य-कारण सम्बन्ध कहता हूँ, उसके अनुसार एक ऐसा देश जिसकी 
उत्पादकता बहुत अधिक श्रेष्ठ है, उसमें निरन्तर और अधिक श्रेष्ठ होते जाने की 
प्रवृत्ति मौजूद रहेगी, जबकि नीचे स्तर पर मौजूद देश या तो उसी स्तर पर 
बना रहेगा अथवा उसकी स्थिति में और गिरावट आयेगी । यह प्रक्रिया उत 
समय तक कायम ओर जारी रहेगी जब तक बाज़ार की शक्तियों को निर्वाध 
छोड़ा जाता रहेगा । 
अपर्याप्त सिद्धान्त को यदि हम एक ओर छोड़ दे, तो भी यहाँ हमारे सम 
एक थोर अन्तरनिहित प्रक्रिया मौजूद रहती है। यह प्रक्रिया कम विकसित देशों 
की हानि की दृष्टि से स्वचालित रूप से चलती रहती है। सहायता के मामले 
की तरह ही यह स्थिति भी विकसित देशों की नीतियों के कारण और मज़बूत 
हो गयी है। विकसित देशों की वाणिज्य-नीतियों में अक्सर विभिन्‍न तरीकों से 
प हे के निर्यात-हितों के विरुद्ध भेदभाव वरता जाता है । 
` स्वाानता के बाद, कम-विकसित देशों को यह अवसर प्राप्त 
स्वयं अपनी _वाणिज्य-नीतियों का उद्देश्यपूणं तरीके से निर्धारण कर se 
को तोड़ डालें । यदि इन देशों की योजनाएँ और नीतियाँ तथा इन्हें लाग करने 
का तरीका भी बहुत अच्छा होता, तो भी ये देश अधिक्र-से-अधिक अपनी कम- 
विकसित अर्थव्यवस्था को ही प्रभावित कर सकते थे। पर इससे उन्हें कोई विशेष 
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लाभ नहीं पहुंचता । ऐसी अर्थव्यवस्था शेष संसार पर बहुत अधिक निर्भर 
रहती है, विशेषकर विकसित देशों के वाज़ारों की परिस्थितियों और नीतियों 
पर, जो विश्व-वाणिज्य और वित्त पर छाये हुए हैं । 

अतः यह आवश्यक है कि कम-विकसित देश इस वात पर ज़ोर दें कि 
विकसित देशों की नीतियों में परिवर्तन किया जाये और विकसित देश केवल 
वाणिज्य-नीतियों में भेदभाव ही समाप्त न करें, बल्कि कम-विकसित देशों के 
निर्यात के हितों को सकारात्मक दृष्टि से प्रोत्साहन देने के तरीके भी ढूढ़ 
निकाले । इन देशों की अर्थ-व्यवस्थाओं और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्त 
संरचना इस प्रकार विकृत और असन्तुलित हो चुकी है कि मामूली उपायों से 
कोई भी प्रभावशाली लाभ प्राप्त नहीं हो सकता । इस असन्तुलन और विकृति का 
कारण अनेक पीढ़ियों से बाज़ार की शक्तियों को निर्वाध छोड़ दिया जाना और 
विकसित देशों की संकीणं स्वा्थंपूर्ण नीतियाँ हैं। यही कारण है कि कम-विकसित 
देशों की माँग ने संयुक्त राष्ट्र के वाणिज्य और विकास सम्मेलन का रूप धारण 
किया । 

अव तक कोई विशेष लाभ क्यों प्राप्त नहीं हुआ है, इसका एक बड़ा स्पष्टी- 
करण यह है कि आज भी विकसित देशों में ऐसी संकीणं वाणिज्य-नीतियाँ व्यापक 
रूप से अपनायी जा रही हैं जो कम-विकसित देशों के लिए हानिप्रद हैं। जिन 
उद्योगों में कम-विक्रसित देश प्रतियोगिता की स्थिति में हैं, वे साधनों पर 
आधारित और श्रमसघन उद्योग हैं । और अक्सर ये ऐसे उद्योग होते हैं, जिन्हें 
अपने देशों में बढ़ाना विकसित देशों की लम्बी अवघि के हित में नहीं हैं। इन 
उद्योगों को चालू रखना भी विकसित देशों के लिए लम्बी अवघि की दृष्ट से 
लाभकारक नहीं होगा। ये उद्योग अकसर कम वेतनवाले उद्योग होते हैं। 
विकसित देशों में विवेकसम्मत आयोजन में नियमित रूप से यह प्रयास होना 
चाहिए कि वे अपने श्रम-साधनों को बरबाद न होने दे और उनका उपयोग 
उच्च उत्पादकतावाले उद्योगों में करें। इसी प्रकार विकसित देशों द्वारा अपनी 
कृषि को दिये जानेवाले संरक्षण की भी आलोचना की जा सकती है । उदाहरण 
के लिए चीनी के उत्पादन का उल्लेख किया जा सकता है। इसका दोष 
साधारणतया 'पूंजीवादी प्रणाली' के मत्थे नहीं मढ़ा जाना चाहिए। इस सम्बन्ध 
में स्वयं जनता 'बड़े व्यापारिक संस्थानों से अधिक प्रतिक्रियावादी ओर दूर- 
दुष्टिविहीन साबित होती है। 


]3. सहायता मर. आँकड़ों की जादूगरी 


सबसे पहले कम-विकसित देशों का विकास स्वयं इन देशों के प्रयासों पर 
निर्भर करता है। यह सामान्य रूप से मान्य विचार उस स्थिति में और अधिक 
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महत्त्वपूर्ण रूप से सामने आता है, जब स्वदेश में समानतावादी सुधारों की 
` निर्णायक भूमिका को स्वीकार किया जाता है और इन्हें ध्यान में रखकर कार्य 
किया जाता है। पर इसके बावजूद, जिस कठिन स्थिति में ये देश आज पड़े हुए 
हैं, उसे ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि केवल अधिक वाणिज्य- 
सम्बन्धी रियायत ही नहीं, बल्कि वित्तीय सहायता भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा 
सकती है ।* | [ 
फिलहाल इस वात पर विचार किये विना कि किन देशों को सहायता मिलती 
है तथा किन उद्देश्यों से और किन राजनीतिक परिस्थितियों में यह सहायता 
दी जाती है, यह कहा जा सकता है कि पिछले दशक में पूरे संसार की दृष्टि से 
वास्तविक अर्थो में सहायता की राशि में कमी हुई है। विकसित देशों में कभी 
भी इस विचार को प्रकट और प्रचारित नहीं किया गया कि सहायता का अर्थ 
वलिदान करना है। दूसरी ओर अधिकाधिक मात्रा में अनुदानों के स्थान पर 
ऋण दिये जाने लगे, और दोनों प्रकार के लाभकारी पूजी-हस्तान्तरणों में सहायता 


देनेवाले देश की ओर से निर्यात की शते लगायी जाने लगी। सहायता देनेवाले ` 


देशों ने निरन्तर अपने राजनीतिक हितों को अधिक महत्त्व दिया और सहायता 
के क्षेत्र में राजनीतिक हित प्रमुख भूमिका निभाने लगे । 
इस स्थिति में विकसित देशों दवारा प्रकाशित सहायता के आँकड़ों में व्यापक 
फेरवदल की गयी । सहायता के जो आँकड़े प्रकाशित किये जाते हैं, उनमें कीमतों 
में वृद्धि का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, जबकि विकसित देशों में राष्ट्रीय 
उत्पादन अथवा वेतनमांनों के सन्दर्भ में यह तरीका कभी नहीं अपनाया जा 
सकता | ऋणों आर अनुदानों को एक साथ जोड़कर पूंजी के हस्तान्तरण में 
सहायता के तत्त्व को बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया जाता है। ऋणों और अनुदानों 
दोनों की राशियों को सहायता देनेवाले देश से ही माल मॅंगवाने की शर्त से 
वाँधकर सहायता देनेवाले देशों ने अपने निजी उद्योगों को अनावश्यक सहायता 
पहुँचायी है। और इस प्रकार सहायता प्राप्त करनेवाले देशों की अपने 
इच्छानुसार उचित माल पसन्द करने की स्वतन्त्रता सीमित हो जाती है और 
अक्सर उन्हें अधिक दाम चकाना पड़ता है। संयुक्त राज्य अमरीका ने कम- 
विकसित देशों को अपनी सहायता की राशि घटाने और सहाग्रता के आंकड़ों को 
तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करने में नेतृत्व किया है। न 
इसके साथ ही सहायता देने की राजनीति. भी जुड़ी हुई है। संयुक्त राज्य 
अमरीका जिस राशि को विदेशों को दी जानेवाली सहायता बताता है, उसका 
चौथाई से लेकर तिहाई हिस्सा तक अमरीका के हिन्दचीन में सैनिक हस्तक्ष प 
'पर व्यय होता है--यह राशि दक्षिण वियतनाम के उन हिस्सों को दी जाती है, 
जो अमरीका के नियन्त्रण में हैं और उन कुछ पिछलग्गू देशों को भी, जो इस युद्ध 
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में उसकी सहायता कर रहे हैं । 
यदि ईमानदारी से इस वात का -हिसाब लगाया जाये कि सच्चे अर्थों में 
अम रीका कितनी सहायता कम-विकसित देशों को देता है, तो सरकारी रूप से 
प्रस्तुत आँकड़े घटकर आधे रह जायेंगे। सम्भवतः इनमें दो-तिहाई कमी हो 
जाये। यह भी हो सकता है कि कमी का अनुपात इससे भी अधिक हो । अन्य 
अधिकांश- विकसित देशों द्वारा प्रस्तुत सहायता के आँकड़ों में भी बहुत अधिक 
गलत दावे किये गये हैं। पर ये आँकड़े अमरीका की सीमा तक गलत नहीं हैं। इस 
वात से यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि संसार-भर के विकसित देशों द्वारा 
दी जानेवाली सहायता की राशि में संयुक्त राज्य अमरीका के हिस्से का जो 
दावा किया जाता है, वह किस सीमा तक मिथ्या है । 
इन मिथ्या आँकड़ों को आथिक सहयोग और विकास संगठन की विकास 
सहायता समिति अपनी वाषिक रिपोरटों में बिना किसी जाँच-पड़ताल के जैसे-का- _ 
र पेश करती है । इस संगठन में प्रायः सव गैर-कम्युनिस्ट विकसित देश 
आते हैं। 
इन 'सार्वजनिक प्रवाहों' के अलावा विकास सहायता समिति “परिशुद्ध निजी 
प्रवाहो -सम्वन्धी आँकड़े भी प्रस्तुत करती है। ये आँकड़े व्यापारिक सौदों का 
प्रायः भानमती का पिटारा ही हैं। इनमें प्रत्यक्ष प्‌जीनिवेशों से लेकर छोटी 
अवधि के और अक्सर अत्यधिक व्ययसाध्य निर्यात-ऋणों की राशि भी शामिल 
रहती है, जिसे विकसित देशों के मध्य किसी भी लेन-देन में किसी भी रूप में 
सहायता स्वीकार नहीं किया जा सकता। इन सब बातों का कभी भी कोई भी 
गहन विश्लेषण नहीं होता । उदाहरण के लिए यह विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया 
जाता कि उन प्रत्यक्ष पूजी-निवेशों का कुल राशि में क्या हिस्सा है, जो कम- 
विकसित संसार के नक्शे के कुछ गिने-चुने बिन्दुओं पर पेट्रोलियम ओर ऐसे 
खनिज निकालने के लिए किये गये हैं, जिनकी संसारभर में अत्यधिक माँग है। 
और यह भी विश्लेषण नहीं किया जाता कि इन पूंजी-निवेशों का भी निर्माण 
उद्योगों में किये गये निवेशों की तुलना में विकास की दृष्टि से इतना कम प्रभाव 
होता है । 
इतना ही नहीं लाभ, ब्याज भौर लाइसेन्सों के शुल्क के भुगतान आदि 
की राशियों को सहायता देनेवाले देश को “वापस प्राप्त' राशि में नहीं जोड़ा 
जाता । इसी प्रकार कम-विकसित दशों में रहनेवाले कुछ लोग जो पूंजी 
बाहर भेजते हैं, उसकी भी कोई गणना नहीं होती । अतः जो आँकड़े पेश किये 
जाते हैं, उनसे हमें उसकी सच्ची तस्वीर नहीं मिलती जो वास्तव में वित्तीय क्षेत्र 
में कम-विकसित देशों में हो रहा है । उदाहरण के लिए यह साधारण रूप से 
स्वीकार किया जाता है किं लेटिन अमरीका से जो पंसा बाहर जाता है, वह 
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सार्वजनिक और निजी प्रवाहों दोनों के रूप में लेटिन अमरीका के भीतर आने- 
वाली उस राशि से बहुत अधिक होता है, जिसे विकास सहायता समिति अपने 
आँकड़ों में दर्शाती है। 
पर जब विकास सहायता समिति के सार्वजनिक और नीति-प्रवाहों-सम्बन्धी 
आँकड़े प्रकाशित कर दिये जाते हैं, तो इन्हें व्यापक रूप से विकास सहायता का 
पैमाना मान लिया जाता है। यह विचित्र परिवर्तन विद्वत्‌-लेखन से लेकर 
लोकप्रिय और राजनीतिक लेखन तथा घोषणाओं तक में स्वीकार किया जाता है। 
इस अध्याय में जिन समस्याओं पर विचार किया गया है, उनसे इस तथ्य 
का गहरा सम्वन्ध है कि समस्त अर्थशास्त्रियों ने आँकड़ों को इस प्रकार तोड़ने- 
मरोड़ने और उनमें सुविधानुसार परिवर्तत करने की प्रभावशाली आलोचना 
नहीं की है । यह सब विकसित देशों के हितों के अनुरूप है, क्योंकि ये देश यह 
दर्शाना चाहते हैं कि वे कम-विकसित देशों को जो सहायता दे रहे हैं वह बहुत 
बड़ी है, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न है। कमं-विकसित देशों के विशेषज्ञ इस 
धोखा-धड़ी में मौन सहमति के द्वारा सहयोग करते हैं। और सम्भवतः वे इस 
उक्ति का अनुसरण करते हूँ कि 'दान की बिया के दाँत नहीं देखे जाते” । 
अब क्योंकि विकास सहायता समिति के आँकड़ों की खामियाँ उजागर हो 
चुकी हैं, मुझे यह बताया गया है कि विकास सहायता समिति का सचिवालय धीरे- 
धीरे इन आँकड़ों में संशोधन करने का प्रयास करेगा--यह कार्य उस सीमा तक 
और उस गति से किया जायेगा जिस सीमा और गति की अनुमति समिति की 
सदस्य सरकारें देंगी । 


4. सहायता और प्रेरणा 


यद्यपि अधिकांशतया अर्थशास्त्री कम-विकसित देशों को दी जानेवाली सहायता 
की परिभाषा के प्रति बहुत कम सजग रहे हैं और उन्होने सहायता के प्रकाशित 
आँकड़ों को बिना किसी विश्लेषण के स्वीकार और प्रयुक्त किया है, फिर भी 
एक समूह के रूप में वे सामान्यता पुरे युद्धोत्तर काल में सहायता में बृद्धि के पक्ष 
में रहे हैं। वस्तुतः, कम-विकसित देशों से विकास-सम्बन्धी अधिकाधिक साहित्य 
में विकसित देशों के लोगों और सरकारों से किये गये इन अनुरोधों की भरमार 
है कि उन्हें कम-विकसित देशों को और अधिक सहायता देने के लिए तैयार रहना 
चाहिए । 
इसके वाद इन लेखकों को विकसित देशों को यह बताना पड़ा कि उन्हें 
क्यों सहायता देनी चाहिए। इस सम्बन्ध में सामान्य स्वरूप यह रहा है और 
सामान्य रूप से यह तक प्रस्तुत किया गया है कि कम-विकसित देशों को दी जाने- 
वाली सहायता स्वयं विकसित देशों के हित में है। मैंने अध्याय 3, अनुभाग 7 
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में इस प्रेरणा की आलोचना की है और यह दर्शाया है कि यह बात अप्रामाणिक 
तर्को पर आधारित है । इसका आधार सच्चा ज्ञान नहीं है (देखिए : अध्याय 9, 
अनुभाग 3 और 4) । मैंने यह भी कारण दिये हैं कि हाल के वर्षों में सहायता 
देने की अनिच्छा में वृद्धि क्यों हुईं है। इसका ,प्रमुख कारण यह है कि विकसित 
देशों के लोग यह विश्वास नहीं करते कि संहायता देना विकसित देशों के हित 
में है। [ 

सामान्यतया यह कहा जा सकता है कि वस्तुतः जैसी और जिस रूप में 
सहायता दी जाती है, उसके बारे में यह प्रकट होने पर क्रिस हायता को आभार 
ओर राजनीतिक सहानुभूति का मिथ्या प्रलोभन मानना तो दुर, यह भी नहीं 
कहा जा सकता है कि इससे लोकतन्त्र, शान्ति और विकास को प्रोत्साहन मिला 
हैं, ऐसी स्थिति है जिसके परिणामस्वरूप कम-विकसित देशों के विकास की 
सम्भावना के वारे में उपेक्षा और यहाँ तक कि निराशा तक का भाव उत्पन्न हुआ 
है (यह स्थिति युद्धोत्तर दृष्टिकोण की पूर्वाग्रहग्रस्त अनावश्यक आशावादिता 
से एकदम विपरीत है, जिस पर पिछले अध्याय में टिप्पणी की गयी है। 

दूसरी ओर यह भी इतना ही स्पष्ट है कि कुछ अधिकांशतया छोटे विक- 
सित देशों में जहाँ सहायता की राशि में निरन्तर वृद्धि होती रही है और सहायता 
की राशि की गणना अधिक सही तरीके. से की गयी है, आत्महित के तकं इतने 
महत्त्वपूर्ण नहीं माने गये अथवा इन तरको को प्रस्तुत ही नहीं किया गया | 
सहायता के सम्बन्ध में केवल यही तकं दिया जा सकता है कि जरूरतमन्द लोगों 
के प्रति मानवीय एकजुटता और करुणा प्रकट करने के लिए सहायता दी जानी 
आवश्यक है । और एक अर्थशास्त्री के रूप में इन समस्याओं का अध्ययन करने 
` के नाते मेरा यह दृढ़ विचार है कि यही एकमात्र ऐसी प्रेरणा है जो प्रभावशाली 
सिद्ध हो सकती है; और यदि हुम कम-विकसित देशों को मिलनेवाली सहायता 
की राशि में कमी की वतंमान प्रवृत्ति को बदल डालना चाहते हैं, तो हमें इसी 
प्रेरणा पर जोर देना चाहिए ु 

किसी भी राष्ट्र की नैतिक शक्तियों के प्रति अविश्वास करना अव्यावहारिकः 
और लक्ष्य को हानि पहुँचानेवाली बात है । जैसाकि एक अमरीकी लेखक नेः 
उचित ही कहा है कि यदि यह लगता है कि अमरीकी जनता 'सहायता कार्यक्रम 
के प्रति व्यापक रूप से उदासीन है' तो इसका यही स्पष्टीकरण हो सकता है कि 
अमरीकी जनता की मानवीयता और मूलभूत भद्रता के प्रति उचित रूप से 
अपील नहीं की-गयी है । 

कम-विकसित देशों को दी जानेवाली सहायता की प्रेरणा की समस्या पर 
विचार समाप्त करने से पहले यह आवश्यक है कि इन देशों के आन्तरिक 
घटनाक्रम क्वे-सह प्ता, से+ लसर को टिया जमे]! जातक इर डेम के 
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अत्यधिक और निरन्तर बढ़ती हुई असमानता मौजूद रहेगी; जब तक इन देशों 
का शासन अमीर अल्मतन्त्रों के हाथ में रहेगा; जब तक भ्रष्टाचार व्यापक 
बना रहेगा और इसमें वृद्धि होती रहेगी, उस समय तक मानवीय एकजुटता 
और करुणा के झाधार पर सहायता के लिए तकं करना कठिन काम वना 
रहेगा । सामान्य व्यक्ति यह प्रश्न पूछेगा : ये देश भीख का कटोरा लेकर बाहर 
निकलने से पहले अपने देश के अमीर लोगों पर कर क्यों नहीं लगाते और अपने 
देशों का सुधार क्यों नहीं करते ? 
इससे यह प्रकट हो जाता है कि यदि हंम सहायता की राशि में पर्याप्त 

बृद्धि करना चाहते हैं, तो नेतिक और राजनीतिक परिस्थितियों की आवश्यता 
का उल्लेख करना होगा । कोई भी सहायता तटस्थ नहीं हो सकती । सहायता 
की दृष्टि से उन कम-विकसित देशों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो अपने 
देशों में सुधार लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि सहायता दूसरी किस्म के 
देशों को दी जाती है, तो यह इस प्रकार की होनी चाहिए ताकि आन्तरिक 
समानता में वृद्धि हो । | 

| यहाँ इन नियमों का उल्लेख केवल इसलिए नहीं किया गया है कि ये कम- 
विकसित देशों के तीब्र और निरन्तर जारी रहने की क्षमता रखनेवाले विकास 
के हित में हैं, बल्कि इसलिए भी कि इनके अभाव में सहायता का नेतिक आधार 
ठोस नहीं होगा। विकसित देशों में सहायता के प्रति लोकप्रिय समर्थन क्यों घट 
रहा है; इसका एक मुख्य कारण यह है कि अब तक सहायता उचित रूप से नहीं 
दी गयी, बल्कि इसका उपयोग प्रतिक्रियावादी सरकारों को सत्तारूढ़ रखने के 
लिए किया गया है। 


5. समापन प्रेक्षण 


जिस छोटी-सी अवधि में इस विचार में कुछ सच्चाई थी कि विकसित देशों 
को कम-विकसित देशों के विकास के प्रति चिन्ता और दायित्व का अनुभव करना 
चाहिए, उसका जिक्र करते हुए अध्याय 3 के अन्त में मैंने लम्बी अवधि की दृष्टि 
से बहुत सतकंतापूर्वंक आशा प्रकट की है । दूसरे महायुद्ध के काफी बाद तक 
उपनिवेशी प्रणाली पश्चिम के विकसित देशों के लोगों के अन्तःकरण की रक्षा 
का एक प्रभावशाली साधन बनी हुई थी। उस समय ऐसा कोई राजनीतिक 
आधार नहीं था जिसके कारण पश्चिम के विकसित देशों के सब लोग सामूहिक 
रूप से कम-विकसित देशों की घटनाओं के प्रति अपना दायित्व अनुभव करते । 
जब हम व्यापार और सहायता-सम्बन्धी नीतियों की आलोचना करते हैं, तो हमें 
यह स्मरण रखना चाहिए कि विकसित देशों की सामूहिक जिम्मेदारी का विचार 
कितना सा. है भवत, साइ लेः तिलाही «हीला चाहिए 
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और यह आशा रखनी चाहिए कि जिन मूल्यांकनों के आधार पर विकसित देशों 
सें हितकारी राज्यों की स्थापना हो सकी और जिस दिशा में इन देशों में आज 
भी तेजी से विकास हो रहा है, वे ही मूल्यांकन विकसित देशों को कम-विकसित 
देशों की सहायता के लिए प्रेरित करेंगे । | 

यह अविश्वास करने का भी कोई कारण नहीं है कि अर्थशास्त्र की भविष्य में 
उन अनेक क्षेत्रों भें प्रगति नहीं होगी, जिनमें वर्तमान और. पिछले अध्याय में 
इसकी प्रगति को कमी की गम्भीर आलोचना की गयी है। इसके साथ ही हमें 
यह भी स्मरण रखना होगा कि विकसित देशों में कम-ब्रिकसित देशों के विकास 
के प्रति वंज्ञानिक दिलचस्पी बहुत पुरानी नहीं है । यह प्रायः युद्धोत्तर घटना है। 
हम ज॑से-जैसे इन समस्याओं से जूझते रहेंगे और हमें बाध्य होकर अपनी 
मान्यताओं का विवेचन तथा वास्तविक तथ्यों को ध्यान में रखकर काम करना 
होगा, तो हमारे समक्ष धीरे-धीरे एक नया और सच्चा संस्थानिक दृष्टिकोण 
आता जायेगा । समस्त वैज्ञानिक प्रगति की तरह, विवाद और अधिक सतक 
छानबीन के माध्यम से ही नये परिप्रेक्षयों का मार्ग प्रशस्त होगा । न 

सेद्धान्तिक विचार और अनुभवजन्य अनुसन्धान-सम्बन्धी वर्तमान स्थिति में 
तीन कारणों से संशोधन करने की आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता इसलिए 
है, क्योंकि आज हमारे साहित्य में तथ्यों और तथ्यों के मध्य पारस्परिक सम्बन्ध 
के रूप में जो प्रस्तुत किया जाता है, वह सच्चा होना चाहिए । यह हमारे 
वेज्ञानिक प्रयासों की एक सामान्य आवश्यकता है। इस संशोधन की इसलिए भी 
तत्काल आवशयकता है, क्योंकि इस संशोधन के द्वारा ही हम विकसित देशों के 
लोगों को इस आवश्यकता के प्रति आश्वस्त कर सकते हैं कि उन्हें कम-विकसित 
देशों के विकास में सहायता देने के लिए प्रयास करना चाहिए और यहाँ तक 
कि बलिदान भी करने चाहिए। अन्ततः इसकी इसलिए भी आवश्यकता है, ताकि 
कम्‌-विकसित देशों की उदारतावादी शक्तियों को वह समर्थन दिया जा सके जो 
केवल सच्चा ज्ञान ही दे सकता है। कम-विकसित देशों की ये उदारतावादी 
शक्तियाँ भारी कठिनाइयों के रहते अपने देशों में आन्तरिक सुधारों के लिए 
संघर्ष कर रही हैं । [ 
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अध्याय $ ७ 
= हैँ ] 
समाजविज्ञान कितने वज्ञानिक हैं? 


]. गोल्डन एलपोटं - 
हार्वेडं विश्वविद्यालय में गोल्डन एलपोर्ट स्मारक भाषणमाला में प्रथम 
भाषणकर्ता के रूप में आमन्त्रित किये जाने पर मैं स्वयं को सम्मानित अनुभव 
कर रहा हूँ । मैं किसी भी दृष्टि से मनोविज्ञानी नहीं हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से 
कभी भी गोल्डन एलपोरट के निकट सम्पकं में नहीं रहा; यद्यपि चौथे दशक के 
अन्तिम वर्षों में हमारी हावेंडं विश्वविद्यालय में एक बार मुलाकात हुई थी और 
हमारे मध्य इस वात पर अत्यन्त उत्साहवर्धक सहमति थी कि समाजविज्ञानों 
का विकास किस दिशा में होना चाहिए । 
इसके वाद हमारे वंज्ञानिक प्रयास भिन्न क्षेत्रों में हुए मैं अथंशास्त्री ही 
बना रहा। यद्यपि मेरा झुकाव निरन्तर अधिक निश्चित रूप से संस्थानिक 
दिशा में होता गया | अपने समस्त कार्यकाल में गोल्डन एलपोटं अपने मूल 
व्यवसाय अर्थात्‌ एक मनोवंज्ञानिक के व्यवसाय के प्रति निष्ठावान वने रहे। 
और उन्होंने व्यक्ति के व्यक्तित्व की समस्याओं में अपनी मूलभूत दिलचस्पी को 
सामाजिक मनोविज्ञान की ओर उन्मुख किया । एलपोटं को उन युगों का अनुभव 
भी प्राप्त हुआ था जिनमें उन्हें संस्थापित मनोविज्ञान के प्रति विद्रोही कहा 
जाता था, लेकिन उन्होंने कुछ समय बाद यह भी देखा कि वे जिस अनुसन्धान के 
समर्थक थे, उसी दिशा में मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान आगे बढ़ा । यद्यपि सदा 
उन्हें इस वात का श्रेय नहीं दिया गया कि वे ही प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने विज्ञान 
की इन नयी दिशाओं का मागं प्रशस्त किया था । 
मुझे जव कभी एलपोरटं द्वारा लिखित किसी पुस्तक अथवा लेख को पढ्ने 
का मोका मिला, मेरे मन में सदा समान विचारोंवाले व्यक्ति की तरह सहानु- 
भूति उत्पन्न हुई । मैंने यह बात यह समझाने के लिए कही है कि यह भाषण देने 
का निमन्त्रण मैं क्यों अस्वीकार नहीं कर सका । यदि आप मुझे विषयान्तर के 
लिए क्षमा करें तो मैं इस सम्बन्ध में अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहूँगा 
कि मेरे मन में यह सहानुभूति क्यों उत्पन्न होती थी । | 
पहली और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि गोल्डन एलपोर्ट ने कभी 
भी सामाजिक समस्याओं को नैतिक मूल्यांकनों से अलग-थलग नहीं किया । 
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उन्होंने हावेंडं विश्वविद्यालय में सामाजिक नेतिकता के प्रशिक्षक के रूप में काम 
शुरू किया था और वे सामाजिक नैतिकता के पहले रिचडं कलाक कंबट प्रोफेसर 
के पद पर पहुंचे । वे सामाजिक प्रश्नों के मनोवेज्ञानिक अध्ययन की संस्था के 
यदि संस्थापक नहीं तो कम-से-कम प्रमुखतम नेताओं में से थे। इस प्रकार 
उन्होने उसी मागं का अनुसरण किया, जिसके सम्बन्ध में एक अन्य महान 
अमरीकी विद्वान जॉन डेवी ने निम्न शब्दों में अपने उद्गार प्रकट किये थे : 

“जो भी वस्तु सामाजिक समस्याओं की मूलभूत नैतिक प्रकृति को छिपाती 
है वह हानिप्रद है'*'कोई भी सिद्धान्त जो मूल्यों के चुनाव के कायं को अस्पष्ट 
बनाता है और इस प्रकार चुने गये मूल्यों से सम्बन्धित इच्छाओं और भावनाओं 
के प्रदर्शन को छिपाता है, वह निर्णय और कार्य के व्यक्तिगत दायित्व को 
कमजोर बनाता है ।” 

केवल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ही नहीं, वल्कि अधिक सामान्य रूप से सब 

` समाजविज्ञानों में नैतिक मूल्यांकनों के इस प्रश्‍न को प्रायः भुला दिया गया है। 
इस प्रकार तर्क करना मानो लोगों का इस वात से कोई सम्बन्ध ही न हो कि 
क्या सही है और क्या गलत, यह आचरण करना मानो वे अपने अन्तःकरण से 
जूझ नहीं रहे हैं, इस बात का प्रमाण मान लिया जाता है कि सामाजिक अनुसन्धान 
विशेष रूप से 'परिशुद्ध और ठोस” बन गया है। एलपोटं इस प्रवृत्ति और दृष्टि- 
कोण को बस अयथार्थवादी मानते थे । 

मनुष्यों और उनके समाज के अध्ययनकर्ता के रूप में एलपो यह स्पष्ट 
रूप से स्वीकार करते थे कि समस्त अनुसन्धान में कार्य-कारण का तत्त्व रहता है, 
यद्यपि सदा इसका तथ्यों से साक्षात कराने और इसे उनके अनुरूप ढालने का 
प्रयास होना चाहिए। तथ्य स्वयं को किसी विधिवत्‌ ज्ञान के रूप में व्यवस्थितः 
नहीं करते--यदि यह होता है तो केवल एक दृष्टिकोण के रूप में । यह दृष्टि- 
कोण एक सिद्धान्त बन जाता है--और सिद्धान्त का केवल एक ही अथं हो सकता 
है : हम जिस सामाजिक यथार्थ का अध्ययन करते हैं, उससे सम्बन्धित प्रश्नों 
की तरकंसम्मत और संगतिपूर्ण प्रणाली । 

गोल्डन एलपोर्ट की विद्वता की एक अन्य प्रमुख विशेषता यह थी कि वे 
दो महान परम्पराओं के मध्य स्थित रहे । ये दोनों परम्पराएं हमें प्रबोधन-युग 
में प्राप्त हुई थीं, पर इधर इनकी उपेक्षा की प्रवृत्ति प्रकट होने लगी है । 

पहले, अनुसन्धानकर्ता को अपने प्रस्तुतीकरण को उससे अधिक जटिल कभी 
नहीं बनाना चाहिए जितनी जटिलता पूर्ण स्पष्टता तथा गहनता से विषय के 
प्रतिपादन के लिए आवश्यक होती है । एलपोटं ने विचित्र शब्दावली के माध्यम 
से अनावश्यक विस्तार को कभी महत्त्व नहीं दिया। वे रेखाचित्रों और गणितीय 
समीकरणों के माध्यम से तथा ग्रीक भाषा के अक्षरों के प्रयोग के द्वारा विषय 
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को महत्त्वपूर्ण बनाकर दशनि के प्रयासों की असलियत को समझते थे, क्योंकि 
इस प्रकार प्रस्तुत विचार को सम्बद्ध वैज्ञानिक ज्ञान को समृद्ध बनाने का प्रयास 
स्वीकार नहीं किया जा सकता । 

दूसरे, अनुसन्धानकर्ता और अध्ययनकर्ता चाहे अपने अनुसन्धान-कार्यों में 
कितने भी व्यस्त क्यों न हों, उन्हें सामान्य लोगों के समक्ष अपने विचार स्पष्ट 
भाषा में प्रकट करने के लिए सदा समय निकालना चाहिए। पहले की पीढ़ियाँ 
इसे प्रत्येक विद्वज्जन का कत्तव्य मानती थीं और हमारे क्षेत्र के महानतम और 
अत्यन्त मौलिक रचनाकार भी इसका अपवाद नहीं थे। लेकिन आज हमारे 
व्यवसाय में मिथ्या वैज्ञानिकता की यह महत्त्वाकांक्षा प्रकट होती है कि हमें 
सिफं एक-दूसरे को ही अपने विचारों से अवगत कराना चाहिए और जन- 
सामान्य को इससे दूर रखना चाहिए। 

गोल्डन एलपोटं के सम्बन्ध में ये आरम्भिक टिप्पणियाँ करने के लिए मैं 
स्वयं को इस कारण से वाध्य समझता था कि इस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप 
में मेरी गहन सहानुभूति उनके कार्यं और उसकी दिशा के प्रति रही है। मैं इस 
अवसर का लाभ उठाकर अपनी इस गहन सहानुभूति को अभिव्यक्ति देना 
चाहता था। र 

जिस समय मैं यह सोच रहा था कि इस स्मारक-भाषणमाला के लिए मुझे 
किस विषय का चुनाव करना चाहिए, तो स्वाभाविक था कि मेरी दृष्टि किसी 
ऐसे विषय की तलाश में लगती, जिसमें गोल्डन एलपोर्ट की दिलचस्पी होती, 
यदि आज वे हमारे मध्य मौजूद होते । भौर अन्ततः मैने 'सामाजिक विज्ञान कितने 
वज्ञानिक हैं ?' शीर्षक विषय चुना। जँसाकि मैंने कहा है, अपने कार्य के सम्बन्ध 
में हमें दो भिन्न क्षेत्रों में काम करना पड़ा और मैं इस भाषण में यह मानकर 
तहीं चलूंगा कि इस विषय के वारे में मेरे जो विचार हैं, उनसे गोल्डन एलपोर्ट 
हर दृष्टि से सहमत होते; क्योंकि मेरे विचार मेरे अपने अनुसन्धान-अनुभवों 
पर आभारित हैं । लेकिन मैं यह निश्चयपूर्वक अनुभव करता हूँ कि यह समस्या 
एक समस्या के रूप में ऐसी समस्या है, जिसका स्वयं एलपोर्ट ने मेरी तरह ही 
अनुभव और अध्ययन किया । 


2. प्राकृतिक और समाजविज्ञानों की सीमारेखा 


मेरे भाषण के शीर्षक में जो प्रश्‍न उठाया गया है, उसके कारण प्राकृतिक 
विज्ञानों से समाजविज्ञानों की तुलना आवश्यक है। प्राकृतिक विज्ञानों के अन्तर्गत 
में चिकित्साविज्ञान को भी शामिल करता हूं । यह निश्चय है कि समाज और 
प्राकृतिक विज्ञानों की सीमाएँ व्यापक रूप से एक-दूसरे का स्पर्श करती हैं । 
इस प्रकार मनोचिकित्साविश्ञान यद्यपि पूरी तरह से नहीं, फिर भी समाज- 
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विज्ञान की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार चिकित्साविज्ञान की प्रायः सब 
शाखाओं को सामाजिक परिस्थितियों और प्रक्रियाओं का ध्यान रखना पड़ता 
है, जो रोग के निदान और रोग के पूर्वाभास तथा चिकित्सा में शारीरिक 
प्रक्रियाओं को प्रभावित करती हैं । न 

प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की कुछ समस्याएं स्पष्ट रूप से प्राकृतिक विज्ञानों 
की श्रेणी के अन्तर्गत आती. हैं। चाहे इनके लिए विल्कुल भिन्न प्रकार की 
अन्तदृ ष्टियों का उपयोग क्यों न करना पड़ता हो, क्योंकि म नोवंज्ञानिक समस्याओं 
को व्यक्तित्व के सन्दर्भ में पूरी तरह समझाने की आवश्यकता होती हैं । इसी 
प्रकार, आर्थिक विश्लेषण और आयोजना को प्रायः सभी प्रकृतिविज्ञानों के 
ज्ञान से समन्वित करना पड़ता है। उदाहरण के लिए मौसमविज्ञान अथवा 
मृदा रसायन का उल्लेख किया जा सकता है। इसी प्रकार कुछ विशिष्ट 
टेक्नोलॉजियाँ भी इसी श्रेणी के अन्तर्गत आती हैं। 

मैं इन समान और सीमावर्ती समस्याओं और प्राकृतिक विज्ञानों के पार- 
स्परिक सम्वन्धों पर विचार नहीं करूंगा । मैं समाज और प्राकृतिक विज्ञानों 
के शुद्ध रूप को ध्यान में रखकर अपने तकं प्रस्तुत करू गा । 


3. समाजविज्ञान धीमे क्यों दिखायी पड़ते हैं ? 


सामान्यतया यह समझा जाता है कि प्राकृतिक विज्ञानों की तुलना में हमारे 
अध्ययन-क्षेत्र में प्रगति बहुत धीमी होती है और यह हम समाजविज्ञानियों के 
लिए चिन्ता का विषय बना हुआ है। प्राकृतिक विज्ञानों में जो अनुसन्धान भौर 
आविष्कार हो रहे हैं, वे हमारे समाजों में बहुत तेज़ गति से परिवर्तेन ला रहे 
हैं, लेकिन अब तक समाजविज्ञानों में जो अनुसन्धान हुए हैं, वे इस प्रकार दूरगामी 
सिद्ध नहीं हए। इस प्रकार एक खतरनाक अन्तराल उत्पन्न हो गया है और 
उसके प्रति चिन्त! जगी है । यद्यपि प्रकृति के ऊपर मनुष्य की शक्ति और प्रभुत्व 
तेज़ी से बढ़ रहे हैं, पर स्वयं अपने और अपने समाज के ऊपर उसका नियन्त्रण 
अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है । 

हम समाजविज्ञानियों की अपने ज्ञान को व्यवहार में लागू करने में जिन 
बड़ी-बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अंशतः यह समस्या उस स्थिति 
से सम्बन्धित है । 'सामाजिक इंजिनियरी' की अपेक्षाकृत प्रभावहीनता की इस 
समस्या पर मैं अपने भाषण के अन्त में विचार करूगा | पर अधिक बुनियादी 
समस्या यह है कि क्या प्राकृतिक विज्ञानों की तुलना में समाजविज्ञानों की प्रगति 
धीमी है। इसी प्रकार इससे सम्बन्धित यह समस्या भी महत्त्वपूर्ण है किं ऐसा 
क्यों होता है, यदि वस्तुतः होता है । 

एक सम्भावित प्राक्कल्पना पर आधारित स्पष्टीकरण यह हो सकता है कि 
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हाल के दर्शकों में किसी भी राष्ट्र के अत्यन्त प्रतिभावान युवा लोगों में से बहुत 
थोड़े से लोग ही समाजविज्ञानों में आये हैं, जवकि इनका बहुत बड़ा हिस्सा 
भराकृतिक विज्ञानों में गया है। इस प्रकार हम प्रत्येक पीढ़ी में किसी भी राष्ट्र 
के उन अत्यन्त प्रतिभासम्पन्न, मानसिक और शारीरिक रूप से असाधारण रूप 
से सक्षम, कार्य करने का संकल्प और साहस रखनेवाले लोगों के एक अत्यन्त 
छोटे से वर्ग में से कुछ गिने-चुने लोगों को ही अपने क्षेत्र में अध्ययन के लिए 
आङष्ट कर सकगे। इस क्षेत्र में अध्ययन के लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता 
होती है, जिनमें परम्परागत दृष्टिकोणों से बुनियादी रूप से अलग हटकर काम 
करने का साहस हो और जो महान अनुसन्धान और आविष्कार कर सके । 
समाजविज्ञानों में हमें कम संख्या में प्रतिभासम्पन्न लोगों की उपलब्धि की 
कठिनाई का निरन्तर सामना करना होगा । हमारे युग में बहुत तेजी से प्राकृतिक 
विज्ञानों की और निरन्तर तेज होती जा रही प्रगति तथा इन विज्ञानों के 
व्यावहारिक महत्व के कारण इनके साथ जो सम्मान और आकर्षण जुड़ गया है 
तथा उसके परिणामस्वरूप जो आधिक और अन्य भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं, 
उनसे आह्ृष्ट होकर वे लोग, जो स्वयं को उच्च प्रतिभासम्पन्न समझते हैं तथा 
कि अपनी कल्पनाशीलता में और अपने भाग्य पर विश्वास है, प्राकृतिक 
विज्ञानों में ही प्रवेश करते रहेंगे मेरा विश्वास है कि यह प्राक्कल्पना पर्याप्त 
विदा ४ इस का से हमें अपने व्यवसायों में अध्ययन के लिए लोगों 
2 समय यह 
न लिन पाए ST वरतनी चाहिए । यह सबसे पहले 
एक अर्थशास्त्री के रूप में कार्य करते समय और विभिन्न 
भाइतिक विज्ञानियों से अपने सम्पर्क के माध्यम से मुझे जो me 
आप्त हुए हैं, उनके आधार पर मुझे यह लगता है कि उक्त प्राक्कल्पना में सच्चाई 
इ र यह कुछ सीमा तक सच भी है, तो भी इसे इस स्थिति का 
नहीं माना जा सकता ं में समाज 
विज्ञानों की प्रगति क्यों धीमी ह 48% 24500 % 


4. हमारी समस्याएं और अधिक कठिन है 


न कल पच्य सम्भवतः यह है कि हम जिन समस्याओं का अनुशीलन करते 
र ही कहीं अधिक कठिन हैं, जिनका सामना प्राकृतिक विज्ञानों 
यनकर्ताओं को करना पडता हैं। इसके साथ ही हमारे समक्ष जो 


कठिनाइयाँ मौजूद हैं, उनका विशिष्ट स्वरूप ऐसा है कि हमारे निष्कर्ष और 
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हमारे इस प्रकार पिछड़ जाने की बात को समझाने के लिए यदा-कदा यह 
कहा जाता है कि समाजबिज्ञानों में हमें प्रयोग करने की. गुंजाइश नहीं होती । 
पर इसी प्रकार ज्योतिविज्ञान को हमसे भी कम प्रयोग करने की सम्भावनाएं 
और अवसर उपलब्ध हैं, क्योंकि ज्योतिविज्ञान उस सीमा तक भी ब्रह्माण्ड में 
प्रयोग नहीं कर सकता जिस सीमा तक हुम अपने साथी मनुष्यों के वारे में प्रयोग 
कर सकते हैं । इतना ही नहीं, ` चिकित्साविज्ञान के क्षेत्र में अनुसन्धान को भी 

इन्हीं कठिनाइयों और निषेधों के रहते कार्यं करना पड़ता है । 

हमारे और प्राक्कतिक विज्ञानो के क्षेत्रों में काम करनेवाले हमारे सहयोगियों 
के मध्य वस्तुतः महत्त्वपूर्ण अन्तर इस तथ्य से प्रकट होता है कि हमें कभी भी 
किसी विशेष माध्यम में प्रकाश और ध्वनि की गति के स्िरांकों-जँसे स्थिर अंक 
अथवा परमाणुओं और अणुओं के आपेक्षिक भार-जेसे अंक प्राप्त नहीं हो सकते । 
हमें ऊर्जा, वोल्टता, एम्पीयर आदि को निश्चित रूप से माप सकनेवाली 
इकाइयों-जॅसी कोई वस्तु भी उपलब्ध नहीं है । हम जिन नियमितताओं का अन्‌- 
सन्धान करते हैं, उनमें "प्रकृति के नियमों -जेसी दृढ़ और स्थायी प्रामाणिकता 
नहीं होती । 

यदि हम अर्थशास्त्री, उदाहरण के लिए, अपने प्रेक्षण के आधार पर चीनी 
से होनेवाली आय अथवा मूल्यसापेक्षता का. निर्धारण करते हैं, तो हमारे 
निष्कर्ष किसी खास समय और क्षेत्र के उपभोक्ताओं के एक समूह के वारे में ही 
सही हो सकते हैं। यहाँ इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा कि कम-विकसित 
देशों में जहाँ अर्थशास्त्रयों द्वारा प्रयुक्त अर्थों में 'बाज़ार' नहीं हूँ अथवा अत्यन्त 
अपूर्णं स्थिति में हैं, वहाँ मूल्यसापेक्षता की संकल्पना यथार्थ की दृष्टि से अपर्याप्त 
होने के कारण अर्थहीन हो जाती है और इस प्रकार विश्लेषण में इसकी उप- 
योगिता भी समाप्त हो जाती है । 

कुछ वर्ष पहले कुछ समय के लिए कुछ अर्थशास्त्री यह सोचने लगे थे कि 
पाँजी-निवेश और उत्पादन में वृद्धि का सम्बन्ध अर्थात तथाकथित पूँजी और 
उत्पादन का अनुपात, प्राकृतिक विज्ञानों की तरह, स्थिरांक का स्वरूप प्राप्त कर 
चुका है। लेकिन गहन अध्ययन से बहुत जल्दी यह प्रकट हो गया कि पूंजी-निवेश 
को आर्थिक समृद्धि का एक बड़ा कारण तक स्वीकार नहीं किया जा सकता । और 
अभी तक हम उन विभिन्न तत्त्वों की विशिष्टताओं और मात्रात्मक महत्त्व के 
निर्धारण के समीप तक नहीं पहुँच पाये हैं, जो अब तक अनिदिष्ट और अवशिष्ट 
बने हुए हैं । इस प्रकार अवशिष्ट अज्ञान के रूप में इनका अस्तित्व कायम हैं। पर 
हमें एक बात का ज्ञान है: इन तत्त्वों में देश और काल के अनुसार परिवर्तन 
होता रहेगा । 


सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञानो के मध्य इस मूलभूत असमानता का स्पष्टी- 
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करण--कि हम समाजविज्ञानी कभी भी स्थिरांकों और सामान्य रूप से मान्य 
प्रकृति के नियमों का निर्धारण नहीं कर सर्कंगे--यह-है कि सामाजिक क्षेत्र में 
तथ्यों और तथ्यों के पारस्परिक सम्बन्धों का हमारा अध्ययन भौतिक ब्रह्माण्ड 
के तथ्यों और उनके सम्बन्धों से कहीं अधिक जटिल और तरल मामलों से 
सम्वन्धित है। इस दृष्टि से प्रक्कतिविज्ञानियों के समक्ष निस्सन्देह ऐसी समस्याएं 
रहती हैं जो अधिक सरल हैं, और जिनके वारे में निश्चित ज्ञान, ऐसा ज्ञान प्राप्त 
किया जा सकता है, जिसे समयातीत और सार्वभौम रूप से प्रामाणिक होने के 
साथ व्यापक रूप से लागू भी किया जा सकता है । 

सव समाजविज्ञानों के अध्ययन का विषय मानव-आचरण होता है। और 
मानव-आचरण आकाश में घूमनेवाले नक्षत्रों की और अणुभों की गति की तरह 
स्थिर नहीं होता। यह रहन-सहन की जटिल परिस्थितियों और संस्थाओं पर निर्भर 
करता है तथा ये ही उसका निर्धारण करती हैं । इसके अलावा मानव-आचरण 
को मनुष्यों के दृष्टिकोण निर्धारित करते हैं, क्योंकि इंन : दृष्टिकोणों के आधार 
पर उनके कार्ये निर्देशित होते हैं और इसके साथ ही मनुष्य उन परिस्थितियों 
और संस्थाओं के प्रति भी प्रतिक्रिया दर्शाता है, जिनमें वह रह रहा होता है। 

ये घटनाएँ स्थान-स्थान और समूह-समूह के अनुसार व्यापक पैमाने पर भिन्न 
होती हैं। ये समय के अनुसार भी स्थिर नहीं होतीं, बल्कि इसके विपरीत ये 
परिवतंनीयता और कठोरता के विभिन्न और निरन्तर वदलनेवाने संयोगों को 
भी अभिव्यक्ति देती हैं । वस्तुतः किसी खास समय और किसी विशिष्ट परिस्थिति 
में इनकी परिभाषा देना, इनका प्रेक्षण करना और तथ्यों के रूप में इन्हें मापना 
तक कठिन होता है। | 


3. समाजविज्ञानों में भाषा का महत्त्व 


द सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञानों में इस निर्णायक.असमानता का एक 
संकेत अथवा लक्षण हमारे अध्ययन के क्षेत्र में भाषा का महत्त्व है। समाज- 
विज्ञानों में हमारे सहयोगियों और सामान्य जनता पर किसी रचना का प्रभाव, 
जसाकि हम सब लोग जानते हैं, वहुत-कुछ विषय के प्रस्तुतीकरण पर निर्भर 
करता हू । पर प्राकृतिक विज्ञानो में यह्‌ बात नहीं है । 

. गरं यदा-कदा प्रभावशाली भाषा का उल्टा प्रभाव भी होता है। जब जॉन 
केनेथ गालब्रथ के अनेक घटिया सहयोगी ज्ञान की वृद्धि में उनके महत्त्वपूर्ण योग- 
दान को पूरी तरह स्वीकार करने से इन्कार करते हैं, तो इसका आंशिक क।रण 
गालब्रथ की रचनाओं का असाधारण साहित्यिक गुण होता है। दूसरी ओर एक 
अन्य अन्यथा महान लेखक मेनाडं केन्ज की रचनाओं में स्पष्टता और सूक्ष्मता 
का अभाव, विशेषकर उनकी प्रमुख रचना दि जनरल थ्योरी आफ एम्पलायसेण्ट, 
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इनूटरेस्ट एण्ड सनी में यह कमी अनेक अर्थशास्त्रियों को-अपनी ओर आकर्षित 
करने का माध्यम वनी । इन अर्थशास्त्रियों ने केन्ज्र के अस्पष्ट और भ्रान्तिजनक 
तरीके से प्रस्तुत विचारों का भाष्य प्रस्तुत करने में वड़ी मौलिकता का प्रदर्शन 
किया । 

समाजविज्ञानों में भाषा के अधिक महत्त्व पर आधारित इस अन्तर का एक 
और संकेत हमारे कायं में प्रयुक्त कुछ ऐसी अभिव्यक्तियों की भूमिकाओं से 
मिलता है, जो संक्षिप्त रूप में ऐसे जटिल विचारों और सिंद्धान्तों का स्थान ले 
लेती हैं, जिनकी अस्पष्ट रूप से संकल्पना की गयी, पर जिनका प्रयोग सामाजिक 
यथार्थ के सन्दर्भ में किया गया। मैंने स्वयं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अपने लेखन के 
सम्वन्ध में भी यह अनुभव किया और मैंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्हें 
बहुत अधिक महत्त्व देकर ऊपर चढ़ाया गया : अपने कार्यकाल के 'संद्धान्तिक' दौर 
में, उदाहरण के लिए, मैंने 'एक्स एण्टी' (भावी) और “एक्स पोस्ट' (पूर्वव्याप्त) 
और 'संचयी प्रभावों-सहित चक्रीय कारणता” का प्रयोग किया था: और आगे 
चलकर 'संस्थानिक' दौर में संयुक्त राज्य अमरीका में ज।तीय समस्या को अभि- 
व्यक्ति देते हुए मैंने 'डिलेमा' अथवा 'दुविधा' शब्द का प्रयोग किया; इसके नाद जब 
मैंने कम-विकसित देशों की समस्याओं के वारे में काम शुरू किया तो "प्रसार 
प्रभाव” और 'प्रत्यावर्तन प्रभाव', 'नरम राज्य' आदि अभिव्यक्तियाँ प्रयुक्त हुईं । 

मैंने यहाँ स्वयं अपने अनुभव का उल्लेख किया है, लेकिन यह केवल मेरा 
एकाकी अनुभव नहीं है कि जब कुछ शब्दों को विशेष अथं और महत्त्व से समन्वित 
कर दिया गया हो और फिर-कुछ विशेष अनियत सम्बन्धों को दर्शाने के लिए 
आशुलिपि के संकेतों की तरह इनका उपयोग किया जाने लगा हो। मैं नहीं 
समझता कि प्राकृतिक बिज्ञानों में कहीं भी कुछ खास शब्दों को इस प्रकार 
असाधारण महत्त्व देने की आवश्यकता अनुभव की गयी हो । 


6. अर्थशास्त्र: एक विशेष मामला 

यह बड़ा विरोधाभासपूर्ण लगता है कि अर्थशास्त्र-जेसा एक समाजविज्ञान 
जो परम्परा से स्वयं को आचरण-सम्बन्धी अध्ययनों के अन्तिम निर्धारकों तक 
पहुँचने के प्रयास से दूर रखता है, वह प्रकृतिविज्ञानों के अत्यन्त समीप भी 
दिखायी पड़ता है । सम्भवतः अधिकांश प्रतिष्ठान अर्थशास्त्री भी इस बात पर 
बस्तुतः विश्वास करते हैं, यद्यपि मेरी राय में उनके इस विशवास का आधार 
गलत है। प्रक्ृतिविज्ञान से यह समानता विश्लेषण के स्वरूप और विशेषकर 
विषयवस्तु के प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से है, स्वयं विषयवस्तु की दृष्टि से नहीं। 

आज अर्थशास्त्र अधिकांशतया जिस अत्यन्त अमूतं स्तर पर कार्यशील रहता 
है, उसके कारण कभी-कभी इसे 'आचरणविज्ञानों' की श्रेणी से निकाल दिया 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


= 





]26 | धारा के विरुद्ध 


जाता है। उदाहरण के लिए, अर्थशास्त्री 'बाजार' की एक संकल्पना का उपयोग 
करते हैं, जबकि इसका वास्तविक बाज़ार से कोई मेल नहीं होता। और इस 
अमुतं संकल्पना के आधार पर वे समग्र योगों (जसे 'पू्ति' और 'माँग', “निवेश और 
'उत्पादन') तथा औसतों (जसे 'वेतन' अथवा 'आय' के स्तर) के आधार पर 
अपना विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं । | 
इस दृष्टि से अर्थशास्त्र सदा असाधारण रूप से अमूत रहा है। यह स्थिति 
एडम स्मिथ ओर रिकार्डो-जँसे प्रक्ृतिविज्ञानियों के समय से मौजूद रही है। इस 
प्रकार की अमूत संकल्पना का वास्तव में क्या अर्थ होता है, इस सन्दर्भ में यह 
कहा जा सकता है कि मानव-आचरण के प्रेक्षण-योग्य तथ्यों के अधिक गहराई से 
अध्ययन का प्रयास तक नहीं किया जाता और इसके वावजूद मानव-आचरण पर 
बड़े संक्षेप में विचार प्रकट कर दिये जाते हैं। अतः, इसका यह अर्थ होता है कि 
इस विश्लेषण के आधार पर रहन-सहन की परिस्थितियों, संस्थाओं और दृष्टि- 
कोणों के बारे में कुछ अमूं मान्यताएं प्रकट कर दी जाती हैं। इन मान्यताओं 
में या तो यह कहा जाता है कि उक्त परिस्थितियों आदि में कोई परिवर्तन नहीं 
हुआ है अथवा यह कि आथिक विश्लेषण में प्रयुक्त समग्र योगों अथवा औसतों 
के परिमाण के अनुरूप ये स्वयं को स्वचालित ढंग से एक विशेष तरीके से 
व्यवस्थित कर लेती हैं। | 
पर सामान्यतया इन मान्यताओं को अधिक स्पष्ट नहीं किया 
क्योंकि प्रयुक्त संकल्पनाओं की परिभाषा इन अमूत मान्यताओं के सम में द 
. जाती है, अतः यह प्रश्‍न उठाया जा सकता है कि क्यों इस प्रकार का भाथिक 
सिद्धान्त यथार्थ की दृष्टि से पर्याप्त है और नीति तथा आयोजन की दृष्टि सें 
संगतिपर्ण। | | IE 
इन मूलभूत कठिनाइयों को समझाने के लिए परम्परा से यह तरीका 
अपनाया जा रहा है कि हम अर्थशास्त्री केवल 'आथिक कारकों” का ही अध्ययन 
करते हूं । आज भी इसी स्पष्टीकरण का सहारा लिया जा रहा है, पर इससे एक 
भशन भी उठता है। पहली बात तो यह है कि 'आथिक कारकों” की परिभाषा 
देने का यह्‌ अर्थ होता है कि सब कारकों की गहराई से जाँच-पडताल की जाये 
जिनमें वे 'कारक' भी शामिल हैं, जिन्हें अथंशास्त्री 'गैर-आथिक' कारक कहते 
हैं। पर प्रयुक्त संकल्पनाओं की परिभाषा देने की तैयारी करते समय, सामान्य- 
तया, यह जाँच-पड़ताल नहीं की जाती | 5७ 
दसरे, सामाजिक यथार्थ के एक भाग को 'आशिक' बताकर अलग-अलग 
कर देना तक की दृष्टि से मान्य नहीं है। वास्तव में, 'आथिक', 'समाजशास्त्रीय” 


ये सब जटिल होती हैं । केवल जिस संकल्पना की परिभाषा देने 
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नहीं है और जिसकी परिभाषा दी भी नहीं जा सकती, वह है अर्थशास्त्र । 
इस संकल्पना से यथार्थ-सम्बन्धी निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते । 

वेज्ञानिक दृष्टि से जो एकमात्र अन्तर बैध हो सकता है, वह संगतिपूर्ण 
ओर कम संग्रतिपूर्ण कारकों के बीच मौजूद अन्तर है। और इस आशय के 
र भी नहीं दिये जाते कि तथाकथित “आर्थिक कारक' सदा संगतिपूणं 
हति ह्‌ । 

एडम स्मिथ से लेकर एल्फ़ेड मार्शल तक संस्थापित और नव-संथापित 
अर्थशास्त्र के अधिकांश महान अर्थशा स्त्रियों को इस बात का अस्पष्ट आभास था 
कि यह दृष्टिकोण गलत है, क्योंकि वे अपने विश्लेषणों में उन बातों को शामिल 
करने को तैयार थे जिन्हें वे रहन-सहन की परिस्थितियों, संस्थाओं और दृष्टि- 
कोणों के संगतिपुर्ण तत्त्व मानते थे। इस प्रकार वे सव अर्थशास्त्री 'संस्थानिक 


अर्थंशास्त्री' थे। इस शब्द का आविष्कार होने से बहुत पहले ही वे संस्थानिक 
अर्थशास्त्री थे । 


7. गणितीय जामा और सरलीकृत मॉडल 


हाल के दशकों में मेरे अर्थशास्त्री सहयोगियों ने प्रकृतिविज्ञानियों के तरीकों 
का अनुसरण करने के लिए बड़े कष्टसाध्य प्रयास किये हैं। यह अनुसरण 
अत्यन्त सरलीकृत मॉडल तैयार करने के लिए किया गंया है। अक्सर इन मॉडलों 
को गणितीय जामा पहनाया गया है। हाल के वर्षो में अन्य समाजविज्ञानों में 
भी इस प्रकार मॉडलों का निर्माण तेज़ी से बढ़ा है। लगता है, इन समाज- 
विशानों के अनुसन्धानकर्ता भी अर्थशास्त्रयों का अनुसरण कर रहे हैं। 

पर यह्‌ स्पष्ट होना चाहिए कि इस प्रकार एक ऐसे स्वरूप को अंगीकार कर 
लेने से समाजविज्ञान अधिक वैज्ञानिक नहीं बन जायेगे, जिसका उपयोग प्रकृति- 
विज्ञानी अधिक सरल और सटीक प्रश्नों के सन्दर्भ में विश्लेषण और प्रस्तुतीकरण 
के लिए करते हैं, यदि यह स्वरूप सामाजिक यथार्थ की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है, 
तो विश्लेषण की दृष्टि से भी पर्याप्त नहीं हो सकता । अपने अध्ययन का लक्ष्य 
बने यथार्थ की तह भें पहुँच जाने पर ही प्रक्ृतिविज्ञानी अपनी मेजों पर बैठकर 
गणितीय तकना के माध्यम से तथ्यों और सम्बन्धों का निर्धारण कर मौलिक 
अनुसन्धानों में सफल हुए हैं। स्थिरांकों की मौजूदगी इस बात का प्रमाण रही 
कि सम्वन्धित यथार्थं की तह पा ली गयी है। 

हमारे अध्ययन के क्षेत्र में फंशन चक्रीय तरीके से बदलता रहता है। मैं 
समझता हूँ कि विज्ञानों के क्रम-विकास के इतिहासकारों और सिद्धान्तकारों को 
इन चक्रों का.विश्‍्लेषण उसी प्रकार करना चाहिए, जिस प्रकार हम अर्थशास्त्रियों 
ने अनेक पीढ़ियों से निरन्तर वाणिज्य-चक्रों का अध्ययन किया है। जैसाकि 
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मैंने अध्याय ।, अनुभाग 3 में कहा है, तीसरे दशक के अन्त में जब कं संयुक्त 
राज्य अमरीका गया था, तो उस समय वहाँ तथाकथित “नव-अथशास्त्र का बड़ा 
बोलबाला था। यह वेबलेन, कामन्स और मिचेल की परम्परा में संस्थानिक 
सम्प्रदाय था। इसके वाद एकदम विपरीत दिशा में कार्य हुआ और अमूत 
मॉडलों के निर्माण पर केवल अमरीका में ही नहीं, बल्कि शेष संसार में भी जोर 
दिया जाने लगा। जँसाकि मैं पहले कह चुका हूँ और आज भी यह्‌ विशवास 
करता हूँ कि दस या पन्द्रह वर्ष वाद एक वार फिर संस्थानिक दृष्टिकोण प्रचलित 
हो जायेगा । आज प्रकृतिविज्ञानों की कार्यविधि अथवा इस कार्यविधि के बाहरी 
स्वरूप को अपनाने के जो प्रयास किये जा रहे हैं, उंन्हें एक अस्थायी अतिरेक 
ही समझा जायेगा । 

मैंने इस कारण से यह भविष्यवाणी करने का साहस किया है कि सामाजिक 
तथ्यों और सम्बन्धों का अध्ययन वस्तुतः उससे कहीं अधिक जटिल, परिवतंनीय 
और तरल मसलों से सम्वन्धित होना चाहिए, जितना अत्यधिक अमूत मॉडलों में 
प्राचलों और चलों के माध्यम से आचरण-सम्बन्धी स्पष्टीकरण के विना दर्शाया 
जाता है। 


8. मॉडलों के विचारक्रम पर और आगे टिप्पणी 


मैं अपने-आपमें मॉडलों के विरुद्ध नहीं हें । समस्त वंज्ञानिक अनुसन्धान 
का उद्देश्य साधारणीकरण और सरलीकरण होना चाहिए । बस, महत्त्वपूर्ण बात 
यह है कि कारकों का चुनाव उनकी संगति के आधार पर किया जाना चाहिए । 
मैं गणित के उपयोग के भी विरुद्ध नहीं हूं, यदि इससे ज्ञानवद्ध न में सहायता 
मिलती हो । जब मैंने एशियन ड्रामा के 'अल्पविकास और विकास की प्रक्रिया 
तथा विकास के लिए आयोजन के एक प्राथमिक सिंद्धान्त की रूपरेखा' शीर्षक 
परिशिष्ट-2 में उस पुस्तक में प्रयुक्त मॉडल को सरल रूप से समझाने के प्रयास 
में लगा हुआ था, तो मेरे समक्ष बीजगणित के एक समीकरण और एक बहुत 
बड़े रेखाचिन्न के रूप में एक सचित्र उदाहरण आया। अब क्योंकि मैं संचयी 
घ्रभावों-सहित चक्रीय कारणता की जिस सामाजिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत 
करने का प्रयास कर रहा था, उसके समस्त कारकों में होनेवाले परिवतंनों के 
पारस्परिक सम्बन्धों की हमें लगभग मात्रात्मक जानकारी भी नहीं थी, अतः 
मैने उनका उपयोग नहीं किया। यह करना अनावश्यक और मिथ्या महत्त्व का 
प्रदर्शन होता और इससे यह गलत धारणा बनती कि मैंने परिशिष्ट के पाठ में 
जो जानकारी दी है, ये समीकरण और रेखाचित्र उसमें वद्धि कर रहे हैं । 

जब अभूतं आथिक मॉडलों का निर्माण करनेवाले अपने दष्टिकोण को 
'मात्नात्मक बताते हैं, जबकि उन्हें ऐसी मात्राएँ उपलब्ध नहीं हैं, और यह कार्य 
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संस्थानिक अर्थंशारिल्तियों के दृष्टिकोण के विरोध में करते हैं तो यही कहा जा 
सकता है कि इन मॉडल-निर्माताओं ने अपने कार्य के लिए गलत शब्द का प्रयोग 
किया है । ज्ञान को मात्रात्मक स्वरूप देना अनुसन्धान का स्वयंसिद्ध लक्ष्य है 
और अधिक गहराई से छान-वीन करनेवाले अनुसन्धानकर्ता के रूप में संस्थानिक 
अर्थशास्त्री अनुभवजन्य आँकड़ों के लिए अधिक जोर देता है। यदि वह 
परम्परागत अर्थशास्त्रियों की तुलना में और विशेषकर कम-विकसित देशों के 
सम्बन्ध में, कम आँकड़े प्रस्तुत कर पाता है, तो इसका केवल यही कारण है कि 
वह इन आँकड़ों की प्रामाणिकता की जाँच-पड़ताल कहीं अधिक सावधानी और 
सूक्ष्मता से करता है । 

पर मैं यह्‌ मानता हूँ कि सम्वन्धित मान्यताओं और प्रयुक्त संकल्पनाओं की 
गहरी छानवीन के अत्यन्त सामान्य अभाव के वावजूद यह एक तथ्य है कि समस्त 
देश के सन्दर्भ में तैयार समष्टिभाव अर्थमिति मॉडल अक्सर संगतिपूर्ण निष्कर्षो 
पर पहुँचते हैं और उस समय से कहीं अधिक उपयोगी हूँ, जब अलफ्रेड माशंल ने 
इस तरीके को अयथार्थ वताकर इसकी निन्दा की थी । विकसित देशों में अव 
आँकड़े कहीं अधिक पूर्ण और विश्वसनीय हैं । और 'गेर-आथिक' कारक विश्लेषण 
में प्रायः इस कारण से कम महत्त्वपूर्ण बन गये हैं, क्योंकि वे आथिक आवेगों से 
समंजित हो चुके हैं अथवा जल्दी हो जायेगे । 

यह मान्यता किस सीमा तक और किस प्रकार सत्य है, यह एक ऐसी समस्या 
है जिसे अनुसन्धान का विषय बनना चाहिए और यह भी आवश्यक होगा कि यह 
अनुसन्धान संस्थानिक किस्म का हो । यह इस कारण से और भी आवश्यक है 
क्योंकि इस प्रकार की मान्यता को अत्यन्त विकसित देशों तक में स्वयंसिद्ध नहीं 
माना जा सकता । काफी समय से सामाजिक कार्यकर्ता और समाजशास्त्री ग्रामीण 
और शहरी गन्दी वस्तियों में उस स्थिति का प्रेक्षण करते रहे हैं, जिसे संयुक्त 
राज्य अमरीका में 'संरचनागत बेरोज़गारी' कहा जाता है, पर कुछ वर्ष पहले तक 
अर्थशास्त्री इसके अस्तित्व तक से इन्कार करते थे उदाहरण के लिए स्वीडन- 
जैसे देश तक में यह दर्शाया जा चुका है कि श्रम-वाज्जार में गतिशीलता और इससे 
भी अधिक श्रम की कीमत, श्रम-वाजार में माँग और पूर्ति से उतने एकान्तिक 
* और सरल रूप से प्रभावित नहीं होती जितनी आथिक मांडलों-सम्बन्धी विचार- 
धारा में समझा जाता है । यद्यपि स्वीडन में गन्दी बस्तियां नहीं हैं और जहाँ 
-रहन-सहन की परिस्थितियों, संस्थाओं और दृष्टिकोणों को तकंसम्मत बनाने की 
प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमरीका से बहुत आगे बढ़ गयी है । 

जैसाकि मैंने अध्याय 5 में कहा है कि जब दूसरे महायुद्ध के बाद उपनिवेशों 
की समाप्ति झंझावत आया तो कम-विक सित देशों में पश्चिमी मॉडलों के आधार 
यर आथिक विश्लेषण शुरू हो गया, पर इसके निष्कर्ष गम्भीर रूप से गलत 
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निकले । आयोजन में जिन सामान्य संवृद्धि-मॉडलों का उपयोग किया आता है 
उनमे इन देशों में रहन-सहन के स्तरों और तरीकों, राजनीतिक शक्तियों, 
संस्थाओं, दृष्टिकोणों और खपत के स्तरों को निकाल देना निश्चित रूप से 
अवांछित है। दक्षिण एशिया की विकास-समस्याओं पर अनेक वर्षों तक काम 
करने के बाद, मुझे यह देखकर बहुत अचम्भा होता है कि भर्थशास्त्रियों ने इन 
देशों के आयोजन में जो सहायता दी है, उससे इन अभागे नवोदित राष्ट्रों को 
सहायता से अधिक हानि पहुँची है और इनमें भ्रान्ति उत्पन्न हुई है 
(अध्याय 5) । 

अपने भाषण के इस समालोचनात्मक अनुभाग के अन्त में मैं यह कहना 
चाहुँगा कि गोडन एलपोटं की तरह ही मेरा दृष्टिकोण व्यापक और एक प्रकार 
से सवंविचारग्राही है। और मुझे अपने अनुसन्धान-क्षेत्र की प्रगति के सम्वन्ध में 
बहुत आशा हैं। जेसाकि मैंने सदा कहा है कि वैज्ञानिक अनुसन्धान में स्वतः 
सुधार की प्रवृत्ति होती है औरं जव वंज्ञानिक अनुसन्धान प्रखरता से होता है तो 
यह प्रक्रिया होती है । [ 

मूलतः मैं हर निष्ठापूर्ण अनुसन्धान को प्रशंसा की दृष्टि से देखता हैँ और 
इस प्रत्याशा पर निर्भर करता हूँ कि कालान्तर में विवाद के माध्यम से हमारे 
वेज्ञानिक दृष्टिकोण परिशुद्ध हो जाते हैं और सामाजिक यथार्थ के स्पष्टीकरण 
की दृष्टि से पहले से कहीं अधिक संगतिपुण बन जाते हैं । 


9. सामाजिक अनुसन्धान में मूल्यांकन 


सामाजिक अनुसन्धान में और अधिक कठिनाइयों का एक अन्य कारण हमारे 
अनुसन्धान में मूल्यांकनों की भूमिका से सम्बन्धित है। इसके अलावा यह तथ्य 
भी Er है कि हम सामान्य और कालातीत रूप से वैध ज्ञान को प्राप्त नहीं 
कर पाते । 
यह सच है कि सिद्धान्तरूप में समस्त बैज्ञानिक कार्य मूल्य-सम्बन्ध्री मान्य- 
ताओं पर आधारित होता है। दृष्टिकोण के विना कोई विचार नहीं होता, प्रश्‍न 
के अभाव में उत्तर का अस्तित्व नहीं हो सकता । प्रयुक्त दृष्टिकोण और प्रश्नों 
से मूल्यांकनों का सम्बन्ध होता है। a 
प्राकृतिक घटनाओं के क्षेत्र में मूल्य-सम्बन्धी मान्यताएं सरल और प्रकट 
होती हैं। बुनियादी अनुसन्धान उस प्रत्येक दिशा में आगे बढ़ सकता है जहाँ ज्ञान 
की प्रगति सम्भव हो । व्यावहारिक अनुसन्धान का सीधा-सादा मानदण्ड लाभ 
होता है अथवा चिकित्साविज्ञान के क्षेत्र की तरह जीवनकाल में वद्धि और इससे 
पुव रोग की रोकथाम और चिकित्सा होती है। अधिक-से-अधिक मूल्यांकन की 
दृष्टि से यही सवाल उठाया जा सकता है कि जिस बुनियादी और व्यावहारिकः 
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समाजविज्ञान कितने वैज्ञानिक हैं ? | ।3! 


अनुसन्धान पर पेसा खर्च किया जा रहा है और अनुसन्धानकर्ताओं को लगाया 
जा रहा है उसकी दिशा क्या है, इस पर मैं आगे विचार करूंगा । यदि अन्वेषण 
के विशिष्ट क्षेत्रों की दशा का उल्लेख कर दिया जाये तो अनुसन्धान हमारे ज्ञान 
में वृद्धि के एकमात्र निर्धारक लक्ष्य को सामने रखकर आगे वढ़ सकता है। 

यह बात समाजविज्ञानों के क्षेत्र में नहीं है, जहाँ मूल्यांकन अत्यन्त विविध 
होते हैं, और किसी भी रूप में स्वतः प्रकट नहीं होते । अनुसन्धान में पूर्वाग्रहों से 
बचने और इससे सामाजिक बिज्ञानों की दृष्टि से सच्चे अथो में 'निरपेक्ष' बताने 
के लिए हमें ऐसी मूल्य-सम्बन्धी मान्यताओं को चुनना और स्पष्ट रूप से व्यक्त 
करना होगा जिन्हें सम्भवता, तर्कनापरक एकरूपता, संगति और अध्ययन का 
लक्ष्य बने समाज में महत्त्व की दृष्टि से परख लिया गया हो । | 

प्रकृतिविज्ञानों की तरह हमें इसकी आवश्यकता केवल अपने अनुसन्धान की 
सामान्य दिशा निर्धारित करने के लिए ही नहीं होती। वास्तविकता तो यह है 
कि अनुसन्धान में आरम्भ से अन्त तक मूल्यांकनों का स्थान बना रहता है: ये 
मूल्यांकन दृष्टिकोण निर्धारित करने, प्रयुक्त संकल्पनाओं और इस प्रकार प्रंक्षित 
तथ्यों की परिभाषा देने तथा निष्कर्ष निकालने के तरीकों का ही नहीं, बल्कि 
प्राप्त निष्कर्षों के प्रस्तुत करने के तरीके तक का निर्धारण करने में आवश्यक 
होते हैं । इस प्रकार स्पष्ट रूप से वर्णित मूल्य-सम्वन्धी मान्यताओं की आवश्य- 
कता केवल सार्थकं व्यावहारिक और राजनीतिक निष्कर्ष निकालने के लिए.ही 
नहीं होती, बल्कि संगतिपूर्ण तथ्यों ओर तथ्यगत सम्बन्धों की पुष्टि के लिए भी 
होती है। इसके अभाव में हम कुछ मान्यताओं के विना ही निष्कर्ष निकालने का 
कार्यं करते हैं । 

मैं यहाँ समाजविज्ञानों की एक प्रमुख कारयेविधि-सम्बन्धी समस्या का उल्लेख- 
भर कर रहा हूँ । इस पुस्तक में पूरे कारण देने को स्थिति में न होने कें कारण 
सैं वस यह जोर देकर कहना चाहूँगा' कि प्रकृतिविज्ञानों की तरह सामाजिक 
क्षेत्र में 'तटसंथ' अनुसन्धाने न तो हो सकता है और न ही कभी हुआ है। वस्तुतः: 
चाहे हम अनभिज्ञ वने रहें, मूल्यांकन हमारे कायं का निर्धारण करते हैं। ओर 
यह उस समय भी सच होता है चाहे कोई अनुसन्ध-नकर्ता सापेक्ष दृष्टि से इस 
बात से कितना भी आश्वस्त क्यों न हो कि वह तो केवल तथ्यों का प्रेक्षण, अंकन 
और विश्लेषण-भर कर रहा है । 


0. छिपे मूल्यांकन . 

नैसगिक अधिकार और उपयोगितावाद के साध्यवादी दशंनों में वस्तुतः इस 
वात पर ज़ोर दिया गया था कि मूल्यांकन इस दृष्टि से स्वतःनिरपेक्ष हो सकते हैं 
कि इन्हें वैध माना जा सकता है । वस्तुतः यह्‌ इन दर्शनों का वेदान्ती तत्त्व था। 
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यह उल्लेखनीय है कि दो सौ वर्ष से अधिक समय पहले इन्हीं दर्शनों से समस्त 
समाजविज्ञानों की उत्पत्ति हुई थी । 
इस मिथ्या विचारधारा की विरासत से परम्परागत अर्थशास्त्री स्वयं को 
मुक्त नहीं कर पाये हैं, यद्यपि वे यह बताने के लिए पिछली पीढ़ी के अर्थशास्त्रियों 
से भी कम तैयार हैं कि वे किस तरीके से सोचते हैं। यही बात वस्तुतः सर्वत्र इस 
लोकप्रिय विचारधारा पर भी छायी हुई है, जिसमें यथार्थ-सम्बन्धी विश्वासों और 
यथार्थ-सम्बन्धी मूल्यांकनों के मध्य मौजूद अन्तरों को नहीं समझा जाता । 
अर्थशास्त्रियों और अन्य समाजविज्ञानियों ने सामान्यतया वस यह किया 
है कि अपनी विश्लेषणात्मक संरचना में निहित मान्यताओं को इतनी गहराई से 
छिपाया है कि वे अपने अनुसन्धान-कार्य में इनके प्रति प्रसन्नतापूर्वक अनजान बने 
रह सकते हैं और यह विश्वास करते रह सकते हैं कि उनके अनुसन्धान तथ्यों पर 
आधारित हूँ। समाजविज्ञानी अधिकांशतया अपरिष्कृत 'सकारात्मकतावादी' हैं । 
समाजविज्ञानियों के मध्य अर्थशास्त्रियों ने अपने तथाकथित "हितकारी 
सिद्धान्त' के माध्यम से स्वयं को सरल और स्पष्ट रूप से अपनी मूल्य-सम्बन्धी 
मान्यताओं को ठोस शब्दावली में प्रस्तुत करने के दायित्व से वचा लिया है। “यह 
अत्यन्त असफल कार्य है"** जिसने अर्थशार्त्रियों की एक पूरी पीढ़ी को ( वस्तुतः 
अनेक पीढ़ियों को) निष्फल प्रयास में लगा दिया है और इसमें हमारे युग की 
प्रमुख समस्याओं की पूणं उपेक्षा हुई है।” ये रोषपूर्ण उद्गार कैनेथ ई० बाउल्डिग 
ने अमरीकी अर्थशास्त्र संघ के अध्यक्ष-पद से भाषण करते हुए प्रकट किये और 
इस प्रकार उन्होंने एक विद्रोही के रूप में आचरण किया जो वे सचमुच हैं । 
यह प्रवृत्ति एक जहरीले फोड़े की तरह बढ़ती है । हर वर्ष 'हितकारी 
अथशास्त्र' पर सँकड़ों पुस्तक और लेख लिखे जाते हैं, यद्यपि चार दशक पहले 
ही यह सिद्ध कर दिया गया था कि यह समस्त दृष्टिकोण गलत है ।* यदि यह 
दृष्टिकोण पूरी तरह से निरर्थक नहीं है, तो इसको केवल सुखवादी सम्बन्धात्मक 
मनोविज्ञान और उपयोगितावादी नैतिक दर्शन की शब्दावली में ही प्रकट किया 
जा सकता है। मैं सदा इस वात पर अचम्भा करता रहा हें कि दार्शनिक और 
मनोवज्ञानिक इस निरर्थक प्रक्रिया में अंथंशास्त्रियों को अकेला और खुला क्यों 
छोड़ देते हैं। यह समाजविज्ञानों की उस परम्परा का एक अंग है, जिसके 
परिणामस्वरूप समाजविज्ञानों के अनेक अंग भौर उपांग अलग-थलग वने रहते 
हैं, और स वारे में मैंने इस पुस्तक में पहले चर्चा की है। च 
समसामयिक संस्थापित अर्थशास्त्र में प्रशिक्षण, अध्ययन 
अत्यधिक सीमित क्षेत्र से बाहर की प्रत्येक वस्तु के Sn 
न भ्रकार संकीर्ण 'व्यावसायिकता' के रूप में पनपने दिया गया है, जिस पर 
अध्याय 4, अनुभाग 4 में टिप्पणी की है, वह्‌ उन्हें आधुनिक मनोविज्ञान 
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और दर्शन का अधिक ज्ञान प्राप्त करने से रोकता है। और इसी प्रकार अर्थशास्त्र 
के इतिहास की अपेक्षाकृत उपेक्षा भी उन्हें स्वयं अपने योगदान की नवीनता के 
बढ़े-चढ़े विश्वास के लिए प्रेरित करती है और अक्सर उन्हें यह बात समझने से 
रोकती है कि वे जो प्रयास कर रहे हैं, वह आदर्शक आर्थिक सिद्धान्त ही है। इससे 
पहले मैंने इस प्रवृत्ति का उल्लेख उनकी “व्यावसायिकता” के एक हिस्से के रूप में 
` किया है। 

जिन महान अर्थशात्तियों ने मूल रूप से सुखवादी और उपयोगितावादी 
हितकारी सिद्धान्त का विकास किया था--और जिनमें जेवोन्स, सिजविक और 
एजवर्थ शामिल हैं-वे आत्म विश्वास से और स्पष्टतापूवंक कार्य कर सकते थे, 
क्योंकि वे यह जानते थे कि वे वस्तुतः क्या कर रहे हैं। वे हितकारी सिद्धान्त में 
निहित मूल मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक मान्यताओं की उपेक्षा नहीं कर सकते 
थे। पर सामयिक हितकारी सिद्धान्तकार इस ऐतिहासिक परिप्रेक्य की अधिकांश- 
तया उपेक्षा कर देते हैं। उन्हें यह परिप्रेक्ष्य अपने पूर्वंवतियों की रचनाओं के 
गहन अध्ययन और ऐसे अध्ययनों से ही प्राप्त हो सकता है जिनसे बुनियादी 
कठिनाइयों के प्रति चेतना जागृत होती हो । | 

अर्जनकर्ताओं, उपभोक्ताओं और पूँजी-निवेशकर्ताओं के रूप में लोगों के 
आचरण का अनुभवजन्य और आधुनिक मनोविज्ञान के आधार पर अध्ययन 
करने के गिने-चुने प्रयास ही हुए हैं। आथिक आचरण के सम्वन्ध में, पुरातन और 
नवीन हितकारी सिद्धान्त की मान्यताओं से मुक्त होकर यथार्थवादी मनोवैज्ञानिक 
अनुसन्धान के जो गिने-चुने प्रयास किये गये हैं, उनकी संस्थापित अर्थशास्त्र में 
पूर्ण उपेक्षा कर दी गयी है। इस उपेक्षा का गहन कारण वस्तुतः यह है कि इस 
अनुसन्धान के परिणामों को विरासत में प्राप्त और. आज भी प्रभावशाली 
हितकारी सिद्धान्त की संकल्पनात्मक संरचना में समन्वित नहीं किया जा सकता । 

यहाँ सरसरी तौर पर यह उल्लेख किया जा सकता है कि हाल में हितकारी 
अर्थशास्त्र की जो अभिवृद्धि हुई है, वह अत्यन्त अमूं सँद्धान्तिक मॉडलों के 
परिणामस्वरूप उत्पन्न निरन्तर बढ़ती हुई उलझन से गहराई से सम्बन्धित है। 
इन मॉडलों में निहित और पर्याप्त गहराई से छान-बीन से वंचित मान्यताओं में 
निरपेक्ष हितकारी संकल्पना प्रायः सदा एक भूमिका निभाती है। किसी भी 
संस्थानिक दृष्टिकोण में इतनी आसानी से मानवीय मूल्यांकनों से नहीं बचा जा 
सकता, जो इसके साथ ही अनुसन्धान के लक्ष्य और अनुसन्धान की मात्यताएँ भी 
बने हुए हों । 


।]. निविवाद सत्यों की कमो 
सामाजिक अनुसन्धान की इन कठिनाइयों और इत कठिनाइयों से बच 
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निकलने के हमारे पलायनतावादी तरीकों का सम्बन्ध इस बात से भी गहराई से 
है कि हमारे अनुसन्धान के निष्कर्षों में उस तत्त्व का बहुत कम अंश है जिसे 
निविवादसत्य कहा जा सकता है। प्रायः हरसमस्या के वारे में विचार-सम्भ्रदाय 
हैं, जिन्होंने अपने अलग-अलग सिद्धान्त निर्धारित कर लिये हैं और राजनीतिज्ञ 
तथा जनता अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार इनमें से चुनाव कर सकती हैं । 
यह एक लोकप्रिय मिथक बन गया है कि अर्थशास्त्री कभी भी एकमत नहीं 
हो सकते । उदाहरण के लिए, हाल के वर्षों में आश्चयंचकित अमरीकी जनता ने 
संस्थापित अर्थशास्त्रियों के दो सम्प्रदायों के मतभेद-संघषं के दृश्य को देखा है । 
इस संघषं में यह विवाद चल रहा था कि आन्तरिक आथिक सन्तुलन में मुद्रा की 
मात्रा की क्या भूमिका और महत्त्व है। यदि अधिकांशतया लोग समाजविज्ञानियों 
के अत्यन्त उग्र मतभेदों के प्रति ऐसी चिन्ता नहीं दिखाते तो सम्भवतः इसका 
यही कारण है कि वे समाजबिज्ञानियों के विचारों को कोई खास महत्त्व 
नहीं देते । 
दो पीढ़ी पहले, नुट विकसेल ने, जिन्हें अब विलम्व से अपने युग का महान 
अर्थशास्त्री स्वीकार किया जाने लगा है, सन्‌ 904 में लुण्ड विश्वविद्यालय में 
अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में अपना उद्घाटन-भाषण करते हुए कहा था कि 
अर्थंशास्त्र “धर्मशास्त्र की तरह, और प्रायः इन्हीं कारणों से, सामान्य रूप से 
मान्य निष्कर्षों पर पहुँचने मे असफल रहा है।” उन्होंने कहा था कि यह सच है 
कि सब विज्ञानों में विवाद के माध्यम से ही प्रगति होती है। लेकिन प्रकृति- 
विज्ञानों में इस संघर्ष का निश्चित. परिणाम निकलता है । 
सिद्धान्तों का खण्डन किया जाता है, प्राक्कल्पनाएँ पुरानी पड़ जाती हैं, और 
इस प्रकार ज्ञान को सीमा का निरन्तर विस्तार होता रहता है । ''कोपरनिकस 
के ब्रह्माण्ड सम्वन्धी-विचार, न्यूटन के नियमों, रक्त के संचार के सिद्धान्त और 
रसायनशास्त्र में फ्लोजिस्टिन सिद्धान्त के समर्थक और विरोधी मौजूद थे *** 
आज इन सिद्धान्तों पर या तो सार्वभौम रूप से विश्वास किया जाता है अथवा 
उन्हें विश्वास के योग्य नहीं समझा जाता--वशतें, जैसा कि अन्तिम उदाहरण के 
सम्वन्ध में हुआ, इन्हें बस भुला-भर न दिया गया हो ।” इसके विपरीत अर्थशास्त्र 
में सव सिद्धान्तों का अस्तित्व बना रहता है। नुट विकसेल ने जो उदाहरण 
दिये थे, वे अपने संशोधित रूप में आज भी विद्यमान हैं क्योंकि परिस्थितियां और 
समस्याएं वदल गयी हैं । 
सुखवादी मनोविज्ञान और उपयोगितावादी नैतिक दर्शन में आस्था रखने- 
वाले व्यक्ति के रूप में विकसेल ने अर्थशास्त्र में मौजूद इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का 
स्पष्टीकरण इस तथ्य में निहित देखा कि अव तक हम 'उपयोगिता' को मापने 
में सफल नहीं हुए हैं-यही सावधानी से छिपाये गये रूप भें आज भी आधुनिक 
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हितकारी सिद्धान्त की मूल संकल्पना बनी हुई है। विकसेल ने इस सम्बन्ध में 
कोई सन्देह व्यक्त नहीं किया कि एक-न-एक दिन हमें इस कार्य में सफलता 
मिलेगी । और यह स्वीकार करना होगा कि यदि यह सम्भव हो जाता तो हमारी 
प्रगति उसी रूप में होती जिस प्रकार प्रकृतिविज्ञानों के क्षेत्र में हुई है । उस 
समय हमें स्थिरांक और पूर्ण माप उपलब्ध होतीं और हम अधिकतम कल्याण 
को सम्भव बनाने की दृष्टि से समस्त राजनीतिक समस्याओं को सुलझा सकते । 

पर हम यह कभी नहीं कर पायेंगे, क्योंकि उपयोगिता और कल्याण की 
संकल्पनाओं में एक ऐसा अनिवार्य तर्कनापरक दोप निहित है, जिसका सामना 
प्रत्येक पीढ़ी के अर्थशास्त्रियों को हुआ है अर्थात ऐसा कोई पैमाना नहीं है जिसके 
आधार पर लोगों के 'आनन्द' और 'कष्ट' को मापा जा सके। अनुसन्धान-कार्ये 
'में 'निरपेक्षता' की रक्षा का एकमात्र तरीका यह है कि स्पष्ट रूप से वणित और, 
जहाँ कहीं सम्भव हो, वैकल्पिक मूल्य-सम्बन्धी मान्यताओं के आधार पर काम 
किया जाये । 

अतीत के एक अन्य महान अर्थशास्त्री काले मेंजर ने एक बार कहा था कि 
एक दृष्टि से और कुछ सीमा तक प्रतिभासम्पन्न अनुसन्धानकर्ता अपने अनुसन्धान 
के तरीकों से श्रेष्ठ होता है। अन्यथा समाजबिज्ञानों में हमारी स्थिति उससे 
कहीं अधिक बुरी होती जो आज वस्तुतः है। वस्तुतः हम सर्वत्र ऐसे अनुसन्धान- 
कर्ताओं को अत्यन्त व्यावहारिक महत्त्व के निष्कर्ष निकालते हुए देखते हैं, यद्यपि 
इन अनुसन्धानकर्ताओं के कार्यविधि-सम्बन्धी मूलभूत विचार भ्रान्तिपूण और 
दोषपुणं हुँ । 

जैसा कि मैंने अध्याय !, अनुभाग 2 में कहा है कि विकसेल का एक योगदान, 
जो उनका आरम्भिक योगदान था और इस शताब्दी के आरम्भ में हुआ था, उस 
सँद्धान्तिक दृष्टिकोण के बारे में था जिसे हम आज केन्ज का सिद्धान्त कहते हैं । 
सामाजिक तथ्यों और सम्बन्धों का हमारा ज्ञान कहीं अधिक व्यापक रूप सेवढ़ 
रहा है । यद्यपि यहं वांछित तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है । इसकी गति उतनी तेज 
नहीं है, जितनी कार्यविधि-सम्बन्धी प्रश्नों में अधिक स्पष्टता हो जाने पर होती । 


।2. समाज में पूर्वाग्रह की एकता 

यह चिन्ताजनक तथ्य कि समाजविज्ञानों में अनुसन्धान जेसे-जेसे आगे बढ़ता 
है, इसके परिणामस्वरूप नया और सामान्य रूप से स्वीकार ज्ञान नियमित रूप 
से प्राप्त नहीं होता, बल्कि एक-दूसरे से प्रतियोगिता में लगे विचार-सम्प्रदायों 
के लिए यह गुंजाइश रह जाती है कि वे अपना विवाद आगे बढ़ा सके । इस तथ्य 
`का सम्बन्ध दो अन्य तथ्यों से है, जिनकी मैं पहले ही चर्चा कर चुका हैँ: एक, कि 
हमारा अनुसन्धान प्रकृतिविज्ञानों के अनुसन्धान से कहीं 'अधिक निर्णायक रूप 
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से मूल्य-सम्बन्धी मान्यताओं पर निर्भर होता है; और, दो, कि इसके बावजूद 
समाजविज्ञानियों ने अपने निष्कर्षों को मूल्यांकनों से स्वतन्त्र तथ्यों के रूप में 
प्रस्तुत करने का सदा प्रयास किया है । उन लोगों ने उन मूल्यांकनों को छिपाया है, 
जिन्होंने उत्तके दृष्टिकोणों, परेक्षणों और विश्लेषण का वस्तुतः निर्धारण किया है। 

अव क्योंकि इन छिपे मूल्यांकनों की खुली घोषणा नहीं की जाती, अतः इन्हे 
सामान्य और अस्पष्ट रखा जा सकता है और इस प्रकार मनमाने आचरण की 
गुंजाइश रह जाती है (देखिए : अध्याय 4, अनुभाग 2) । इस अनिश्चितता के क्षेत्र 
के भीतर ही मूलभूत संकल्पनाओं और मॉडलों तथा इसके कारण, प्रेक्षणों और 
निष्कर्षों के बीच मतभेद और अन्तर सम्भव हो जाता है। भौर इस मनमाने 
आचरण का लाभ उठाकर ही प्रतियोगी विचार-सम्प्रदाय उस स्तर पर अपना 
अस्तित्व कायम रख सकते हूँ, जो अधिक सरल प्रक्ृतिविज्ञानों में सम्भव नहीं है । 

पर इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण वात किसी विशेष समाज में, किसी विशेष 
समय पर मौजूद पुर्वाग्रहों की आपेक्षिक एकता है--जिसके कारण एक प्रतिष्ठान 
की सामान्य एकरूपता की सृष्टि होती है, जैसाकि मैंने अध्याय ], अनुभाग 7 में 
बताया है। इस एकरूपता में नियमित रूप से प्रभावशाली हितों का दर्शन होता 
है, यद्यपि अक्सर इन हितों की कल्पना गलत रूप से कौ जाती है (देखिए : अध्याय 4, 
अनुभाग 5) । जब मृल्य-सम्बन्धी मान्यताओं को स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं किया 
जाता तो अन्वेषण का कार्य उन छिपे हुए मूल्यांकनों को प्रकट करना बन जाता 
है, जो इसे प्रभावित करते रहते हैं। 

मैं अपनी युवावस्था में ही इसके प्रति सजग हो गया था। संस्थापित और 
नवसंस्थापित विचार के अनुसार आथिक सिद्धान्त के विकास में राजनीतिक तत्त्व 
के अध्ययन के समय मुझे इस वात का आभास मिल गया था । जब आगे चलकर 
संयुक्तराज्य अमरीका में नीग्रो-समस्या का मैंने गहराई से अध्ययन शुरू किया 
तो वैज्ञानिक साहित्य तथा लोकप्रिय संकल्पनाओं में पूर्वाग्रहों की मौजूदगी मेरे 
कायं का प्रमुख विषय बनी । जब इसके और बाद मैंने कम-विकसित देशों की 
परिस्थितियों का अध्ययन शुरू किया, तो मैंने देखा कि साहित्य राजनयपूणं और 
अनावश्यक रूप से आशावादी दिशा से प्रभावित है। अध्याय 5 और 6 मैं मैंने 
यह्‌ दर्शाया है कि इन पूर्वाग्रहों ने इन देशों की विकास-समस्याओं के हमारे 
विश्लेषण को किस प्रकार विकृत कर दिया है और विकसित तथा कम-विकसित 
देशों में मौजूद हितों और पूर्वाग्रहों ने किस प्रकार इस पूर्वाग्रहग्रस्त विश्लेषण को 
प्रोत्साहन दिया है । 


43. अनुसन्धान को कार्यरूप देने का प्रयास 
मैंने सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञानों के मध्य मौजूद एक अन्य अन्तर पर 
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भी अपने विचार प्रकट करने की वात कही थी। यह अन्तर समाजविज्ञान के 
निष्कपों को व्यवहार में लाने से सम्बन्धित कठिनाइयों के वारे में है । सामाजिक 
क्षेत्र में निविवाद ज्ञान प्राप्त करना कठिन ही नहीं है, वल्कि इसे व्यावहारिक रूप 
देना इससे भी अधिक कठिन और अनिश्चित प्रयास है । 

चाहे प्रश्न कुछ नयी वस्तुओं के उपयोग का हो अथवा कोई वस्तु बनाने के 
लिए नयी विधियों, हथियारों में सुधार अथवा चिकित्साविज्ञान की प्रगति को 
व्यवहार में लाने का हो, ऐसी किसी भी ईज़ाद को बड़ी तेज़ी से व्यंवहार में 
लागू किया जा सकता है। इसी ईज़ाद का लागत और लाभ की दृष्टि से मूल्यांकन 
तथा यह कायं निजी उद्यागों में किया जाये अथवा सरकारी उद्योगों में, सरल 
कार्य है और इस दृष्टि से निरपेक्ष भी । इस प्रकार इन आविष्कारों को अपेक्षाकृत 
आसानी से और प्रायः स्वचालित ढंग से लागू किया जा सकता है। 

सामाजिक क्षेत्र में हमारे अनुसन्धानों और आविष्कारों को सामूहिक रूप से 
व्यवहार में लाना पड़ता है, अर्थात इनको राज्य और उसके अधीनस्थ समुदायों 
में लागू करना होता है। यह ज़रूरी होता है कि ये अनुसन्धान और आविष्कार 
सार्वजनिक नीतियाँ वन जायें, तथा वे लोग इन्हें स्वीकार कर लें जिन्हें अपने 
समुदायों के कार्य अथवा कार्य न करने की स्थिति के ऊपर अधिकार और सत्ता 
प्राप्त है। सामान्यतया इन लोगों की अपनी पूर्वधारणाएँ होती हैं--निर्वाचित 
प्रतिनिधियों से लेकर नियुक्त अधिकारियों और स्वयंनिर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों 
तक यही स्थिति होती है। ये विचार, इसी प्रकार, सामान्य रूप से इस बात पर 
आधारित होते हैं कि थे लोग किन वातों को अपना हित समझते हैं । यह हो 
सकता है कि इन हितों की कल्पना संकीणं दृष्टि से अथवा गलत ढंग से की गयी 
हो। इसके अलावा यह भी आवश्यक नहीं है कि इस प्रकार परिकल्पित हित 
जन-सामान्य के हित में भी हों। यदि जन-सामान्य सजग है और तकसंगत दृष्टि 
से कार्य करने की क्षमता रखता है, तो वह अपने हितों को बेहतर ढंग से समझ 
सकता है । 

इसके अलावा निहित स्वार्थं और पूर्वाग्रह भी होते हैं। नीति निर्धारित 
करनेवाले लोगों के मन में सामाजिक इंजीनियरों के प्रति वही सम्मान का 
भाव नहीं होता जो प्रत्येक व्यक्ति के मन में टेक्नीकल इंजीनियरों और मेडिकल 
डाक्टरों के प्रति होता है । वस्तुतः इन लोगों के अपने सामाजिक सिद्धान्त होते 
हूँ । और यह्‌ तथ्य चीति-निर्माताओं के आत्मविश्वास को बढ़ा देता है कि समाज- 
विज्ञानी प्रायः एकमत नहीं हो पाते और इससे भी अधिक नीति-सम्बन्धी निष्कर्ष 
निकालने से वचते रहते हैं । इस प्रकार नीति-निर्माताओं को स्वयं अपनी पूर्व- 
धारणाओं के समर्थन में समाजविज्ञानियों के विचार उद्धूत करने की स्वतन्त्रता 
रहती है और वे सुविधापूर्वंक ऐसे विचारों को ढूँढ़ भी निकालते हैं । 
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]4. प्रकृतिविज्ञान और विनाश का भय / 
मैं यहाँ इस व्यावहारिक प्रश्न का और आगे विवेचन नहीं करूगा कि हम 
समाजविज्ञानी किस प्रकार सामाजिक इंजीनियरी की प्रभावशालिता को बढ़ा 
सकते हैं और किस प्रकार कार्य विधि-सम्बन्धी अधिक स्पष्टता हमारे निष्कर्षों के 
राजनीतिक महत्त्व को वढ़ा सकती है । दल 
पर मैं अन्त में उस चिन्ता की चर्चा करना चाहूँगा जो प्रकृतिविज्ञान। और 
उनके अनियन्त्रित टेक्नालॉजी-सम्बन्धी उपयोग के कारण प्रकृतिविज्ञ नियों और 
टेकनालॉजी-विशेषज्ञों के मन में उत्पन्न हुई है। यह चिन्ता इस कारण से है कि 
नये ज्ञान के इस प्रकार उपयोग से संसार का विनाश हो सकता है । यह समस्या 
वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण तथा औद्योगिक प्रक्रिया के परिणामस्वरूप 
प्राकृतिक साधनों के ह्वास तथा इससे भी अधिक ख़तरनाक हथियारों की होइ 
की समस्या है। यह समस्या स्वचालित यन्त्रों के आविष्कार ओर उपयोग तथा 
हथियारों के क्षेत्र में नित नये अनुसन्धानों और आविष्कारां को अमल में लाने 
की होड़ के कारण उत्पन्न हुई है। न 
“इस सन्दर्भ में मैं यह कहना चाहूँगा कि संसार का भाग्य निर्धारित करने को 
क्षमता रखनेवाली इन राजनीतिक समस्याओं के सम्बन्ध में प्रकृतिविज्ञानी कुछ 
अधिक नहीं कर सकते। वे, हड़ताल कर 'सरकारी-औद्योगिक-शेक्षणिक 
व्यवस्था' को तोड़ डालने का प्रयास करने के अलावा, वस यही कर सकते हूँ कि 
उन सम्भावित विनाशकारी प्रभावों के वारे में जानकारी दें, जिनकी वे सम्भावना 
समझते हैं और इस वात की शिकायत करें कि उस सामाजिक इंजीनियरी का 
अभाव है जो प्रभावशाली ढंग से उनके अनुसन्धानों के खतरनाक उपयोग को 
नियन्त्रित कर सकती है। 
घटनाक्रम के विनाशकारी प्रवाह को उलटने के लिए राजनीतिक प्रक्रियाओं 
सें जो परिवर्तन लाने की आवश्यकता है और उन प्रयासों के समक्ष जो कठिनाइयां 
आयेंगी, उनके सम्बन्ध में प्रक्ृतिविज्ञानी एक ऐसे साधारण व्यक्ति से अधिक 
बेहतर मूल्यांकन नहीं कर सकते जो स्वयं को सामयिक घटना-क्रम से परिचित 
रखने के लिए प्रयास करता रहता है। इसका दायित्व पूरी तरह से हम समाज- 
विज्ञानियों और सामाजिक इंजीनियरों पर है। 


]5. संक्षेप 
मैंने अपने शीर्षक में जो प्रश्‍न उठाया है, मैं उसका उत्तर देने के प्रयास के 
अन्तिम चरण में पहुँच गया हूँ | मैंने बहुत सामान्य शब्दावली में अपना विवेचन 


प्रस्तुत किया है और इस सम्बन्ध में अथंशास्त्री के रूप में स्वयं अपने अनुसन्धान- 
अनुभवों का सहारा लिया है। पर मेरा यह विश्वास है कि .सव समाज विज्ञानों 
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में हमारी समस्याएं बुनियादी तौर पर इतनी समान हैं कि मेरे निष्कर्षों को 
सामाजिक अनुसन्धान के अन्य क्षेत्रों में भी सामान्य रूप से उदाहरण-सहित 
व्यक्त किया जा सकता है। 

यह आशा करना निरर्थक है कि अधिक सरल प्रक्कतिविज्ञानों के अनुसन्धान- 
कर्ताओं को प्राप्त सार्वभौम और तथ्यों के मध्य अपरिवर्तनीय सम्बन्धों की 
स्थापना की सुविधा समाजविज्ञानों में कभी सम्भव हो सकेगी । हमारा सम्बन्ध 
अनुष्यों के आचरण से है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी आत्मा है और उनमें से 
प्रत्येक अपने रहन-सहन की परिस्थितियों से इस शब्द के व्यापकतम अर्थो में 
प्रभावित होता है। ये परिस्थितियाँ बहुत अधिक भिन्न हैं और सदा बदलती 
रहती हैं। इनमें आचरण से इनके सम्वन्धों की तरह ही परिवर्तेन होता 
रहता है। 

प्रकृतिविज्ञानों में अनुसन्धान के स्वरूप का अनुकरण करना और उसके 
सार को ग्रहण न करना हमारी कार्थविधि-सम्बन्धी समस्याओं का समाधान नहीं 
हो सकता । अक्सर यह देखा जाता है कि जिस .विश्लेषण को विशेष रूप से 
कठोर और 'कड़ाई से लाग” बताया जाता है, उसकी आलोचनात्मक जाँच- 
पड़ताल करने पर यह पता चलता है कि यह विश्लेषण केवल थोथा ही नहीं है, 
बल्कि बहुत अधिक ग़लत भी है। इसमें यथार्थ और तकनापरक एकरूपता की 
दृष्टि से बहुत अधिक कमी है। 

हमें अपने अत्यन्त कठिन क्षेत्न, अर्थात्‌ समाजविज्ञानों में पूर्वाग्रह की 
प्रवृत्तियों के विरुद्ध संघषं करना है.। यह करने के लिए सबसे पहले इस वात की 
आवश्यकता है कि हम इस सवत्र मौजूद खतरे के प्रति सजग हों और दूसरे उन 
उपायों का उपयोग करे जो हमें तकना से प्राप्त हैं, अर्थात्‌ हम स्पष्ट रूप से वरणित 
सूल्य-सम्बन्धी मान्यताओं की विधि का उपयोग कर । हमें सामाजिक अनुसन्धान 
में इसकी आवश्यकता है, यह तथ्य हमारे अनुसन्धान और प्रक्ृतिविज्ञानियों के 
सरल अनुसन्धान को एक-दूसरे से अलग करनेवाली एक बड़ी खाई को स्वतः 
प्रकट कर देता है। 

यदि हमें इस खाई के अस्तित्व का ज्ञान है और हम इस अन्तर के परिणामों 
का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो हम अपने कार्य को वैज्ञानिक समझने के 
अधिकारी हैं--हम इसे इस दृष्टि से वज्ञानिक समझने के अधिकारी हैं कि हम 
मनुष्य और उसके समाज के बारे भें सच्चा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर 


रहे हैं । 
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सर्वव्यापी अज्ञान की तरह, स्ंव्यापी ज्ञान का दावा करनेवालों में सत्य से 
हटकर अवसरवादी दिशा अपना लेने की प्रवृत्ति तोड़-मरोड़कर पेश की गयी 
शब्दावली में प्रकट होती है । 


।. 'संयुक्त राष्ट्र' 
अन्तरसरकार संगठनों की जिस प्रणाली को “संयुक्त राष्ट्र' नाम से पुकारा 
जाता है, वह तकंना की दृष्टि से मिथ्या नाम है। वस्तुतः 'संयुक्त राष्ट्र' के 
घोषणापत्र के पहले शब्द ही एक अच्छे इरादे से प्रेरित असत्य को उद्घोषित 
करते हैं। इनमें कहा गया है कि “संयुक्त राष्ट्र के हम लोग"**'। पर संयुक्त 
राष्ट्र और इस प्रणाली के भीतर काम करनेवाले समस्त मिले-जुले संगठनों की 
सदस्यता लोगों अथवा राष्ट्रों को नहीं, बहिकि राज्यों की सरकारों को प्राप्त है। 
इस प्रकार किसी भी अन्तरसरकार संगठन की महासभा अथवा प्रति- 
निधियों के महाअधिवेशन को किसी राज्य की विधान सभा का समकक्ष 
स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रतिनिधियों का चुनाव लोकतन्त्रीय राज्यों की 
तरह मतदाताओं का कोई चुनाव-क्षेत्र नहीं करता । जिस प्रकार संसार के 
समस्त राज्यों को समाहित करनेवाली कोई विश्वसरकार नहीं हें। अतः इसकी 
किसी ऐसी विधान सभा से भी अधिक समानता नहीं है, जिसकी स्थापना अक्सर 
निरंकुश सरकारे करती हैं और जिसके सदस्यों को स्वतन्त्र मतदान के द्वारा नहीं 
बल्कि किसी अन्य तरीके से नियुक्त किया जाता है अथवा चुना जाता है। 
प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह प्रतिनिधित्व 
यदि होता है तो केवल इस अप्रत्यक्ष तरीके से ही। 
यह उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र के अंगीकार हो जाने के 
वाद से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों की संस्था मे बहुत बड़ी और तेजी से वृद्धि 
हुई है। कम-विकसित देशों के तीसरे संसार में तथा यूनान और तुर्की-जेसे कुछ 
अद्ध -विकसित देशों में राजनीतिक विकास की जो प्रवृत्ति दिखायी पड़ी, उसके 
परिणामस्वरूप ऐसी सरकारों के अनुपात में बहुत वृद्धि हो गयी है, जिनकी 
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नीतियों के ऊपर उनके राज्य के सामान्य लोगों और अक्सर शिक्षित और सतक 
उच्च वर्ग के अधिकांश लोगों का प्रायः कोई भ्रभाव नहीं होता। संयुक्त राष्ट्र में 
उनकी ऐसी सदस्यता है, जिसके आधार पर यह दावा नहीं किया जा सकता है 
कि ये सरकारें राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करती हैँ । वस्तुतः यही कहा जा सकता 
है कि ये सरकारें एक ऐसे प्रदेश पर अपना नियन्त्रण रखती हैं जिसे राज्य के 
रूप में स्वीकार किया गया है । 

यदि व्यावहारिक कारणों से आज संयुक्त राष्ट्र' से कोई अधिक बेहतर 
अथवा सम्वन्धित संकल्पना को अधिक पर्याप्तता से प्रकट करनेवाला शब्द 
भ्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो भी उक्त वातों को निरन्तर ध्यान में रखना 
आवश्यक है। वस्तुतः, अनेक संगठनों के अधिकृत नामों में जिस अन्तर्राष्ट्रीय” 
विशेषण का उल्लेख किया जाता है, और जिसका अभिप्राय राज्यों की सीमाओं 
को पार करनेवाली समस्याओं अथवा सम्बन्धों को दर्शाना होता है, वह 
अधिकांशतया भ्रान्तिजनक है। वास्तव में ‘अन्तर्राष्ट्रीय संगठन' के स्थान पर 
'अन्तरसरकार संगठन' का प्रयोग कड़ाई से होना चाहिए। 


2. शब्दावली का महत्त्व होता है 


शब्दावली और शब्दों में जो अर्थ आरोपित किये जाते हैं, उनका महत्त्व 
होता है । यदि इन शब्दों की निरन्तर जाँच-पड़ताल नहीं की जाती तो अयथार्थ- 
वादी दिशा में हमारी विचारधारा के प्रवृत्त हो जाने का प्रलोभन और खतरा 
रहता है। इससे शब्दों के अवसरवादी प्रयोग को भी बढ़ावा मिलता है। 

इस प्रकार हम सव लोगों के मन में यह विश्वास करने की अवसरवादी 
प्रवृत्ति रहती है कि संयुक्‍त राष्ट्र तथा इसके अधीन काम करनेवाले समस्त 
अन्तरसरकार संगठन एक विराट्‌ राज्य का निर्माण करते हैं अथवा कम-से-कम 
इन्हें इसका समारम्भ कहा जा.सकता है । यह सोचने की भी प्रवृत्ति रहती है 
कि इसके अपने लक्ष्य हैं और यह किसी राज्य की सरकार की तरह निर्धारित 
नीतियों को संयुक्त रूप से लागु करता है । ; 

संयुक्त राष्ट्र की प्रणाली के भीतर छोटे-बड़े संगठनों की मौजूदगी एक राज्य 
के भीतर मौजूद व्यवस्था का आभास देती है । इन संगठनों में से कुछ संगठन 
अधीन संगठन माने जाते हैं और संयुक्त राष्ट्र की यह संवंधानिक संरचना किसी 
राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत प्रान्तों और अन्य 
कार्यकारी संगठनों-जैसी दिखायी पड़ती है। पर इन सव संगठनों के सदस्य 
सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं और अक्सर यह भी होता है कि किसी अधीनस्थ 
संगठन के सदस्य सम्बन्धित क्षेत्र में अधिक कार्यकुशल हों और अपने राज्य के 


भरशासनू में उनका ऊचु ५ दर्जा हो (ससे यह स्पष्ट टो जाता है कि बिभ्ित्न्रों 
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पर संगठनों के मध्य पारस्परिक सम्बन्ध अधिकांशतया एक जटिल ओपचांरिकता 
भर होते हैं, इनसे सत्ता का यथार्थ प्रकेट नहीं होता । हि 
म कि हम संयुक्त राष्ट्र संगठनों के सचिवालयों के सदस्यों को 
अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक अधिकारी' कहने के आदी हो चुके हैं, अतः यह प्रयोग 
किसी राज्य की सरकार की ओर से अथवा सरकार से अधिकार Ft कायं 
करनेवाले अधिकारियों से झूठी समानता प्रकट करता है। संसार में कोई भी 
ऐसी सरकार नहीं है, जिसे विश्वस रकार कहा जा सके । 
संयुक्त राष्ट्र के घोषणापल के सुरक्षापरिषद और अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय 
सम्बन्धी अध्यायों को यदि छोड़ भी दें, जिनमें जानबूझकर इन्हें राज्योपरि कार्यो 
से मण्डित किया गया है, घोषणापत्र और प्रणाली के समस्त संगठनों के मूल 
संवैधानिक दस्तावेज़ों में जो लफ्फाजी हुई है उससे उक्त विचार को और अधिक 
दृढ़ता प्राप्त होती है। 
संगठनों को दूरगामी 'सिद्धान्तों और उद्देश्यों से समन्वित किया गया था, 
जिनमें उनके भावी कार्यों का उल्लेख था, पर जिन कार्यों की आशा की गयी थी 
वे अधिकांशतया पूरे नहीं हुए। पर उद्देश्य-सम्बन्धी इन घोषणाओं का वार-बार 
उल्लेख किया जाता है। इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में तत्सम्बन्धी प्रस्ताव भी 
स्वीकार किये गये हैं। और अक्सर इन प्रस्तावों को सम्बन्धित संगठनों के 
सरकारों के प्रतिनिधियों ने एकमत से अपनी स्वीकृति दी भी है। 
इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र के संगठनों को कुछ 'कार्य' और 'शक्तियाँ' भी 
सौंपी गयी हैं, जिससे इस विचार को प्रोत्साहन मिलता है कि ये संगठन अपने- 
आपमें राजनीतिक इकाइयाँ हैं। इन संगठनों में मतदान को जो महत्त्व दिया 
जाता है, उससे इस विचार को बल मिलता है। पर इस वात का उल्लेख करने 
की बड़ी अनिच्छा रहती है कि इस प्रकार के मतदान के द्वारा जो “निणेय' लिये 
गये हैं, वे कितने प्रभावशाली सिद्ध हुए, उन्हें किस सीमा तक लागू किया जा 
सका । | 
संयुक्त राष्ट्र-प्रणाली के अन्तरसरकार संगठनों के संवंधानिक दस्तावेजों में 
मौजूद यह गहरी भ्रान्ति कि ये संगठन सम्बन्धित राज्यों से कोई ऊपर की चीज़ 
हैं, इन संगठनों के समस्त विचार के ऊपर धुंधलके की तरह छायी रहती हैं। 
संयुक्त राष्ट्र की यह अलौकिक संकल्पना ही आशावादियों और निराशावादियों 
दोनों के विचार-मन्थन का आधार वनती है। भाषा का प्रभाव बहुत बड़ा होता 
हे। यह प्रभाव सामान्य लोगों, राजनीतिज्ञों और पत्रकारों के विचारों पर ही 
नहीं पड़ता, बल्कि यह विद्वत्‌-लेखन को भी प्रभावित करता है। 
यह बात स्पष्ट हैं कि सरकारी प्रतिनिधि और सचिवालयों के प्रवक्ता 


ओर भुंवज इनकी चार सेवाएँ ही नीज हुप, विचार को अचारित 
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कर रहे द कि संयुक्त राष्ट्र एक राज्योपरि भूमिका निभा रहा है। अन्तरसरकार 
संगठना के वारे में इन श्रान्तिपूर्ण संकल्पनाओं को प्रस्थापित करने के लिए 
कारवाई और “निणय'-जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इन शब्दों का 
प्रयोग सचिवालयों के दस्तावेजों और सरकारी प्रतिनिधियों के भाषणों में बहुत 
लोकप्रिय हो गया है । इस प्रकार झक्कीपन से वोलना उन संगठनों में अधिक 
प्रचलित है, जिन संगठनों की सदस्य सरकारों ने अपने प्रतिनिधियों को इस प्रकार 
के निर्णय लेने के प्रायः अधिकार नहीं दिये हैं । 

इस प्रकार प्रत्येक वस्तु विलक्षण और मिथ्या शब्दजाल से ढेक जाती है 
और किसी संगठन के भीतर वास्तव में क्या होता है, इसका महत्त्व इस लच्छेदार 
भाषा से प्रकट नहीं होता। अक्सर यह होता है कि भाषा के माध्यम से जो दावे 
किये जाते हैं, स्थिति उसके विपरीत होती है। और सचिवालयों की तरह ही 
सरकारों के प्रतिनिधि भी इस वात के दोषी हैं। यही कारण है कि अन्तर- 
सरकार संगठन जो दस्तावेज़ जारी करते हैँ, वे सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन करनेवाले 
किसी भी व्यक्ति को विचित्र और समझ में न आनेवाले साहित्य की मिसाल 
दिखायी पड़ते हैं । यह साहित्य अक्सर राजनय से पूर्ण और अस्पष्ट होता है, 
फिर भी इसका प्रयास निस्सन्देह इस मिथ्या विश्‍वास को कायम रखना होता है 
कि सम्वन्धित संगठन एक ऐसा संगठन है, जो राष्ट्रीय सरकारों से ऊपर है और 
सामूहिक रूप से निर्धारित नीति-सम्वन्धी लक्ष्यों को कार्यरूप देने की दृष्टि से 
से कायं करता है--जवकि वास्तविकता यह नहीं होती । 


3. यथार्थ 


संयुक्त राष्ट्र और इसको प्रणाली के अधीन कार्य करनेवाले अन्तरसरकार 
स गठन निश्चय ही एक राजनीतिक यथार्थ हैं। लेकिन यह यथार्थ उससे विल्कुल 
भिन्न है, जो उक्त शब्द दर्शाना चाहते हैं। इसी प्रकार संगठनों के संविधानों में 
इन्हें जो औपचारिक स्वरूप प्रदान किया गया है, वह भी यथार्थ नहीं है। हमारे 
अपने युग में और हम भविष्य की जहाँ तक कल्पना कर सकते हैं, ये संगठन 
सम्वन्धित सरकारों की राष्ट्रीय नीतियों के पालेन के सहमतिप्राप्त ढाँचे-भर 
वने रहेगे-वस्तुतः इनका निर्माण विभिन्न प्रकार के राज्यों के राजनय के 
पालन की दृष्टि से-किया गया है। पर इसका यह निश्चित अर्थ नहीं होता कि 
अन्तरसरकार संगठन महत्त्वपूर्ण नहीं हो सकते। प्रत्येक वस्तु सरकारों के संकल्प 
पर निर्भर करती है। ये सरकारे प्रायः हर प्रकार के आन्तरिक और बाह्य 
प्रवाहों के अन्तर्गत काम करती हैं और इस प्रकार ठोस प्रश्नों पर सहमति के 
द्वारा उन्हें लागू कर सकती हैं । 

कुछ ठोस और कार्यविधि-सम्बन्धी प्रश्नों के बारे में सरकार अक्सर गुटों के 
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रूप में कार्य करती हैं और कमज़ोर निर्भर सरकारों पर शक्तिशाली सरकारों 
का दबाव पड़ता है । पर हाल के वर्षों में विपरीत दिशा में दवाव डालने में भी 
सफलता मिली है। अर्थात अनेक कमज़ोर सरकारों ने सफलतापूर्वक कुछ शक्ति- 
शाली सरकारों पर-दवाव डाला है। अन्तरसरकार संगठनों में हाल में स्वतन्त्रता- 
प्राप्त भूतपूर्वं उपतिवेशों की सरकारों के शामिल हो जाने से यह सम्भव हुआ है । 

इन दोनों में से किसी भी स्थिति में यह बात इस नियम का अपवाद सिद्ध 
नहीं होती कि अन्तरसरकार संगठन {बुनियादी तौर पर और प्रायः अनि वार्य 
रूप से विभिन्न सरकारों के राजनय के पालन का बहुदेशीय माध्यम-भर हैं । 
जव सरकारें गुटों के रूप में काम करती हैं और स्वयं को विभिन्न दवावों से 
प्रभावित होने देती हैं, तो किसी-न-किसी कारण से यह उनकी अपनी नीतियों के 
अनुरूप होता है। 

यहाँ इस सन्दर्भ में मैं और अधिक विश्लेषण प्रस्तुत नहीं करना चाहूँगा । 
इस सम्बन्ध में आगे अध्ययन के लिए मैं अपनी आगामी पुस्तक 'टुवडं ए क्रिटिकल 
एप्रिसिएशन ऑफ दि यूनाइटेड नेशन्स' का उल्लेख करता हूँ । 


4. भाषा को खामियाँ 


हम जो भाषा बोलते हैं, सामान्यतया उसकी शब्दावली तर्कविहीन अथवा 
अवांछित सम्बन्धों से आपूरित होती है। सामान्य रूप से प्रयुक्त “मूल्य” शव्द 
का अर्थ केवल अस्पष्ट ही नहीं है, बल्कि इस शब्द में ऐसी भ्रान्तियों को आरो- 
पित कर दिया गया है, जिनका उल्लेख मैंने अध्याय 3, अनुभाग ] में किया है । 
हम “राज्य” के समानार्थक के रूप में 'देश' शब्द का इस्तेमाल करने से मुश्किल 
से ही वचते हैं | पर यह प्रयोग करते समय हम यह मान लेने की ओर उन्मुख 
हो जाते हैं कि 'देश' अनेक दृष्टियों से कहीं अधिक समान हैं, जवकि वास्तविकता 
यह नहीं है--उदाहरण के लिए राष्ट्रीय एकजुटता और अपनी सरकारों के 
संचालन में हिस्सेदारी अथवा प्रभुत्व की दृष्टि से सम्बन्धित देशों के नागरिकों 
की स्थिति का उल्लेख किया जा सकता है। : 
इस प्रकार विचाराधीन देशों के मध्य मौजूद अन्तरों, उदाहरण के लिए 
उनके आपेक्षिक आथिक स्तरों-सम्बन्धी हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान के समक्ष यह खतरा 
उत्पन्न हो जाता है किं उन अन्य अन्तरों की उपेक्षा कर दी जाती है, जो पहले 
अन्तर से सम्बन्धित और महत्त्वपूर्ण होते हैं । किसी भी विचारशील अर्थशास्त्री 
को यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि 'देशव्यापी आयोजन' के विचार-विमर्श में 
इस सम्बन्ध में पर्याप्त भ्रान्तिजनक विचार उत्पन्न होते हैं कि अधिकांश कम- 
विकसित देशों में नीतियों का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, योजनाएँ 
किस प्रकार बनायी तथा लागू की जाती हैं; यद्यपि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्य- 
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क्रम में अव 'देशव्यापी आयोजन” को आथिक सहायता देने का बुनियादी आधार 
मान सिया गया है और कम-विकसित तथा मित्र विकसित देशों में बड़े उत्साह- 
पूर्वक इसकी प्रशंसा की जाती है। 
हमारी शब्दावली को इस प्रकार अनावश्यक अर्थो से आरोपित करने की 
दिशा को साधारणतया 'राजनयिक' कहा जा सकता है। अध्याय 5, अनुभाग 7 
में मैंने शब्दावली के इस प्रकार जान-बूझकर प्रयोग के द्वारा राजनय के इस्तेमाल 
के विशेष रूप से उल्लेखनीय उदाहरण दिये हैं : अत्यधिक नीचे आथिक स्तर 
को दशने के लिए 'विकासशील देश '-ज॑सी अभिव्यक्ति का प्रयोग एक ऐसा ही 
उदाहरण है। जँसाकि पहले कहा जा चुका है, स्पष्ट रूप से इस असंगत शब्द को 
अनेक वर्षों से सरकारी समर्थन प्राप्त हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र की प्रणाली 
के अधीन काम करनेवाले संगठनों के समस्त दस्तावेजों और वक्तव्यों में इसका 
इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, इन संगठनों के बाहर जो भी व्यक्ति 
किसी भी सरकार की ओर से बोलता है, वह इसी शब्दावली का प्रयोग करता 
है । दुर्भाग्यवश अर्थशास्त्र के व्यवसाय में भी इस शब्दावली का प्रयोग करना 
आम बात हो गयी है। इसी प्रकार अन्य ऐसे ही प्रशंसात्मक शब्दों का इस्तेमाल 
किया जाता है, जिनसे राजनय से प्रभावित प्रवृत्ति प्रकट होती है। 
कम-विकसित देशों की समस्याओं के अनुशीलन में किस प्रकार विकसित 
देशों के विश्लेषण में प्रयुक्त संकल्पनाओं और मॉडलों के माध्यम से आरम्भ में 
अध्ययन और विश्लेषण किया गया तथा आज भी किस प्रकार यह प्रवृत्ति जारी 
है और इसके परिणामस्वरूप क्या भ्रान्तियाँ और गलत संकल्पनाएँ उत्पन्न होती 
हैं, उन पर अध्याय 5 में मुख्य रूप से विचार हुआ है । उक्त दृष्टिकोण को लागू 
करते समय जिन अनेक शब्दों और संकल्पनाओं का उपयोग किया गया, वे पूरी 
तरह कम-विकसित देशों के यथार्थ की दृष्टि से अपर्याप्त हैं। इस बात पर 
अध्याय 5, अनुभाग 2 में टिप्पणी की गयी है। इस सम्बन्ध में 'वेरोजजगारी' और 
“अल्प-वेरोज़गारी' की संकल्पनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। आज भी 
अधिकांश अर्थशास्त्री अत्यधिक लापरवाही से इन संकल्पनाओं तथा इनके आधार 
पर संकलित मिथ्या आँकड़ों का प्रयोग कर रहे हैं । 
भाषा की दृष्टि से 'द्विदेशीय सहायता -जैसा प्रयोग सचमुच भयंकरतम. कहा 
जा सकता है। इसमें विरोधाभास निहित है और यह विरोधाभास इस दृष्टि से 
और अधिक प्रवल हो जाता है कि इसमें सहायता देनेवाले देश के अपने डित 
अर सहायता प्राप्त करनेवाले देश द्वारा प्राप्त उपहार के बदले में उठाये गये 
नीति-सम्बन्धी कदमों का ध्यान नहीं रखा जाता । इस सम्बन्ध में सहायता देने- 
वाले देश के रूप में संयुक्त राज्य अमरीका का उल्लेख किया जा सकता है। इस 
स्थिति में उक्त सहायता स्पष्ट रूप से एक राजनयिक कारंवाई कही जायेगी 
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इसे संयुक्त राज्य अमरीका में प्रयुक्त 'साझेदारी' भी कहा जा सकता है। इस 
शब्द का प्रयोग अन्य देशों से अमरीका के सम्बन्धों को दर्शान के लिए यदा-कदा 
किया जाता है। यह उस समय भी होता है जव एकतरफा नीतियाँ प्रभावशाली 
बनी रहती हैं और दबावों का इस्तेमाल किया जाता है। 

“स्वतन्त्र संसार'-जँसे शब्द का प्रयोग तोड़-मरोड़कर शब्दों को पेश करने 
का एक और उदाहरण है। “स्वतन्त्र संसार' का प्रयोग उन समस्त राज्यों को 
दर्शाने के लिए किया जाता है, जिनमें केवल एक नकारात्मक गुण समान होता है 
कि वे कम्युनिस्ट गुट के सदस्य नहीं हैं और इस प्रयोग में इस वात का कोई 
ध्यान नहीं रखा जाता कि कया ये देश किसी भी सच्चे अर्थ में स्वतन्त्रता कः 
समर्थन करते हैं । और यह एक अत्यन्त दुखद सत्य है कि पेशेवर अर्थशास्त्री तक, 
विशेषकर संयुक्त राज्य अमरीका में, लम्बे असँ तक सामान्य रूप से इसका इस्ते- 
माल करते रहे। शुद्ध रूप से प्रचारात्मक शब्दावली का एक और उदाहरण 
पश्चिमी यूरोप के वे उपक्षेत्रीय संगठन हैं, जिनके वारे में आज भी विद्वत्‌-लेखन 
में सिफ 'यूरोपीय' शब्द का प्रयोग किया जाता है। 


5. निष्कषं 


यह कहना सच न होगा कि यहाँ हम भाषा के अव्यवस्थित प्रयोग के वारे में ही 
विचार कर रहे हैं। मैं यह दोहराना चाहता हूँ कि शब्दावली का महत्त्व होता 
है। यह अक्सर विचारों में परिवतंन कर डालती है। जव शब्दावली 
तर्कंविहीन, असंगत और मिथ्या होती है, तो इससे ूर्वाग्रहों की ओर रुझान 
प्रकट होता हैं। यह इस रुझान की दिशा को भी प्रकट करती है.। 

संकल्पनाओं और शब्दों को शुद्ध, विकृति से मुक्त, तकंनापरक और यथार्थ 
के अनुरूप बनाये रखना एक वैज्ञानिक का प्रथम दायित्व है । इस क्षेत्र में, जहाँ 
फिसल जाने की बहुत गुंजाइश रहती है, अत्यन्त शुद्धता को ही स्वीकार किया 
जा सकता है । 

. यह स्पष्ट है कि हाल के दशकों में अर्थशारित्रयों और अन्य समाजविज्ञानियों 
ने इस सम्बन्ध में अपनी वैज्ञानिक दृष्टि और कार्य के स्तर को खतरनाक 
सीमा तक नीचा कर दिया है। इस खेदजनक घटना का प्रमुखतम कारण अन्त- 
स ताच ओर विशेषकर शीतयुद्ध है। जहाँ तक, विकसित देशों की परि- 
स्थितियों का सम्बन्ध है। आज भी उन दृष्टिकोणों और संकल्पनाओं के प्रयोग 
को क भ्रमुख कारण कहा जा सकता है, जिन्हें शुरू में इस्तेमाल किया गया 
आर आज भी किया जा रहा है (अध्याय 5, अनुभाग 9) । जेसाकि इस सन्दर्भ 
में पहले कहा जा चुका है, यह अवांछित दृष्टिकोण अवसरवादी और राजनयिक 
पूर्वाग्रह के साथ-साथ चलता. है.। द । 
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राजनय का राजनीति में उचित स्थान है और मुझे अपने कार्यकाल में अनेक 
वार राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय पदों पर काम करने का अवसर मिला है। यहाँ 
मुझे राजनयिक आचरण का पालन करना पड़ा अथवा कम-से-कम मौन रहना 
पड़ा, यद्यपि मेरे अनुभव ने मुझे यह सिखाया है क्रि राजनीति तक में स्पष्ट- 
वादिता अक्सर लाभदायक सिद्ध होती है । पर यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता 
है कि वैज्ञानिक अनुसन्धान में राजनय के लिए कोई स्थान नहीं है। बहुत समय 
पहले ही मैंने अपने लिए यह नियम निर्धारित कर लियाथा कि मैं चाहे वाशि- 
गटन में बोल रहा हूँ अथवा मास्को, नयी दिल्ली, रियो द जनेरियो अथवा स्टाँक- 
हाम में, मैं एकदम अपने विचार समान रूप से प्रकट करू गा । मेरे विचारों की 
अभिव्यक्ति भें कभी भी कोई अन्तर नहीं होगा । 

जव राजनय भर्थंशास्त्रयों के लेखन को प्रभावित करता है, तो निस्सन्देह 
उसका दूसरा स्पष्टीकरण यह है कि आज अर्थशास्त्री पहले की तुलना में कहीं 
अधिक बड़ी संख्या में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रशासनिक तथा राजनीतिक 
संगठनों के साथ-साथ निजी व्यापारी कम्पनियों और गँर-सरकारी संगठनों में 
भी काम करते हैं अथवा इनसे सम्बद्ध होते हैं। आचरण-संहिता का एक नियम 
यह्‌ होना चाहिए कि हम जव कभी भी व्यावहारिक रूप से इस प्रकार के कार्यों, 
और संगठनों से सम्बद्ध हों तो हमें किसी भी स्थिति में शुद्ध विज्ञान की भाषा में 
अपने विचार प्रकट करने के कत्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। मेरा विश्वास 
है कि आचार-संहिता निर्धारित करने में हमारी दिलचस्पी है और हम सदा इस 
नियम का ध्यान रखेंगे । 

ऊपर शब्दावली-सम्बन्धी जिन अनेक गलतियों का उल्लेख किया गया है, 
यदि उनका प्रयोग अज्ञानवश नहीं होता है तो मेरी राय में यह कायं अनेतिक 
होता है। अज्ञान मौजूद है, उदाहरण के लिए कम-विक्रसित देशों में “श्रम-बाज़ार” 
का उदाहरण दिया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप अर्थशास्त्री 'वेरोजञगारी' 
और 'अल्प-वेरोज़गारी'-जेसी संकल्पनाओं का प्रयोग करते हैं, इन श्रेणियों के 
अन्तर्गत मिथ्या आँकड़े एकत्र किये जाते हैं और उनका विश्लेषण किया जाता है। 
जेसाकि हम जानते हैं. इन तरीकों की आलोचना के बावजद यह होता है। 
इतना ही नहीं, इस आलोचना का उत्तर देने का प्रयास किये बिना ही, इसकी 
उपेक्षा कर दी जाती है। 

इस प्रकार ज्ञान की तरह, अज्ञान भी अवसरवादी हो सकता है और इस 
कारण से इसके ब।रे में नेतिकता-सम्बन्धी निर्णय लेना आवश्यक हो जाता है। 
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अध्याय : 9 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो में 
राजनीति और अथशास्त्रः 


पहले महायुद्ध के सौ साल पहले से लेकर आज तक अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में 
आथिक कारकों पर ज़ोर देने को प्रवृत्ति रही है। व्यापार और आथिक सम्वन्ध 
शान्ति की स्थापना में सामान्यतथा सहायक बनते हैं, यह मान्यता स्वतन्त्र व्यापार 
के सिद्धान्त का एक महत्त्वपूर्ण निष्कपं थी । और वस्तुतः यह मान्यता उस 
सिद्धान्त का अंग वनी रही अथवा कम-से-कम यह कहा जा सकता है कि इसने 
उस सिद्धान्त को शक्ति प्रदान को । इस दृष्टि से उदारतावादी आथिक सिद्धान्त 
संस्थापित लेखकों के ज़माने से लेकर आज तक हाल के दशकों की 'माक्संवादी' 
परम्परा से भिन्न नहीं रहा। 'माक्संवादी' परम्परा का प्रतिनिधित्व कम्युनिस्ट 
देशों के सरकारी सिद्धान्त करते हैं, जिनका सामान्य शब्दावली में उनके राजनेता 
और विद्वान प्रतिपादन करते हैं। दोनों खेमों में यह बात वड़ी आसानी से मान 
ली जाती है कि व्यापार एक महत्त्वपूर्ण तरीके से शान्तिपुर्ण सम्बन्धों की 
स्थापना में सहायक बनता है। यह भी स्वीकार कर लिया जाता है कि व्यापार 
राजनीतिक दृष्टि तक से सहायक वनता है। इस मान्यता को एक सामान्य साध्य 
के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाने लगा है। 


।. राजनीति का महत्त्व 


सन्‌ १६४७ में संयुक्त राष्ट्र के यूरोपीय आथिक आयोग के गठन के समय से 

१० वर्ष तक इस संगठन का कार्यकारी सचिव रहने के नाते मुझे जो व्यावहारिक 
और राजनीतिक अनुभव प्राप्त हुए हैं तथा इस पद पर काम करने से पहले और 
उसके वाद भी मुझे जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर मैं इस वात से 
इन्कार नहीं करू गा कि इस परम्परागत विचार में ताकिकता का तत्त्व मौजूद 
है । लेकिन यह तत्त्व बहुत छोटा और अन्य बातों से अत्यन्त प्रभावित है। मेरा 
विश्वास है कि इससे कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण अनियत सम्बन्ध विपरीत दिशा में 
आगे बढ़ते हैं, जिनके परिणामस्वरूप व्यापार और वित्तीय सम्बन्धों का नीचा 
स्तर राजनीतिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप होता है और इस बात का संकेत 
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प्रस्तुत करता है कि ये राजनीतिक परिस्थितियाँ न तो शान्ति के लिए और न ही 
व्यापार के लिए उपयुक्त हैं । 
जसाकि मुझे अक्सर ज़ोर देकर कहने का अवसर मिला है, राजनीति प्रभु- 
सत्तासम्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, राज्यों के मध्य ऐसी कोई राजनीतिक 
विभाजनरेखा नहीं होती, जो कालान्तर में 'स्वाभाविक' बन जाने की प्रवृत्ति 
प्रदर्शित न करती हो और इस प्रवृत्ति के कारण विभाजनरेखा के दोनों ओर 
की अर्थव्यवस्थाएँ राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को न ढाल लेती हों । 
यह उस समय भी होता है जव राजनीतिक विभाजनरेखा अत्यन्त अस्वाभाविक 
तरीके से व्यापार और आथिक सम्बन्धों के मागे में वाधा खड़ी करती है। 
वालिन अथवा यरुसलम-जैसे विशाल नगरों को एक राजनीतिक रेखा के 
माध्यम से पाशविक तरीके से विभाजित किया जा सकता है। नगर के बीच कोई 
दीवार खींचकर अथवा निषिद्ध क्षेत्र वनाकर यह कार्य किया जा सकता है। 
अथवा ऐसी नयी राष्ट्रीय सीमाएँ बन सकती हैं जो आथिक दृष्टि से 'अस्वा- 
भाविक हों, जैसे विभाजन के वाद भारत और पाकिस्तान के मध्य खिची सीमा- 
रेखाएं, जिन्होंने लम्बे असे से कायम व्यापार और वित्त-सम्बन्धों को समाप्त कर 
डाला था । राजनीतिक आदेश के द्वारा जिन परिवर्तित व्यवस्थाओं की अपेक्षा 
की जाती है, वे सामान्यतया ऐसी होती हैं जिनके अधीन टूटे हुए व्यापार और 
वित्तीय सम्पकों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए परिस्थितियों का निर्माण 
किया जाता है । इस प्रकार 'अस्वाभाविक' 'स्वाभाविक' वन जाता है अथवा 
कम-से-कम यह कहा जा सकता है कि 'अधिक स्वाभाविक' बन जाता है। 
यद्यपि राजनीतिक शक्तियाँ प्रायः तत्काल आर्थिक सम्बन्धों को कुचल 
सकती हैं, पर अक्सर सामान्य सम्बन्धों की पुनस्थापना जटिल और समयसाध्य 
प्रक्रिया होती है । यदि नयी राजनीतिक स्थिति अनुकूल हो जाये तो भी भाथिक 
सम्बन्धों में यथास्थिति की पुनर्स्थापना पूरी तरह कभी नहीं हो सकती, क्योंकि 
व्यापार और आथिक सम्बन्धों के नीचे के स्तर के अनुरूप अर्थव्यवस्थाओं में जो 
परिवतंन होता हूँ वह निश्चय रूप से साधनों के आवण्टन को इस प्रकार प्रेरित 
करता है कि आत्मनिभरता प्राप्त की जा सके और जव लम्बी अवधि से 
स्थापित सम्पक टूट जाते हैं, तो उन्हें फिर कायम करना आसान नहीं होता । 
जहाँ तक पश्चिम और पूवं पाकिस्तान के राजनीतिक सम्बन्धों में हाल में 
घटी भयंकर और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं तथा इन दोनों के मध्य विद्यमान भारत 
से इनके वर्तमान सम्बन्धों का सवाल है, मैं सबसे पहले यह जोर देकर कहना 
चाहूँगा कि ब्रिटिश भारत के विभाजन के वाद जो कुछ हुआ और विभाजन के 
वाद से अब तक का घटनाक्रम जिस दिशा में आगे बढ़ा, उससे केवल विकास के 
मागं में ही बाधाएँ और निषेधे प्रकट नहीं हुए तथा समस्त क्षेत्र की निर्धनता और 
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कष्टं मं वृद्धि का खतरा ही नहीं बढ़ा, बल्कि आरम्भ से ही यह भी भ्रकट हुआ 
कि इस पूरे क्षेत्र के लिए शान्ति को गम्भीर खतरा है। यह खतरा दक्षिण अफ्रीका 
में रंगभेद की नीति के अनुसरण से उत्पन्न खतरे से भी बड़ा था। यद्यपि किसी 
भी सरकार ने सुरक्षापरिषद्‌ की कार्यसूची में उस समय तक इस f समस्या को 
शामिल कराने का प्रयास नहीं किया, जब तक खुल्लमखुल्ला युद्ध नहीं छिड़ गया द 
इसके बाद भी सुरक्षापरिषद को व्यावहारिक तरीके से इस समस्या को हल न 
करने दिया गया और आगे चलकर संयुक्‍त राष्ट्र की महासभा ने जो प्रस्ताव 
स्वीकार किये, वे इस क्षेत्र के भयंकर यथार्थ के अनुरूप नहीं थे और इस कारण 
से व्यावहारिक महत्त्व से वंचित थे । इस अध्याय में मेरा प्रमुख मुद्दा केवल यह 
है कि वह बहुत वड़ी हानिकारक राजनीतिक घटना आथिक परिस्थितियों अथवा 
उनमें परिवर्तन के कारण नहीं हुई। कारणता की दिशा स्पष्ट रूप से विपरीत 
दिशा में थी । 
आस्ट्रिया के हृदयभाग में बोलते समय मैं यह कहे विना नहीं रह सकता 
` कि युद्ध के बाद आस्ट्रिया का विभिन्न क्षेत्रों में विभाजन और इस विभाजन के 
परिणामस्वरूप आस्ट्रिया की अर्थव्यवस्था पर जो दवाव पड़े, उनके आर्थिक 
| कारण नहीं थे। इतना ही नहीं, जिस राज्य-सन्धि के आधार पर आस्ट्रिया को 
अपनी पुणं राजनीतिक स्वतन्त्रता फिर प्राप्त हुई, वह एक राजनीतिक समझौता 
था । इस समझौते में महत्त्वपूर्ण आथिक व्यवस्थाएं भी जोड़ी गयी थीं श्रौर इनके 
परिणामस्वरूप अधिक स्वतन्त्र और अधिक उपयुक्त वाणिज्य-सम्वन्धों का मार्गे 
प्रशस्त हुआ । यूरोपीय आथिक आयोग का कार्यकारी सचिव होने के कारण उस 
समय इस सन्धि से मेरा भी कुछ सम्बन्ध रहा। पर आस्ट्रिया में उक्त परिवर्तन 
आथिक आधार पर नहीं हुआ । आथिक सम्बन्धों और आथिक नीतियों का 
विकास इस प्रकार नहीं हुआ कि बेहतर राजनीतिक सम्बन्ध कायम किये जा 
सके। े 


2. यूरोप में पूर्वं और पश्चिम का व्यापार 


मेरी राय में यूरोप में पूर्वं और पश्चिम के आथिक सम्बन्धों में जो परिवर्तेन 
हुए, उन्हें समझने के लिए राजनीतिक परिस्थितियों और परिवत॑नों के महत्त्व पर 
ध्यान दिया जाये । हम पहले और दूसरे महायुद्ध के बीच की अवघि की स्थिति 
से विचार शुरू कर सकते हैं। सोवियत संघ और शेष संसार के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार और वित्तीय सम्बन्ध अपेक्षाकृत बहुत नीचे स्तरों पर बने रहे, यद्यपि 
भ्रसंगवश यह उल्लेख किया जा सकता है कि मध्य और पूर्व यूरोप के उन देशों 
से भी सोवियत संघ के उक्त सम्बन्धों का यही स्तर रहा जो आज यूरोप के पूर्वी 
गुट में शामिल हैं । | 
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इसका स्पष्टीकरण अधिकांशतया समस्त गैर-कम्युनिस्ट देशों से अक्टूबर 
कन्ति के समय से राजनीतिक सम्बन्धों में तनाव की शुरुआत में निहित है। इस 
तनाव के कारण ही आथिक सम्बन्धों में विकास नहीं हो सका और सोवियत संघ 
में, तथा अन्य सव देशों में भी, इन राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप अर्थ- 
व्यवस्था का समजन कर दिया गया और इस प्रकार जो स्थिति उत्पन्न हो चुकी 
थी वह अधिक 'स्वाभाविक' बन गयी । दोनों महायुद्धों के मध्य की अवधि में 
सोवियत संघ और शेष संसार के मध्य जो भी विदेश-व्यापार और वित्त-सम्बन्ध 
कायम थे, वे उन राजनीतिक परिस्थितियों के समंजन के कारण सम्भव हुए थे 
जिनकी मैं चर्चा करता हूँ । 

पूवं और पश्चिम के व्यापार तथा वित्तीय सम्बन्ध दूसरे महायुद्ध :के बाद 
भी बहुत नीचे स्तर पर बने रहे। इसका कारण भी राजनीतिक ही था । निरन्तर 
उग्र होते जा रहे शीतयुद्ध ने यह स्थिति उत्पन्न की थी । व्यापार नीचे स्तर पर 
ही नहीं रहा, बल्कि उसमें गिरावट भी आयी । इस राजनीतिक विकास-क्रम में 
प्रमुख भूमिका तथाकथित सामरिक महत्त्व के निर्यात पर प्रतिवन्ध लगाने की 
संयुक्त राज्य अमरीका की नीति ने निभायी। कुछ अनिच्छा से इस नीति को 
पश्चिम यूरोप के देशों ने भी स्वीकार किया। इसी प्रकार संसार के अन्य भागों 
में अधिकांश निर्भर देशों ने भी इसी नीति का अनुसरण किया । 

स्वीडन के एक युवा अ्थंशास्त्री गुन्नार एडलर-क्रालंसन उस समय स्टॉकहाम 
विश्वविद्यालय की अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र अध्ययन संस्था में कार्य कर रहे थे और 
उन्होंने विश्‍वइतिहास के इस दौर का गहराई से व्यापक अध्ययन किया । यह्‌ 
स्पष्ट है कि मेरे पेशे के अन्य लोग इस विषय के गहन और सावधानी से अध्ययन 
लिए क्यों आकृष्ट नहीं हुए । खैर, इस युवा अर्थशास्त्री ने अपनी पुस्तक को वेस्टर्न 
इकानामिक वारफेयर, १९४७-१९६७ नाम दिया। जहाँ तक पश्चिमी देशों 
का सम्बन्ध है, व्यापार में इस प्रकार भेदभाव पर आधारित हस्तक्षेप की प्रेरणा 
शुद्ध रूप से राजनीतिक थी । 

उक्त पुस्तक की भूमिका में मैंने यह विचार व्यक्त किया था कि पश्चिम 
की यह नीति स्तालिन के लिए बुरी नहीं थी । उक्त अवघि में, जब यूरोप का 
पूर्वी देशों का गुट राजनीतिक दृष्टि से एकजुट होता जा रहा था, स्तालिन ने इस 
नीति को निस्सन्देह उपयोगी पाया, क्योंकि वह इस प्रकार अपने पिछलग्गू देशों 
को यह कह सकता था कि उन्हें अपने विकास और सुरक्षा दोनों के लिए सोवियत 
संघ के ऊपर निर्भर करना होगा, और एक-दूसरे के ऊपर भी । वह इस बात से 
भी प्रसन्न हुआ होगा कि इस प्रकार संयुक्त राज्य अमरीका ने पश्चिम की 
सरकारों के अधिकारियों और व्यापारियों तथा पूर्वी गुट के देशों के इन्हीं लोगों 
से बड़े पंमाने पर घनिष्ठ सम्पकों के ऊपर भी रोक लगा दी है । 
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मेरे विचार से इन वर्षों में शीतयुद्ध का निरन्तर उग्र होते जाना संचीय 
प्रभावों सहित चक्रीय कारणता की प्रक्रिया पर आधारित था । वस्तुतः दो महा- 
शक्तियों के बीच एक विचित्र प्रकार के राजनीतिक 'सहयोग' के परिणामस्वरूप 
यह स्थिति उत्पन्न हुई थी, जवकि दोनों पक्ष एक-दूसरे की कारंवाइयों के कारण 
राजनीतिक संघषं में वृद्धि की अपेक्षा कर सकते थे । 
इस दृष्टिकोण से सन्‌ 953 में स्तालिन की मृत्यु एक राजनीतिक परिवर्तेन 
सिद्ध हुई । पश्चिमी खेमे में लगभग इसी समय एक और राजनीतिक परिवतेन 
हुआ । यह परिवर्तेन था माशंल सहायता का प्रायः समाप्त होना । दूसरी ओर 
संयुक्त राज्य अमरीका ने पश्चिम यूरोप के अपने राजनीतिक मित्र राष्ट्रों को 
सेनिक सहायता में भी कमी कर दी थी। पश्चिम यूरोप के देशों ने अपनी फिर 
से प्राप्त अधिक राजनीतिक स्वतन्त्रता का इस्तेमाल अपने देशों से होनेवाले 
निर्यात पर लगे प्रतिबन्धो को समाप्त करने में किया। जहाँ तक यूरोप का 
सम्वन्ध है, अनेक वर्षो से निषिद्ध निर्यात की शेष सूची व्यापार के मार्ग में गम्भीर 
वाधा के स्थान पर एक परेशानी-भर रह गयी है । 
उस समय यूरोप के कम्युनिस्ट और गेर-कम्युनिस्ट देशों में राजनीतिक 
वाधा को समाप्त कर अपना व्यापार बढ़ाने की इच्छा बढ़ती जा रही थी, अतः 
सन्‌ ।954 की वसन्त ऋतु में मैं यूरोपीय आथिक आयोग के अधीन पहली 
` व्यापार-परामशं-बेठक बुलाने में सफल हुआ । इस बैठक में सरकारों के प्रतिनिधि 
सचिवालय के भीतर मेरे परामशंदाताओं के रूप में एक-दूसरे से मिल सकते 
थे ।” व्यवस्था इस प्रकार की गयी थी कि वे द्विदेशीय और बहुदेशीय दोनों 
आधारों पर व्यापार-सम्बन्धी बातचीत कर सकें। उस समय इनमें से अनेक 
देशों के मध्य पूरी तरह से अथवा प्रायः पुरी तरह से सम्बन्ध समाप्त हो चुके 
थे। इन परामशों के माध्यम से और इसके वाद विभिन्न देशों की राजधानियों 
भें जो विदेशीय आधार पर बातचीत हुईं, उनके परिणामस्वरूप पुर्वं और पश्चिम 
के देशों का व्यापार पर्याप्त तेज़ी से बढ़ने लगा, यद्यपि आज भी यह व्यापार 
'अस्वाभाविक' रूप से निम्न स्तर पर वना हुआ है। (इधर संयुक्त राज्य 
अमरीका के चीन और सोवियत संघ से सम्बन्धों में जो सुधार हुआ है, वह स्पष्ट 
रूप से राजनीतिक निणयोँ के परिणामस्वरूप हुआ है और इस प्रकार आथिक 
सम्बन्धों में वृद्धि की भी सम्भावना बढ़ गयी है।) 
सामान्यतया यह कहा जा सकता है कि इन दो प्रकार के घटनाक्रमों में एक 
पारस्पारक अनियत सम्बन्ध स्पष्ट रूप से मौजूद है। राजनीतिक सम्वन्धों में 
सुधारे विभिन्न गुटों के देशों के मध्य व्यापार में वृद्धि को सम्भव बनाता है, 
जबकि व्यापार में वृद्धि, कुछ सीमा तक, राजनीतिक तनाव को और कम करने 
में सहायक बनती है। इस प्रकार की संचयी प्रभावों सहित चक्रीय कारणता के 
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प्रभाव निस्सन्देह्‌ हाल के वर्षों में हमारे समक्ष प्रकट हुए हैं। पर यह वात इस 
अध्याय के आरम्भ में वणित मेरी प्रमुख प्राक्कल्पना के अनुरूप है कि व्यापार में 
वृद्धि राजनीतिक परिवर्तन के कारण अधिक हुई, जबकि इसका विलोम इतना 
सही नहीं है । 
जहाँ तक यूरोप में पूर्वी और पश्चिमी देशों के व्यापार के वर्तमान स्तरों 

का सम्वन्ध है, अभी भी अनेक निषेधों और बाधाओं को समाप्त करना शेप है, 
जिनमें से अनेक का संस्थानिक स्वरूप है और उचित राजनीतिक परिस्थितियों 
में इनमें सुधार हो सकता है । पर यहाँ अपने संक्षिप्त विवेचन में मैं इस पर आगे 
विचार नहीं कर सकेगा । 

मैं यहाँ व्यापार और आथिक सम्बन्धों में होनेवाले सुधार पर राजनीति 
के निर्णायक महत्त्व पर जोर देना चाहता. था और इसके साथ इस व्यापक रूप 
से प्रचारित विचार की निन्दा भी करना चाहता था कि आथिक सम्वन्धों का 
नीचा स्तर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक तनाव का प्रमुख कारण है। इसके आधार 
पर यह निष्कर्ष भी निकाला जाता है कि आथिक सम्बन्धों के स्तर को बेहतर 
बनाकर राजनीतिक तनावों को समाप्त किया जा सकता है अथवा इनमें पर्याप्त 
कमी की जा सकती है । 

यदि दो देशों अथवा दो गुटों के बीच व्यापार को बढ़ने दिया जाये, तो 
यह्‌ दोनों पक्षों के लिए केवल आथिक दृष्टि से ही लाभदायक नहीं होगा, बल्कि 
इसका राजनीतिक सम्बन्धों में और सुधार पर भी अच्छा असर पड़ सकता है। 
इस बात से इन्कार करने का प्रश्‍न ही नहीं उठता। अपने कार्यकाल में लम्बी 

अवधियों तक मेरा प्रमुख प्रयास इसी दिशा में रहा है। 

पर आज के राजनीतिक रूप मे विभाजित संसार में राजनीति पर अर्थशास्त्र 
का प्रभाव मामूली-सा ही हो सकता है। और इन प्रयासों के मागे में मुख्यतया 
राजनीतिक क्षेत्र से ही बाधा आती है । 


3. कम-विकसित देशों से सम्वन्ध 


अव मैं विचार के लिए एक और विशवसमस्या का चुनाव करू गा जो यूरोप 
में पूं और पश्चिम के व्यापार से भी कहीं अधिक व्यापक है। यह समस्या कम- 
विकसित देशों के विकास की समस्या है । 

मैंने अध्याय 3, अनुभाग 6 में यह उल्लेख किया था कि विकसित देशों के 
राष्ट्रीय हितकारी राज्यों के रूप में विकास के आरम्भिक चरणों में यदा-कदा 
यह विचार प्रचारित हुआ था कि समानतावादी सामाजिक सुधार आन्तरिक 
शान्ति में सहायक होते हैं । सुधारों को यह कहकर आवश्यक बताया गया था 
कि उनके माध्यम से गरीब लोगों को अधिक सन्तुष्ट रखा जा सकता है। इस 
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भ्रकार इन सुधारों को गरीबों को विद्रोह करने से रोकने का बीमा समझा जा 
सकता था। पर सामाजिक सुधार की यह प्रेरणा विकसित हितकारी राज्यों में 
सार्वजनिक विचार-विमशं में बहुत समय पहले ही अन्तर्धान हो गयी थी। अब 
सामाजिक सुधारों पर न्याय के सन्दर्भ में विचार किया जाने लगा है । 

लेकिन जहाँ तक कम-विकसित देशों का सम्बन्ध है, संहायता की प्रेरणा को 
आज भी विकसित देशों का आत्महित बताया जाता है। केवल पेशेवर अर्थशास्त्रियों, 
लोकप्रिय लेखकों और राजनीतिज्ञों तक ही यह विचार सीमित नहीं है कि विश्व- 
शान्ति बनाये रखने के लिए कम-विकसित देशों को सहायता दी जानी चाहिए। 

इस विचार की प्रेरणा का यह आधार था कि जो लोग आज समृद्ध हैं, यदि 
उन्हें अत्यन्त निर्धनता की स्थिति में रहना पड़ता और उन्हें अपनी स्थिति में 
सुधार की कोई आशा दिखायी न पड़ती, तो वे क्या अनुभव करते और उनकी 
क्या प्रतिक्रिया होती। पर इस विचार को तथ्यों के आधार पर प्रमाणित नहीं 
किया जा सकता। आज जिन तथ्यों की जानकारी है, उनसे इस विचारक्रम की 
पुष्टि नहीं होती । मानवस्वभाव-सम्बन्धी इस प्रकार के साधारणीकरण में मानव- 
स्वभाव की इस प्रवृत्ति को स्वयंसिद्ध मान लिया जाता है तथा यह आवश्यक 
नहीं समझा जाता कि मानवआचरण-सम्बन्धी अनुभवजन्य अध्ययनों के आधार 
पर इसे प्रमाणित भी किया जाना चाहिए । 

यदि कोई साधारणीकरण किया जा सकता है तो वह यही होगा कि जब 
लोगों की स्थिति में थोड़ा-बहुत सुधार होता है, और यह कार्य पर्याप्त तेज़ी से 
नहीं होता, तो लोग व्यग्र और विद्रोही हो उठते हैं । वस्तुतः ऐसे कुछ विद्वान हैं, 
जिन्होंने इस सरल थोर विपरीत सिद्धान्त को प्रमाणित करने के लिए मॉडलों 
का निर्माण किया है और कुछ चुनी हुई जानकारी इकट्ठा की है। उन्होंने 
डट्राइट अथवा न्यूजसी में जातीय तनाव, सुकार्नो के मलेशिया से 'मुकावले' और 
वस्तुतः सर्वत्र विद्रोहों तथा युद्धों के लिए इसे बैध सिद्धान्त के रूप में यदा-कदा 
्रस्तुत किया है। इस प्रकार के एक-कारक तनाव सिद्धान्त की विशेषता यह भी 
है कि इसमें अनुभवजन्य तथ्यों के सावधानी से अध्ययन से बचा जाता है और 
समालोचनात्मक दृष्टि अपनाये विना ही कल्पना का सहारा लिया जाता है। 

एक ऐसा ही और सिद्धान्त, जिसमें निहित मान्यताओं को गम्भीर अनुसन्धान 
के विना ही स्वीकार कर लिया गया है, यह है कि सहायता प्राप्त होने से 
सम्बन्धित कम-विकसित देश और अधिक 'लोकतन्त्री' हो जायेगा, क्योंकि थोड़ी- 
बहुत आथिक प्रगति उसे अधिक लोकतन्त्रीय वनने की प्रेरणा देगी । इस विचार 
पर वे अथंशास्त्री भी जोर देते हैं, जो विकसित देशों के राजनीतिज्ञों और 
सामान्य लोगों को कम-विकसित देशों को सहायता देने की बुद्धिमत्ता से आश्वस्त 
करने का प्रयास करते हैं। पहली बात तो यह है कि यह कहना बहुत कठिन है कि 
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अधिकांशतया अशिक्षित देश में 'लोकतन्त्र' का क्या अर्थ होता है. जहाँ सामान्य 
जन-समुदाय अधिकांशतया उदासीन रहता है, अपने हितों से परिचित नहीं होता 
और अपने हितों की रक्षा की दृष्टि से संगठित नहीं होता । इस शब्द का चाहे 
कोई भी अर्थ क्यों न लिया जाये, पर इस सिद्धान्त के विषय में कभी कोई अनुभव- 
जन्य अध्ययन प्रस्तुत नहीं किया गया है कि थोड़ी-वहुत आथिक प्रगति होने से 
सम्वन्धित देश अधिक 'लोकतन्त्री' हो जाता है। 

यह विचार भी कि लोकतन्त्र दो देशों के बीच शान्तिस्थापना में विशेष रूप 
से सहायक बनता है, स्पष्ट रूप से मिथ्या प्रतिपादन है। विकसित देशों में, जहाँ 
हम राजनीतिक लोकतन्त्र के वारे में अधिक व्यापक और सार्थक रूप से वात कर 
सकते हूँ, हमने अनेक बार यह देखा है कि राष्ट्र, विशेषकर सशस्त्र संघर्ष के 
आरम्भ में, अधिक आक्रामक प्रवृत्ति धारण कर लेते हैं और कभी-कभी तो 
सरकारों और प्रतिष्ठानों से भी अधिक आक्रामक प्रवृत्ति लोगों में दिखायी पड़ती 
है । यह आदर्शवादी विचार कि लोग सदा शान्ति के समर्थक होते हैं, दुर्भाग्यवश 
सही नहीं है । विकसित देशों से भिन्न रूप से, कम-विकसित देश बुनियादी तौर 
पर अधिक शान्तिपूणं होने चाहिए । इस वात की सम्भावना नहीं है और निश्चय 
ही किसी भी अनुसन्धान के द्वारा इस विचार को प्रमाणित नहीं किया गया है। 


4. 'बढ़ती हुई महत्त्वाकांक्षाओं की क्रान्ति 

निर्धनता के आथिक तथ्यों के प्रति लोगों की राजनीतिक प्रतिक्रियाओं-सम्बन्धी 
सरल सिद्धान्तों की समस्त श्रेणी को 'वढ़ती हुई महत्त्वाकांक्षाओं की क्रान्ति के 
सामान्य विचार से समर्थन प्राप्त होता है। यदा-कदा अर्थशास्त्री इस विचार को 
और अधिक विद्वत्तापूर्ण बनाने के लिए इसे 'प्रदर्शनात्मक प्रभाव” के नाम से 
पुकारते हैं| प्रसंगवश यह कहा जा सकता है कि यह सिद्धान्त श्रमिकों की 
निर्धनता के राजनीतिक प्रभाव के माक्सं के सिद्धान्त का वस्तुतः विस्तृत और 
अधिक व्यापक रूप है । आधुनिक सिद्धान्त के अनुसार विद्रोह की प्रेरणा देने के 
लिए वास्तविक निर्धनता अथवा निर्धेनता की स्थिति के और अधिक बिगड़ 
जाने की आवश्यकता नहीं है, बस वांछित सुधार न होने के कारण ही विद्रोह 
हो सकता है । 

माक्स के समर्थन में यह कहना होगा कि उन्होंने अपने इस सिद्धान्त को 
सर्वहारा वर्ग पर लागू न करने की सावधानी बरती । स्थिति चाहे कुछ भी हो, 
पर इस सिद्धान्त के समर्थन में ईमानदारी से कभी कोई अनुभवजन्य अनुसन्धान 
प्रस्तुत नहीं किया गया । यह इस बात का एक और उदाहरण-भर है कि अच्छी 
स्थितिवाले लोग, चाहे वे विकसित देशों के हों अथवा कम-विकसित देशों के, 
इस सम्बन्ध में क्या सोचते हैं कि यदि वे स्वयं अत्यन्त निर्धन होते तो क्या करते। 
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पर 'बढ़ती हुई महत्त्वाकांक्षाओं की क्रान्ति' कम-विकसित देशों के उच्च 
वर्ग और 'शिक्षित' लोगों के तथाकथित मध्यम. वर्ग में विद्यमान है। अन्तर- 
सरकार संगठनों और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अधिवेशनों में इन देशों के प्रतिनिधि, जो 
स्वभावतः विशेषाधिकारसम्पन्न वर्ग के होते हैं, जब पूरे विश्वास से आथिक 
प्रगति अथवा इसके अभाव के प्रति ऐसी राजनीतिक प्रतिक्रिया की चर्चा करते हैं 
तो यह निस्सन्देह उनकी अपनी प्रतिक्रिया होती है। वे स्वयं अपने बारे में और 
अक्सर अपने देशों के वारे में इसी रूप में सोचते हैं । 
कम-विकसित देशों पर उच्च वर्ग के लोगों के बदलते रहनेवाले गुटों का 
शासन रहता है, अतः इन लोगों के दृष्टिकोण इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं कि 
अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में उनके देश कम-से-कम राज्यों के रूप में राजनीतिक और 
सैनिक दृष्टि से किस प्रकार व्यवहार करेंगे। इन कम-विकसित देशों और इनके 
शासक वर्ग का यह दृष्टिकोण इस वात से प्रभावित नहीं होता कि इन देशों 
का संविधान सार्वभौम मताधिकार पर आधारित है अथवा वहाँ निरकुश 
शासन है । 
पर इससे दो प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता: 
(!) ये अल्पतन्त्र किस सीमा तक इस |वात का ध्यान रखते हैं कि स्वयं 
मुट्ठी-भर शासकों अथवा उनके देशों के अत्यन्त छोटे से उच्च और मध्यम 
वर्ग ने जो आथिक प्रगति की है, उसका क्या स्वरूप है और उनका राज- 
नीतिक आचरण इस वात से किस सीमा तक प्रेरित और प्रभावित होता है 
कि गाँवों और शहरों के विशाल जन-समुदायों को भी उस प्रगति में हिस्सा 
मिला है अथवा नहीं; भौर | 
(2) कितनी आथिक प्रगति उन्हें सन्तुष्ट करती है और उसके परिणाम- 
स्वरूप उन्हें शान्तिपूणं बने रहने की प्रेरणा देती है ? 
में जिस प्रमुख मुद्दे को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं वह यह है कि 
कम-विकसित देशों की आथिक प्रगति और शान्तिपूणं आचरण के बीच के 
सम्बन्धो के वारे में जो सामान्य और काल्पनिक सिद्धान्त प्रतिपादित किये जाते 
हैं, उनमें देशों के मध्य शान्ति और युद्ध तथा देशों के भीतर शान्ति और 
विद्रोह की समस्या के सच्चे ज्ञान और संगति का पूर्ण अभाव है (देखिए : अध्याय 6, 
अनुभाग 3)। और जँसाकि अध्याय 3, अनुभाग 6 और 7, तथा अध्याय 6, 
अनुभाग !4 में कहा गया है, विकसित देशों से सहायता प्राप्त करने के लिए 
विल्कुल भिन्न तरीके से सहायता की प्रेरणा कां उल्लेख करना होगा अर्थात यह 
कहना होगा कि किन कारणों से कम-विकसित देशों को वस्तुतः सहायता दी 
जानी चाहिए । 
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5. कम-विकसित देशों में शान्ति कायम रखने का 
विकसित देशों का दायित्व 


इसका निश्चय ही यह अर्थ नहीं मान लेना चाहिए कि मैं कम-विकसित 
देशों के भीतर और इनके मध्य शान्ति कायम रखने को सर्वाधिक महत्त्व नहीं 
देता । इसका यह अर्थ भी नहीं है कि समृद्ध और विकसित देशों को इस लक्ष्य की 
पूर्ति के लिए अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करना चाहिए। 

भाज संसार की जो स्थिति है, उसमें एक ओर विकसित देशों के मध्य 
घवराहट-भरी शान्ति मौजूद है, जिसे दो महाशक्तियों के वीच आतंक के सन्तुलन 
के माध्यम से कायम रखा जा रहा है। इन महाशक्तियों के मध्य किसी बड़ी 
लड़ाई को इनमें से कोई भी सार्थक अर्थो में जीत नहीं सकता । भयंकर अस्त्रों 
और निर्वाध शस्त्रीकरण की होड़ के इस युग में अन्य विकसित देश भी युद्ध की 
जोखिम उठाने का साहस नहीं कर सकते | ये देश किसी महाशक्ति के विरुद्ध 
लड़ने की वात तो दूर, स्वयं आपस में लड़ने की वात भी प्रायः नहीं सोच सकते । 

इसके बावजूद अधिकांश छोटे और अपेक्षाकृत कमज़ोर विकसित देशों को 
'किसी-न-किसी महाशक्ति के साथ राजनीतिक और सैनिक सन्धियाँ करने के लिए 
तैयार किया गया है। हम सव पूर्ण प्रखरता से यह जानते हैं कि शक्ति के इस 
संकटपूणं सन्तुलन में भयावह आनिश्चितता के तत्त्व मौजूद हैं। इसी प्रकार हम 
इस तथ्य से भी परिचित हैं कि शस्त्रों पर निरन्तर तेज़ी से बढ़ता हुआ व्यय 
विश्वअर्थव्यवस्था को नष्ट करता जा रहा है। इसके बावजूद; फिलहाल, विकसित 
देशों के मध्य शान्ति कायम है । 

दुसरी ओर कम-व्रिकसित संसार में प्रायः स्त्र हिसापुण विद्रोह हो रहे हैं। 
इन देशों के मध्य युद्ध भी छिड़ जाते हैं तथा युद्ध का गम्भीर खतरा वना रहता 
है। समृद्ध और गरीव देशों के वीच मौजूद यह अन्तर बहुत खतरनाक है और 
यह आवश्यक हो जाता है कि अधिकांश मानवता को शान्ति का वरदान देने के 
लिए कारंवाई की जाये, पर अभी तक यह नहीं हुआ ।. इसके विपरीत समृद्ध 
देश अथवा उनमें से कुछ देश कम-विकसित देशों में झगड़ों और उथल-पुथल को 
प्रोत्साहन देते रहे हैँ। . ॒ 

उपनिवेशी युग में निश्चय ही उपनिवेशी शक्तियों ने अपने उपनिवेशों के 
भीतर गृहुयुद्धों को प्रभावशाली ढंग से रोका और कुछ अपवादों को छोड़कर 
उन्हें, आपस में लड़ने भी नहीं दिया। लेकिन इन देशों को स्वतन्त्रता देते समय 
उपनिवेशी शक्तियों ने उपनिवेश के भीतर मौजूद जातीय और धामिक मतभेदों 
के आधार पर सम्भावित संघर्षों की विरासत छोड़ी है। और इन नव-स्वतनत्र 
देशों के पारस्परिक सम्वन्धों में भी संघर्ष की यह स्थिति मौजूद है। इसके 
अलावा उपनिवेशी शक्तियों ने अपने भूतपूर्वं उपनिवेशों को अलग-थलग रखने 
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का प्रयास किया। उन्होंने तथाकथित मातृदेश से आथिक और सांस्कृतिक दृष्ट 
से अधिक कड़ाई से जोड़कर इन उत्रनिवेशों को अपने पड़ोसियों से अधिक 
सम्बन्ध बढ़ाने का अवसर नहीं दिया । दूसरे महायुद्ध के वाद फ्रांस और 
नीदरलंण्ड-जेसे कुछ विकसित देशों ने अपना उपनिवेशी प्रभूत्व बनाये रखने के 
लिए विनाशकारी उपनिवेशी युद्ध लड़े । 

आरम्भ में संयुक्त राज्य अमरीका ने हिन्दचीन में फ्रांस के उपनिवेशी युद्ध 
को बहुत बड़े पेमाने पर सहायता दी। फ्रांस की पराजय के बाद अमरीका ने युद्ध 
का संचालन अपने हाथ में ले लिया और धीरे-धीरे अपने संनिक हस्तक्षेप का 
विस्तार समस्त हिन्दचीन में कर दिया। उस युद्ध में संयुक्त राज्य अमरीका ने 
युद्ध के ऐसे तरीके बड़ी असावधानी से अपनाये, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों का 
एक बड़ा बहुमत अन्तर्राष्ट्रीय कानून में वर्जित मानते हैं। और संयुक्त राज्य 

अमरीका में भी बहुत-से लोग यही अनुभव करते हैं। इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण 

बात यह है कि संयुक्त राज्य अमरीका किसी भी विकसित देश के साथ अपने 
युद्ध में निश्‍चय ही इन तरीकों को नहीं अपनायेगा। अतः संयुक्त राज्य अमरीका 
को “अकेले ही' यह युद्ध लड़ना पड़ा । इसी प्रकार लेटिन अमरीका में उसे 
अकेले कारवाई करनी पड़ी। इस काय में उसे अपने यूरोपीय मित्नराष्ट्रों से 
मदद नहीं मिली और इस क्षेत्र के कुछ पिछलग्गू देशों ने ही उसे अपना समर्थन 
दिया । वियतनाम में दुर्भाग्यवश अमरीका को आस्ट्रेलिया और न्यूजीलँण्ड से 
समर्थन प्राप्त हुआ । 

कम-विकसित देशों से आथिक सम्बन्धों में अक्सर नव-उपनिवेशवाद के 
तत्त्व स्पष्ट दिखायी पड़ते हैं, जिनका मैंने अध्याय 6, अनुभाग ! में उल्लेख 
किया है। इनमें सर्वाधिक महत्त्वपुर्ण बात यह है कि अत्यन्त अविवेकपूर्ण तरीके से 
राजनीतिक और सँनिक हितों का अनुसरण किया जा रहा है। दोनों महा- 
शक्तियों ने अपनी राजनीतिक और सँनिक सन्धियों का जाल कम-विकसिंत 
क्षेत्रों, विशेषकर एशिया में व्यापक रूप से फैला दिया है । इस कार्ये में पश्चिमी 
खेमे में, विशेषकर आरम्भिक दौर में, फ्रांस और ग्रेट-ब्रिरेन से अमरीका को 
सहायता मिली। फ्रांस और ग्रेट-ब्रिटेन को आज भी परम्परागत तरीके से महा- 
शक्तियाँ कहा जाता है। 

इसके परिणामस्वरूप आथिक और अन्य सहयोगों की सम्भावना में 
कमी हुई है। इन देशों ने अपनी तथाकथित द्विदेशीय सहायता का लेना 
वस्तुतः पि छलग्ग्‌ कम-विकसित देश तैयार करने में किया है। इन महाशक्तियों 
ने इन कम-विकसित देशों को अपने अत्यन्त अल्प साधनों को हथियारों पर खर्चे 
करने का प्रोत्साहन दिया है और सैनिक सहायता के रूप में उन्हें हथियार दिये 
हैं अथवा बहुत कम दाम पर ये हथियार बेचे हैं। इतना ही नहीं, ऐसे अनेक कम- 
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विकसित देश, जो दो महाशक्तियों के गुटों के वीच तटस्थ रहने अथवा किसी भी 


गुट में शामिल न होने का नाटक करते हैं, अक्सर उक्त दोनों प्रकार की सहायता 
पर बहुत अधिक निर्भर रहे हैं। 


6. शीतयुद्ध के मोहरे 


इस प्रकार युद्धोत्तर काल में कम-विकसितदेशों का इस्तेमाल शीतयुद्ध के 
मोहरों के रूप में किया गया है। आज भी यह कहा जा सकता है कि इस विश्व- 
संघर्ष का प्रमुख भार कम-विकसित देशों पर ही पड़ा है । यह सच है कि इस 
शीतयुद्ध को अधिक सुरक्षापूर्वंक कम-विकसित देशों में गरमंयुद्ध वनने दिया जा 
सकता है। पर यह सुरक्षा महाशक्तियों और बिकसित देशों के मध्य उनके मित्र 
राष्ट्रों को ही प्राप्त होगी । यद्यपि महाशक्तियाँ एक-दूसरे से युद्ध करने का 
साहस नहीं कर पातीं, और अन्य विकसित देश भी अन्य अनिवार्य कारणों से 
शान्ति भंग करना उचित नहीं समझते, पर कम-विकसित संसार में युद्धों अथवा 
युद्ध करने का प्रोत्साहन देने को कम खतरनाक समझा जाता रहा । 

इस प्रकार पश्चिम एशिया में जारी संघष ने प्रकारान्तर से दो महाशक्तियों 
के वीच युद्ध का स्वरूप धारण कर-लिया है। इसमें ब्रिटेन और फ्रांस अधिक 
सन्दिग्ध और आसानी से समझ में आ जानेवाली भूमिका निभा रहे हैं। विक- 
सित संसार अपने इस आत्महित से प्रेरित होकर" पश्चिम एशिया में इस संघर्ष 
को जारी रखने का प्रोत्साहन दे रहा है कि इसके अभाव में कहीं दो महाशक्तियों 
की भिडन्त न हो जाये । 

इस सम्बन्ध में स्टॉकहॉम अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति अनुसन्धान ' संस्था ने 900 
पृष्ठों का एक अध्ययन प्रकाशित किया है। यह संस्था पुरी तरह से स्वतन्त्र अनु-. 
सन्धान संगठन है और इसके संचालनमण्डल की अध्यक्षता का मुझे गौरव प्राप्त 
है । इस अध्ययन में विकसित देशों द्वारा कम-विकसित देशों को दिये गये 
हथियारों का विवरण प्रस्तुत किया गया है और यह विश्लेषण किया गया है कि 
हथियारों का यह वितरण किस प्रकार महाशक्तियों को सर्वोपरिता कायम रखने 
. में सहायक बनता है ।* यह अध्ययन लोगों के मन में इस विषय पर गहराई से 
विचार करने की जिज्ञासा उत्पन्न करेगा और इस स्थिति में निहित खतरों से 
उन्हें परिचित करायेगा । 

पर किसी गहन जाँच-पड़ताल और तथ्यों के प्रस्तुतीकरण के बिना हम सब 
यह जानते हैं कि नाइजीरिया का अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण गृहयुद्ध उन हथियारों से 
लड़ा गया जो ग्रेट-ब्रिटेन और सोवियत संघ ने एक पक्ष को दिये थे और फ्रांस 
ने दूसरे पक्ष को--यद्यपि फ्रांस ने यह कार्य इतना अधिक खुलकर नहीं किया 
था । इसी प्रकार तत्कालीन पूर्वे-पाकिस्तान में विशाल पेमाने पर जो नरसंहार 
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हुआ था वह संसार-भर के विकसित देशों द्वारा दिये गये अथवा बेचे गये हथियारों 
से किया गया था--मुझे यह कहते हुए अत्यन्त दुख है कि छोटी संख्या में ये 
हथियार स्वीडन तक से प्राप्त किये गये थे। यद्यपि स्वीडन दूसरे देशों को हथियार 
नहीं देता और अन्य देशों की तुलना में हथियारों की बिक्री के बारे में अधिक 
कड़ा कानून यहाँ लागू है। पश्चिम एशिया में संघ रत दोनों पक्षों को किस 
प्रकार सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमरीका हथियार देते हैं (और ब्रिटेन 
और फ्रांस भी), इसके वारे में हम सब लोग देनिक समाचारपत्रों में पढ़ते 
रहते हैं । 

इस प्रकार के युद्धों की रोकथाम के लिए ही संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद 
की स्थापना हुई थी। यह सम्भव भी है, इसका प्रदर्शन ।965 में भारत और 
पाकिस्तान के युद्ध के सम्बन्ध में हुआ था। उस समय इस कारण से वलपूवेक 
समझौता करवाया जा सका, क्योंकि कम-से-कम एक वार दोनों महाशक्तियों ने 
इस युद्ध को रोकना अपने समान हित भें समझा । 


7. निष्कर्षं 

मैं यहाँ वस इस विश्लेषण का संकेत-भर कर पाया हूँ कि कम-विकसित 
संसार में युद्ध किस प्रकार सम्भव होते हैं और इन युद्धों को किस प्रकार कराया 
जाता है। यदि मेरा मूल्यांकन जरा भी सही है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इन 
युद्धों के कारण आथिक नहीं, राजनीतिक हैं और ऐसे आथिक उपाय नहीं हैं, जो 
कम-विकसित देशों के भीतर और इनके मध्य शान्ति बनाये रखने की समस्या 
को सुलझाने में योगदान कर सके । पर नकारात्मक दृष्टि से यह तर्क दिया जा 
सकता है कि यदि हम इस नियम की घोषणा कर सके और इसे लाग करा सके 
कि कम-विकसिंत देशों को दी जानेवाली सहायता का उपयोग इस प्रकार नहीं 
किया जायेगा, जिससे कम-विकसित क्षेत्रों में गृहयुद्धों और अन्य युद्धों को 
प्रोत्साहन मिलता है, तो यह निश्चय ही शान्ति के हित में होगा। 

सहायता-सम्बन्धी नीति में इस परिवर्तन का यह अर्थ होगा कि महाशक्तियाँ 
और उनके मित्नराष्ट्र कम-विकसित देशों का अपने राजनीतिक संघर्ष में मोहरों 
के रूप में इस्तेमाल बन्द करें। और यदि यह राजनीतिक परिवर्तन हो जाता है 
तो संसार में शान्ति वनाये रखने के लिए इससे भी कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण कदम 
उठाये जा सकेगे । संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र के अनेक अध्यायों में अन्तरसरकार 
आधार पर जिन कारंवाइयों की व्यवस्था है, और जो आजकल प्राय: प्रभावहीन 
वनी हुई हैँ, उन्हें लागू किया जा सकेगा क्योंकि सुरक्षापरिषद के सदस्य देशों 
का उसे उस रूप में काम नहीं करने देती, जिस रूप में उसे काम करना 
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सर्वृद्धि और “विकास” 


!. संवृद्धि-सिद्धान्त की पूर्वपीठिका 


लगभग एक सौ वषं पहले सीमान्त उपयोगिता के सिद्धान्त के उदय और 
विजय तथा इसके स्थिर सन्तुलन की संकल्पना में सम्मिलित हो जाने के बाद 
उस दिलचस्पी का अन्त हो गया, जो संस्थापित लेखकों और वस्तुतः माक्सं ने 
भी संवृद्धि और विकास की लम्बी अवधि की समस्या में दिखायी थी । अब समग्र 
माँगों के माध्यम से अभिव्यक्त उपभोक्ता प्राथमिकताओं पर आधारित स्थिर 
कार्यकुशलता और साधनों के स्थिर आवण्टन की समस्याओं पर ही ध्यान दिया 
जाने लगा। जब आगे चलकर एक गतिशील सिद्धान्त का विकास हुआ, तो 
परिवर्तन पर छोटी अवधि की समस्या के रूप में विचार किया जाने लगा । 
और इस विचार को व्यापार-चक्र सिद्धान्त के अनुसार एक-एक महीने और एक- 
एक वषं के आधार पर आथिक अन्तरसम्बन्धों की नियमितताओं पर केन्द्रित 
किया जाने लगा । 

नव-संस्थापित अर्थशास्त्र की परम्परा के आरम्भिक लेखकों में गुस्ताव 
कासेल ने लम्बी अवधि की संवृद्धि पर जोर दिया। सन्‌ ।94 में पाण्डुलिपि में 
प्रचारित और 98 में प्रकाशित अपनी पुस्तक थ्योरिटिश सोजियल इकॉनॉमी? 
में उन्होंने अपने सिद्धान्त का विकास किया । वस्तुतः उनकी सिद्धान्तरूप में 
प्रतिपादित लम्बी अवधि की संवृद्धि को अन्तरालयुक्त और छोटी अवधि के 
परिवतेनों से प्रभावित समझा गया, जिस पर कासेल ने व्यापार के उतार-चढ़ाव 
सम्बन्धी अपनी पुस्तक के चौथे अध्याय में विचार किया था ।१ 

जहाँ तक मुझे जानकारी है, सर्वप्रथम कासेल ने ही संवृद्धि-सम्बन्धी उस 
विचार का प्रतिपादन किया था, जिसे दूसरे महायुद्ध के बाद पूजी / उत्पादन 
मॉडल" कहा जाने लगा । यह और ऐसे ही अन्य मॉडल, जिनका दूसरे महायुद्ध 
के वाद अत्यन्त विविधता से प्रतिपादन हुआ था, ब्रिटेन और अन्य विकसित देशों 
में संवृद्धि और इससे भी अधिक वृद्धिरोध तथा अस्थिरता की समस्याओं के 
समाधान के उपकरणों के रूप में तैयार किये गये थे। लेकिन कुछ समय के लिए 
इनका उपयोग विशेषकर कम-विकसित देशों की लम्बी अवघि की संवृद्धि की 
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अत्यन्त भिन्न समस्या के अध्ययन के लिए किया गया और आज भी अक्सर 
किया जाता है, ज॑साकि मैंने अध्याय 5, अनुभाग [4 में कहा है। कर 

लम्बी अवधि की संवृद्धि और विकास की समस्याओं पर अथशा का 
ध्यान फिर से केन्द्रित होने का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारण निस्सन्देह यह था कि 
सकल राष्ट्रीय उत्पादन की संकल्पना को बहुत अधिक महत्त्व दिया जा रहा था। 
सकल राष्टीय उत्पादन के उसके घटकों में विभाजन तथा इन घटकों के 
अनियत निर्धारकों और अनियत पारस्परिक सम्बन्धो के अन्वेषण के आधार पर 
निस्सन्देह एक नये सिद्धान्त का उदय हुआ। यह सिद्धान्त नव-संस्थापित सन्तुलन 
सिद्धान्त से प्रायः भिन्न था और पहले जमाने के छोटी अवधि के परम्परागत 
व्यापार-चक्र सिद्धान्त की सैद्धान्तिक संरचना का अतिक्रमण करता था । विभिन्न 
विकसित देशों में: व्यापक सांख्यिकीय अन्वेषण हुआ, जिसका उद्देश्य आथिक 
सिद्धान्त में प्रयुक्त संकल्पनाओं के अन्तरालों को भरना था । इस अन्वेषण में 
एक शताब्दी अथवा इससे भी अधिक समय के आँकड़ों की छानवीन की गयी । 
इन प्रयासों के माध्यम से आथिक संवृद्धि, जिसे सकल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि 
कहा गया था, स्वभावतः और अनिवार्यंतः सबसे आगे आ खड़ी हुई। स्वीडन की 
विज्ञान अकादमी ने इस अत्यन्त विशाल क्षेत्र में अग्रगामी कायं के लिए साइमन 
कुज़नेत्स को ]97! में अर्थशास्त्र का नोवेल पुरस्कार दिया। 


2. सकल राष्ट्रीय उत्पादन 


मेरा विश्वास है कि आथिक सिद्धान्त का क्रम-विकास अपने वर्तमान बिन्दु 
पर नहीं रुकेगा और हमें भावी विकास के एक आरम्भक मुद्दे के रूप में सकल 
राष्ट्रीय उत्पादन की केन्द्रीय `संकल्पना का समालोचनात्मक विवेचन करना 
- होगा। यद्यपि अर्थशास्त्री ऐसी किसी जाँच-पड़ताल के विना ही सामान्य रूप से 
' “इस संकल्पना का उपयोग करते हैं, पर यह चेतना धीरे-धीरे उत्पन्न होती जा रही 
है कि लम्बी अवधि की संवृद्धि और विकास पर विचार में यह संकल्पना यथार्थ 
..की दृष्टि से सम्भवतः अपर्याप्त हो और इस यथार्थ में निहित नीति-सम्वन्धी 
समस्याओं की दृष्टि से भी । 
यथार्थ के अन्वेषण की दृष्टि से सकल राष्ट्रीय उत्पादन की संकल्पना में 
'क्या कमजो रियाँ हैं, मैं संक्षेप में उनका उल्लेख करना चाहेंगा । पहले मैं विकसित 
` देशों के सन्दर्भ मे ही इस पर विचार करूंगा और इस अध्याय के अन्त में कम- 
' विकसित देशों के सन्दर्भ में इस समस्या की चर्चा करूँगा। | 
` सकल राष्ट्रीय उत्पादन में जो आय-सम्बन्धी समस्त तत्त्व सम्मिलित किये 
` 'जाते हैं, वे अपनी परिभाषाओं के लिए संस्थानिक व्यवस्थाओं पर निर्भर करते हैं 
“»झौर ये व्यवस्थाएँ निरन्तर बदल रहीं हैं तथा इनमें भिन्न देशों में नियमित 
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भिन्नता प्रकट होती है। इस कारण से, काल और इससे: भी अधिक देश की 
दृष्टि से, तुलना निश्चय ही खतरनाक हो जाती है । इसके साथ यह तत्त्व भी 
जुड़ा है कि आय-सम्बन्धी तत्त्वों की परिभाषा अक्सर मनमाने ढंग से दी जाती 
है । इससे भी अधिक मनमाना आचरण आय-सम्वन्धी तत्त्वों को शामिल करने 
अथवा शामिल न करने के बारे में प्रदर्शित होता है। | 
उदाहरण के लिए, आय और खपत के एक तत्त्व के रूप में अवकाश के 
समय की गणना न करना अत्यन्त भनमाना आचरण है। (सामूहिक सौदा- 
कारी में कमंचारियों को नियमित रूप से यह्‌ निर्धारित करना पड़ता है 
कि वे काम के घप्टों को कम करने की माँग करेंगे अथवा अधिक ऊँचे वेतन 
की ।) लोग स्वयं अपनी खपत अथवा निवेश के लिए माल अथवा सेवाओं के रूप 
में जो उत्पादन करते हैं, उसे शामिल न करना ऐसा ही मनमाना आचरण है। 
इसके अलावा काल की दृष्टि से परिवर्तन होता है और देशों के मध्य अन्तर 
विद्यमान होते हैं। घर में पत्नियों--और यदाकदा पतियों द्वारा —काम, आय 
का एक विशेष रूप से बड़ा तत्त्व होता है, जिसे मनमाने ढंग से गणना में छोड़ 
दिया जाता है। इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि यदि एक संस्था के 
रूप में परिवार के भीतर व्याप्त अन्तरसम्बन्धों में कोई ठोस परिवर्तन न.हो 
भौर घरेलू काम का वेतन के रूप में मूल्यांकन कर इसकी गणना की जाये तो 
सकल राष्ट्रीय आथ में बहुत बृद्धि हो जायेगी । पर काल और देश की दृष्टि से 
इसमें बहुत अन्तर होगा । | 
यद्यपि इन और अन्य अनेक शर्तों सहित निजी आयों की (और खपत तथा 
निवेश की भी) बाज़ार-भावों के रूप में कुछ सार्थक गणना.सम्भव होनी चाहिए, 
पर नागरिकों को सार्वजनिक खपत के रूप में जो प्राप्त होता है यह वात उस 
पर लागू नहीं होगी ।* इन आयों की गणना वेतनों और अन्य. लागतों के रूप सें 
सार्वजनिक व्यय की दृष्टि से ही होती है सकल राष्ट्रीय उत्पादन के इस 
हिस्से का इस रूप में निर्धारण करने का यहु स्पष्टतः बड़ा मनमावा तरीका है. 
इनका वास्तविक मूल्य सार्वजनिक सेवाओं की ही नहीं बल्कि समस्त सामाजिक 
संगठन की सच्चे और व्यापक अर्थों में 'प्रभावशालिता' पर निर्भर करेगा, जो 
इस विशिष्ट अर्थं में सावेजनिक क्षेत्र के आकार की तरह बदल रही है और 
विभिन्न देशों में अलग-अलग है । | 
इन चुने हुए उदाहरणों के अलावा, ऐसे अन्य अनेक आय-सम्बन्धी तत्त्व हैं, 
जिनकी या तो गणना ही नहीं की जाती अथवा अत्यन्त मनमाने ढंग से गणना 
की जाती.है। जो लोग वस्तुतः प्राथमिक सांख्यिकीय प्रेक्षण करते हैं (उनकी 
गणनाओं में निहित “अक्सर अपरिष्कृत अनुमान) और अन्ततः सकल राष्ट्रीय 
उत्पादन और उसके प्रमुख तत्त्वों की राशि का योग लगाते हैं. उन्हें अक्सर इस 
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बात का ज्ञान होता है । यदाकदा वे अपनी शर्तों का उल्लेख करते हैं, He शायद 
ही कभी पूरी तरह से। पर इसके वाद इन ऑँकड़ो का उपयोग x हद 
नहीं, बल्कि राजनीतिज्ञ और पत्रकार भी करते हैं। ये लोग इन ाँकड़ों को जसे 
का तैसा स्वीकार कर लेते हैं और इन आँकड़ों के उपयोग-सम्वन्धी शर्तों के 
` उल्लेख की आवश्यकता में प्रायः कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते } 

संवद्धि और विकास की लम्बी अवधि की समस्याओं में सकल राष्ट्रीय 
उत्पादन की संकल्पना के सामान्य दुरुपयोग का एक प्रमुख स्पष्टीकरण यह्‌ है 
-कि आँकड़े तैयार करनेवाले और आशिक विश्लेषण में उनका उपयोग करनेवाले 
अनुसन्धानकर्ता व्यावसायिक दृष्टि से दो भिन्न श्रेणियों में विभाजित रहते हैं । 
'मैं अक्सर यह सोचता हूँ कि इन दो श्रेणियों के अनुसन्धानकर्ताओं में एक प्रकार 
'के मुकाबले की आवश्यकता है और मुकावले के परिणाम का उपयोग करते समय 
सावधानी से यह विश्लेषण किया जाना चाहिए कि ये आँकड़ वस्तुतः किस प्रकार 
तैयार होते हैं, इन्हें किस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए और इनका क्या 
अर्थ होता है । 


3. सामान्य रूप से अल्प'प्रेक्षित खामियाँ 

उदाहरण देकर जिन खामियों का उल्लेख किया गया है, उन्हें सकल राष्ट्रीय 
उत्पादन की परम्परागत संकल्पना से सम्बद्ध परम्परागत शर्ते कहा जा सकता 
है । लेकिन यह उस बैज्ञानिक विवेचन का समारम्भ-भर है, जो इस सकल्पना 
और इस संकल्पना के सामान्य उपयोग के बारे में किया जाना चाहिए । क 

इस प्रकार आय की अनेक मदे ऐसे व्ययों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिर 
अवांछित परिस्थितियों और घटनाक्रमों के लिए करना पड़ता है। इनमें से कुछ 
व्यय और हानियाँ ऐसी हैं, जो निजी तौर पर नागरिकों को उठानी पड़ती हैं । 
शेष सार्वजनिक व्यय हैं। एक ऐसे देश को जिसमें गन्दी बस्तियां नहीं हैं, संयुक्त 
-राज्य अमरीका की तरह वे आय नहीं होतीं जो निरन्तर बढ़ती हुई गन्दी 
बस्तियों में अग्नि और पुलिस सुरक्षा पर होनेवाले सार्वजनिक व्ययों से सम्बन्धित 
होती हैं; गन्दी बस्तियों से निजी हानियाँ और व्यय भी होते हैं जिन्हें घटा देना 
चाहिए । इसके अलावा संयुक्त राज्य अमरीका में अपराधों के उच्च स्तर से निजी 
और सावंजनिक क्षेत्रों में बहुत अधिक व्यय और हानि होती है। किसी भी 
अन्तर्राष्ट्रीय तुलना में ऐसी आयों की गणना नहीं कि जानी चाहिए । यदि किसी 
देश में सामाजिक व्यवस्था में सुधार अथवा ह्वास होता है, तो सामान्य गणना 
-के आधार पर निर्धारित सकल राष्ट्रीय उत्पादन की समय-माला के अपरिष्कृत 
आँकड़ों में सुधार करने की आवश्यकता के कारण ऐसी ही समस्याएं उत्पन्न 
होंगी । [ ॒ 
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इन वातों का उल्लेख सकल राष्ट्रीय उत्पादन की परिभाषा में निहित 
अनिश्चितता और मनमाने आचरण के विशाल क्षेत्र को दर्शाने के लिए किया गया. 
है। इन दृष्टियों से सकल राष्ट्रीय उत्पादन के आँकड़ों में संशोधन करने के 
प्रयास सम्बन्धित देश की प्रायः सब सामाजिक परिस्थितियों और प्रवृत्तियों 
सम्वन्धी समस्याओं को प्रकट करेंगे । 

ऐसी ही समस्याएं सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में प्रदर्शन खपत और प्रदर्शन - 
निवेश के सम्बन्धमें हमारे सामने आती हैं। इस खपत और निवेश को व्यय बताया 
जाता है, पर इसकी गणना सामान्य रूप से परिभाषित खपत अथवा उत्पादन से 
प्राप्त सामान्य लाभ के रूप में नहीं की जाती । सावंजनिक क्षेत्र में ऐसी खपत 
पर विचार के समय संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा चन्द्रमा पर पहुँचने के लिए 
की जानेवाली उड़ानों और युद्धों तथा हथियारों पर होनेवाले व्ययों को उसके 
सकल राष्ट्रीय उत्पादन में शामिल करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, जब 
इसकी तुलना एक ऐसे देश के सकल राष्ट्रीय उत्पादन से की जा रही हो जो अपने 
उत्पादक साधनों के इस प्रकार उपयोग से दूर रहता हो अथवा बहुत कम सीमा 
तक यह करता हो । वास्तव में, संयुक्त राज्य अमरीका में उदारतावादी संसद 
सदस्यों के पर्याप्त और निरन्तर बढ़ते हुए अल्पमत और उनके चुनाव-क्षेत्रों के 
लिए सकल राष्ट्रीय उत्पादन के आँकड़े मान्य नहीं होने चाहिए। इससे भी अधिक 
इस वात की आवश्यकता है कि यदि नीति में परिवतंन होता है तो सकल राष्ट्रीय 
उत्पादन की समय-माला में संशोधन किया जाना चाहिए । 

पिछले कुछ वर्षों में जो विचार-विमर्श हुआ है, उससे जनता इस बात के 
प्रति सजग हो गयी है, कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन के आँकड़ों में पर्यावरण की 
समस्या का समुचित ध्यान नहीं रखा जाता (अध्याय ।]) । जहाँ तक साधनों 
के ह्लास का सम्बन्ध है, यह बात उस समय वस्तुतः चिन्ताजनक बन जाती है, जब 
संसार के साधनों के उस बहुत बड़े हिस्से पर जोर दिया जाता है, जिनका आजकल 
विकसित देशों के अल्पसंख्य लोग उपभोग कर रहे हैं। इस कारण से यदि उक्त 
साधनों के उपभोग को अत्यधिक कम करने की दृष्टि से परिवर्तन नहीं किया 
जाता तो कम-विकसित देशों के लम्बी अवधि के विकास में विशवास कर पाना 
और उसके लिए प्रयास करना प्रायः असम्भव हो जायेगा । पर आजकल नीति- 
सम्वन्धी यह परिवंतन दिखायी नहीं पड़ रहा है, लेकिन भविष्य में हम इस प्रकार 
निश्चिन्त रहने की स्थिति में नहीं होंगे । 

हाल के वर्षो में जन-सामान्य हवा, पानी, मिट्टी और स्वयं अपने शरीरों के 
तेजी से जारी प्रदूषण के प्रति सजग हो गया है। सकल राष्ट्रीय उत्पादन सम्बन्धी 
आँकड़ों में इस बात का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। यदि हम यह मानकर 
चलते हैं कि हम अज्ञानवश स्वयं को विनाश के गतं में नहीं धकेलेंगे तो सामान्य 
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रूप से तैयार सकल राष्ट्रीय उत्पादन के आँकड़ों में उसी प्रकार कमी करनी 


होगी, जिस प्रकार साधनों के ह्वास के सम्बन्ध में की जाती है । 
` अमूं रूप से, आवश्यक संशोधनात्मक शब्दों की परिभाषा सम्भवतः विभिन्‍न 


राज्यों में यथास्थिति बनाये रखने की लागतों के रूप में दी जा सकती है: 


(7) बे लागतें जो साधनों के और ह्लास को रोकने के लिए अथवा इन साधनों 
के स्थान पर प्रयोग के लिए अन्य साधनों का पता लगाने पर आती हैं; और 
(2) और अधिक प्रदूषण को रोकने पर आनेवाली लागत। पर इन गणनाओं 
में इन समस्याओं के अन्तर्राष्ट्रीय पहलू पर विचार नहीं किया जाता और किसी 
न किसी सीमा तक अन्तर्राष्ट्रीय पहलू को ध्यान में रखना आवश्यक होगा। अव 
क्योंकि राष्ट्रीय हितों के सामान्य विचारों की तरह इन उपायों पर भी राजनीतिक 
प्रक्रिया के माध्यम से निर्णय लिया जायेगा, और जिसे पहले से ही निर्धारित 
नहीं किया जा सकता, अतः सब गणनाएँ काल्पनिक होंगी । 

इतना ही नहीं, निरन्तर जारी ह्लास और प्रदूषण सम्बन्धी तथ्य अत्यन्त 
अनिश्चित हैं और बहुत अधिक सीमा तक विवादग्रस्त। अतः हमारे पास वह 
ज्ञान नहीं है जो उन लागतों की गणना करने के लिए आवश्यक होता है, जिन्हें 
सकल राष्ट्रीय उत्पादन के वतमान अपरिष्कृत आँकड़ों में से घटा देना चाहिए! 
और निकट भविष्य में भी हम इस ज्ञानप्राप्ति की आशा नहीं कर सकते । हम 
केवल इतना जानते हैं कि इन लागतों को उन अर्थशास्त्रियों के अधिकांशतया 
परिकल्पित अध्ययनों के आधार पर पर्याप्त बड़ा समझा जा सकता है, जो 
इस समस्या के प्रति सजग हो गये हैं । 
इस अनुभाग में उल्लिखित खामियों में दो समानताएं हैं : ये बहुत गम्भीर 
हैं और इस वात की कोई आशा नहीं है कि इसके लिए सुधारात्मक शर्तों का 
अनुमान लगाया जा सकेगा । 


4. 'जीवन का स्वरूप' 


अर्थशास्त्री यदाकदा यह कहकर परम्परागत सकल राष्ट्रीय उत्पादन की 
संकल्पना की रक्षा करना चाहते हैं कि इसके माध्यम से वस्तुओं के उत्पादन 
और सेवाओं को मापा जाता है, लेकिन अन्य वस्तुएं भी हैं जो 'जीवन 
के स्वरूप' को निर्धारित करती हैं। यह दुसरी संकल्पना एकदम अस्पष्ट है और 
विश्लेषण के माध्यम के रूप में एकदम निरर्थक । पिछले दो अनुभागों में जिन 
बातों का उल्लेख किया गया है उनका भी वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं पर 
प्रभाव होता है और जिन सव बातों का वस्तुतः गणना में ध्यान रखा जाता है 
उनका 'जीवन के स्वरूप' की दृष्टि से स्पष्ट महत्त्व होता है, चाहे इस अभि- 
व्यक्ति से हमारा कुछ भी तात्पर्यं क्यों न हो। . | 
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अतः सकल राष्ट्रीय उत्पादन में जिन वातों का ध्यान रखा जाता है और 
जिनका ध्यान नहीं रखा जाता उनके मध्य अन्तर दशनिवाली अभिव्यक्ति के 
रूप में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । यह केवल अस्पष्ट रूप से इन 
समस्याओं को उठाती है कि लोगों को अपनी उत्पादक गतिविधि से और वस्तुतः 
अपने समस्त जीवन की दिशा से क्या प्राप्त होता है। यह समस्या निश्चय ही 
महत्त्वपूर्ण है, लेकिन सकल राष्ट्रीय उत्पादन की परम्परागत और भत्यन्त 
मनमानी परिभाषा में न तो यह समस्या उठायी जाती है और न ही इसकी 
परिभाषा भ्रस्तुत की जाती है। 

एक ऐसे ही विचार को अधिक विद्धत्तापूर्ण अभिव्यक्ति देने के लिए विरासत 
में प्राप्त और प्रतिष्ठान अर्थशास्त्र में कट्टरपन्थी तरीके से संरक्षित "हितकारी . 
सिद्धान्त' पर निर्भर किया जाता है और यह कहा जाता हें कि कल्याण के 
सम्वन्ध में सव प्रकार की आय और व्यय को समान नहत्त्व नहीं दिया जाना 
चाहिए। लेकिन लोगों के कल्याण के महत्त्व का प्रश्‍न इस बात पर निर्भर नहीं 
माना जा सकता कि क्या किसी मद को सकल राष्ट्रीय उत्पादन में शामिल 
किया गया है अथवा छोड़ दिया गया है, अथवा मनमाने ढंग से इसकी गणना 
की गयी है । 

यह कारण निर्णायक है। पर इसके बावजूद आधुनिक हितकारी सिद्धान्त 
पुराने सिद्धान्त की तरह ही वेदान्ती है, जैसाकि मैंने पहले के अध्यायों में बार- 
वार कहा है, विशेषकर अध्याय 7, अनुभाग ]0 में । सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त 
के आरम्भ से विकसित पलायनवादी शब्दावली के बावजूद यदि हितकारी 
सिद्धान्त का कोई अर्थ है, तो केवल सौ वषं पुराने सुखवादी सम्वन्धात्मक 
मनोविज्ञान और इसी प्रकार अप्रचलित उपयोगितावाद के नैतिक दर्शन के 
सन्दर्भ में ही । 


5. 'संवृद्धि और 'विकास' का अन्तर 

सकल राष्ट्रीय उत्पादन की संकल्पना की रक्षा के प्रयास का तीसरा तरीका 
संवृद्धि और विकास के मध्य अन्तर करने का है।.यह कहा जाता है कि सकल 
राष्ट्रीय उत्पादन केवल उत्पादन में संवृद्धि को ही मापता है, जवकि विकास एक 
अन्य और अधिक व्यापक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। < 

यह सच है कि विकास को उत्पादन में वृद्धि से कुछ अधिक ही समझा जाना 
चाहिए, सदा यह मानते हुए कि उत्पादन में वृद्धि की उचित रूप से परिभाषा दी 
जा सकती है और गणना को जा सकती है। मैं पुरी सामाजिक प्रणाली को 
उन्नति को विकास समझता हूं, दूसरे शब्दों में केवल वस्तुओं के उत्पादन, वितरण 
और उत्पादन के तरीके ही महत्त्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि रहन-सहन के स्तर, 
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संस्थाएँ, दृष्टिकोण, और नीतियाँ भी होती हैं।* इस सामाजिक प्रणाली के 
समस्त कारकों के अनियत अन्तरसम्बन्ध हैं । विकसित देशों तक में इस वात की 
अधिकांशतया जानकारी नहीं है कि सामाजिक प्रणाली के विभिन्न कारकों के 
मध्य अन्तरक्रियाओं के गुणांक क्या हैं। कम-से-क्रम ये गुणांक निश्चित रूप में 
उपलब्ध नहीं हैं। केवल इसी कारण से इस दृष्टि से विकास के किसी सूचकांक 
के निर्धारण की सम्भावना फिलहाल दिखायी नहीं पड़ती । | 
जव पहली बार मैंने संयुक्त राज्य अमरीका की नीग्रोसमस्या के वारे में 
संचयी प्रभावों सहित चक्रीय कारणता को दृष्टि से इस प्रणाली-विश्लेषण का 
प्रयोग किया, तो उस समय तक मेरा यह विशवास था कि "नीग्रो लोगों की 
स्थिति’ की परिभाषा सिद्धान्तरूप में इतनी सूक्ष्मता से देना सम्भव हो सकेगा 
कि इसके विकास के सूचकांक को निर्धारित करना सम्भव लगने लगेगा, यद्यपि 
मैं उन सब कारकों के मूल्यांकन की कठिनाइयों को देख रहा था, जिन कारकों 
को गणना में शामिल करना आवश्यक था, विशेषकर इस कारण से कि एक 
कारक भें परिवतँन दूसरें कारकों में परिवर्तन करता है, और ये कारक सर्वेत्न 
परिवर्तनों को प्रेरित करते हैं, आदि | लेकिन आज मैं यह अनुभव करता हूँ कि 
सिद्धान्तरूप में भी मूल्यांकन की कोई तर्कसम्मत प्रणाली उपलब्ध नहीं है। इस 
वात की कल्पना तक नहीं की जा सकती कि कोई एक संख्या अर्थात सूचकांक 
विकास की प्रकिया को अभिव्यक्ति दे सकता है । 
पर अभी यह प्रश्न शेष रह जाता है कि कया यह कहकर सकल राष्ट्रीय 
उत्पादन का समर्थन नहीं किया जा सकता कि यह सामाजिक प्रणाली के एक 
महत्त्वपूर्ण कारक समूह अर्थात उत्पादन के स्तर और परिवतेन को मापता है। 
यदि हम इस विचार का त्याग भी कर दें कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन के माध्यम 
से जो प्रकट होता है उसे हमें विकास समझ लेना चाहिए, तो भी व्यापक समस्या 
के अध्ययन की दृष्टि से उस खास कारक की जानकारी वैज्ञानिक महत्त्व की 
होगी जिसके मात्रात्मक निर्धारण को सम्भव समझा जाता है। 
परम्परागत सकल राष्ट्रीय उत्पादन यह कम महत्त्वाकांक्षी भूमिका भी 
निभा सकता है, यह स्वीकार न कर पाने का पहला कारण यह है कि इसमें 
उत्पादन के स्तर और वृद्धि को पुरी तरह से अनुचित सूक्ष्मता प्रदान की जाती 
है। यहाँ मैं उन मदों का उल्लेख करना चाहेगा जिनका पिछले अनुभागों में 
उल्लेख किया गया है। इन मदों को सकल राष्ट्रीय उत्पादन की गणना करते 
समय छोड़ दिया गया अथवा बहुत मनमाने ढंग से यह किया गया। दूसरा और 
प्रमुख कारण प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक प्रणाली की संकल्पना से उत्पन्न होता है। 
इस प्रणाली में सब कारक एक-दूसरे पर निर्भर हैं--उत्पादन तक, यदि इसकी 
उचित रूप से परिभाषा दी जा सके, यद्यपि सकल राष्ट्रीय उत्पादन की 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


'संवृद्धि और 'विकासं’ / 69 


परम्परागत संकल्पना में यह नहीं किया जाता । 

वास्तविक स्थिति यह है कि हमारे समक्ष विकास की अत्यन्त जटिल समस्या 
सामाजिक प्रणाली की गतिशीलता के ऊपर वर्णित रूप में मौजूद है, जिसमें 
उत्पादन अन्य सब कारकों से सम्बन्धित होता है और उन पर निर्भर भी। यह 
समझ पाना वड़ा कठिन है कि जटिल कारकों में से एक कारक अर्थात उत्पादन 
में संवृद्धि के लिए एक संख्या प्रस्तुत करने के लिए आँकड़ों का इस प्रकार 
उपयोग किया जाये, जवकि एक वार यह स्वीकार किया जा चुका है कि विकास 
की एक अधिक व्यापक श्रेणी के लिए यह कर पाना सम्भव नहीं है । इसका अर्थ 
समसामयिक अर्थशास्त्र में एक अत्यन्त सामान्य पाप की पुनरावृत्ति करना है : 
अनुचित सूक्ष्मता । वस्तुतः यह्‌ सूक्ष्मता उस समय विशेष रूप से मिथ्या हो जाती 
है, जब आप पिछले अनुभागों में वणित अत्यन्त और शुद्ध रूप से आँकड़ों सम्बन्धी 
अपूर्णताओं पर विचार करते हैं । 

यह विचारमात्र गलत है कि किसी देश की स्थिति और इस स्थिति में होने- 
वाले परिवतंनों को एक सूचक अंक के माध्यम से दर्शाया जा सकता है, विकास 
के एक कारक के रूप में उत्पादन तक को । लम्बी अवधि की कोई तुलना अथवा 
देशों की तुलना तभी व्यावहारिक हो सकती है, जब हम विभिन्न घटकों की 
समस्त श्रेणियों पर विचार कर । केवल बहुत छोटी अवधि और घनिष्ठ रूप से 
समान देशों के सम्बन्ध में ही एक सूचक अंक कुछ अभिव्यक्त कर सकता है, और 
वह भी मोटे तौर पर। 

सकल राष्ट्रीय उत्पादन के स्तर के अधीनस्थ तत्त्वों के वारे में ही हम कुछ 
अर्थपूणं संख्याओं की गणना कर सकते हूँ। यदि आँकड़ों की उचित परिभाषा 
प्रस्तुत की जाती है तो हम विकास की व्यापक समस्या के अपने विश्लेषण में 
विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन, विभिन्न प्रकार की और विभिन्न सामाजिक वर्गो 
की खपत, विभिन्न प्रकार के निवेशों, कीमतों और वेतनों, निर्यात और आयात 
आदि के उपलब्ध आँकड़ों का उचित रूप से उपयोग कर सकते हैं । जहाँ तक 
बड़े क्षेत्रों का सम्बन्ध है, हमें आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं अथवा बहुत मोटे अनुमान 
ही उपलब्ध हुँ। 


6. वितरण 
मैंने अभी तक वितरण की समस्या पर विचार नहीं किया है । सकल राष्ट्रीय 
उत्पादन की परम्परागत संकल्पना, इसके आधार पर निमित आथिक सिद्धान्त 
और सामान्य रूप से तैयार आँकड़ों में वितरण पर ध्यान नहीं दिया जाता । इस 
सम्बन्ध में आथिक परिकल्पना परम्परागत मागे का अनुसरण करती है। 
अध्याय ], अनुभाग 4 में मैंने उस अन्तर का उल्लेख किया है जो जॉन 
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स्टआर्ट मिल उत्पादन और वितरण के मध्य करते थे और वितरण की समस्या 
की उपेक्षा करने की अर्थशास्त्रं की प्रवृत्ति का भी अर्थशास्त्रियों ने वितरण 
की समस्या को मुद्रा-आय के सन्दर्भ में सोचकर सरलीकृत कर डाला । परम्परा 
से अर्थशास्त्री अनुभवजन्य अन्वेषण का प्रयास किये बिना ही यह मानकर चलते 
रहे कि समानतावादी सुधारों की कीमत आथिक संवृद्धि की धीमी गति के रूप में 
चुकानी पड़ती है । केवल हाल के दशकों में ही और वह भी सर्वाधिक उन्नत 
हितकारी राज्यों में संवृद्ध और समानतावादी सुधारों के एक-दूसरे से मेल न 
खाने की विरासत में प्राप्त मान्यता के प्रभाव में कमी हुई है। 
मैं समझता था कि इस तथ्य पर विचार करने से पहले कि सकल राष्ट्रीय 
उत्पादन की संकल्पना में वितरण और उत्पादन तथा वितरण के अन्तरसम्बन्ध 
का ध्यान नहीं रखा जाता, एक शताब्दी से अधिक समय की आथिक परिकल्पना 
की सामान्य पृष्ठभूमि पर ये संक्षिप्त टिप्पणियाँ आवश्यक हैं। अधिकांश सम- 
सामयिक अर्थशास्त्रियों की विचारधारा प्रकट रूप से इस पुराने विशवास का 
अनुसरण करती हुई दिखायी पड़ती है कि सबसे पहले यह स्थापित करना सम्भव 
है कि कया उत्पादन होता है और उत्पादन के वितरण को गौण और अलग से 
विचार के लिए छोड़ा जा सकता है। इस दृष्टिकोण में उत्पादन और वितरण 
के एक-दूसरे पर निर्भर होने की बात पर विचार न करने की भ्रान्ति निहित है । 
जव इस पारस्परिक निभे रता को पूरी तरह भुलाया भी नहीं जाता तो भी 
संवृद्धि और समानतावादी नीतियों के विरोध का पुराना विचार कायम रहता 
है। यहाँ इस प्रश्न का गहराई से अनुशीलन करने की गुंजाइश न होने के कारण 
मैं केवल यही उल्लेख करू गा कि वितरण में नीति के आधार पर निर्धारित ऐसे 
परिवर्तेन होते हैं जो उत्पादन की संवृद्धि में बढ़ोतरी करते हैं। वितरण में ऐसे 
परिवर्तन और वे परिवर्तन भी जो उत्पादन की संवृद्ध में कमी के द्वारा विपरीत 
परिणाम उत्पन्न करते हैं, वे एक ही देश में समय की दृष्टि से सकल राष्ट्रीय 
उत्पादन की तुलनाओं को और वितरण की दृष्टि से भिन्न नीतियों का अनुसरण 
करनेवाले विभिन्न देशों के मध्य व्यापक तुलनाओं को अमान्य बना देते हैं । 
इस पुस्तक में विकसित और कम-विकसित देशों के विकास के वारे में जो 
अधिकांश बातें कही गयी हैं, उनमें यह प्रतिस्थापना निहितं है कि सुयोजित 
सामाजिक सुधार 'निवेशों' का स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं, जिससे केवल अधिक 
न्याय की ही स्थापना नहीं होगी, बल्कि उत्पादन भी बढ़ेगा। लाभ देने के लिए 
ऐसे निवेशों को पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। पर इस कारण से इन्हें 
लम्बी अवधि के अन्य निवेशों की तुलनः में अधिक नहीं भुला देना चाहिए । 
अपनी इस प्रतिस्थापना के उदाहरण के रूप में मैं एक बार फिर संयुक्त 
राज्य अमरीका की परिस्थितियों का उल्लेख करूँगा, क्‍योंकि अन्य विकसित देशों 
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की तुलना में मैंने अमरीका के विकास का अधिक गहराई से अध्ययन किया है । 
जसाकि मैंने अध्याय , अनुभाग 7 में कहा है कि अमरीका में निर्धनता की 
समस्या का एक पहलू यह है कि शहरों और गाँवों की गन्दी बस्तियों में जिस 
श्रमशक्ति में वृद्धि हो रही है वह एक 'नीचा वर्ग” बन गयी है अर्थात 'इसकी 
माँग' नहीं है क्योंकि यह आधुनिक समाज के मानकों को पुरा नहीं कर पाती। 

संयुक्त राज्य अमरीका में जानकार अध्ययनकर्ता सामान्यतया यह स्वीकार 
करते हैँ कि गरीबी की समस्या पर विधिवत्‌ प्रबल प्रहार किया जाना चाहिए । 
इस कार्य के लिए विराट्‌ सुधारों की आवश्यकता है । वित्तीय दृष्टि से, इन 
सुधारों के लिए खरबों डॉलर खर्च करना होगा और यदि निकट भविष्य में 
विशाल पमाने पर सुधार शुरू हो जाते हैं, तो भी इनके पूर्ण लाभ प्राप्त करने में 
एक पीढ़ी का समय लगेगा । यदि संयुक्त राज्य एक व्यवस्थित और प्रगतिशील 
लोकतन्त्र के.रूप में अपनी स्थिरता को खतरा उत्पन्न नहीं कराना चाहता तो 
ये सुधार नितान्त आवश्यक हैं । 

व्यावहारिक दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि इन सामाजिक सुधारों की 
लागत संयुक्त राज्य अमरीका में 'गरीवों के प्रति ऋण' को दर्शाती है । इस ऋण 
का परिशोधन होना चाहिए और अन्ततः इसे पुरी तरह चुकाया जाना चाहिए। 
उत्पादकता की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि इस ऋण में निरन्तर वृद्धि 
पूंजी की खपत के समरूप है । जब सकल राष्ट्रीय उत्पादन की गणना में इस 
विशाल ऋण का ध्यान नहीं रखा जाता और अभी तक जिस अत्यन्त अपूर्ण 
तरीके से इसे स्वीकार किया जाता है, उसका यही अर्थ होता है कि सकल 
राष्ट्रीय उत्पादन के आकार को बहुत वढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया {जाता है।इस 
समस्या पर अध्याय ।4, अनुभाग 8 में फिर विचार होगा । 

सकल राष्ट्रीय उत्पादन के आँकड़ों के अनुसार स्वीडन जसे देश का संयुक्त 
राज्य अमरीका से कम उत्पादन और आय प्रकट होती है। स्वीडन एक ऐसा देश 
है जिससे मैं अच्छी तरह परिचित हूँ और जिसमें आरम्भ से ही कम असमानताएं 
थीं और जहाँ कई दशकों से सामाजिक सुधार लाग्‌ किये जा रहे हैं और इन 
सुधारों की गति निरन्तर तेज़ होती जा रही है। यदि संयुक्त राज्य अमरीका के 
विभिन्न प्रकार के विशाल प्रदरशंन-उपभोग, और विशेषकर गरीबों के प्रति इसके 
ऋण का ध्यान रखा जाये तो इससे यथार्थ की पूरी तरह गलत संकल्पना प्रकट 
होती है। और स्वीडन में भी ऐसे अनेक समानतावादी सुधार लागू करने शेष हैं 
जो सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से आवश्यक हैं। ये उत्पादन में वृद्धि के 
लिए भी महत्त्वपूर्ण हैं । 
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7. कम-विकसित देशों में 

अब तक मैंने विकसित देशों की स्थिति पर विचार किया है । ऊपर जो 
समालोचनात्मक मुद्दे उठाये गये हैं वे कम-विकसित देशों के बारे में भी सही हैं t 
कुछ मुद्दे अन्य की तुलना में अधिक मोजू हैं । (देखिए : अध्याय 5 भौर 6) ' गर्म 
और अद्ध -गम क्षेत्रों की जलवायु और आवादी के विस्फोट के कारण कम- 
विकसित देशों में, उदाहरण के [ लिए, प्रदूषण की समस्या अधिक गम्भीर है। 
अंशतः आय के नीचे स्तरों के कारण वितरण से सम्बन्धित समस्याएं तात्कालिक 
महत्त्व की बन गयी हैं। पश्चिम के उन संवृद्ध माँडलों के उपयोग से निश्चय ही 
ये देश भटक सकते हैं, जिनमें खपत के स्तरों के उत्पादकता सम्वन्धी परिणामों 
की उपेक्षा की गयी है । भू-स्वामित्व और काश्तकारी, शिक्षा, भ्रष्टाचार .की 
समाप्ति के लिए यदि आमूल परिवतंनवादी समानतावादी सुधार लागू नहीं किये 
जाते और अधिक सामाजिक अनुशासन की स्थापना नहीं होती तो ये देश 
निरन्तर जारी विकास की अधिक आशा नहीं कर सकते । 

' इन कारकों के अलावा सकल राष्ट्रीय उत्पादन की परम्परागत संकल्पना 
में उस समय और अधिक तथा खास खामियाँ दिखायी पड़ती हैं, जब इसे कम- 
विकसित देशों पर लागू किया जाता है । सकल योगों का उपयोग अधिक सम्भव 
नहीं है, क्योंकि अन्य वातों के अलावा इन देशों में बाजार नहीं हैं अथवा बहुत 
अपूर्ण हैं। सांख्यिकी सेवाओं की कार्यकुशलता भी बहुत कम है । पर इन आँकड़ों 
की अपर्याप्ता का अधिकांश कारण यह है क्योंकि इनका संग्रह और विश्लेषण 
पूरी तरह अपर्याप्त श्रेणियों के अन्तर्गत किया गया है। इन श्रेणियों को विकसित 
देशों के आथिक विश्लेषण से इस तथ्य के बावजूद ले लिया गया कि कम- 
विकसित देशों में परिस्थितियाँ बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत अधिक भिन्न हैं । 
इसका यह परिणाम है कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन के प्रकाशित आँकड़े एकदम 
अविश्वसनीय हैं, यद्यपि इन्हें कम-विकसित देशों के विकास सम्बन्धी साहित्य में 
महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है (अध्याय 5, अनुभाग 2 ) । 

इससे भी अधिक सामान्य रूप से अर्थशास्त्रियों ने आँकड़ों के उपयोग में 
बहुत असावधानी दिखायी है और इनके सुधार के लिए प्रभावशाली दवाव नहीं 
डाला है। एक दृष्टि से, प्राथमिक आवश्यकता सँद्धान्तिक है : आँकड़ों के संग्रह के 
लिए ऐसी श्रेणियों की स्थापना की जाये जो कम-विकसित देशों के यथार्थ की 
दृष्टि से पर्याप्त हों। अर्थशास्त्री जिन्हें 'गैर-आथिक?! कारक कहते हैं, उन पर 
ध्यान देने की आवश्यकता है। इन कारकों का केवल विकास के लिए ही बहुत 
अधिक महत्त्व नहीं है, बल्कि विकसित देशों से भी कहीं अधिक उत्पादन में वृद्धि 
के लिए इसकी प्राथमिक आवश्यकंता है। विकसित देशों की तुलना में यह 
अनुरोध कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है कि संस्थानिक दृष्टिकोण अपनाया जाये । 
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अपने ज्ञान के परिमाणीकरण के प्रयासों को त्याग नहीं देना चाहिए वल्कि 
इस दिशा में दृढ़तापूर्वंक कार्य करना चाहिए। पर कम-विकसित देशों में संवृद्ध 
ओर विकास के विश्लेषण के प्रयास में आज जिन आँकड़ों का जाँच-पड़ताल के 
'बिना उपयोग किया जाता है, उनमें से अधिकांश सांख्यिकीय दृष्टि से ही कमजोर 
नहीं हैं, बल्कि पूर्णतया भ्रान्ति पर आधारित हैं। यह बात निश्चित है कि आज 
जिस रूप में सकल राष्ट्रीय उत्पादन अथवा राष्ट्रीय आय के आँकड़े तैयार किये 
जाते हैं, उन्हें उक्त विश्लेषण में इतना अधिक महत्त्व नहीं मिलना चाहिए। 

अन्त में मैं यह स्वीकारोक्ति करना चाहूँगा कि जब मैंने यह अनुसन्धान शुरू 
“किया कि कम-विकसित देशों में किस प्रकार सकल राष्ट्रीय उत्पादन और राष्ट्रीय 
आय आदि के आँकड़े तैयार किये जाते हैं तो मुझे गहरा आघात पहुँचा और 
'उसके परिणामस्वरूप ही ऊपर संक्षिप्त रूप से वाणत समालोचनात्मक विचारों 
का समारम्भ हुआ ।* सम्भवतः इस अनुसन्धान-अनुभव के अभाव में मैं भी अपने 
सहयोगियों की तरह ही सामान्य आचरण करता और इन आँकड़ों का जैसे का 
तेसा उपयोग करता और यह करते समय मेरे मन में यह अस्पष्ट भावना भर 
“रहती कि इन आँकड़ों में कुछ तुटियाँ हैं । 
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आजकल जीवविज्ञानी और विश्व के पर्यावरण के वारे में कार्य करनेवाले 
अन्य प्रकृतिविज्ञानी इस सम्बन्ध में बड़ी चिन्ता प्रकट कर रहे हैं कि पृथ्वी के 
“प्राकृतिक साधनों का बड़ी तेज़ी से ह्लास हो रहा है और इन साधनों को किसी 
भी रूप में पुरा नहीं किया जा सकेगा (ये साधन हैं पानी, ऊर्जा, कुछ अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण धातुएँ और खेती योग्य भूमि) तथा हमारे पर्यावरण (हवा, पानी, 
भूमि, पशुओं और स्वयं हमारे शरीरों) का भी प्रदूषण हो रहा है। ये ऐसी 
बातें हैं, जो विकसित और कम-विकसित देशों के विकास के आयोजन के लिए 
महत्त्वपूर्ण सिद्ध होती हैं और विशेषकर समष्टि और व्यष्टिभाव स्तरों पर 
आशिक भ्रान्ति में इनका बुनियादी महत्त्व होता है। 


।. अतीत के अनुभवों के अनुसार अचारण 


पर्यावरण-सम्बन्धी दो कारकों में समग्र दूष्टि से यह कहा जा सकता है कि 
प्रदूषण के विषय में हाल में ही चिन्ता शुरू हुई है। जहाँ तक प्राकृतिक साधनों 
के ह्लास अथवा समाप्ति का प्रश्‍न है, ऐसे अनेक विकास सम्बन्धी अनुभव हैं, जो 
एक शताब्दी से भी अधिक पुराने हैं और जिन्होंने अर्थशास्त्रियों तथा जन-सामान्य 
को पर्यावरण के ह्लास की चेतावनियों को गम्भीर रूप से न लेने के लिए प्रेरित 
किया है। और वस्तुतः अव यह देखा जा सकता है कि सामान्यतया सब अर्थ- 
शास्त्री, कुछ अपवादों को छोड़कर (जिनमें इस पुस्तक का लेखक भी शामिल 
है); 'आशावादियों' की श्रेणी में शामिल होने की कोशिश करते हैं और यह 
कहते हैं कि उक्त चेतावनियाँ बहुत बढ़ा-चढ़ाकर दी गयी हैं । 

जिन आरम्भिक घटनाओं ने इस विचारक्रम को प्रेरित किया, उसमें माल्थस 
के सिद्धान्त और उसमें निहित इस भविष्यवाणी का अनुभव के आधार पर नकार 
था कि यदि आवादी की ज्यामितीय संवृद्धि की प्रवृत्ति को 'नैतिक अंकुशों' के 
माध्यम से नहीं रोका गया, तो इसका पृथ्वी के कृषि-साधनों पर बहुत अधिक 
असर पड़ेगा । माल्थस के इन विचारों को रिकार्डो और संस्थापित अर्थशास्त्रयों 
के समस्त आरम्भिक सम्प्रदाय ने स्वीकार कर लिया था। इसी आधार पर 
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रिकार्डो के वेतन और वितरण सम्बन्धी कठोर सिद्धान्त का निर्माण हुआ था। 
वस्तुतः, इसके आधार पर .रिकार्डो को विकास के परिणामस्वरूप एक ऐसी 
स्थिर स्थिति की परिकल्पना के लिए प्रेरित किया था, जिसमें भूमि के भाव में 
वृद्धि, मुनाफे में कमी, वास्तविक पूंजी के संचय की समाप्ति, और श्रमशक्ति की 
उत्पादन-लागतों पर मजदूरी के स्थिर हो जाने की बात कही गयी थी । ये सब 
बातें ज़मीन की निरन्तर. बढ़ती हुई कमी और आवादी में वृद्धि की प्रवृत्ति से 
प्रेरित शक्तियों के सन्तुलन पर आधारित थीं । : 

इस निराशापूर्ण भविष्यवाणी के विपरीत-कम-विकसित क्षेत्रों को छोड़ 
कर--माल्थस के युग से लेकर आज तक आथिक समृद्धि में ऐतिहासिक दृष्टि से 
अकल्पित वृद्धि हुई है और रहन-सहन के स्तरों में धीरे-धीरे सुधार हुआ है। 
यह सुधार नीची आयवाले लोगों के रहन-सहन के स्तर में भी हुआ है । यह 
आथिक संवृद्धि समय-समय पर आनेवाली मन्दियों और भयंकर विनाशकारी 
युद्धों के वावजूद हुई। दूसरे महायुद्ध के वाद संवृद्ध में व्यापक रूप से तेज़ी 
आयी । 

आज अतीत पर दृष्टि डालते हुए यह बताया जा सकता है कि किन बड़े 
परिवतेनों के परिणामस्वरूप यह सव सम्भव हुआ । वड़े परिवतंनों में कृषि और 
उद्योग के क्षेत्र में तेज़ी से टेक्नोलॉजी का विकास; उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य 
से उन क्षेत्रों से, जिन्हें नये संसार में यूरोप के प्रवासियों की बस्तियाँ कहा जाता 
था, ब्रिटेन और पश्चिम यूरोप के देशों में विशाल पेमाने पर अनाज का आयात 
और आगे चलकर स्वयंस्फूते ढंग से सन्ततिनिरोध का प्रसार शामिल हूँ। नयी 
दुनिया के प्रवासी इलाकों में आदिवासियों को संख्या बहुत बड़ी नहीं थी और 
इन्हें मारा जा सकता था अथवा विभिन्न तरीकों से कुछ खास स्थानों पर अलग- 
अलग रखा जा सकता था । : 

जिन अन्य अंनुभवों ने हमें 'आशावादिता' की दिशा में प्रेरित किया वे इस 
प्रकार हैं: एक अर्थशास्त्री के रूप में अपने पूरे कार्यकाल में मैं इन आशंकाओं 
की बात सुनता रहा हूँ कि भविष्य में कच्चे माल की बहुत बड़ी कमी होने जा 
' रही है । अटलाण्टिक घोषणापत्र में इस आशंका को व्यक्त करते हुए कहा गया 
था कि कच्चे माल की उपलब्धि के सम्बन्ध में सब देशों को स्वतन्त्र रूप से कच्चे 
` माल प्राप्तं करने की छूट होनी चाहिए । समय-समय पर, ऐसी ही चेतावनियाँ 
देनेवाले विशाल अध्ययन हुए हैं और उनमें छठे दशक की पाली रिपोर्ट और 
हाल में संयुक्तराज्य अमरीका की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की 'साधन ओर 
मनुष्य” विषय.पर रिपोर्ट उल्लेखनीय हैं । 

.. पर वास्तव में कच्चा माल पर्याप्त मात्ना में मिलता रहा । वस्तुतः, कम- 

विकसित देशों के विकास की. सम्भावनाएँ निरन्तर इस कारण से विपरीत रूप 
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से प्रभावित होती रहीं कि प्राथमिक वंस्तुओं की आवश्यकता से अधिक सप्लाई 
हो रही थी और उनके दाम गिर रहे थे। ये ऐसे प्राथमिक उत्पादन थे, जो भूमि 
से प्राप्त होते हैं और कम-विकसित देशों के निर्यात का अधिकांश भाग होते हैं । 
इतना ही नहीं, आज अतीत पर दृष्टि डालते हुए यह भी स्पष्टीकरण देना 
सम्भव है कि बाद के घटनाक्रम ने इन नयी आशंकाओं को उचित सिद्ध क्यों नहीं 
किया । इसका एक प्रमुख कारण यह है कि कच्चे माल के भण्डारों का प्रायः 
कभी समाप्त न होनेवाला अनुसन्धान निरन्तर होता रहा। इस सम्बन्ध में तेल 
और विभिन्न धातुओं का उल्लेख किया जा सकता है। इतना ही नहीं, ऐसी 
अनेक टेक्नोलॉजी सम्बन्धी ईजादे हुई, जिनके आधार पर कच्चे माल के उपयोग 
में कमखर्ची करना और कुछ दुलंभ कच्चे माल के स्थान पर अन्य वस्तुओं का 
उपयोग सम्भव हो गया। 
विकसित देशों के हम लोगों के मन में पहले महायुद्ध से पूर्व व्याप्त मानव- 
प्रगति में गहन विश्वास का यह महत्त्वपूर्ण तत्त्व कायम रहा है कि निरन्तर और 
अर्पारमित आथिक संवृद्धि सम्भव है। इस सम्वन्ध में विभिन्न राजनीतिक 
प्रणालियोंवाले विकसित देशों में कोई अन्तर नहीं रहा। दूसरे महायुद्ध के वाद 
विश्वभर में उपनिवेशी सत्ता-प्रणाली से मुक्ति का जो झंझावात आया, उसके 
वाद कम-विकसित देशों के शासक वर्ग ने विकास के लिए माँग उठानी शुरू की । 
उनकी यह माँग इस विशवास पर आधारित थी कि योजना के माध्यम से संवृद्धि 
की अपरिमित गुंजाइश है, वशर्ते वे पूंजी के अभाव और विकास के मागं में आने- 
वाली अन्य बाधाओं तथा निषेधों पर काबू पा सके । 


2. वर्तमान चिन्ताओं की गम्भीरता 


हम लोग आसन्न संकट की चेतावनियाँ सुनने के इतने आदी हो चुके हैं कि 
हम अब इन्हें गम्भीरतापूर्वक नहीं लेते । इधर प्रक्ृतिविज्ञानों के मेरे सहयोगियों 
ने जो कुछ कहा है, उसके अध्ययन के आधार पर मैं इस बात से आश्वस्त हो गया 
हूँ कि हमें अन्ततः यह बात पूरी तरह समझ लेनी चाहिए और इस तथ्य का 
सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए कि एक ऐसी संवृद्धि की सीमाएं 
होती हैं, जिसके तत्त्व निरन्तर बृद्धि-चक्र के रूप में क्रियाशील रहते हैं । 

मैं भविष्य के वारे में अपने अधिकांश अर्थशास्त्री सहयोगियों से अधिक 
निराशापू्ण दृष्टि अपनाने के लिए क्यों प्रेरित हूँ, इसका एक प्रमुख कारण यह है 
कि मैं यह पूर्वेकल्पना कर पा रहा हूँ कि इस वार उचित निर्देशन के अभाव में 
घटनाक्रम का स्वाभाविक विकास हमें सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकेगा । हमें अपने 
पर्यावरण को रक्षा के लिए बड़े पैमाने पर योजनाबद्ध तरीके से सरकारी आधार 
पर कारवाई करनी होगी। और यदि हम किसी ऐसी योजना का कोई सिद्धान्त 
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भी विकसित कर लेते हैं, तो भी मुझे इस वात पर विश्वास नहीं है कि सरकारें 
अड को आवश्यक सीमा तक प्रभावशाली ढंग से लाग करने 
करगी अथवा उन्हें लाग करने [न करेंगी । ३ 
अरे पर आये रवि च ५ रने की क्षमता का प्रदर्शन करेंगी । मैं इस 
- साधनों के ह्यास और प्रदूषण के वारे में जो चेतावनियाँ दी जाती हैं, 
प्रोफेसर रेनी इवोस के अनुसार उनके समस्त अनुमान पुरी तरह से अनिश्‍चित 
€ । प्रोफसर टूबोस ने हाल में बड़े अधिकृत रूप से इस बात को स्पष्ट करते हुए 
कहा है : “प्राकृतिक विज्ञानों का वर्तमान ज्ञान इतना पर्याप्त नहीं है कि प्रभाव- 
'शाली कारंवाई का आधार वन सके ।” इनमें से अनेक अनुमान आज भी अत्यन्त 
विवादग्रस्त हैं । विशेषकर, भावी अनुसन्धानों और आविष्क्रारों की मोरे तौर 
'पर ही कल्पना की जा सकती है। भावी नीतियाँ सिद्धान्तरूप में भविष्यवाणी 
का आधार नहीं वन सकतीं और ये इस वात पर निर्भर करेंगी कि भविष्य में 
लोग किस रूप में काम करना पसन्द करते हैं और उनकी परिस्थितियों के प्रति 
'क्या प्रतिक्रिया होती है। इतिहास अन्ध नियति नहीं होता । 
असावधानी से किया जानेवाला तथाकथित भविष्यवादी अनुसन्धान ऐसा 
नहीं हे, जिसके आधार पर लम्बी अवधि के आयोजन की आवश्यकता में कमी 
हो जाये । हमारे बच्चों के युग में और उसके वाद भी कया होगा उसका संसार 
के नागरिकों और पूरे संसार के लिए महत्त्व है। यदि आथिक संवृद्ध वर्तमान 
रूप में आगे बढ़ती रहती है, तो इस बात का अपने राष्ट्रों और संसार के 
नागरिकों के रूप में हमारे लिए बहुत महत्त्व है कि हमारे वच्चों के युग में और 
उसके बाद भी क्‍या होगा । 
जिन समस्त भविष्यवाणियों का मैंने उल्लेख किया है और इन भविष्यः 
'वाणियों के वारे में जो वातं कही हैं उनसे यह प्रकट हो जाता है कि भविष्य के 
वारे में निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता । अधिक से अधिक एक अथवा 
कुछ पीढ़ियों को अवधि के वारे में ही अनुमान लगाये जा सकते हैं। 
पर यह स्पष्ट है कि संसार की आवादी में जिस अकल्पित तीव्रता और 
निरन्तर तेज़ होती जा रही गति से वृद्धि हो रही है और जिसके वारे में हम प्रायः 
निश्चयपूवंक यह कह सकते हैं कि यह वृद्धि कई दशकों तक जारी रहेगी, उससे 
हमारे समक्ष विनाशकारी स्थिति उत्पन्न होगी, यदि हम उत्पादन और खपत के 
सम्बन्ध में ही नहीं बल्कि अपनी जीवन-प्रणाली के वार में भी कुछ प्रतिबन्ध 
लगाने के लिए तुरन्त तैयार न हो जायें। यदि हम विकसित देशों के लोग इस 
संसार में अकेले होते और हमें उन प्राथमिक उत्पादनों को मुक्त रूप से प्राप्त 
'करने की सुविधा होती, जिन्हें आज कम-विकसित देश निर्यात कर रहे हैं, तो 
अनियन्त्रित समृद्धि के खतरनाक परिणाम कुछ दशकों तक के लिए हमारे लिए 
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चिन्ता का विंषय न बनते, वशे हम प्रदूषण की रोकथाम के लिए उचित उपाय 
करते । पर कम-विकसित संसार में स्थिति और अधिक गम्भीर है तथा आसन्न 
संकट अधिक तात्कालिक भौर गहरा है। इस पर मैं आगे चलकर विचार 


करूंगा । 


3. सकल राष्ट्रीय उत्पादन 
सदा की तरह अर्थशास्त्तियों ने अपने कार्य में उन समाजों के जन-सामान्य 
की सामात्य अभिरुचियों के वारे में विचार किया है और उन्हें तकसम्मत के 
प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिनमें वे रहते हैं और जिनको वे सेवा करते हैं। 
इसके साथ ही, इन अर्थशास्त्रियों ने निरन्तर और अपरिमित आथिक समृद्धि 
की मनोवैज्ञानिकता और सिद्धान्त को अपना ज़वर्देस्त समर्थन भी दिया है। 
आधुनिक आथिक सिद्धान्त में विशेष रूप से दो लक्षण ऐसे हैं, जो प्रचलित 
विचारधारा के अनुसार स्वयं को ढालने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। अतः इन्हें 
त्यागने अथवा आमूल रूप से बदल देने की ज़रूरत है, ताकि हम 'वेहतर पर्यावरण 
के अर्थशास्त्र' का निर्माण कर सक । 
एक लक्षण है सकल राष्ट्रीय उत्पादन की संकल्पना ओर इस संकल्पना का 
उपयोग । जैसाकि मैंने अध्याय ]0, अनुभाग! में कहा है कि यह कहना अति- 
शयोकिति.न होगा कि आधुनिक आथिक सिद्धान्त ने स्वयं को इस संकल्पना के 
. आधार पर ही अधिकाधिक संगठित कर लिया है। मैंने यह बात ज़ोर देकर कही 
थी कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन विकसित देशों में एक आधारहीन संकल्पना 
है और अनेक कारणों से कम-विकसित देशों में तो यह और भी ठोस आधार से 
वंचित है। ये खामियाँ लम्बी अवधि की समस्याओं की दृष्टि से विशेष रूप से 
` हानिकारक सिद्ध होती हैं और मैं इस अध्याय में लम्बी अवधि की समस्याओं पर 
भी विचार कर रहा हूं । | 
मैं यह भी कहना चाहुँगा कि 'सामाजिक उपयोगिता' की कहीं व्यापक 
संकल्पना की परिभाषा प्रस्तुत करने के प्रयास निरर्थक कल्पनाशीलता के स्तर 
` पर ही निरर्थक बने रहेंगे, क्योंकि संकल्पना की दृष्टि तक से ये प्रयास वेध नहीं 
होंगे । 'सकल राष्ट्रीय सुख' के किसी निरपेक्ष सूचक अंक का निर्माण करने के 
लिए, हमें कोई तकंसम्मत तरीका उपलब्ध नहीं है। 
इसके अलावा उन समस्त वस्तुओं को प्रामाणिक रूप से मात्रात्मक दृष्टि से 
` प्रकट करना भी सम्भव नहीं है, जिन्हें वांछित अथवा हानिकारक समझा जाता 
` है। इसके अलावा, अधिक बुनियादी रूप से, उन समस्त अन्तरसम्बन्धों के 
` गुणांकों के माद्रात्मक ज्ञान का पूर्ण अभाव है, जो किसी सामाजिक प्रणाली के 
` भीतर गतिशीलता का निर्धारण करते हैं । यह बात उस समय विशेष रूप से 
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स्पष्ट हो जाती है, जब हम रहन-सहन के स्तरों, दृष्टिकोणों, संस्थाओं और 
राजनीतिक शक्तियों को इस रूप में शामिल करते हैं जिस रूप में वे संचयी 
प्रभावों सहित चक्रीय कारणता में क्रियाशील रहती हैं । 

५ अत्यधिक छोटी अवधि के आथिक विश्लेषण में (और वह भी विकसित देशों 
में तथा मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि कम-विकसित देशों में किसी भी रूप में नहीं) 
सकल राष्ट्रीय उत्पादन का कुछ निदिष्ट मुल्य हो सकता है, कम-से-कम बहुत 
अधिक छोटी अवघि के लिए। समस्त देशों में राष्ट्रीय लेखे से ली गयी बहुत-सी 
संख्याएं उपयोगी हो सकती हैं। पर लम्बी अवघि की समस्याओं के लिए, जिनका 
केन्द्रविन्दु साधनों का ह्वास और प्रदूषण का तथ्य होना चाहिए और जिन्हें 
सामान्यतया गणनाओं में छोड़ दिया जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पादन को यथार्थ 
की दृष्टि से पूर्णतया अपर्याप्त होने के कारण पूरी तरह त्यागना होगा । 

यह वात इस दृष्टि से और भी गम्भीर है, क्योंकि आज विकसित और कम- 
विकसित दोनों प्रकार के देशों की विकास की समस्याओं के आर्थिक विश्लेषण 
में सकल राष्ट्रीय उत्पादन की संकल्पनाओं को सर्वोपरि महत्त्व दिया जाता है । 
सकल राष्ट्रीय उत्पादन का इस प्रकार उपयोग निरन्तर अपरिमित संवृद्धि की 
मनोवेज्ञानिकता और सिद्धान्त की अभिव्यक्ति तथा औचित्य बन गया है, जिसका 
मैंने पहले उल्लेख भी किया है। 


4. रोम रिपोर्ट 


यहाँ सम्भवतः हाल में प्रकाशित तथाकथित “रोम रिपोर्ट', संवृद्धि की 
सीमाएं : एक संसारव्यापी चुनौतीः के वारे में कुछ समालोचनात्मक टिप्पणियाँ 
भ्रस्तुत करना आवश्यक होगा। सम्भवतः यह रिपोर्ट पर्यावरणविज्ञानियों की 
इस चेतावनी को प्रचारित करने में सहायक बनेगी कि हमें अनियन्त्रित संवृद्ध 
के मागे पर निरन्तर आगे बढ़ते रहने की अपनी आकांक्षाओं को त्याग देना 
चाहिए। पर किसी भी गम्भीर अध्ययनकर्ता को इस रिपोर्ट की खामियाँ तुरन्त 
स्पष्ट हो जायेगी । ये खामियाँ वर्तमान प्रवृत्तियों और इन प्रवृत्तियों को बदलने 
की सम्भावनाओं और साधनों की समस्या के प्रति अपनाये गये दृष्टिकोण में 
निहित हैं। | 

पहली बात तो यह है कि इस रिपोर्ट में सकल राष्ट्रीय उत्पादन की संकल्पना 
को बिना किसी समालोचना के अपना लिया गया है। इसके अलावा इसमें 
अत्यन्त अनिश्चित आँकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाले गये हैं । ये आँकड़े स्वयं 
आथिक संवृद्धि और इसके विभिन्न अंगों की दृष्टि से अत्यन्त अनिश्चित हैं । 
प्रदूषण और साधनों के ह्वास के खतरे सम्बन्धी आंकड़े भी समान खूप से 
, अविश्वसनीय हैं | लोकप्रिय लेखन में भी इन आंकड़ों के वारे में यह बात कहना 
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आवश्यक है, विशेषकर इस कारण से कि अणाली-विश्लेषण में इन आँकड़ों का 
महत्त्वपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाता हो। दूसरे गा में यह कहा जा सकता 
है कि इस रिपोर्ट के लेखकों ने इन बुनियादी आँकड़ की प्रामाणिकता की दृष्टि 
से अपने निष्कर्षों को बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण बनाकर श्र चारित करने का प्रयास 
किया है। हि 
दे भी अधिक बुनियादी बात यह है कि क्या इस रिपोर्ट का 'विश्वप्रणाली 
विश्लेषण” यथार्थ है ? पहली वात तो यह है कि इस विश्लेषण में देशों के भीतर 
और विभिन्न देशों के मध्य मौजूद व्यापक और निरन्तर बढ़ते हुए अन्तरां तथा 
असमानताओं पर विचार नहीं किया गया है (आगे देखिए) । और इस बात का 
स्पष्टीकरण देने के लिए रिपोर्ट में कहा गया है कि “बितरण की असमानताओं 
को सामाजिक समस्याओं के रूप में परिभाषित किया गया है और इसके बाद 
इन्हें 'विश्व अनुकरण मॉडल' की परिधि से निकाल दिया गया है। इस मॉडल 
में केवल “हमारी विश्‍वप्रणाली के यथासम्भव अधिकतम आचरण की गणना की 
' गयी है, और वह भी इस शतं पर कि विश्‍त्रसमस्याओं के वारे में विश्वपरिप्रक्ष्य 
में बुद्धिमत्तापुण कारंवाई को जाए।' र 
इन समस्याओं के वारे में काम करनेवाला कोई भी अर्थशास्त्री संसार में 
व्याप्त पूर्ण संगति सम्बन्धी इस मान्यता को समझ में आने योग्य अभिव्यक्ति 
देते समय भयंकर उलझन में पड़ जायेगा । यह बताना तो और भी कठिन होगा 
कि संसार में इस पूर्ण संगति की स्थापना किस प्रकार की जा सकती है। 
किसी भी अनुकरणप्रणाली-विश्लेषण में 'सामाजिक समस्याओं' की उपेक्षा कर 
देना अथवा उनसे वच निकलना किसी भी रूप में सम्भव नहीं है। इतना कह 
देना पर्याप्त नहीं होगा कि इन समस्याओं को ध्यान. में नहीं रखा गया है। 
पर्यावरण की स्थिति का अध्ययन सांमाजिक प्रणाली के एक अंग के रूप में ही 
करना होगा । 
यह वात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि रिपोर्ट में “विश्व मॉडल' की 'अन्तर- 
प्रक्रियाओं' के सन्दर्भ में दृष्टिकोणों और सम्बन्धों को ही बाहर नहीं निकाल 
दिया गया है, बल्कि कीमत-निर्माण की प्रक्रिया तक की उपेक्षा कर दी गयी है, 
और बस यह कहकर राजनीति का प्रतिनिधित्व कर दिया है कि नीति-सम्वन्धी 
कया विकल्प हो सकते हैं। पर जिन विकल्पों का सुझाव दिया गया है, वे अत्यन्त 
अमूतं हैं । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि उनकी प्रणाली इतनी संकी 
होने के कारण अर्थहीन वन जाती है। 
उदाहरण के लिए जन्म-दर, उचित रूप से, एक कारक है और इसे उनकें 
मॉडल का एक महत्त्वपूर्ण कारक कहा जायेगा । पर यह उस मॉडल के भीतर 
निहित अन्य कारकों का कार्य नहीं है और यह उनके पारस्परिक सम्बन्धों से भी 
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सम्बन्धित नहीं है । हम लोगों ने संसार के बड़े क्षेत्रों में जनांकिकीय विकास का 
अध्ययन किया है और यह जानते हैं कि इन कारकों की गतिशीलता जन्म-दर को 
निर्धारित करनेवाले महत्त्वपूर्ण निर्धारकों के अन्तगंत नहीं आती | मॉडल के 
सरलीकृत आन्तरिक सम्बन्धों के आधार पर ही इनका महत्त्व निर्धारित नहीं 
होता । वस्तुतः ये अन्तरसम्बन्ध मिथ्या हैं । 

इन परिस्थितियों में 'विशवअनुकरण मॉडल” की अमूर्त रूप से परिकल्पित 
नीतियों के विकल्पों का निर्धारण करने के लिए गणितीय समीकरणों और एक 
विशाल कम्प्यूटर का उपयोग अबोध जनता को प्रभावित कर सकता है, लेकिन 
वेज्ञानिक दृष्टि से इसका कोई महत्त्व नहीं है। और दुर्भाग्यवश यह कथन असल 
है कि “इस प्रकार का मॉडल वस्तुतः मानवता के लिए एक नया साधन” बन गया 
है । इस मॉडल के माध्यम से एक ऐसी अद्ध -विद्वत्ता प्रकट होती है, जिससे हम 
लम्बी अवधि से परिचित रहे हैं। समस्याओं पर केवल 'आथिक दृष्टि से ही' 
विचार करते समय, इस अद्ध -विद्वत्ता का कम प्रदर्शन नहीं हुआ है। 

अन्त में यह्‌ कहा जा सकता है कि इस रिपोर्ट में प्रस्तुत विश्लेषण के आधार 
पर जो कुछ विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाले गये हैं, वे उन निष्कर्षों से तो भिन्न हैं 
और न ही अधिक निश्चित जिन्हें इस विशाल प्रयत्न के विना ही, एलफ्रेड मार्शल 
के शब्दों में “अपने ज्ञान की सीमाओं को समझते हुए सरल और ठोस सूुझबूझ के 
आधार परं निकाला जा सकता था। 


5. प्रतियोगितात्मक बाज़ार मॉडल 


आथिक सिद्धान्त में मौजूद जिस दूसरे लक्षण का मैंने उल्लेख किया है और 
जिसका अर्थ असीमित संवृद्धि के मनोविज्ञान और विचारधारा को विशेष स्थान 
देना है, वह यह हैं कि बुनियादी तौर पर आथिक विश्लेषण, प्रतियोगितात्मक 
बाजारों में मूल्य-निर्माण के सिद्धान्त के अनुरूप होता है । सब लोगों की प्राथमिक- 
ताएँ माँग और पूर्ति के माध्यम से समग्र योगों के रूप में प्रकट होती हैं और 
आपेक्षिक लाभकारिता के आधार पर उत्पादन और साधनों का आवण्टन 
होता है। 

जहाँ तक ह्वास और प्रदूषण का सम्बन्ध है, एक प्रमुख तथ्य यह है कि वर्तमान 
हितों और मुनाफे की दरों के माध्यम से भविष्य की उपेक्षा की जाती है । इसका 
अर्थं यह होता है कि हमारा समय-सम्बन्धी परिप्रेक्ष्य उससे कहीं अधिक संकीणें 
हो जाता है, जितना हमारे सामूहिक समाज को स्वीकार करना चाहिए; क्योंकि 
समाज को केवल कुछ आगामी दशकों के सन्दर्भ में ही नहीं, बल्कि सदियों के 
सन्दर्भ में विकास की आवश्यकताओं पर विचार करना होगा। अथंशास्त्री यह 
तकं देते हैं कि जैसे-जैसे साधन दुलंभ होते जायेंगे, इन साधनों की लागत बढ़ती 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


82 / धारा के विरुद्ध 


जायेगी और इस प्रकार इनके ह्लास में कमी आती जायेगी । पर यह कहते समय 
वे इस तथ्य का ध्यान नहीं रखते कि यहु प्रतिक्रिया पर्याप्त समय रहते इतने 
प्रभावशाली ढंग से नहीं होती कि ह्वास को तकंसंगत तरीके से और पर्याप्त 
सीमा तक रोका जा सके । 

वाज़ारों में मूल्य-निर्माण पूर्वाग्रहग्रस्त होता है और व्यापारी कम्पनियों 
तथा उपभोक्ताओं को 'उचित' संकेत नहीं देता। खपत, उत्पादन, टेक्नोलॉजी 
और साधनों का आवण्टन जिन दिशाओं में और जिस गति से बढ़ता है, उसके 
परिणामस्वरूप ह्लास और प्रदूषण होता है। आबादी में वृद्धि सहित इन कारणों 
से हम वस्तुतः वतमान स्थिति में पहुंचे हैं । 

यह सच है कि नव-संस्थापित लेखकों के समय से लेकर हम अर्थशास्त्रियों 
ने उन बातों का उल्लेख किया है, जिन्हें 'बाहरी तत्त्व” कहा गया है। इसका यह 

अर्थ होता है कि प्रतियोगितात्मक वाज्ञार माँडलों के अनुसार आर्थिक विषयों के 

प्रासंगिक प्रभाव होते हैं। लेकिन यह कहना अनुचित न होगा कि प्रदूषण और 
ह्लास के नकारात्मक बाहरी तत्त्व कभी भी आर्थिक विश्लेषण का लक्ष्य नहीं बने 
और अभी हाल तक उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया । 

समाज के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए यह आवशयक है कि मूल्य-निर्माण, उत्पादन, 
निवेश, वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी सम्बन्धी अनुसन्धान और खपत के सम्वन्ध में 
इस दृष्टि से व्यापक सुधार किया जाये; ताकि इनकी दिशा में परिवतंन हो । 
प्रदूषण के सम्बन्ध में यह कारंवाई विशेष रूप से आवश्यक है । यह ज़रूरी है कि 
केवल खपत की माँग की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वर्वादी की रोकथाम और 
कड़े-कचरे की निकासी के मामलों में सब लोग अपने आचरण के प्रति विशेष 
रूप से सतक हों । 

सिद्धान्तरूप में ह्लास और प्रदूषण के विरुद्ध किये जानेवाले नीति-सम्बन्धी 
उपायों को स्वीकार और लागू करने के लिए दो तरीके अपनाये जा सकते हैं। 
एक तरीका यह है कि सरकार प्रत्यक्ष रूप से लोगों के आचरण का नियमन 


करे, उन्हें कुछ कार्य करने से रोके और कुछ अन्य कार्य करने का आदेश दे । - 


दूसरा तरीका यह है कि मूल्य-नीतियाँ लागू की जायें और शुल्कों तथा/अथवा 
उपदानों के माध्यम से इस प्रकार मूल्य-निर्माण को सम्भव बनाया जाये, जो 
उपभोक्ताओं और उत्पादनकर्ताओं दोनों को भिन्न प्रकार के संकेत दे । 
अब यह कहा जा सकता है कि आथिक सिद्धान्त इस दृष्टि से अच्छी तरह 
समंजित है कि नीति-सम्बन्धी उपायों के द्वारा ऐसे परिवतंनों की गणना की जा 
सके । सूल्य-निर्माण की प्रक्रिया में 'सम्भवता' अथवा 'अनिवार्यता' की दष्टि से 
कया आथिक आचरण होता है और वास्तव में किन वस्तुओं पर लागत आती है 
और किस कायं से कौन-सी आय प्राप्त होती है, इसकी गणना की जा सकती है। 
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वस्तुतः मूल्य-निर्माण कभी भी किसी अमूतँ समाज के भीतर नहीं हो सकता, 
बल्कि एक ऐसे वास्तविक राष्ट्रीय समुदाय में हो सकता है, जिसने अपने प्राचलों 
का निर्धारण कर लिया हो । उदाहरण के लिए, आथिक सिद्धान्त संरक्षणात्मक 
नीति-सम्बन्धी उपायों अथवा श्रम कानूनों के प्रभावों का मूल्यांकन करने में 
अक्षम नहीं है। श्रम कानूनों में साधारणतया वे दोनों प्रकार के हस्तक्षेप मौजूद 
होते हैं जो मूत्य-निर्माण की प्रक्रिया में वाधक बनते हैं । 

पर यह्‌ नियम है कि इन हस्तक्षेपों के प्रभाव प्रायः सीमान्तक होते हैं और 
इसके परिणामस्वरूप मूल्य-निर्माण की प्रक्रिया केवल स्वयंस्फूर्त माँग और पूर्ति 
से मुख्यतया शासित होती है और स्वयंस्फूर्त माँग और पूर्ति प्रस्थापित प्राचलों 
के भीतर ही संचालित होता है। ह्लास और प्रदूषण की प्रवृत्तियों के लम्बी अवधि 
के, प्रभावों से तकंसम्मत तरीके से प्रेरित नये प्रतिवन्ध और विस्थापन इसकी 
तुलना में आमूल परिवर्तनवादी दिखायी पड़ेंगे । 

इसके परिणामस्वरूप सर्वप्रथम एक गम्भीर राजनीतिक समस्या उत्पन्न 
होती है । हम किस प्रकार आगामी खतरों के प्रति जनता की व्यापक चेतना 
और जनता की ओर से नीति-निर्धारण की स्थिति से आगे बढ़कर आवश्यक 
नियन्त्रणों को लागू करने की तैयारी की स्थिति में पहुँच सकते हैं ? इसका 
अभिप्राय आदर्शरूप में यह होगा कि समस्त आथिक ही नहीं, बल्कि समस्त 
मानव गतिविधि के ऊपर आयोजन को केन्द्रीय रूप से लाग किया जाये। इससे 
यह भी अर्थ निकलता है कि प्रशासन की समस्या गम्भीर रूप से सामने आयेगी : 
नियन्त्रणों को किस प्रकार लागू किया जाये, ताकि नीति-सम्बन्धी निर्णेयों को 
वास्तव में प्रभावशाली ढंग से लाग किया जा सके और बहुत बड़े पेमाने पर 
पुलिस-व्यवस्था और नियन्त्रक प्रशासन के विना यह कार्य किस प्रकार किया जा 
सकता है, क्योंकि यदि यह व्यवस्था करनी पड़ी तो वित्तीय दृष्टि से अत्यन्त 
व्ययसाध्य होगी और लोग इसे पसन्द भी नहीं क रंगे । 

मैं इन दो वड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक समस्याओं पर इस अध्याय के 
अन्त में विचार करूँगा, जहाँ मैं नीति-सम्बन्धी वर्तमान प्रवृत्तियों के वास्तविक 
स्वरूप को उद्घाटित करने का प्रयास करूंगा और इस सन्दर्भ में छोटी अवधि 
की भविष्यवाणी करूँगा कि उस आन्दोलन के लक्ष्यों की पूर्ति के मार्ग पर आगे 
बढ़ते समय वास्तविक क्रम-विकास क्या होगा जिस आन्दोलन के परिणामस्वरूप 
संयुक्त राष्ट्र का मानव पर्यावरण सम्मेलन अस्तित्व में आया है। 

पर मैं यहाँ यह कहना चाहूँगा कि जहाँ तक प्रशासनिक समस्या का सम्बन्ध 
है, सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लागू निषेधों और निर्देशों के स्थान पर मूल्य- 
सम्बन्धी नीतियों और अन्य सामान्य नियन्त्रणों के माध्यम से काम करने का हर 
कारण मौजूद है। मुझे विश्वास है कि मैं इस विशिष्ट मुद्दे पर अर्थशास्त्रयों के 
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पूरे व्यवसाय की ओर से बोल;सकता हूँ.। यदि हम यह विश्वास कर लेते हूँ कि 
हम इन लक्ष्यों को प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियन्त्रणों के विना प्राप्त कर सकते हूँ, तो 
हम स्वयं को धोखा देगे। उदाहरण के लिए कूड़े-कचरे को ठिकाने लगाने के 
विराट्‌ क्षेत्र को ही लीजिए अथवा पानी और वायु के माध्यम से प्रदूषण के 
प्रसार को रोकने की अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों को ही लीजिए, यह कायं प्रत्यक्ष 
प्रशासनिक नियन्त्रणों के विना नहीं किया जा सकता । , 
मेरा विश्वास है कि अर्थशास्त्र ऐसे आमूल परिवर्तनवादी केन्द्रीय आयोजन 
की आधार-शिला रखने की निरन्तर अधिक क्षमता प्रदर्शित करेगा जो ह्लास 
ओर प्रदूषण के खतरों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त हों। पर इसका यह 
अभिप्राय होगा कि हम अपने दृष्टिकोणों में ऐसे परिवर्तत कर जिनके आधार 
पर हमें एक 'नये अर्थशास्त्र' के वारे में [वात करने का अधिकार मिल जाये। 
पर यह एक भिन्न म।मला है कि हमारे सिद्धान्त का यह विकास सरकारों की 
नीतियों को किस सीमा तक प्रभावित करेगा । 
सकल राष्ट्रीय उत्पादन की संकल्पना और सकल राष्ट्रीय उत्पादन को केन्द्र- 
विन्द्र मानकर निमित सैद्धान्तिक दृष्टिकोणों की संरचना को समाप्त करना 
होगा । और नीति-सम्वन्धी हस्तक्षेपों के द्वारा मूल्य-निर्माण की प्रक्रिया को माँग 
और पूर्ति के समग्र योगों के माध्यम से व्यक्त प्राथमिकताओं के वर्तमान प्रभाव 
से मुक्त करना होगा । 
अब क्योंकि अर्थशास्त्री नियमतः अपनी संकल्पनाओं और पूर्वंधारणाओं की 
मुख्य संरचना के सम्बन्ध में प्रायः कट रपन्यी होते हैं, अतः यह आशा नहीं की 
जा सकती थी कि वे समाज के और स्वयं अपने विज्ञान के एक ऐसे मूलभूत 
परिवर्तेन की माँग के हरावल में होते। आगामी वर्षों में मुख्य दबाव वे प्रक्ृति- 
विज्ञानी ही डालेंगे, जो पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि अब तक भी 
इन्हीं विज्ञानियों ने इस क्षेत्र को प्रभावित किया है । 
यहाँ मैंने ह्वास और प्रदूषण के सम्बन्ध में प्रतियोगितात्मक बाज़ार मॉडल 
की खामियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। मैं यह भी कहना चाहुँगा कि 
परम्परागत अर्थंशास्त्रियों ने इस मॉडल के प्रति जो कट्टरपन्थी लगाव प्रदर्शित 
किया है, वह अन्य अनेक कारणों से भी गम्भीर रूप से गलत है। इन कारणों में 
बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों की वाज्ञार-शक्ति विशेष उल्लेखनीय है । यदि इस 
शक्ति को राज्य नियन्त्रित न करे तो इसके क्या परिणाम निकल सकते हैं, उन 
पर भी ध्यान देना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में सन्‌ 972 में अमेरिकन इकॉनॉमिक 
एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से जॉन केनेथ गालब्रेथ का 'सत्ता और उपयोगी 
अर्थंशास्त्री' शीर्षक भाषण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पर इसके लिए यह 
आवश्यक है कि प्रबुद्ध और राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय नागरिक मौजूद हों । 
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6. विकसित कम्युनिस्ट देशों में 


अव तक मैंने जो बातें कही हैं, उनके सन्दर्भ में मेरे मन में पश्चिम के 
विकसित देश ही रहे हैं, जिनमें जापान और आस्ट्रल-एशिया के दो छोटे 
विकसित देश शामिल हैं । यह आशा की जा सकती है कि पूर्व यूरोप के कम्यु- 
निस्ट देशों में, जहाँ केन्द्रित और व्यापक आयोजन की व्यवस्था है, समस्याओं 
का भिन्न रूप रहा होगा। 

सवसे पहले हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कम-से-कम हाल तक 

उनके आयोजन का प्रायः एकमात्र लक्ष्य आथिक संवृद्ध ही रहा है। इस सम्बन्ध 
में वे पश्चिम के देशों से भिन्न सिद्ध नहीं हुए, यद्यपि उन्होने सकल राष्ट्रीय 
उत्पादन की परिभाषा कुछ भिम्न रूप से दी है। अब परिवर्तन शरू हो गया है, 
जिससे यह प्रकट होता है कि ह्वास और प्रदूषण की समस्याओं पर अधिक ध्यान 
दिया जाने लगा है । इन देशों के लिए इस दिशा में आगे बढ़ना अधिक आसान 
होना चाहिए, क्योंकि इन्हें पहले से ही विद्यमान केन्द्रीय आयोजन की व्यवस्था 
में कुछ नये लक्ष्यों का समावेश-भर करना होगा । 

पर इसका यह्‌ अर्थ नहीं होता कि ये देश दो प्रमुख समस्याओं, अर्थात्‌ उन 
राजनीतिक भौर प्रशासनिक समस्याओं से पुरी तरह वच निकले हैं अथवा वच 
निकल सकते हैं, जिनका मैंने पश्चिमी देशों के सन्दर्भ में संक्षेप में उल्लेख किया 
है। वस्तुतः, यदि वे आथिक संवृद्धि की गति को तेज़ करने में अधिक सफल 
नहीं हुए हैं, तो मेरे विश्वास के अनुसार उसके प्रमुख कारण यह हैं कि उन्होंने 
अपने उपभोक्ताओं की रुझान का ध्यान नहीं रखा और इससे भी अधिक अपने 
केन्द्रीय आयोजन को लागू करने के लिए अत्यन्त व्ययसाध्य नौकरशाही व्यवस्था 
कायम की । 

इन देशों में सिद्धान्तरूप में कीमतों को मूल्य-नि्माण की वाज्ार-प्रक्रिया से 
ऊपर स्वतन्त्र रूप में नहीं छोड़ दिया जाता, बल्कि आयोजन के एक अंग के रूप 
में केन्द्रीय रूप से इनका निर्धारण होता है । जहाँ तक मूल्य निर्धारित करने का 
प्रश्‍न है, उनके अर्थशास्त्री एक स्पष्ट सिद्धान्त के आधार पर इसका स्पष्टीकरण 
देने में बहुत अधिक सफल नहीं हुए हैं। इन सब देशों में वीच-वीच में ऐसे प्रयास 
किये जाते रहे हैं कि अपने बाजारों में माँग और पूर्ति की प्रक्रिया के लिए कुछ 
अधिक सीमा तक गुंजाइश छोड़ी जाये और इस प्रकार कार्यकुशलता और विवेक- 
सम्मत आधार पर साधनों के आवण्टन के सम्बन्ध में विकेन्द्रित आधार पर 
निर्णय लेने की भी व्यवस्था हुई। 

मैं यह पूर्वकल्पना कर पाता हूँ कि यह सम्भव है कि यूरोप के कम्युनिस्ट 
देश केन्द्रीय आयोजन की अपनी वर्तमान व्यवस्था को बनाये रखेंगे, और इसे 
केवल संवृद्धि की दिशा में ही अधिकाधिक निर्देशित नहीं करेगे, बल्कि पर्यावरण 
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के सुधार में भी इसका इसी प्रकार उपयोग किया जायेगा और इसके साथ ही 
मूल्य-निर्धारण को अपेक्षाकृत अधिक स्वतन्त्रता दी जायेगी । इस वीच, पर्यावरण- 
सम्बन्धी संकट के प्रभाव के अन्तर्गत, पश्चिम के देश वाध्य होकर अधिक केन्द्रित 
आयोजन की दिशा में आगे बढ़ेंगे और यथासम्भव वाज्ार-अर्थव्यवस्था को 
बनाये रखेंगे । इस प्रकार इन दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के मध्य की दूरी 
कम होती जायेगी और अन्य घटनाएँ भी इसी दिशा में आगे बढ़ने की सूचक हैं । 

बुनियादी तौर पर, ह्लास और प्रदूषण में खतरनाक वृद्धि अत्यन्त समान 
समस्याओं को जन्म देती है और नीति-सम्बन्धी आवश्यक समंजन तथा प्रशास- 
निक कठिनाइयों के समाधान भी मौटे तौर पर समान हैं। 


7. दो उपेक्षित समस्याएं 
विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से कम-विकसित देशों में रहनेवाले विशाल 
जनसमुदाय पर्यावरण-सम्बन्धी संकट के परिणामस्वरूप अत्यन्त गम्भीर रूप. से 
और तात्कालिक दृष्टि से प्रभावित हैं। अन्य बातों के अलावा, दो महत्त्वपूर्ण तथ्य 
यहे निष्कर्ष निकालने के लिए वाध्य करते हैं । 
एक वात तो यह है कि सव कम-विकसित देश गमं और अद्ध -गमं क्षेत्रों में 
विद्यमान हैं, जबकि उद्योगों में बढ़े-चढ़े सव देश सम-जलवायुवाले क्षेत्रों में हैं । 
मनुष्यों, पशुओं, मिट्टी और अन्य अनेक वस्तुओं पर अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 
प्रभावों के कारण जलवायु सामान्यतया विकास के मार्ग भें एक गम्भीर वाधा 
सिद्ध होती है। यद्यपि आप इन देशों की विकास की समस्याओं के वारे में ऐसी 
सैकड़ों पुस्तकं और लेख पढ़ सकते हैं, जिनमें जलवायु का नाम-मात्र के लिए भी 
उल्लेख नहीं मिलेगा, चाहे आपको, उदाहरण के लिए, 'नरम राज्य” भौर भ्रष्टा- 
चार का थोड़ा-बहुत उल्लेख मिल भी जाथे । 
जहाँ तक प्रदूषण का सम्बन्ध है, और कुछ तीमा तक साधनों के ह्लास का 
भी, विशेषकर कृषि के क्षेत्र में, जलवायु का यह अर्थ होता है कि ये देश जलवायु 
की विनाशकारी शक्तियों के समक्ष असहाय खड़े रह जाते हैं। मैं इस मान्यता 
को विस्तार से और गहराई से दृष्टान्त देकर समझा सकता हूं, लेकिन इस 
संक्षिप्त अध्याय में मैं यह नहीं कर पाऊँगा । 
दूसरा महत्त्वपूर्ण तथ्य आबादी के विस्फोट का है, जो जलवायु से भी कहीं 
अधिक महत्त्वपूर्ण है । 
संयुक्तराष्ट्र के मानव पर्यावरण सम्मेलन को एक विशेष दस्तावेज के रूप 
में फोनेक्स समिति की जो विकास और पर्यावरण-सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत की 
गयी है, मैं उसकी यह गम्भीर खामी समझता हूँ कि उसमें जलवायु और आवादी 
सम्बन्धी इन दो प्रमुख समस्याओं को उचित महत्त्व नहीं दिया गया । दुर्भाग्य- 
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वश, यह सच नहीं है कि कम-विकसित देशों में पर्यावरण की समस्या एक ओर 
विकास की कमी और दूसरी ओर विकास से ही सम्बन्धित है । 


` 8. आबादी का विस्फोट 


एक दृष्टि से आवादी में वृद्धि पर्यावरण की समस्या का एक महत्त्वपूर्ण 
कारक है। प्राकृतिक साधनों पर आबादी के आकार के सम्बन्ध में विचार करना 
होगा, क्योंकि इस आबादी की आवश्यकताओं की पूति अनिवार्यं है और अनेक 
तरीकों से प्रदूषण आवादी की घनता का एक परिणाम है। 

यह हो सकता है कि सन्‌ 970 में संसार की आवादी तीन अरव हो गयी 
हो । यह अनुमान है कि 975 तक इसमें एक अरब की और वृद्धि हो जायेगी 
और शताब्दी के अन्त तक संसार की आबादी बढ़कर सात अरब हो जायेगी । 
यदि वर्तमान युग में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि संसार की आवादी में 
कम-विकसित देशों का हिस्सा दो-तिहाई है तो यह कहा जा सकता है कि 
शताब्दी के अन्त तक उनकी आवादी कुल आवादी का 4/5 वाँ हिस्सा हो 
जायेगी । उस समय विकसित देशों में आवादी स्थिर स्थिति की दिशा में बहुत 
आगे बढ़ चुकी होगी, जबकि कम-विकसित देशों में आवादी प्राय: निश्चित रूप 
से ओर बढ़ रही होगी-इसके परिणामस्वरूप बहुत अधिक समय बीतने से 
पहले ही संसार की आवादी दस अरव पहुँच जायेगी और फिर धीरे-धीरे बढ़- 
कर ]5 अरव या. इससे भी अधिक हो जायेगी । कम-से-कम आठवें दशक में सव 
कम-विकसित देशों में आवादी में वृद्धि की गति निश्चय ही और तेज़ होगी। 

अत्यधिक मोटे अनुमान लगाने के इस प्रयास का उद्देश्य आवादी के क्षेत्र में 
दिखायी पड़ रही प्रवृत्तियों को उनके व्यापक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना है । इस 
सम्बन्ध में प्रेरक शक्ति अधिकांशतया वही सिद्ध होती है जो कम-विकसित देशों 
में होता है। इन देशों में आवादी की वृद्धि पर अंकुश लगाने की प्रक्रिया लम्बी 
है और यदि सन्ततिनिरोध के उपाय व्यापक पेमाने पर अपनाये जाने लगें, तो 
भी काफी समय तक यह्‌ स्थिति कायम रहेगी। इसका कारण आबादी में युवक- 
युवतियों का बड़ा हिस्सा है, जो अतीत में और आज भी मौजूद उच्च उरता 
का परिणाम है । | | 

सामान्यतया यह कहा जा सकता है कि आम लोगों में सन्ततिनिरोध के 
उपायों का प्रसार इन देशों में अत्यन्त कठिन काम है। यह कार्य विकसित देशों 
की तरह स्वयंस्फूर्त ढंग से नहीं होगा । इस सन्दर्भ में मैं इस विषय पर आगे 
विस्तार से विचार नहीं कर सकता, लेकिन दो निर्णायक बातों का उल्लेख अवश्य 
करना चाहूँगा । ; 

सबसे पहले यह कहना होगा कि अक्सर इस बात को दोहराया जाता है 
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और पर्यावरण के आसन्न संकट के विचार-विमर्श में भी इसका वार-वार 
उल्लेख हुआ है कि आवादी के सम्बन्ध में नीति बहुत 'कठोर' होनी चाहिए । 
कभी-कभी इसका यह अर्थ बताया जाता है कि “जन्म को अनिवायं रूप से 
नियन्त्रित’ किया जाना चाहिए अथवा कोई ऐसा ही उपाय किया जाना चाहिए। 
पर यह पूरी तरह से अव्यावहारिक विचार और दृष्टिकोण है । 

किसी ऐसी सरकार को जिसने सामान्य लोगों में सन्ततिनिरोध के उपायों 
के अधिकतम प्रसार का निर्णय कर लिया हो, यह करना चाहिए कि वह गाँवों 
और शहरों की गन्दी बस्तियों में पहुँचने का प्रयास करे जहाँ लोग अक्सर 
निरक्षर, अत्यन्त निर्धन, पौष्टिक आहार से वंचित और रोग-ग्रस्त होते हैं तथा 
जिसके परिणामस्वरूप उनमें उदासीनता व्याप्त रहती है। यहाँ पति-पत्नी को 
उनके अन्तरंग आचरण में आमूल परिवतेन की प्रेरणा देने का काम करना है । 
यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ऊपर से 'कठोर' आदेश अधिक प्रभावशाली सिद्ध 
नहीं होंगे और जहाँ 'अनिवार्यता' सफल नहीं होगी । 

दूसरे, आवादी के नियन्त्रण के क्षेत्र में नीति-सम्बन्धी निर्णयों को लागू 
करने में विकसित देश कम-विकसित देशों की सरकारों को अधिक सहायता नहीं 
दे सकते । वे अधिक-से-अधिक उन्हें सन्ततिनिरोध के उपकरण दे सकते हैं, जबकि 
अधिकांश कम-विकसित देश स्वयं इन उपकरणों का निर्माण कर सकते हैं । 
इसके अलावा विकसित देश कुछ अन्य साज-सामान, और. जीप आदि दे सकते 
हैं, जिसका उपयोग परिवार नियोजन के कार्य में लगे कर्मचारी कर सकते हुँ । 
इस वात पर बहुत अधिक जोर देना कि 'हमें' अपनी सहायता-नीति में परिवार 
नियोजन को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, एक बार फिर यथार्थ के अभाव को 
भ्रकट करता है। हम केवल एक बड़ी सहायता दे सकते हैं और वह यह है कि 
हमारे वंज्ञानिक सन्ततिनिरोध की पहले से ही अत्यन्त विकसित विधियों को 
ओर अधिक पुर्णता प्रदान करें। 


9. वढ़ती हुई असमानता 


यह स्पष्ट है कि कम-विकसित देशों में कल्पनातीत तीब्र गति से आवादी में 
वृद्धि, जो कई दशकों तक अथवा कम-से-कम एक पीढ़ी से अधिक समय तक 
जारी रहेगी, विकास के मागं में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। यद्यपि इस 
समस्या के गहराई से विवेचन का यह स्थान नहीं है, पर मैं यह अवश्य कहूंगा 
कि अधिकांश कम-विकसित देशों में विकास के मार्ग में जो दूसरी गम्भीर वाधा' 
है, वह निरन्तर बढ़ती हुई असमानता की प्रवृत्ति है (देखिए : अध्याय 6) । 

केवल आवादी में वृद्धि से ही असमानता में वृद्धि अनेक तरीकों से प्रभावित 
होती है, विशेषकर कृषि के क्षेत्र में । पर इसके साथ ही ऐसी अनेक असमांनताएँ 
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हैं, जिन्हें भूस्वामित्व और काश्तकारी, उपनिवेशी युग से प्राप्त स्कूल-प्रणाली, 
करों के निर्धारण और संग्रह तथा संस्थानिक संरचना के अन्य अनेक पहलुओं में 
सुधार के माध्यम से समाप्त करने का प्रभावशाली प्रयास नहीं किया जा रहा 
८ं। एक 'नरम राज्य” में आथिक, सामाजिक और राजनीतिक शक्तिसम्पन्न 
लोग ही आसानी से विभिन्न प्रकार के गैर-कानूनी तरीकों से अपनी समद्धि बढ़ा 
सकते हैं--इन तरीकों में स्पष्ट भ्रष्टाचार शामिल है जो सबंत्र बढ़ता हुआ 
दिखायी पड़ रहा है । ह 

इन ओर अन्य दृष्टियों से समानतावादी सुधारों को उच्च वर्ग के छोटी 
अवधि के हितों में नहीं समझा जाता और इन देशों में इसी उच्च वर्ग के हाथ 
में अधिकांशतया सत्ता है, चाहे इन देशों में सरकार का स्वरूप कैसा भी क्यों न 
हो । उपनिवेशी युग की तरह ही यह भी प्रायः अनिवार्य है कि विकसित देशों 
की सरकारे और व्यापारिक संस्थान अपने सम्बन्धों के कारण उच्च वर्गों का 
ही समर्थन करते हैं और ये उच्च वर्ग कभी भी समानतावादी सुधारों के प्रति 
उत्साहित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने इन सुधारों का विरोध किया अथवा उन्हें 
इस प्रकार विकृत बना दिया कि इनका लाभ अत्यन्त निर्धन लोगों को नहीं मिल 
सका । 

मैं अपने अध्ययनों के माध्यम से इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अधिक 
असमानता को प्रवृत्ति को समाप्त किया जाना चाहिए और उक्त क्षेत्रों में 
समानतावादी सुधार केवल अधिक न्याय की दृष्टि से ही आवश्यक नहीं है, बल्कि 
तीब्र और निरन्तर जारी रहने की क्षमतावाली संवृद्धि की पूर्वंशतं भी हैं । 
अव तक अधिकांश कम-विकसित देशों में जो कुछ विकास हुआ है उससे अत्यन्त 
छोटे उच्च वर्गों को ही अधिकांशतया लाभ मिला है। इन वर्गों में 'शिक्षित' 
लोगों का तथाकथित मध्यम वर्ग और बड़े उद्योगों में काम करनेवाला संगठित 
मज़दूरों का छोटा-सा समूह भी शामिल है। फोनेक्स रिपोर्ट इन और अन्य 
सम्वन्धित समस्याओं के वारे में पुरी तरह मौन है। इस वात को समझा जा 
सकता है और यह अब तक जारी प्रवृत्ति की परिचायक भी है। 

अधिकांश कम-विकसित देशों में अधिक असमानता को यह प्रवृत्ति और इन 
सव देशों में श्रम-शक्ति तथा समग्र आवादी में तेज़ी से वृद्धि की निश्चितता इस 
बात को सम्भावित वना देती है कि आठवे दशक में हम इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना 
की प्रत्याशा कर सकते हैं यद्यपि इस दशक को संयुक्तराष्ट्र की महासभा ने बड़े 
साहसपूर्वेक ट्स रा विकास दशक नाम दिया है: श्रम का अधिकाधिक अल्प उपयोग 
और इसके परिणामस्वरूप गाँवों और शहरों की गन्दी बस्तियों में तेज़ी से बढ़ती 
हुई आवादी की निधनता में वृद्धि । 

अतः कम-विकसित संसार के कुछ हिस्सों में संकट को स्थिति अधिक दूर 
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नहीं रह जायेगी, जहाँ कुछ स्तरों के लोगों के लिए माल्थस द्वारा वर्णित नियन्त्रण 
सक्रिय रूप से संचालित हो जायेंगे। प्राकृतिक विपत्तियों के बाद की अवधि को 
छोड़कर यह घटनाक्रम अनेक वर्षों तक जारी रहेगा, केवल कुछ मामूली-सा 
उतार-चढ़ाव होता रहेगा । और बहुत अधिक समय तक इसका प्रभाव मृत्यु- 
सम्बन्धी आँकड़ों में नहीं दिखायी पड़ेगा और बीमारियों सम्बन्धी आँकड़ों की 
अत्यन्त खामियाँ मौजूद होने के कारण मृत्यु-सम्बन्धी आँकड़ों का उपयोग 
अस्वस्थता-सम्बन्धी आँकड़ों के रूप में भी किया जाता है ।* 

लेकिन किसी आबादी में नि्धंनतम लोगों का एक विशाल और निरन्तर 
बढ़ता हुआ हिस्सा रोग-ग्रस्त हो सकता है अथवा कम-से-कम सामान्य शक्ति से 
वंचित हो सकता है और उसकी रुग्णता में वृद्धि हो सकती है तथा इसके साथ ही 
दूसरे महायुद्ध के बाद उपलब्ध सस्ती और प्रभावशाली औषधियों तथा चिकित्सा- 
व्यवस्था के परिणामस्वरूप मृत्यु-दर में कमी हो सकती है। लोग इन परिस्थितियों 
में जीवित रह सकते हैं, बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं और पहले से भी कहीं अधिक 
शक्तिहीनता और रुग्णता के दुष्परिणामों को भोग सकते हैं। पर जल्दी अथवा 
देर से मृत्यु-दर में भी वृद्धि होगी । 


0. अन्तर्राष्ट्रीय समानता का प्रश्न 


आजकल पर्यावरण की समस्या पर विशेषकर ऐसे साधनों के ह्लास के 
सन्दर्भ में जिन्हें किसी भी स्थिति में पुरा नहीं किया जा सकता, विश्वव्यापी 
समस्या के रूप में विचार किया जाता है । पर इस विचार से वितरण-सम्बन्धी 
प्रश्न जुड़ा है: साधनों के ऊपर किसकी सत्ता है? इस प्रश्‍न की उपेक्षा के 
परिणामस्वरूप आजकल जो अनेक साहसपूणं ओर व्यापक घोषणाएं की जाती 
हैं, उनमें से अनेक अत्यन्त सतही और भ्रामक ही नहीं बल्कि निरर्थक भी हो 
जाती हैं। साधनों के ह्लास की विश्वव्यापी समस्या के वारे में हमारी घोषणाओं 
और विचारों को सार्थक, ठोस और संगतिपूर्ण बनाने के लिए हमें अपने निष्कर्ष 
निकालने के आधार के बारे में निर्णय लेना होगा, जो वितरण के प्रश्‍न के सम्बन्ध 
में एक निश्चित शतं है । 

आजकल यह कहने का रिवाज हो गया है कि विकसित देशों में रहनेवाले 
संसार के बीस अथवा तीस प्रतिशत लोग संसार के अस्सी प्रतिशत या इससे भी 
अधिक प्राकृतिक साधनों का उपभोग करते हैं संसार के इन अस्सी प्रतिशत 
. साधनों का अधिकांश भाग कम-विकसित देशों से आयात होता है, जहाँ आज 
संसार की आवादी का दो-तिहाई हिस्सा रह रहा है ओर जिसके अनुपात में जल्दी 
ही और वृद्धि होगी । (मैं यहाँ ऐसे अनुमानों को उद्ध,त कर रहा हूं जो आज 
संसार में व्याप्त असमानता के एक मूलभूत तत्त्व को मोटे तोर पर प्रकट 
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करते हैं।) : | 

कच्चे माल के स्तर पर वस्तुओं और साधनों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का 
कुछ दृष्टियों से प्रायः भयावह परिणाम होता है। जैसा कि मेरे देशवासी प्रोफेसर 
जाजं वोगेस्ट्म ने जोर देकर एक वारफिर कहा हे कि कम-विकसित देश निरन्तर 
बड़ी मात्रा में उच्च कोटि के प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थों का निर्यात कर रहे हैं, 
जिसके कारण समृद्ध विकसित देशों में आवश्यकता से अधिक भोजन सम्भव हो 
गया है और कभी-कभी तो कुत्तों और अन्य पालतू पशुओं के लिए भी इसी स्रोत 
से भोजन प्राप्त होता है अथवा इस प्रोटीनयुक्त खाद्य-सामग्री का उपयोग उर्वरकों 
के रूप में किया जाता है । इस तथ्य पर ध्यान केन्द्रित कर प्रोफेसर बोगंस्टूम ने 
जन-प्रबोधन की दृष्टि से बड़ी सेवा की है। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, 
अफ्रीका और लेटिन अमरीका के क्षेत्रों से मछली का आयात किया जाता है, 
जवकि इन क्षेत्रों में प्रोटीन का दक्षिण एशिया से भी कहीं अधिक संकटपूणं 
अभाव है। इस मछली का संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोप में मवेशियों को 
खिलाने में उपयोग किया जाता है । 

इसका यह परिणाम होता है कि अमीर देशों के निवासी संसार में उपलब्ध 
स्वास्थ्यदायक भोजन का एक अत्यन्त बड़ा हिस्सा प्राप्त कर लेते हैं और उससे 
कहीं अधिक कम मितव्ययिता से इसका उपयोग करते हैं जितना कम-विकसित 
देशों में आवश्यक होगा। इसके साथ ही वे भोजन के लिए अनाज का अत्यन्त 
ऊंचा हिस्सा भी प्राप्त कर लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं । 

कम-विकसित देशों से होनेवाले इस प्रकार के निर्यात के अलावा, जिसका 
स्वयं उनके पौष्टिक आहार से बंचित, रोगग्रस्त और तेज़ी से बढ़ती हुई आवादी 
के लिए आवश्यकता है, इस तथ्य का उल्लेख करना आवश्यक होगा कि विकसित 
देशों का एक अत्यन्त छोटा अल्पमत संसार के साधनों का एक अत्यन्त ऊंचा 
हिस्सा अपने उत्पादन मर खपत के लिए प्राप्त कर लेता है तथा उसका उपयोग 
करता है,और संसार के साधनों में उसके इस हिस्से में निरन्तर वृद्धि होती जा 
रही है। इससे एक मोटा निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि कम-विकसित 
देशों में कभी रहन-सहन का वह स्तर प्राप्त हो सकता है जो विकसित देशों में है, 
यह आशा करने का यह अर्थ होगा कि अपूरणीय साधनों के उपयोग में वृद्धि में 
आमूल रूप से परिवर्तन हो । 

इन साधनों के ह्लास के प्रति चेतना में जो निरन्तर वृद्धि हो रही है उसके 
परिणामस्वरूप विकसित देशों में इस बात को स्वीकार करना होगा कि रहन- 
सहन के स्तरों में पर्याप्त कमी की जाये । मुझे ऐसे परिवर्तन का प्रायः कोई लक्षण 
दिखायी नहीं पड़ता । उन देशों तक में जो साधनों के उपयोग के बारे में विश्व- 
व्यापी दृष्टिकोण अपनाने के सर्वाधिक उत्साही समर्थक हैं और किसी भी 
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विकसित देश की घोषित सहायता-नीतियों में तो निश्चय ही इसकी झलक नहीं 
मिलती | 

पर मेरा प्रमुख मुद्दा यह शुद्ध तकंसम्मत अनुरोध है कि विश्वव्यापी दृष्टि से 
साधनों के ह्लास के आसन्न संकट पर विचार-विमर्श में यह आवश्यक है कि 
हम वितरण के प्रश्‍न पर अपनी स्थिति पुरी तरह स्पष्ट करें अन्यथा यह विचार- 
विमर्श साधारण और अस्पष्ट शब्दावली के प्रयोग तक ही सीमित रहेगा। क्या 
हमारी यह मान्यता है कि संसार में अधिक समानता की स्थापना की दृष्टि से 
विकसित और कम-विकसित देशों के मध्य साधनों का अधिक उचित वितरण 
हो, ताकि कम-विकसित देशों के विकास की प्रक्रिया को तदनुरूप गति से तेज 
किया जा सके ? अथवा यह मान्यता है कि साधनों का जो हिस्सा विकसित देश 
आज हथिया रहे हैं, वह इसी रूप में जारी रहेगा और उनके रहन-सहन के स्तर 
में वृद्धि के साथ-साथ इसमें धीरे-धीरे बढ़ोतरी भी होती जायेगी और इन साधनों 
में कम-विकसित देशों से बड़े पेमाने पर आयात का भी उपयोग होता रहेगा ? 

वितरण के प्रश्‍न के दूसरे विकल्प को--अर्थात्‌ यथास्थिति को--प्रकट रूप 
से जसे-का-तंसा स्वीकार किया जा रहा है | यदि यह स्थिति है, तो इस वात को 
पुरी ईमानदारी से कहा जाना चाहिए। और 'विश्‍वव्यापी' शब्द का प्रयोग 
अधिक सावधानी से किया जाना चाहिए और इसमें निहित मूक मान्यताओं को : 
स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए । | 

जैसाकि मैं ऊपर कह चुका हूँ कि कृषि-साधनों और आवादी के आकार के 
वीच जारी दौड़ किस समय विनाशकारी रूप धारणं करेगी, उसमें समय की 
दृष्टि से बहुत बड़ा अन्तर है। कुछ कम-विकसित देशों में उनके विशाल जन- 
समुदायों के लिए यह समय प्रायः आ चुका है, जवकि विकसित देश इस स्थिति 
में रहेंगे कि वे अपनी कृषि-भूमि और खेती में लगी श्रम-शक्ति में निरन्तर कमी 
करत जाय। अतः समस्त संसार के लिए आवादी और कृषि-योग्य भमि को एक- 
दूसरे के सामने रखकर तोलना निरर्थक और भ्रान्तिजनक प्रयास है ] 

अन्य अधिकांश साधनों और विशेषकर हर प्रकार के खनिजों के सम्वन्ध में 
उनके उपयोग में कमखर्ची का प्रमुख प्रयास बिकसित देशों में होना चाहिए, 
जहाँ इनका वस्तुतः अधिकांश उपयोग होता है। इस दिशा में मिली सफलता का 
परिणाम यह भी होगा कि कम-विकसित देशों की निर्यात आय में कमी हो 
जायेगी, क्योंकि अनेक खनिज आदि कम-विकसित देशों से आयात होते हैं। इससे 
उनके निर्यात में कमी होगी और आयात करनेवाले विकसित देश, आयात में 
दे के उद्देश्य से जो कारंवाई करेंगे उसके कारण वर्तमान निर्धारित 
नि नाजार लि में कमी होगी, जिसका इंस मामले में यह अर्थ होगा 

ड्‌ पर निर्भर करनेवाले कम-विकसित देशों के निर्यात दामों में 
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कमी हो जायेगी । इस प्रकार समस्त विशव-साधनों और 

उनके उपयोग का 
“विश्वव्यापी” विश्लेषण, समग्र दष्टि से अत्यन्त 2 ४ 
अनना So 92 न्त भ्रान्तिजनक और वस्तुतः 


।. राजनीतिक सम्भावनाएं 


अन्त में मैं यह सवाल उठाऊंगा : जो सरकारें पर्यावरण में सुधार अथवा, 
आरम्भिक चरण के रूप में, पर्यावरण के और अधिक ह्लास को रोकने के लिए 
नीति-सम्वन्धी उपाय लागू करेंगी उनकी राजनीतिक सम्भावनाएं क्या हैं ? 

मैं इस सन्दर्भ में भविष्यवादी ऊँचाइयाँ नहीं छूना चाहता और अपने 
अनुमानों को मात्नात्मक रूप देने का तो किसी भी रूप में प्रयास नहीं करता, 
क्योंकि इसका कोई आधार नहीं है। इसी प्रकार मैं इन अनुमानों को आगामी 
अनेक दशकों तक भी नहीं खींच ले जाना चाहता । मैं केवल वर्तमान प्रवत्तियों 
और निकट भविष्य में इनकी सम्भावित निरन्तरता की सम्भावना पर विचार 
कर रहा हू--मैं अधिक से अधिक अगले दस वर्षों के बारे में सोच रहा हूँ । 

इतने विनम्र आधार पर अपने कार्य की कल्पना के बावजूद मैं असफल न 
होने का कोई दावा नहीं करता । अपने अध्ययन और इस अनुभव के आधार पर 
कि राजनीति का किस प्रकार क्रम-विकास होता है, मैंने यह सीखा है कि लोगों 
के कार्य और प्रतिक्रियाएं, सामुहिक और व्यक्तिगत दोनों दृष्टियों से, सदा प्रायः 
अप्रत्याशित होती हैं और हम जितने सुदूर भविष्य का अनुमान लगाने का प्रयास 
करते हैं, यह स्थिति उतनी ही और अप्रत्याशित होती जाती है। जैसाकि मैंने 
पहले कहा है, इतिहास पूव-निर्धारित नहीं होता। 

सवसे पहले मैं पश्चिम के विकसित देशों के राष्ट्रीय समुदायों के बारे में 
विचार करूंगा, लेकिन आगे चलकर संक्षेप में अन्य देशों और अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्धों की भी चर्चा करू गा । 

हमारे पर्यावरण को जो ख़तरा उत्पन्न हुआ है, उसके प्रति चेतना हाल में 
बहुत प्रखर हुई है। इसका आंशिक कारण संयुकतराष्ट्र के मानव पर्यावरण 
सम्मेलन की इस क्षेत्र में तैयारियों का प्रभाव है। इस सम्मेलन के महासचिव, 
मौरिस एफ० स्ट्रोंग के नेतृत्व में वस्तुतः यह तैयारी विश्वव्यापी शिक्षा-आन्दोलन 
बन गया है। 

हमारे अनेक देशों में पर्यावरण की रक्षा के लिए सरकार को“ कारंवाई क रने 
की प्रेरणा देने का मामला राजनीतिक पार्टियों के मध्य प्रायः प्रतियोगिता का 
विषय बन गया है । पर हमें स्वयं से उस बात को नहीं छिपाना चाहिए, जिसे 
मैंने अनियन्त्रित आथिक संवृद्धि का मनोविज्ञान और विचारधारा कहा है और 
जिसका व्यक्तियों के मस्तिष्क पर पहले की तरह ही शक्तिशाली शिकंजा कसा 
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हुआ है | और प्रतियोगितात्मक बाज़ार अर्थव्यवस्थावाले राष्ट्रीय समुदायों में 
प्रत्येक समूह अपनी आय और अपने रहन-सहन के स्तर को और ऊँचा उठाने 
का दवाव डालने के लिए कृतसंकल्प और संगठित है तथा इस बात का कोई 
संकेत दिखायी नहीं पड़ता कि इतनी खपत की माँगों की दिशा में कोई परिवर्तेन 
होगा । 
इस सम्बन्ध में गिने-चुने अथवा व्यापक विचारों का विशेष रूप से पूणं 
अभाव है क्रि नयी नीतियों को लागू करने पर कया लागतं आती हैं और किन 
नियन्त्रणों को लागू करना पड़ता है तथा कोई भी समूह इन लागतों को बर्दाश्त 
करने और इन नियन्त्रणों को स्वीकार करने के लिए प्रायः तैयार नहीं है । नीति- 
सम्बन्धी प्रश्नों की लोकप्रिय संकल्पनाओं में ऐसी असंगतता कोई असाधारण 
वात नहीं है, बल्कि उस तरीके का प्रायः सार्वभौम स्वरूप है जिस तरीके से 
हमारे जैसे देशों में राजनीति का संचालन होता है। 
पर इस बीच हम यह देख चुके हैं कि सरकारों ने पर्यावरण के नियन्त्रण के 
लिए अध्ययन शुरू कराये हैं और संस्थाओं को स्थापना की है। मैं यह पूर्व- 
कल्पना कर पाता हूँ कि पश्चिमी संसार में सर्वत्र हम अत्यधिक प्रतिरोध के 
बिना ही नये-नये किस्म के रासायनिक और जीवविज्ञानी सम्मिश्रणों पर प्रभाव- 
शाली नियन्त्रण लगा सकेंगे, जिनका कुछ समय से फार्मेसियों द्वारा तैयार वस्तुओं 
में तथा खाद्य पदार्थो के रंग और स्वाद को बेहतर वनाने के लिए अधिकाधिक 
मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। इन चीज़ों को संख्या में तेज़ी से वृद्धि हो 
रही है और अब तक इनके एक बहुत छोटे-से हिस्से का ही इस दृष्टि से परीक्षण 
किया गया है कि इनका कोई विषेला प्रभाव होता है अथवा नहीं । यही वात तेज़ी 
से बढ़ते हुए प्रक्षालकों के ऊपर लागू होती है। अन्य देशों में हो रहे अनुसन्धानों 
की जानकारी से राष्ट्रीय अनुसन्धानशालाओं की क्षमता में बहुत वृद्धि हुई है। 
इन नये आविष्कारों को उस प्रकार अक्सर गुप्त नहीं रखा जाता, जिस प्रकार 
उद्योगों और विशेषकर सैनिक क्षेत्र में हुए अनुसन्धान और विकास के परिणामों 
को गुप्त रखा जाता है । 
इस प्रकार के तैयार माल पर नियामक नियन्त्रण जनता अधिक तत्परता से 
स्वीकार करेगी, क्योंकि इन वस्तुओं के हानिप्रद प्रभावों के वारे में निरन्तर 
अनुसन्धानों के फलस्वरूप नये-नये समाचार मिल रहे हैं। मैं यह कल्पना कर 
पाता हूं कि ऐसा कानून बनाया जायेगा, जिसमें निर्माता अथवा विक्रेता के ऊपर 
यह दायित्व होगा कि वह यह सिद्ध करे कि उसकी बनायी हुई बस्तु हानिकारक 
नहीं है और यह कानून बनने में अधिक समय नहीं लगेगा। इन वस्तुओं का 
निर्माण करनेवालों का व्यापार में बहुत छोटा हिस्सा है और इस कारण से ये 
एक दवाव-समूह के रूप में अधिक प्रतिरोध नहीं कर सकंगे। और इन 
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वही परम नियन्त्रणों के कारण उपभोक्ताओं को अधिक वास्तविक बलिदान 
ह करना होता और इसकी अधिक कीमत भी नहीं चकानी होगी, क्योंकि 


लेकिन जव हम कृषि और वनों की उत्पादकता में i 
के उपयोग को सीमित वनाने तथा कारखानों के हना क 
और नदियों में फकने से रोकने और धुएं से वायु को विषाक्त बनाने से रोकने के 
क्षेत्र में आते हैं तो हमें पर्याप्त लागतों का सामना करना पड़ता है । जितनी 
अधिक प्रभावशालिता से इन नियन्त्रणों को लागू किया जाता है, लागत भें 
उतनी ही भधिक वृद्धि होती है। यदि इस लागत को सरकारी उपादानों से पूरा 
नहीं किया जाता और यह भार करदाता नहीं उठाता, तो लोगों को यह लागत 
अन्ततः उपभोक्ताओं के रूप में अधिक ऊँचे दाम देकर तथा अजेकों, विशेषकर 
तनो को कम वेतन के रूप में उठानी होंगी । 

केवल सक्रमणकाल में ही इन लागतों को पहले से लगी पाजी में 
रूप में स्वीकार किये जाने की आशा की जा सकती है। लेकिन i र 
विचार करते हुए कि इस क्षेत्र में कितने प्रबल निहित स्वार्थं हैं, यह देखकर 
आश्चय होता है कि अनेक विकसित देशों में हाल में इन नियन्त्रणों में अपेक्षाकृत 
अत्यधिक तेजी से वृद्धि की जा सकी है। इसका आंशिक स्पष्टीकरण निस्सन्देह 
ऐसे हृषित पानी-सम्बन्धी प्रचार को है और लोगों के वास्तविक अनुभव को भी, 
जिसमें तैरना सुरक्षित नहीं है और जिसमें मछलियाँ अन्तर्धान हो रही हैं अथवा 
इतनी अधिक दूषित हो गयी हैं कि स्वास्थ्य की जोखिम उठाये बिना उन्हें खाया 
जा र च इन नियन्त्रणों के सम्वन्ध में समारम्भ-भर हुआ है और 
हमें इस प्रक्रिया को निरन्तर जारी रखना चाहिए। इ यः 
है कि ये नियन्त्रण व्ययसाध्य होगे । sgn कक त 

स्वीडन-जैँसे विकसित हितकारी राज्यों में श्रमिकों के स्वास्थ्य और 
सुख के संरक्षण के लिए कारखानों में परिस्थितियों में सुधार में निरन्तरं 
अधिक दिलचस्पी ली जायेगी। यह आन्दोलन 'भौद्योगिक लोकतन्त्र' के प्रयासों 
से समन्वित होता जा रहा है। 'औद्योगिक लोकतन्त्र' में कर्मचारियों को 
ओद्योगिक गतिविधि के संचालन में अपनी राय प्रकट करने का अधिक अवसर 
मिलेगा, विशेषकर काम की परिस्थितियों के वारे में । उद्योग आंशिक रूप सें 
सरकारी नियमों के कारण सहयोग करेंगे और आंशिक रूप से अपने सामाजिक 
उत्तरदायित्व के कारण । सरकारी नियन्त्रणों के सन्दर्भ में यदा-कदा उद्योगों कों 
विभिन्न रूप में आथिक सहायता प्राप्त होगी, जिससे ये नियन्त्रण अधिक ग्राह्म 
बन जायेगे । पर इन सब कारंवाइयों.का अर्थ ऊँची लागत होता | ' 
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इन देशों में भी पशुओं और वनस्पतियों की रक्षा के लिए लोकप्रिय दबाव 
में निरन्तर वृद्धि होगी । यह दबाव लोगों के आनन्द, मनोरंजन और सुख की 
दृष्टि से डाला जायेगा पर इन सव बातों पर भी लागत आती I त 
ऊपर उदाहरण देकर जिन नीति-सम्बन्धी उपायों का उल्लेख किया गया 
है, वे प्रदूषण को रोकने के लिए व्यापक रूप से परयुकत हो सकते हैं। एक ऐसे 
संसार में जहाँ कच्चे माल का आयात किया जा सकता है और जो माल निरन्तर 
सस्ता बना हुआ है, ऐसे साधनों के ह्लास का खतरा राष्ट्रीय नीतियों की प्रभाव- 
शाली प्रेरणा का मुश्किल से ही माध्यम बनता हं, जिन्हें पूरा नहीं किया जा 
सकता । इस नियम का अपवाद देश के भीतर मौजूद जल, भूमि और ऊर्जा के 
स्रोत हैं, जिनके सम्बन्ध में प्रदूषण से वचने अथवा प्रदूषण में कमी करने के लिए 
अक्सर प्रतिबन्धात्मक आयोजन की आवश्यकता होती है। कच्चे माल की 
पुनर्प्राप्ति और व्यर्थं पदार्थों को फिर उपयोग में लाने की क्षमता के परिणाम- 
स्वरूप साधनों की कुछ बचत हो सकती है। उद्योगों में वर्वादी अथवा 
बस्तियों को पर्यावरण को दूषित करने से रोककर साधनों की बचत की जा 
सकती है। 
हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने और उसमें सुधार करने के लिए जो 
नीति-सम्बन्धी उपाय किये जायेंगे, उनसे लागत के अलावा लोगों की अपने 
इच्छानुसार हर काम करने की स्वतन्त्रता भी नियमित रूप से सीमित होगी। 
मैंने इसी बात को प्रशासनिक समस्या कहा है। जव तक नीति-सम्बन्धी उपाय 
साधारण प्रकार के शुल्कों और/अथवा उपदानों तक सीमित रहते हैं, किसी 
भी विकसित देश की सरकार के लिए वे बहुत अधिक भार सिद्ध नहीं होगे, 
यद्यपि इन नियन्त्रणों से वचकर अधिक मुनाफा कमा लेने का प्रलोभन मौजूद 
रहेगा। यह प्रलोभन वैसा ही होगा जैसा करन देने अथवा कम कर देने का 
प्रलोभन होता है । वाणिज्य और उद्योग में तथा नगरपालिकाओं द्वारा व्यर्थ 
पदार्थो, गन्दगी आदि को ठिकाने लगाने के लिए जो नियन्त्रण और निर्देश 
आवश्यक होंगे, वे भी अलंघ्य प्रशासनिक कठिनाइयाँ सिद्ध नहीं होंगे । 
लेकिन जब सामान्य लोगों के व्यक्तिगत आचरण और, कुछ सीमा तक, 
बहुत छोटे उद्योगों को नियमित करने का प्रश्‍न आता है--उदाहरण के लिए, ये 
लोग और ये अत्यन्त छोटे उद्योग किस प्रकार हर प्रकार के व्यर्थ को नष्ट करेंगे 
और प्रकृति के प्रति उनका क्या सामान्य आचरण होगा--तो इस सम्बन्ध में 
सीमाएं बंध जाती हैं कि इन नियमों को लागू करने के लिए जिस पुलिस-व्यवस्था 
की आवश्यकता होगी उस पर कितनी लागत आयेगी और जिन लोगों को इस 
प्रकार नियन्त्रित किया जा रहा है वे इमे स्वीकार करने में क्या प्रतिक्रिया 
दिखायेगे। सामान्य जनसमुदाय के आचरण को अनुशा सित करने के लिए सत्ता 
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के प्रयोग की व्यावहारिकता की ये सीमाएँ पहले से ही नीति के मागं में गम्भीर 
वाधाएं डाल रही हैं । 


2. आगामी कठिनाइयाँ 


- पर प्राथमिक कठिनाइयाँ राजनीतिक हैं : सबसे पहले लोगों को इस वात के 
लिए कंसे तैयार किया जाये कि वे सरकार को ऐसे नीति-सम्बन्धी उपाय करने 
की अनुमति दें । 

एक विशेष मामला लीजिए--मोटरगाड़ियों का । सम्भवतः हमारे राष्ट्र 
ऐसी मोटरगाड़ियाँ बनाने पर और अधिक प्रभावशाली नियन्त्रणों को स्वीकार 
कर लेंगे, जिनका उद्देश्य मोटरगाड़ियों को अधिक सुरक्षित और कम प्रदूषण 
फेलाने योग्य बनाना हो। इस कार्य में मोटरगाड़ियों की लागत में वृद्धि होगी 
और जिसका भार अन्ततः उपभोक्ता को उठाना होगा और विकसित देशों के 
सामान्य मुद्रास्फीति के वातावरण में तथा इस प्रकार की निजी खपत को दी 
जानेवाली उच्च प्राथमिकता की दृष्टि से, लागत की यह वृद्धि अधिक आपत्ति 
के विना ही स्वीकार कर ली जायेगी । 

लेकिन यह समस्या का एक हिस्सा-भर है। सब बड़े शहरों में मोटरगाड़ियों 
की भरमार की समस्या है । इसके परिणामस्वरूप मोटरगाड़ियों से निकलनेवाले 
धुएं से हवा ही दूषित नहीं होती, बल्कि परिवहन-व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती 
है और किसी भी सरकार अथवा नगरपालिका द्वारा इस सम्बन्ध में विचार नहीं 
किया गया है कि नगरों भें मोटरगाड़ियों के उपयोग पर प्रभावशाली प्रतिवच्ध 
लगाया जा सकता है अथवा नहीं। इस सन्दर्भ में मोटरगाड़ियों के मालिक ओर 
भावी मालिक सर्वत्र विशालतम “राजनीतिक पार्टी” वने हुए हैं । 

जहाँ तक मुझे जानकारी है, किसी भी विकसित देश में राजनीतिक दृष्ट 
से यह सम्भव नहीं हुआ है कि कारों के मालिकों को सड़कों और कारों के कारण 
उत्पन्न अत्यन्त भीड़ की दृष्टि से आवश्यक हुए परिवतंनों की अत्यन्त ऊंची 
लागत को चुकाने के लिए वाध्य किया जा सका हो । इसके अलावा इसमें कारों 
में बैठ और सड़कों पर चलनेवाले लोगों के अपने गन्तव्य पर पहुंचने में विलम्ब, 
यातायात के नियन्त्रण के लिए पुलिस-व्यवस्था तथा दुर्घटनाओं के कारण आने- 
वाली अत्यन्त ऊँची सावंजनिक और निजी लागतं शामिल हैं । इसके अलावा 
मोटरगाड़ियों से वायु का जो प्रदूषण होता है, उसके लिए भी हमें बहुत ऊंची 
लागत चुकानी पड़ती है । 

एक 'नयी जीवन-शैली” के पक्ष में सामान्य घोषणाओं का जनता में स्वागत 

होता है। इस नयी जीवन-शैली का उद्देश्य 'जीवन-स्तर' में सुधार करना होता 
है और कुछ ऐसी वस्तुओं का उपयोग छोड़ना पड़ता है, जो बुनियादी तौर पर 
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कम आवश्यक हैं । लेकिन लोग जिस 'जीवन-शैली' के आदी हो जात हैं, उसमें 
परिवर्तन आसान नहीं होता, विशेषकर प्रतियोगितात्मक बाज़ारवाली अर्थ- 
व्यवस्था में, जहाँ प्रत्येक समूह अपनी आय और रहन-सहन के स्तर को कायम 
रखने और उसमें बृद्धि करने के लिए कृतसंकल्प रहता है । हमारी समस्त 
संस्थानिक संरचना और दृष्टिकोण पुरानी किस्म की संवृद्धि के ही अनुकूल होते 
हैं । इसके अलावा यह अतिरिक्त तथ्य भी मौजूद रहता है कि पर्यावरण की रक्षा 
और सुधार के लिए जो उपाय आवश्यक होते हैं, उन पर लागत आती है। 
वास्तव में अभी तक कोई भी समूह इन अतिरिक्त लागतों को चुकाने के लिए 
तैयार नहीं है। 
यह सच है कि लम्बी अवघि में ये लागते लाभप्रद सिद्ध होंगी और इनसे 
अधिक ऊँची उत्पादकता सम्भव हो सकेगी । लेकिन आरम्भ में ये लागतें भारी 
होती हैं और लाभप्राप्ति से बहुत समय पहले ही इन्हें करना पड़ता है। इन 
लागतों का स्वरूप 'निवेशात्मक' होता है । 
यहाँ हम इस वात का उल्लेख कर सकते हैं कि कोई भी विकसित देश स्फीति 
रोकने में सफल नहीं हुआ है और इसके परिणामस्वरूप 'बेरोज्ञगारी-सहित 
स्फीति' का सामना करना पड़ रहा है (अध्याय 2 देखिए) । एक निर्णायक 
दृष्टिकोण से स्फीति का एक बुनियादी कारण यह है कि लोग अपनी निजी खपत 
में इतना बलिदान करने को तैयार नहीं हैं कि उससे उस सार्वजनिक व्यय की 
लागत प्राप्त हो सके, जिसकी वे अपेक्षा करते हैं। 
प्राथमिकताएं भिन्न हैं । मुद्रा-स्फीति में जो अतिरिक्त बलात्‌ बचत निहित 
होती हैं उसके वदले अमरीकियों को चन्द्रमा तक मनुष्य की उड़ान, एक विशाल 
सेनिक प्रतिष्ठान, और हारे हुए वियतनाम युद्ध की अत्यन्त गहरी चिन्ताजनक 
स्मृति पराप्त हुई है, जवकि हम स्वीडननिवासियों को समस्त आबादी को बहुत 
अच्छे और व्ययसाध्य अस्पतालों की सेवाएं बहुत बड़ी संख्या में उपलव्ध कराने 
में सफलता मिली है। पर बुनियादी तौर पर स्फीति की कारणता में समानता 
है । हमारे देशों में सामान्य नागरिक उच्च सार्वजनिक व्यय चाहता है, पर इसके 
लिए कुछ भी चुकाने को तैयार नहीं है--अर्थात्‌ वह स्वयं को बचत के लिए 
वचनवद्ध किये विना ही सार्दजनिक व्यय में वृद्धि चाहता है । 
इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए हमें इस बात पर विचार करना होगा 
कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए आवश्यक चीति-सम्बन्धी उपायों पर लागत 
आती है और यह लागत अक्सर निवेशात्मक होती है। लोगों के दृष्टिकोणों में 
बुनियादी परिवर्तन के बिना नीति-सम्बन्धी इन उपायों का परिणाम स्फीति की 
शक्तियों को ओर त्वरित करना होगा । एक दृष्टिकोण से, जो अर्थशास्त्तियों के 
लिए महत्त्वपूर्ण है, यह इस वात का प्रमाण है कि लोग 'उच्च जीवन-स्तर” की 
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अपेक्षा करते हैं पर इसके साथ ही अपनी अन्य इच्छाओं को किसी भी प्रकार 
सीमित नहीं वनने कप देना चाहते । इस दृष्टि से, प्रत्येक देश को यह ध्यान देना 
होगा कि दूसरे देशों में क्या हो रहा है। उसे इस वात पर ध्यान देना होगा कि 
जिन देशों से उसका व्यापार होता है, उनमें कहीं इतनी तेज़ गति से तो विकास 
नहीं हो रहा कि वह उसके अपने व्यापार और भूगतान-सन्तुलन के लिए खतरा 
वन जाये । 

उक्त स्थिति से स्फीति का यह सम्बन्ध निस्सन्देह प्रदूषण की रोकथाम के. 
उपायों की गति के मार्ग में वाधक बनेगा । और यदि हम यह मान ले, जो फिल- 
हाल प्रायः अव्यावहारिक है, कि कोई देश स्फीति के विरुद्ध प्रभावशाली संघर्ष के 
लिए तयार है और वह अपनी मुद्रा के मूल्य को भी अपरिवतित रखता है, तो 
उसे अन्य लोगों की तुलना में निजी खपत पर अधिक पाबन्दी लगानी होगी, यदि 
वह इसके साथ ही प्रदूषण की रोकथाम की नीति को भी लागू करना चाहता 
है--अथवा उसे इस नीति का प्रायः पूरी तरह से त्याग'करना होगा । 


3. दूसरे देशों में 


जहाँ तक यूरोप के विकसित कम्युनिस्ट देशों की केन्द्रीय रूप से आयोजित 
अर्थ-व्यवस्थाओं में व्याप्त परिस्थितियों का सम्बन्ध है, मैं बस यही कहूँगा कि 
समस्या अधिकांशतया समान है। वस, अन्तर केवल इतना है कि उनके ऊपर 
अपने देशवासियों की प्रतिक्रिया के प्रति चिन्तित होने का इतना दबाव नहीं है। 
पर यह अन्तर आपेक्षिक-भर है । 

जैसाकि प्रत्येक व्यक्ति जानता है, कम-विकसित देशों के वे लोग जो अपनी 
माँग उठाने की क्षमता रखते हैं. और जिन्हें शिक्षा प्राप्त है, 'जनमत' का प्रतिः 
निधित्व करते हैं। ये लोग पर्यावरण-सम्बन्धी समस्याओं के वारे में कम उत्तेजना 
और चिन्ता दिखाते हैं । इन देशों में अधिकांशतया जिन मुट्ठी-भर लोगों का 
शासन होता है, और वे अवसर उच्च वर्गों का भी सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं करते, 
उनके ऊपर बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों का बड़ा कड़ा नियन्त्रण रहता है। ये 
प्रतिष्ठान अपेक्षाकृत अधिक प्रबल दबाव-समूहों का निर्माण करते हैं । ओर यह 
वर्दाश्त करने को तैयार नहीं होते कि उनके उद्योगीकरण के मार्ग में इस समय उन 
नियन्त्रणों के माध्यम से वाधा पड़े, जो विकसित देशों में उस समय लागू नहीं 
किये गये थे, जव उनका उद्योगीकरण हो रहा था । 

विशेषकर कृषि के क्षेत्र में, जहाँ बहुत बड़े और हानिकारक पेमाने पर ह्रास 
और प्रदूषण दोनों हो रहे हैं, पर्यावरण को और बिगड़ने से रोकने की नीति- 
सम्वन्धी आवश्यकता आमूल परिवतेनवादी सुधारों की आवश्वकता से सम्बन्धित 
है । ये सुधार आवादी की वृद्धि की रोक-थाम के बारे में ही आवश्यक नहीं हैं, 
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बल्कि अन्य अनेक बातों के अलावा भू-स्वामित्व और शिक्षा के क्षेत्र में भी 
आवश्यक हैं। अब क्योंकि इन सुधारों को प्रभावशाली ढंग से लागू करने का 
प्रयास नहीं किया जाता, अतः पर्यावरण-सम्बन्धी सुधार भी निरर्थक और 
प्रभावहीन बने रहते हैं । 

विकसित देशों में पर्यावरण की समस्या पर जो विचार-विमर्श हुआ है, 
उसके परिणामस्वरूप ही कम-विकसित देशों में इसका उल्लेखमात्र तो होने लगा 
है । अतः यह स्वाभाविक है कि विचार इस सम्भावना पर केन्द्रित होने लगता 
है कि विकसित देश आयात के माध्यम से होनेवाले प्रदूषण से अपनी रक्षा करने 
के लिए नयी नीतियाँ लाग करेगे। मै इस पर आगे विचार करूंगा । 


4. मेनशोल्ट का सपना 


पर्यावरण की रक्षा और सुधार से सम्बन्धित अन्तरसरकार समस्याएं हैं। 
मैं पहले इन समस्याओं पर विकसित देशों के एक ऐसे राजनीतिक समूह के 
सन्दर्भे में विचार करू गा, समान विचारवाले देश होने के कारण जिनके वारे 
में यह समझा जा सकता है कि अन्तरसरकार सहयोग की अधिकतम सम्भाव- 
नाएं मौजूद हैं। यहाँ मैं डाक्टर सक्को मैनशोल्ट का एक महत्त्वपूर्ण और व्यापक 
रूप से प्रचारित नीति-सम्बन्धी वक्तव्य उद्धूत करने की स्थिति में भी हूं । 
डाक्टर मैनशोल्ट हाल तक, यूरोपीय आथिक समुदाय के आयोग के अध्यक्ष थे। 
यह वक्तव्य वस्तुतः सिद्धान्तरूप में आमूल परिवतंनवादी लगता है | डाक्टर 
मैनशोल्ट ने पश्चिमी यूरोपीय राज्यों के समुदाय के लिए 'कठोर रूप से आयो- 
जित अर्थव्यवस्था” के पक्ष में तक दिया है। उन्होंने एक ऐसी 'यूरोपीय योजना' 
का उल्लेख किया है, जो आयोजन को “अत्यन्त केन्द्रित' बना देगी और इसे 'उस 
समय भी महत्त्वपूर्ण बनाये रखेगी, जिस समय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए 
योजनाएँ तैयार की जायेंगी ।' 
इस आयोजन के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पादन का 'त्याग कर दिया जायेगा” 
ओर इसके स्थान पर एक रहस्यात्मक 'सकल राष्ट्रीय उपयोगिता” को संस्थापित 
कर दिया जायेगा । सकल राष्ट्रीय उपयोगिता की संकल्पना की परिभाषा नहीं 
दी गयी है। बस, इस सम्बन्ध में 'टिनबरजेन के समग्र राष्ट्रीय सुख के विचार' 
का हवाला-भर दिया गया है ओर इसके साथ यह शतं जोड़ दी गयी है कि 
“अभी तक इस वात की जानकारी नहीं है कि क्या हम इस उपयोगिता को 
मात्रात्मक अभिव्यक्ति दे सकते हैं।” जैसाकि मैं पहले ही अध्याय ]0, अनुभाग 4 
ओर 5 में कह चुका हूँ कि प्रश्‍न केवल मात्रात्मक अभिव्यक्ति-भर का नहीं है : 
संकल्पना की दृष्टि से भी यह विचार तकं की कसौटी पर खरा नहीं उतरता । 
इस कठोर आयोजन का उद्देश्य उत्पादन की एक ऐसी प्रणाली की स्थापना 
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है, जिससे अद्ूषण नहीं होगा और एक ऐसी अर्थ-व्यवस्था कायम हो सकेगी, 
जिसमें व्यर्थ वस्तुओं का फिर से उपयोग किया जा सकेगा ।” अब क्योंकि साधनों 
के ह्रास को रोकना भी एक विशेष लक्ष्य है, अतः मैनशोल्ट यह पूर्वकल्पना 
करते हैं कि “'प्रति व्यक्ति भौतिक वस्तुओं की खपत में पर्याप्त कमी हो जायेगी, 
ओर इस कमी को कम ठोस पदार्थों सामाजिक विवेक, बौद्धिक विस्तार, अवकाश 
के सदुपयोग और मनोरंजन-सम्वन्धी गतिविधियों का पुनगंठन के अधिक उपयोग 
से पूरा किया जायेगा ।” अव क्योंकि 'प्रति व्यक्ति भौतिक सुख में पर्याप्त कमी 
होगी' अतः मॅनशोल्ट ऐसे समानतावादी सुधारों को आवश्यक समझते हैं, जिनका 
लक्ष्य सव लोगों को समान अवसर प्रदान करना हो'। 

मेनशोल्ट तक प्रस्तुत करते हैं कि “आयोग ऐसे ठोस प्रस्ताव पेश कर सकता 
है” जिनके आधार पर यह समग्र केन्द्रित आयोजन सम्भव हो सकता है। वे प्रकट 
रूप से इस वात में भी विश्वास करते हुए दिखायी पड़ते हैं कि इन प्रस्तावों को 
सदस्य राज्य स्वीकार कर लंगे। मैं एक पुराना योजनाकार हूं और मेरी विचार- 
धारा की जड़ प्रबोधन-काल के दर्शन, विशेषकर फ्रांस और इंग्लंड के उन 
आरम्भिक समाजवादियों के विचारों में गहराई से पेठी हुई हैं, जिन्हें आगे चल- 

कर माक्स ने 'सरवेहितकारी राज्य की कल्पना करनेवाला’ कहा है। लेकिन 

अनुभव और अध्ययन ने मुझे प्रभावशाली आयोजन और हमारे राष्ट्रीय समुदायों 
में इन्हें प्रभावशाली ढंग से लाग करने की अत्यन्त संकीर्ण सीमाओं से परिचित 
कराया है। स्फीति को रोकना और अपनी मुद्राओं को फिर स्थिर मूल्य प्रदान 
करना, इस समय आयोजन का एक अव्यावहारिक लक्ष्य दिखायी पड़ रहा है । 
और इस सम्बन्ध में हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अथशास्त्री अव इस 
लक्ष्य की पूर्ति के लिए गम्भीरतापूर्वक प्रयास भी त़हीं कर रहे हैं, बल्कि अन्य 
देशों में स्फीति की जो.सामान्य प्रवृत्ति है उससे विलग न हो जाने के खतरे की 
चेतावनी देकर सन्तोष का अनुभव कर रहे हैं (अध्याय 2) । 

मैंने पिछले अनुभागों में जो कुछ कहा है, उससे यह स्पष्ट हो जाना चाहिए 
कि मैनशोल्ट हवाई किले बाँध रहे हैं। जनता और सरकारें केवल इस कारण से 
भिन्न नहीं हो जातीं कि वे राज्यों के किसी समुदाय में शामिल हो गयी हैं और 
इस समुदाय की नौकरशाही की अध्यक्षता मैनशोल्ट कर रहे हैं। वल्कि 
समस्याओं के समान हल ढूँह निकालने के लिए यह आवश्यक होगा कि उस 
सरकार की ओर विशेष ध्यान दिया जाये जो सर्वाधिक धीमी गति से आगे 
बढ़ती है और जो इस प्रकार अन्य सरकारों को आगे बढ़ने से रोकती है। स्वयं | 
म॑नशोल्ट को ऐसे अनेक अनुभव हो चुके हैं । सच्च में अं 

पर इससे यूरोपीय आथिक समुदाय को यदा-कदा अपने उप-क्ष त्र में अंन्तर- 
सरकार विचार-विमर्श के माध्यम से कुछ समस्याओं को सुलझाने से नहीं रोका 
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जा सकेगा | उदाहरण के लिए पश्चिम जमन सरकार को ऐसी किसी कारंवाई 
के लिए तैयार किया जा सकता है कि रुर उद्योगों द्वारा हमारे सामान्य वाता- 
वरण का जो प्रदूषण हो रहा है, उसकी रोकथाम के लिए कदम उठाये। 

जहाँ तक साधनों के ह्लास को रोकने के लिए योजनावद्ध तरीके से नीति- 
सम्वन्धी उपाय करने का सम्बन्ध है, और जिसका मंनशोल्ट के दाशंनिक प्रबन्ध में 
विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, मुझे इस वात में सन्देह है कि कया किसी देश 
में उस समय तक ऐसी किसी सरकारी कारंवाई की सम्भावना है, जब तक विश्व- 
वाज़ार में ये साधन उपलब्ध हैं--अपवादस्वरूप मैंने पिछले से पहले अनुभाग में 
जो बातें कही हैं, उनका इस सन्दर्भ में उल्लेख किया जा सकता है। केवल उन 
साधनों के सम्बन्ध में यह कारवाई की जा सकती है, जिनका राष्ट्रीय आधार 
है और प्रदूषण घटाने के लिए जिनके नियन्त्रण की अक्सर आवश्यकता होती है । 

वारसा सन्धि में शामिल यूरोप के कम्युनिस्ट देशों में प्रदूषण की रोक-थाम 
के लिए केन्द्रीय आधार पर समान आयोजन की सम्भावना अपेक्षाकृत अधिक है, 
क्योंकि इन सव देशों में आयोजित अर्थव्यवस्थाएँ विद्यमान हैं (यद्यपि इस उप- 
क्षेत्र में भी इस कार्य का विरोध होगा) । जहाँ तक कम-विकसित देशों का 
सम्बन्ध है, क्ष त्रीय सहयोग कहीं भी अधिक विकसित नहीं है। इसके अलावा 
पर्यावरण-सम्बन्धी नियन्त्रणों के वारे में इन देशों के भीतर बहुत क्षीण दबाव है 
और मैं ऐसे किसी सहयोग की सम्भावना की पूर्वकल्पना नहीं कर पाता । 


।5. विश्वव्यापी सहयोग ? 


पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार के लिए विश्वव्यापी आधार पर 
सहयोग की और विशाल समस्या पर आकर यह कल्पना कर पाना और कठिन 
हो जाता है कि इसमें सफलता मिलेगी। हम ऐसे अन्य अनेक क्षेत्रों में बड़ी-बड़ी 
असफलताकओं को देख चुके हैं, जहाँ अन्तरसरकार समझौते सबके समान हित मे 
थे और इस कारण से इन समझौतों का अधिक और तात्कालिक महत्त्व था | 

जहाँ तक हथियारों की होड़ पर नियन्त्रण के विचार-विमर्श का सम्वन्ध 
है, और जिसे संयुक्तराष्ट्र के घोषणा-पत्न में नये विश्वसंगठन की कार्यसूची में 
ऊँचा स्थान दिया गया है, हमें अभी तक सतही करार करने में ही सफलता मिली 
है । इन करारों के परिणामस्वरूप हथियारों की होड़ नहीं रुकी है और कम- 
विकसित देशों में भी हथियारवन्दी की प्रक्रिया जारी है। इस सम्बन्ध में दोनों 
महाशक्तियाँ एक-दूसरे से होड़ कर रही हैं कि वे किस प्रकार अधिक-से-अधिक 
कम-विकसित द देशों को हथियार देकर अपने प्रभाव-क्षे त्र में ला सकती हैं। 
परमाणु अस्त्रो की सीमा निर्धारित करनेवाली सन्धि के परिणामस्वरूप भी 
दुर्भाग्यवश यह आशा नहीं की जा सकती कि इससे हथियारों की होड़ पर प्रभाव- 
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शाली रोक लगेगी । इससे केवल यही अन्तर पड़ेगा कि हथियारों की होड़ की 
म परिवर्तन हो जायेगा । दोनों महाशक्तियाँ अपने-अपने कारणों से परमाणु 
अस्त्रों की सीमा निर्धारित करनेवाली इस सन्धि के परिणाम को वढ़ा-चढ़ाकर 
दर्शाना चाहती हूँ। ये दोनों महाशक्तिया एक-दूसरे से विचित्र साँठ-गाँठ के 
माध्यम से इस माग का पहले से ही अनुसरण कर रही हैं। उदाहरण के लिए, 
परमाणु परीक्षणों पर आंशिक पाबन्दी का उल्लेख किया जा सकता है । हम 
यह जानते हैं कि इस पाबन्दी के बावजूद इन दोनों महाशक्तियों ने ज़मीन के 
भीतर परमाणु परीक्षण बन्द नहीं किये हैं और वे पहले से कहीं अधिक तेज़ 
गति से परीक्षण करती जा रही हैं। 

ज॑साकि मैंने अध्याय 9, अनुभाग 5 में कहा है कि इन दो महाशक्तियों के 
मध्य आतंक का जो सन्तुलन कायम है, उसने इन दोनों के वीच तथा अन्य विक- 
सित देशों के बीच खुल्लम-खुल्ला युद्ध को रोक रखा है। पर हम यह नहीं भूल 
सकते कि सोवियत संघ ने चेकोस्लोवाकिया पर किस प्रकार सशस्त्र आक्रमण 
किया था। दूसरी महाशक्ति, संयुक्त राज्य अमरीका ने हिन्दचीन में सैनिक 
आक्रमण किया, जहाँ अन्य भयावह घटनाओं के अलावा करोड़ों निर्धन लोगों के 
पर्यावरण का कल्पनातीत पेमाने पर विनाश हुआ। 

कम-विकसित देशों के भीतर अथवा मध्य सशस्त्र संघर्ष निरन्तर भड़क रहे 
हैं और संघर्षरत पक्षों को विकसित देशों से नियमित रूप से सहायता मिल रही 
है । ये विकसित देश उन्हें इन संघर्षो के लिए बढ़ावा भी देते हैं। इस सम्बन्ध 
में भी विशेष रूप से दोनों महाशक््तियों का उल्लेख किया जा सकता है। संयुक्त- 
राष्ट्र के अधीन संघर्ष रोकने अथवा उनके शान्तिपूणं निपटारे की जो व्यवस्था 
है, उसे निरन्तर अधिकाधिक उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है ओर यह 
व्यवस्था प्रभावहीन बनती जा रही है। 

अन्तरसरकार सहयोग की इन गम्भीर असफलताओं के सम्बन्ध में स्टाक- 
हॉम अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति अनुसन्धान संस्था के प्रकाशनों को देखना-भर पर्याप्त 
होगा ।" 

संसारव्यापी आधार पर कम-विकसित देशों के विकास के लिए सहायता 
की राशि, जो कभी भी बहुत अधिक नहीं थी, कम-से-कम एक दशक से मात्रात्मक 
दृष्टि से घटती रही है और गुणात्मक दृष्टि से भी इसमें ह्लास हुआ है। यह 
गम्भीर घटना जन-सामान्य की नज़र से अधिकांशतया उन मिथ्या आँकड़ों के 
कारण छिपी हुई है, जिन्हें अधिकांश विकसित देशों की -सरकारे और उनके 
संगठन तथा विकास सहायता समिति प्रचारित करती हूँ ( देखिए : अध्याय 6, 
अनुभाग ।3)' । | [ 

विकसित देशों की वाणिज्य-नीतियों में विभिन्‍न तरीकों से कम-विकसित 
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देशों के निर्यातों के विरुद्ध भेदभाव बरता जाता रहा है और आज भी बड़े पंमाने 
पर वरता जा रहा है | इन देशों को प्रभावशाली ढंग से सहायता देने का एक 
तरीका यह है कि इन भेदभावपूर्ण नीतियों को समाप्त किया जाये और वास्तव 
में वाणिज्य-नीतियों को कम-विकसित देशों की लाभ की दृष्टि से बदल! जाये । 
इस वात को प्रमाणित किया जा सकता है कि वाणिज्य-नीतियों में यह परिवर्तन 
लम्बी अवधि की दृष्टि से स्वयं विकसित देशों के हित में होगा (देखिए : अध्याय 6, 
अनुभाग 2)१। 

गत वषं संयुक्तराष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन की तीसरी वेठक में 
विकसित देशों की यह इच्छा अधिक प्रकट नहीं हुई कि वाणिज्य-नीतियों के 
सम्बन्ध में वे इस दिशा में आगे बढ़ने को तयार हैं और इसके अलावा मात्रा 
और गुण दोनों दृष्टियों से वित्तीय सहायता में वृद्धि करने की भी प्रायः कोई 
तत्परता दिखायी नहीं पड़ी । 

दोनों राजनीतिक गुट इस बात पर सहमत नहीं हो पाये कि पूर्व जर्मनी को 
सयुक्तराष्टूर के मानव पर्यावरण सम्मेलन भें शामिल होने दिया जाये । इसके 
परिणामस्वरूप सोवियत संघ ने अपने घनिष्ठतम मित्र राष्ट्रों सहित सम्मेलन का 
वहिष्कार किया । यह घटना इस व्यापक आशा के बावजूद घटी कि एक वर्ष के 
भीतर पश्चिम जमंनी सहित पूर्वी जमनी संयुक्‍्तराष्ट्र का सदस्य वन जायेगा । 
दोनों राजनीतिक गुटों का यह शक्ति की खींच-तान का खेल था और इससे यह 


प्रकट होता है कि उनके मन में सम्मेलन के उद्देश्यों के प्रति किस सीमा तक 


दिलचस्पी की कमी और उपेक्षा का भाव है। 
कम-विकसित देशों में जो निराशापूर्ण सीमा तक संकटपूण स्थिति है, उसके 
साथ मिलकर उक्त घटना ने सम्मेलन के विश्‍व-राजनीतिक वातावरण का 
` निर्माण किया जिसमें यह सम्मेलन स्टाकहाँम में हुआ । बस, हम इस वात पर 
भ्सन्तता का अनुभव कर सके कि यह सम्मेलन उस चेतना को आगे बढ़ाने में 
हायक बनेगा, जो पर्यावरण की समस्या के वारे में उत्पन्न हुई है और संयुक्त- 
राष्ट्र के तत्त्वावधान में क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय आधार पर कारंवाई करने की 
व्यवस्था करेगा, आवश्यक जानकारी एकत्र करेगा और उसका विश्लेषण करेगा । 
इसके अलावा उन अत्यन्त आवश्यक सन्धियों की रूप-रेखा प्रस्तुत करेगा जो 
वायु और जल के प्रदूषण की रोक-थाम के लिए अन्तरसरकार सहयोग की दृष्टि 
से आवश्यक हैं । 4 
जहाँ तक प्रदूषण का सम्वन्ध है, हितों पर आधारित साँठ-गाँठ के कारण 
अन्तरसरकार कारवाई के मार्ग में गम्भीर वाधा आयेगी, विशेषकर विकसित 
और कम-विकसित देशों के हितों की दृष्टि से इस सम्बन्ध में एक उदाहरण का 
उल्लेख किया जा सकता है-यदि विकसित देश डी० डी० टी० और ऐसे ही 
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अन्य हानिप्रद रसायनों के उपयोग पर पाबन्दी लगा रहे हैं तो वे उन खाद्य 
पदार्थों ओर अन्य सामग्रियों के आयात के मागे में व्यापार-सम्बन्धी वाधाएँ खड़ी 
कर सकते हैं, जिनमें डी० डी० टी9 और अन्य हानिप्रद रसायनों का अंश हो। 
और विकसित देश अपनी इस कारंवाई को स्वाभाविक भी वतायेंगे । 

जव तक विज्ञान और टेक्नोलॉजी डी० डी० टी० के स्थान पर समान रूप 
से प्रभावशाज्ञी और सस्ते रसायन उपलब्ध नहीं कराते, कम-विकसित देशों के 
लिए इनका उपयोग बन्द करना कठिन होगा । यदि यह इन देशों की नीति भी 
वन जाये तो भी विकसित देश स्वयं को व्यापारिक वाधाएँ खड़ी कर प्रभावशाली 
ढंग से नहीं वचा सकते, क्योंकि डी० डी० टी० हवा और पानी के माध्यम से 
भी फलती है। पर विकसित देश अन्य कारणों से इन व्यापार-सम्वन्धी बाधाओं 
को उपयोगी पा सकते हूँ, क्योंकि इनका उपयोग अपने देश के भीतर सम्बन्धित 
क्षेत्रों को संरक्षण प्रदान करने अथवा कम-विकसित देशों पर दवाव डालने के 
लिए किया जा सकता है। 

यहाँ एक अमूत उदाहरण देकर यह दशनि का प्रयास किया गया है कि 
प्रदूषण के प्रश्‍न पर भी किस प्रकार पारस्परिक हितों का संघर्ष है। पर इस 
कथन का यह अभिप्राय नहीं है कि कुछ मामलों में सव पक्षों के लिए लाभप्रद 
समझौते अथवा हल नहीं निकाले जा सकते । 

पर कोई भी व्यापक प्रदूषण-सम्बन्धी समस्या सरल नहीं है। जेसाकि ऊपर 
` बताया जा चुका है, अधिकांश कम-विकसित देशों में राजनीतिक दृष्टि से शक्ति- 
शाली लोग प्रदूषण को कोई बड़ी समस्या नहीं समझते । अतः इन लोगों 
को प्रलोभन देना होगा अथवा इनके ऊपर दवाव डालना होगा। जहाँ तक 
अपूरणीय साधनों के ह्लास का सम्वन्ध है, मैं यह स्वीकारोक्ति करू गा कि जव 
तक ये साधन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से उपलब्ध हैं, मैं सहमतिप्राप्त 
नीतियों की दिशा में आगे बढ़ने की सम्भावना की कल्पना भी नहीं कर सकता 
जैसाकि मैंने कहा है, विकसित देशों में ह्लास को रोकने के विरुद्ध कदम उठाने में 
कोई दिलचस्पी दिखायी नहीं पड़ती । राष्ट्रीय आधार तक पर बहुत सीमित क्षेत्र 
में यह सम्भावना दिखायी पड़ती है और कम-विकसित देशों में तो इतनी भी 
सम्भावना दिखायी नहीं पड़ती । 

और मुझे ऐसी कोई राजनीतिक प्रक्रिया दिखायी नहीं पड़ती, जिसके 
माध्यम से साधनों के संरक्षण के लिए कार्रवाई की जा सके। हमें कोई विश्व- 
सरकार उपलब्ध नहीं है । ऐसी किसी विशवसरकार की बात तो दूर जो साधनों 
के विश्वव्यापी उपयोग के बारे में किसी योजना को लागू करने की शक्ति रखती 
हो। हमें जो उपलब्ध है, वह है सरकारी आधार पर सहयोग की व्यवस्था । इससे 
सम्भवतः काम चल सकता है। पर तभी यदि इन व्यवस्थाओं का उपयोग 
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संयुक्तराष्ट्र के मानव पर्यावरण सम्मेलन की चिन्ता का विषय बने विषयों-जैसे 
महत्त्वपूर्ण मामलों पर अन्तरसरकार समझौतों के लिए अधिक प्रभावशाली ढंग 


से किया जाये। 


6. निष्कर्षं 

इस अध्याय के अन्त में पहुंचकर मैं यह अनुभव कर रहा हूँ कि मैंने जो 
कुछ कहा है उसे 'निराशावादी' दृष्टिकोण की संशा दी जा सकती है । व्यक्तिगत 
रूप से मैं 'निराशावाद' और 'आशावाद' दोनों के विरुद्ध हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि 
से ये दोनों विचार भिन्न प्रकार से पूर्वाग्नहों को प्रकट करते हैं । एक वैज्ञानिक 
के रूप में मैं बस यथार्थवादी वना रहना चाहता हूँ । 

मैं यहाँ यह कहना चाहूँगा कि यद्यपि मुझे कुछ अत्यन्त गम्भीर विचार 
प्रकट करने पड़े, पर इससे मैं पराजय को स्वीकार नहीं करता । एक बैज्ञानिक 
का यह विशवास होता है कि एक ऐसा यथार्थवादी अनुसन्धान, सदा और संत्र 
पू्णंतादायक होता है, जिसके माध्यम से सच्चा ज्ञान प्राप्त होता हो, जवकि 
अवसरवादी भ्रान्तियां हानिप्रद होती हैं। इस विश्वास के विना, अध्ययन और 
अनुसन्धान का श्रम सम्भव नहीं होगा । 

उक्त विचार में मैने तात्कालिक भविष्य के वारे में छोटी अवधि का दुष्टि- 
कोण अपनाया है। यदि हमें समय प्राप्त हो तो सम्भवतः हम लोगों के राजनीतिक 
दृष्टिकोणों को और देशों में व्याप्त राजनीतिक परिस्थितियों तक को बदल 
सकते हैं। पर यथार्थवादी विश्लेषण हमें केवल अधिक कठोर प्रयास करने की 
परेणा देगा और भामूल परिवतंनवादी सुधारों की माँग करने के लिए हमें 
प्रेरित करेगा । 

जहाँ तक पर्यावरण की समस्या का सम्बन्ध है, इस वात का बहुत महत्त्व 
` है कि आसन्न संकटों की ओर हर व्यक्ति का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। 
सामान्य रूप से लोग दूसरों के कष्टों के प्रति पुरी तरह उदासीन नहीं होते, 
यद्यपि वे अज्ञानी, संकीणं दृष्टिवाले और अपने संकीर्ण हितों के रूप में सोचने- 
- वाले हो सकते हैं । इसका यह अर्थ होता है कि कुछ सीमा तक उन्हें उन बातों . 
के विरुद्ध कायं करने के लिए तैयार किया जा सकता है, जिन्हें वे अपने छोटी 
अवधि के हित समझने के आदी हो चुके हैं । 

राष्ट्रीय आधार पर इसका यह अर्थ होता है कि हमें 'नयी जीवन-शैली” को 
स्वीकार करने के लिए वस्तुतः तैयार रहना होगा । हम सब इस सम्बन्ध में 
आशावान हैं कि विकसित देशों के किशोरों के आदर्श उससे भिन्न होंगे जो आज 
हमारी नीतियों को प्रेरित और प्रभावित कर रहे हैं। हम यह भी आशा करते 


कि में कम- देशों गो कष्टो और तितु र 
द अर कप विकसित देशों के लोगों के igti2e के प्रति 
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अधिक सद्भाव होगा । 
अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर इसका यह अर्थ होता है कि हमें संयुक्तराष्ट्र की 
प्रणाली के भीतर काम करनेवाले अन्तरसरकार संगठनों को सरकारी सहयोग 
के माध्यमों के रूप में अधिक प्रभावशाली ढंग से काम करने की अनुमति देनी 
चाहिए । इसका यह भी अभिप्राय होगा कि हम अपने छोटी अवधि के और 
अक्सर संकोणं तथा भ्रान्ति पर आधारित हितों को आगे बढ़ाने से दूर रहें। यह 
स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से सबसे पहले यह आवश्यक होगा कि विकसित 
देशों के लोग अधिक उदारता का प्रदर्शन करें। 
हम नैतिक प्रश्‍न से नहीं वच सकते। अर्थशास्त्र एक नैतिक विज्ञान है। 
हमारे पूर्वेवतियों ने 200 साल पहले ही सिद्धान्तरूप में, यद्यपि दोषपूणं तकंना 


के द्वारा, इस तथ्य को स्वीकार कर लिया था, पर आज अधिकांशतया इसे भूला 
दिया गया है। 
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© Rr 
आमूल परिवतनवादी गाँधीः 


]. उदारतावादी विरासत 

मोहनदास गाँधी का नेतिक व्यक्तित्व प्रवल आभासम्पन्न जाज्वल्यमान रत्न 
के समान था। वे विभिन्न प्रेक्षकों को अपनी स्थिति के अनुसार भिन्न रूपों में 
दिखायी पड़ेंगे । यह भिन्नता इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रेक्षक किस स्थान पर 
खड़े हैं और वे किस पृष्ठभूमि में गांधी को देख रहे हें । 

इस पुस्तक का लेखक अनेक वर्षों तक दक्षिण एशिया के अध्ययन में लगा 
रहा, विशेषकर, भारत की अल्पविकास, विकास, और विकास के लिए आयोजन 
की समस्याओं के अध्ययन में | इस अध्ययन में मेरी मूल्य-सम्बन्धी मान्यताएं आधु- 
निकीकरण के तकंसम्मत आदश? थे, जिनका यूरोपीय प्रबोधन के आरम्भिक युग 
में प्रतिपादन हुआ था और जिन्हें उदारतावादी विचारधारा भें सवेत् विकसित 
किया गया और संरक्षित रखा गया । जवाहरलाल नेहरू सहित गाँधी मेरी 
पुस्तक में सवंत्र एक ऐसे आध्यात्मिक नेता के रूप में चित्रित हैं, जिसने निरन्तर 
इन आदर्शो को अपना समर्थन दिया है । 

इस परिप्रेक्ष्य में गांधी इंग्लैंड के उत्तर-विक्टोरिया-काल के एक आमूल 
परितंनवादी और आवश्यकता से. अधिक आशावादी, उदारतावादी दिखायी 
पड़ते हैं, यद्यपि भारतीय पररम्परा के सांचे में ढले हैं और उक्त आदर्शों को 
सामान्य लोगों को समझ में आनेवाली भाषा में प्रस्तुत करते हैं। मैं यह अनुभव 
करता हूँ कि इस चरित्रचित्रण से उन समस्त बातों का अन्त नहीं हो जाता जो 
गाँधी के विश्वदृष्टिकोण के वारे में कही जा सकती है, लेकिन मुझे इस वात का 
विश्वास है कि इसमें उस अर्थवान और महत्त्वपूर्ण गुण को अभिव्यक्ति मिली है, 
जो 'भारत के राष्ट्रपिता' के समग्र और विराट्‌ स्वरूप का अंग है। 


2. असहयोग आन्दोलन 

उपनिवेशी शक्ति से असहयोग और सविनय अवज्ञा आन्दोलन की गाँधी की 
राजनीतिक संघर्षनीति बस्तुतः उस दर्शन पर आधारित थी जो उनकी अहिंसा” 
की नेतिक अनिवायेता के अनुरूप था। इस अतिवायंता की पूर्णंतावादी संकल्पना 
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से कांग्रेस-आन्दोलन में सम्मिलित तकंसम्भत आचरण के हामी 

के बुद्धिवादी सहमत 
उ मद वात नेहरू और कु समकालीनों की आलोचना से प्रमाणित हो 
लेकिन इन बुद्धिवादियों को भी अहिंसा के सिद्धान्त 
विशाल और बहुत अधिक गरीब देश के लिए ब्रिटेन से तम बलिदान के Es 
स्वतस्त्रताभ्राप्ति का एक तकंसम्मत साधन दिखायी पड़ता था । पर इन लोगों 
के अपने विशिष्ट आदर्श और निषेध भी इस मान्यता से जुड़े हुए थे। गाँधी के 
अन्य अनेक राजनीतिक विचारों के विपरीत अहिसा का विचार आवश्यकता से 
अधिक आशावादी सिद्ध नहीं हुआ । 


3. आमूल समानता के समर्थक 


गाँधी 'देश के सात लाख गाँवों के भूक और आधा पेट भोजन पानेवाले 
करोड़ों लोगों' के उत्थान के लिए आवाज़ उठाते थे और यह मानतेथे कि 
निरन्तर विधिवत्‌ 'शोषण' के परिणामस्वरूप इन लोगों की यह स्थिति हुई है । 
चे इस वात को बहुत स्पष्टता से देखते थे कि अधिक समानता आथिक प्रगति 
की होड़ का एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि आथिक प्रगति की एक आवश्यक शतं है। 
यद्यपि आगे चलकर इस वात को पश्चिम के समस्त आथिक साहित्य की तरह 
भारत में भी भुला दिया गया। 

गाँधी का प्रवल आन्दोलन शुरू होने तक भारत में दक्षिण एशिया के अन्य 
किसी देश में सामाजिक और, विशेषकर, आथिक समानता पर प्रायः कोई 
विचार नहीं होता था । गाँधी का समानतावाद नेहरू जैसे तकंसम्मत आचरण के 
हामी बुद्धिवादियों के बीच सेतु बना, यद्यपि ये बुद्धिवादी गाँधी के विपरीत धर्म 
के प्रति अपेक्षाकृत उदासीन थे। इन लोगों ने एक साथ मिलकर कांग्रेस को आधु- 
निक उदारतावादी विचारधारा के एक आमूल परिवर्तवादी रूप को स्वीकार 
करने के लिए रांजी किया । इसकी पुष्टि I93! में कांग्रेस के कराची अधिवेशन 
में हुई । इसमें यह माँग की गयी थी कि “जनसामान्य के शोषण को समाप्त करने 
के लिए, राजनीतिक स्वतन्त्रता में भूख से पीड़ित करोड़ों लोगों के लिए वास्तविक 
आथिक स्वतन्त्रता भी शामिल होनी चाहिए।' 

देश के स्वणंयुग के मिथक के अनुरूप, जिसे अन्य किसी भी भारतीय नेता 
की तरह (यहाँ तक कि नेहरू भी) गाँधी पूरी तरह नहीं ठुकरा सके, उन्होंने कहा 
कि सम्भवतः पुराने जमाने में 'अधिक शुद्ध' और कार्यपरक वर्ण-व्यवस्था समाज 
के लिए लाभप्रद हो सकती थी। पर वर्तमान वर्ण-व्यवस्था उन्हें भयावह दिखायी 
पड़ती थी और उन्होंने इसके विरुद्ध आवाज उठायी। वे स्त्रियों को मुवित के भी 
प्रबल समर्थक थे। उन्होंने विधवाओं के पुनविवाह के मागे में बाधक बननेवाली 
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धामिक और सामाजिक रूढ़ियों तथा वालविवाह का प्रबल विरोध किया । इन 
सव प्रश्नों के सम्बन्ध में वे किसी परम्परावादी से एकदम उल्टे थे । 
आय और सम्पत्ति के वितरण के सम्बन्ध में गांधी के विचार आमूल परि- 
वर्तनवादी थे। कभी-कभी तो वे एक ऐसे स्वर में बोलते जिससे लगता कि 
वे मानो पूर्ण आथिक समानता की माँग कर रहे हैं। लेकिन धरोहर की संकल्पना 
के साथ उनकी इस विचारधारा में अस्पष्टता आ गयी । धरोहर की संकल्पना 
के अनुसार अमीर लोग गरीव लोगों के हितों का ध्यान रखने पर अपनी सम्पत्ति 
अपने पास रख सकते थे। यह विचार एक व्यावहारिक समझौता था, जिसे मुख्य- 
तया हिस; को ठूकरा देने और यह अनुभव करने के कारण प्रेरणा मिली थी कि 
अमीर लोग स्वेच्छा से अपनी सम्पत्ति का त्याग नहीं करेंगे (आगे देखिए) । पर 
यह विचार इतना लचकीला था कि अत्यधिक असमानता का औचित्य सिद्ध करने 
का आधार वन सकता था। लेकिन गाँधी ने नैतिक क्रान्ति की, अमीरों के हृदय- 
परिवतंन की भी माँग की। नेहरू ने आथिक .समानता के सन्दभे में गाँधी के 
विचारों की इस असंगति की आलोचना की, क्योंकि नेहरू को अमीरों के इस 
प्रकार हृदय-परिवतंन की सम्भावना पर विश्वास नहीं था । T 


4. गाँधी की आवशयकता से अधिक आशावादिता 


गाँधी इस सम्बन्ध में आशावादी वने रहे और अक्सर उन्होंने यह विश्वास 
प्रकट किया कि भारत के स्वाधीन होने पर गरीवों की आथिक स्थिति में आमूल 
सुधार होगा। वे जात-पात और अन्य सामाजिक असमानताओं के तेज़ी से अन्त- 
धान हो जाने के वारे में भी इसी प्रकार आशावादी थे । | 
यह आशावादिता दो मूल्यांकनों पर आधारित थी, जो अव गलत दिखायी 
पड़ रही है, लेकिन इन मूल्यांकनों से नेहरू और कांग्रेस-आन्दोलन में सम्मिलित 
तकंवादी बुद्धिवादी सहमत थे। एक मूल्यांकन यह था कि ब्रिटेन के उपनिवेशी 
शासन ने आर्थिक प्रगति की शक्तियों को बेहद दवा रखा है और साम्राज्यवाद 
के शिकजे से मुक्ति मिलते ही, तेज़ी से आथिक प्रगति शुरू हो जायेगी और 
अमीर तथा गरीव दोनों की स्थिति में सुधार होगा। दूसरा मूल्यांकन उस राज- 
नीतिक लोकतन्त्र से सम्बन्धित था, जिसकी स्वाधीनता के साथ स्थापना होनीः 
थी और यह आशा को गयी थी कि इसका भारतीय समाज पर क्रान्तिकारी. 
प्रभाव होगा । | 
गाँधी विदेशी शासन की समाप्ति का अर्थं और अनिवार्य उद्देश्य सामाजिक 
ओर आथिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन समझते थे। इसके अभाव में, 
स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र थोथी उपलब्धि होगी। गाँधी ने यह स्वयंसिद्ध मान 
लिया था कि एक बार भारत के सामान्य लोगों के हाथ में सत्ता आ जाने पर, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





आमूल परिवर्तनवादी गाँधी / 27/ 


क्रान्ति व गे 
९ [ ; 


अमीर और प्रभावशाली लोगों को अपने विशेषाधिकार छोड़ने होंगे 
वे लोग यह कार्य स्वेच्छा से तथा शान्तिपूर्वक करेंगे। उनके शब्दों ५ स 
'समानता, अहिसक स्वतन्त्रता की कजी है ।******उस समय तक अहिसक शासन- 
प्रणाली की स्थापना असम्भव है जब तक अमीरों और करोड़ों भूखे लोगों के वीच 
की खाई वनी रहेगी । नयी दिल्ली के महलों और गरीव मेहनतकश लोगों की 
अत्यन्त छोटी-छोटी गन्दी झोंपड़ियों के बीच का विरोधाभास स्वतन्त्र भारत में 
एक दिन भी नहीं टिक सकता, जहाँ गरीब लोगों को देश के अमीर से अमीर 
लोगों की तरह ही सत्ता प्राप्त होगी। यदि धन और धन के माध्यम से प्राप्त 
शक्ति का स्वेच्छा से त्याग नहीं होता और इस धन का उपयोग जन-सामान्य की 
` भलाई के लिए नहीं किया जाता तो निश्चय ह एक दिन उग्र और रक्तरंजित 
कान्ति होगी ।'” | 
गाँधी और उनकी तरह ही पूरी कांग्रेस इस वात को निविवाद मानते थे कि 
स्वतन्त्र भारत वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतन्त्र होना. चाहिए। अतः 
उनके अनुसार सामाजिक और आथिक कान्ति आरम्भ से ही विद्यमान अत्यन्त 
सामाजिक और आथिक असमानता का स्वाभाविक निष्कर्षं थी । 


5, ग्राम लोकतन्त्र | कली 
,: . गाँधी इस वात पर अटल थे कि राजनीतिक सत्ता का अधिकतम विकेन्द्रीय- 
करण किया जाना चाहिए और यह सत्ता स्थानीय संमुदांयों और कार्यों के लिए 
सुरक्षित रहनी.चाहिए, पर उन्होंने यह माँग लोकतन्त्री सिद्धान्त की विशिष्टता 
के रूप में नहीं, बल्कि इस सिद्धान्त को और अधिक व्यापक बनातें हुए की थी। 
इस प्रश्न पर भी उनके आन्दोलन में सम्मिलित लोगों ने उनका अनुसरण किया 
था। Sr i [ 

. _ वेसत्ता के केन्द्रीयकरण को शंका की दृष्टि से देखते थे, चाहे यह बहुमत की 
राय पर ही आधारित क्यों न हो, और वे चाहते थें कि गाँव के लोग अपनी 
नियति के स्वयं निर्माता हों और ऊपर से केवल कुछ सामान्य नियम ही निर्धारित 
किये जायें। इस विचार और संकल्पना का नैतिक आधार था। गाँधी यह चाहते 
थे कि व्यक्ति की गरिमा कायम रहे और लोग आपस में मिलकर अपने जीवन 
का संचालन इस प्रकार कर सके जो शान्तिपूर्ण सहयोग, प्रगति और सुख का 
आधार बने ।. रे ः 

गाँधी की यह स्पष्ट कल्पना थी कि विकास बुनियादी तौर पर एक मानवीय 
समस्या है, जिसका सम्बन्ध दृष्टिकोणों और संस्थाओं से है। इसका यही अभि- 
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प्राय था कि सर्वत्र लोग अपने रहन-सहन की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए 
अधिक सोदेश्यता से काम करने लगते हैं और फिर अपने समुदाय को इस तरीके 
से बदलने लगते हैं कि रहन-सहन की परिस्थितियों में सुधार के प्रयास अधिक 
सम्भव और प्रभावशाली बन सकें । भारत में विभिन्न प्रकार की सहकारी समि- 
तियों और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के माध्यम से 'लोकतन्त्री आयोजन” अथवा 
'बिकेन्द्रीकरण' की स्थापना गाँधी के इस आदर्श पर ही आधारित है कि लोक- 
तन्त्र का निर्माण 'नीचे से' होना चाहिए । 

अब जबकि हम यह देखते हैं कि अव तक ये नीतियाँ अधिक सफल नहीं हुई 
हैं तो इसका एक प्रमुख स्पष्टीकरण यह है कि वह सामाजिक और आथिक क्रान्ति 
नहीं हुई, जिसकी नेहरू और कांग्रेस की आमूल परिवर्तन चाहनेवाली पूरी शाखा 
की तरह, गाँधी को स्वतन्त्रताप्राप्ति और वयस्क मताधिकार लागू हो जाने के 
बाद पूर्ण आशा थी। अतः ग्राम लोकतन्त्र की स्थापना के लिए जो प्रयास किये 
गये उनमें समानता के प्रश्‍न की उपेक्षा हो गयी और इस कारण ये प्रयास प्रभाव- 
हीन वन गये । अन्य अनेक बातों के अलावा, प्रभावशाली सहयोग के लिए अधिक 
समानता की आवश्यकता होती है। मुझे विश्वास है कि गाँधी मेरी इस प्रस्थापना 
से अवश्य सहमत होते । 


6. परम्परा से समन्वय 
अतः प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में गांधी एक प्रबुद्ध आमूल परिवतंन चाहनेवाले 
उदारतावादी थे। उन्होंने शिक्षा के स्वरूप में क्रान्तिकारी परिवर्तन की भी माँग 
की थी । वे केवल इस वात को पर्याप्त नहीं समझते थे कि उपनिवेशी युग से 
विरासत में प्राप्त और भारत पर शासन करनेवाली ब्रिटिश सत्ता और अंग्रेज 
शासकों के संरक्षण में फलने-फूलनेवाले भारत के उच्चवगं के हितों के अनुसार 
संचालित और अब तक सुधार से वंचित स्कूल-प्रणाली के अन्तर्गत और अधिक 
वच्चों और किशोरों को शिक्षा दी जाये। इस सम्वन्ध में उनके विचार शिक्षा 
के अत्याधुनिक समकालीन दार्शनिकों से मेल खाते थे। ये शिक्षा-दार्शनिक उन दो 
देशों में-अर्थात्‌ संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ में--विशेष रूप से 
प्रमुख थे, जहाँ शिक्षा में सुधार-सम्बन्धी विचार शेष संसार से बहुत आगे निकल 
चुके थे ।* ` 
वे कथनी और करनी दोनों दृष्टियों से शारीरिक श्रम के प्रति घृणा भाव 
का कठोर विरोध करते थे, जो विकास के मागं में एक बहुत गम्भीर बाधा है। 
वे शिक्षा में सुधार के लिए जो बातें कहते थे, उनमें से अधिकांश का प्रमुख लक्ष्य 
श्रम, हर प्रकार के श्रम को उचित गरिमा प्रदान करना था। वे स्पष्ट रूप से यह 
जानते थे कि इस वात का सामाजिक और आथिक समानता के प्रश्‍न से गहरा 
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सम्बन्ध पे के वात पर ज़ोर देते न अघाते थे। 

एक ओर गाँधी निर्धन और दलित वर्ग के : में खडे 
दिखायी पड़ते थे, तो दूसरी ओर अपने बाद के किसी भी भारती पता 
क र 
र आसपास को सफाई न रखने के लिए कड़ी भर्त्सना 

गाँधी के इन अत्यधिक तकंसम्मत विचारों के साथ-साथ, जो उन्हें सपष्ट- 
वादी आमूल परिवतँन चाहनेवाले उदारतावादी के रूप में प्रकट करते हैं, 
परम्परावादी विचार भी थे जो कम-से-कम ऊपर से परस्परविरोधी दिखायी 
पड़ते थे आधुनिक औद्योगिक टेक्नोलॉजी और मशीनों के प्रति विरोध का भाव 
ओर, अधिक सामान्य रूप से, गाँवों के पक्ष में तथा शहरों के विरोध में यदाकदा 
विचार ऐसी शब्दावली में प्रकट किये जाते थे, जो प्रबुद्ध उदारतावाद से 
मुश्किल से ही मेल खा सकते थे। लेकिन हाल के वर्षों में आथिक विकास में 
खेती के अत्यधिक ऊँचे महत्त्व और अल्प-प्रयुक्त श्रमसाधनों के विकास के लिए 
भरपूर प्रयास की बुनियादी आवश्यकता को स्वीकार कर लेने के बाद, कुछ 
सीमा तक, ये विचार उससे कम असंगत सिद्ध हो गये हैं, जो ये उस समय 
दिखायी पड़ते थे जब विकास की परिभाषा बड़े संकीणं रूप से उद्योगीकरण ही 
बतायी गयी थी और जब यह विश्वास किया जाने लगा था कि उद्योगीकरण से 
बहुत तेजी से रोज़गार के नये अवसर उत्पन्न होंगे और क्षषि-क्षेत्र के अतिरिक्त 
श्रम” को उद्योगों में लगाना सम्भव हो सकेगा 

उस युग के चरम दौर में भी आयोजकों को गाँधी के विचारों से समझौता 
करना तकंसम्मत लगा अर्थात्‌ उन्होंने उपभोक्ता सामान के उत्पादन के एक बड़े 
क्षेत्र को परम्परागत श्रम-सघन टेवनोलॉजी के लिए ही सुरक्षित रखना उचित 
समझा । यह उन वर्षों की वात है, जब दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की जा 
रही थी । 

जहाँ तक केन्द्रीय स्तर पर राज्य के आयोजन का सामान्य प्रश्न है, और 
जिस क्षेत्र में भारत की नीति गाँधी की शिक्षाओं से सर्वाधिक स्पष्ट रूप से दूर 
हटती हुई दिखायी पड़ रही थी, अब ऐसी विचारधारा के विकास का पूर्वाभास 
मिल रहा है, जो गाँधी की विचारधारा के बहुत समीप है। प्रायः पुरी तरह से 
वित्तीय दृष्टिकोण से तैयार योजनाएँ काल्पनिक और भ्रान्तिपूणे सिद्ध हुई हैं। 
परिणामस्वरूप, भारत अब विकास को एक ऐसी प्रक्रिया समझने की आवश्यकता 
का अनुभव करने लगा है, जिसकी परिधि में समग्र सामाजिक प्रणाली सिमट 
आती है । गाँधी का यही विचार था, यद्यपि उन्होंने कभी भी स्पष्ट शब्दो मे 
इसकी व्याख्या प्रस्तुत नहीं की । इस दृष्टि से, बे आयोजन के प्रति भारत और 
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अन्य कम-विकसित देशों में अपनाये गये दृष्टिकोण से कहीं अधिक आ।गे थे। 
केवल पिछले कुछ वर्षों में ही अर्थशास्त्रियों ने “समीकृत दृष्टिकोण” की 
आवश्यकता को समझना शुरू किया है। 

गाँधी का विशवास था कि राजनीति का आधार नैतिकता होना चाहिए। 
इस सन्द॑भ में उन्होंने सच्चे उदारतावादी सिद्धान्तों पर बहुत जोर दिया, और 
ये ऐसे सिद्धान्त हैं, जिनसे बहुत बड़ी संख्या में लेखक, विशेषकर अर्थशास्त्री, दूस रे 
महायुद्ध के वाद के युग में दूर भागने की कोशिश करते रहे हैं ।॥ उदारतावादी 
दृष्टिकोण से, गाँधी के इस बात पर अत्यधिक ज़ोर देने के प्रति आपत्ति उठायी 
जा सकती है कि-नेतिकता धर्म पर आधारित होनी चाहिए । लेकिन उन्होंने सव 
धर्मो की मूल शिक्षाओं की समानता को दर्शाकर, सरवंधमं समभाव का प्रदर्शन 
कर उन 'उच्च' आदर्शों को प्रभावशाली स्थान दिया, जो सब धर्मों में समान रूप 
से विद्यमान हैं और जो सामान्यतया मानवतावादी और तर्कसम्मत हैं । इसके 
साथ ही उन्होंने धामिक कर्मकाण्ड और निषेधों की उपेक्षा की जो चाहे. असंगत 
न हों, पर ताकिकता को कसौटी पर खरे नहीं उतरे । 

पर ब्रह्मचयं के प्रति उनका श्रद्धाभाव और इसके परिणामस्वरूप सन्तति- 
निरोध के उपकरणों के उपयोग के प्रति विरोध का भाव निश्चय ही उनके 
नेतिक दर्शन के तार्किकताविरोधी तत्त्व हैं। यदि उनकी इन शिक्षाओं का पालन 
किया जाता, तो ये विचार उस समय अत्यधिक अनुदार दिखायी पड़ने लगते, 
जव आबादी के विस्फोट की गति तेज़ होने लगी थी। पर यह घटना उनकी 
मृत्यु के वाद घटी । इसी प्रकार गाय की पूजा और कभी-कभी मूर्तिपूजा को भी 
उनका समर्थेन उनके प्रबुद्ध उदारतावाद के विपरीत दिखायी पड़ता है । 


7. यदि गाँधी वापस लौटते 


जिस भी व्यक्ति ने . गांधी की शिक्षाओं का गहन अध्ययन किया है, उसने 
यह अवश्य सोचा होगा कि यदि आज वीस वर्ष से अधिक समय की आज़ादी के 
चाद गाँधी अपने भारत में वापस लौटते तो उनकी क्या बौद्धिक, नैतिक और 
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं होतीं । निश्चय ही वे यह स्वीकारोबित करते कि 
आज़ादी के संघर्षं के :दौरान उनके मन में और उनके कांग्रेस-आन्दोलन के 
सहयोगियों के मन में जो असीम आशावादिता थी वह गलत थी। 

स्वाधीनता के बाद वे जिस सामाजिक और आथिक क्रान्ति की आशा 
लगाये बंठे थे उसे, पहले, स्थगित किया गया और, बाद में, ताक पर रख दिया 
गया-वस सार्वजनिक भाषणों में कुछ अलंकारिक उत्साह प्रकट करना जारी 
रहा। गांधी ने जिस आथिक समानता की स्थापना की आशा की थी, उसके 
स्थान पर असमानता की खाई चौड़ी होती गयी; वित्तीय सत्ता का केन्द्रीयकरण 
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गाँधी की विरासत के प्रभाव के अन्तर्गत अंगीकार संविधान और विशेष 
कानून में स्पष्ट भत्संना के बावजूद एक सामाजिक संस्था के रूप में जाति पूरी 
हठधमिता से कायम है और हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में इसके महत्त्व में वृद्धि 
. भी हुई हो । उन्होंने र की स्वतन्त्रता और दर्ज को ऊपर उठाने का समर्थन 
किया था, पर यह अधिकांशतया थोथी प्रेरणा ही सिद्ध हुईवस समाज का 
सर्वोच्च स्तर इस बात का अपवाद है। 
भूमि और काश्तकारी की व्यवस्था में सुधार दिखावे से अधिक कुछ भी नहीं 
सिद्ध हुए और शिक्षा में कोई मूलभूत सुधार नहीं हुआ। शिक्षा अपने हाथ से 
काम करनेवाले लोगों और शिक्षा का तमया प्राप्त कर लेने के वाद हाथ से काम 
न करने को तँयार लोगों के बीच की खाई को बनाये हुए है। ग्राम्य जीवन को 
बेहतर बनाने के प्रयास-क्कषि-विस्तार, ऋण और अन्य सहकारी समितियाँ, 
सामुदायिक विकास और पंचायती राज आदि--अपने घोषित लक्ष्य के विपरीत 
मुख्यतया बेहतर स्थितिवाले किसानों के लिए सहायक बने हैं । 
और इस प्रकार गाँवों के साधारण लोग भधिकांशतया अपेक्षाकृत वृद्धिरोध 
की स्थिति में हूँ, और इन्हीं गाँवों में गाँधी के युग की तरह आज भी देश की 
80 प्रतिशत आवादी है। गाँवों के आधे से अधिक भूमिहीन और अत्यधिक 
निर्धन लोगों की स्थिति कुछ दृष्टियों से पच्चीस वषं पहले से भी बुरी है । गांधी 
ने इन्हीं लोगों को आधा पेट भोजन पानेवाले करोड़ों मूक लोगों की संज्ञा दी 
थी । यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि इन लोगों की स्थिति में सुधार 
नहीं हुआ है | । | ॒ 
इस वात में सन्देह नहीं है किं अभी तक आवादी की वेरोक वृद्धि के 
परिणामस्वरूप उन स्थितियों की गम्भीरता और बढ़ी है, जिन्हें गाँधी की भविष्य- 
वाणियों और निष्ठापूर्ण आशाओं के पैमाने से मापकर बड़ी-बड़ी असफलताएं ही 
कहा जा सकता है। यह कल्पना का विषय है कि आवादी और पशुओं को संख्या 
में इस सीमा तक वृद्धि को देखकर क्या गाँधी सन्ततिनिरोध के उपकरणों के 
उपयोग और गोहत्या के बारे में अपने विचारों में परिवतँन करते। गाँधी की 
विचारधारा में तकंसम्मत उदारतावाद का प्रमुख स्थान होने के कारण इस 
'सम्भावना की पूरी तरह उपेक्षा नहीं की जा सकती । सम्भवतः वे इन प्रश्नों को 
प्रमुखता न देते, बल्कि इन्हें राजनीति के क्षेत्र की सामान्य असफलताओं की 
परिधि के प्रश्‍न-भर मानते । 
स्वाधीनता के बाद भारत की राजनीति का जिस खूप में विकास हुआ, 
गाँधी निश्चय ही, उसकी कठोर भत्संता करते । वे यह देखते कि राजनीति । 
निरन्तर बढ़ती नैतिक बीमारी से ग्रस्त है, जो पूरी राजनीतिक और सामाजिक 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


26 | धारा के विरुद्ध 


व्यवस्था में कैसर की तरह फैल रही है और भ्रष्टाचार में वृद्धि तथा 'काले धन' 
की तेजी से बढ़ती हुई मात्रा जिसके प्रमाण हैं। 

वे राजनीतिक जीवन के ह्वास के एक और लक्षण के खूप में हिसा में वृद्धि 
को देखते-एक भोर दंगे, जिनका अक्सर कोई बड़ा और तकंसंगत राजनीतिक 
उद्देश्य नहीं होता, तथा दूसरी ओर पुलिस की पाशविकता । जेसाकि अक्सर 
कहा जाता है, हिंसा अब्र उससे कहीं अधिक बढ़ गयी है जितनी अंग्रेज्ञी राज के 
विरुद्ध संघर्ष के दौरान थी। समग्र दृष्टि से गांधी ने इस संघर्ष को अनुशासित 
रखा, यद्यपि अंग्रेजों को भी इस श्रेय का कुछ हिस्सा मिलना चाहिए । 

सम्भवतः वे भारतीय राजनीति की खामियों का मूल्यांकन अपनी इस 
सिफारिश के औचित्य के आधार पर करते कि भारत के स्वाधीन होते ही कांग्रेस 
को राजनीति से अलग हट जाना चाहिए, उसे एक राजनीतिक पार्टी के रूप में 
काम नहीं करना चाहिए, बल्कि सामाजिक सुधार में लगे एक सेवा-संगठन का 
रूप धारण कर लेना चाहिए । जब नेहरू और अधिकांश कांग्रेसी नेताओं ने 
इसके विपरीत काम करने का निश्चय किया, तो उन्हें इसकी प्रेरणा इस सही 
विचार से मिली कि एक लोकतन्त्र को राजनीतिक पार्टियों की आवश्यकता 
होती है और अपने प्रभावशाली संगठन-सहित कांग्रेस पहले से ही मौजूद है और 
एक राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है। कांग्रेस की अत्यन्त प्रभावशाली स्थिति के 
परिणामस्वरूप निस्सन्देह पहले दस वर्षों में देश में अपेक्षाकृत सफल सरकांर 
सम्भव हुई । पर इन्हीं दस वर्षों में सामाजिक और आथिक क्रान्ति के स्थगन को 
भी स्वीकार किया जाने लगा । यह वह कान्ति थी, जिसकी गाँधी, नेहरू और 


र अनेक नेताओं की उदात्त आशाओं को साकार करने के लिए आवश्यकता 
थी] 


8. वे क्या करते ? 


यदि गाँधी प्रायः चौथाई शताब्दी वाद भारत वापस लौट सकते तो उन्हे 
यह स्वीकारोक्ति करनी पड़ती कि वे कांग्रेस-आन्दोलन के अधिकांश नेताओं 
सहित आवश्यकता से अधिक आशावादी रहे थे। पर यह भी प्रायः इतना ही 
निश्चित है कि वे अपने मूलभूत मूल्यांकनों पर डटे रहते, क्योंकि ये मूल्यांकन 
उनकी नेतिक आस्थाओं और उनके धर्म पर आधारित थे । यह कल्पनातीत है 
कि वे आज मौन और चुपचाप बैठे रहते। वे एक बार फिर अपने अभियान पर 
निकल पडते, गाँवों में जाते और अपने देश के प्रभावशाली उच्च-मध्यम वर्ग की 
सामाजिक और आथिक संकल्पनाओं में परिवर्तन लाने के लिए नये सिरे से 
अ्बल संघष करते, और इसके साथ ही सामान्य जन-समुदाय को उदासीनता और 
निद्रा त्यागने की प्रेरणा देते। और आज भी पहले की तरह ही अत्यन्त विविध 
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एष्ठभूमियों के लोग उनके अनुयायी बनते, जिन्हे उन्होंने पहले समय में अपनी 
आस्था, अपार क्षमता और विनोद के बल पर एकीकृत शक्ति के रूप में एकता 
के सूत्र में वांधे रखा। | 

भारत के विकास की झकझोर डालनेवाली समस्याओं से जझते समय 
अक्सर मेरे मन में यह विश्वास जगा कि आज भारत को विदेशी सहायता और 
बार-बार सामने आनेवाली संकटपूर्ण परिस्थितियों के अनुसार नीतियों में देनिक 
फेर-वदल से कहीं अधिक गांधी की महानता, प्रेम और निर्भयतावाले 
आध्यात्मिक नेताओं की आवश्यकता है। उन समस्त देशभक्तों सहित जो ऐसे 
नेताओं के चारों ओर आ जुटेंगे, ये नेता पूरे राष्ट्र को सामाजिक, आर्थिक और 
राजनीतिक संस्थाओं, दृष्टिकोणों और आचरण में क्रान्तिकारी परिवर्तन के लिए 
प्रबल रूप से अनुघ्राणित कर सकते हैं, जिसकी आज तत्काल आवश्यकता है । 
यद्यपि इस कार्य में विलम्ब हो चुका है, पर सम्भवतः अभी भी आवश्यकता से 
अधिक विलम्व नहीं हुआ हू। 
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भारत का भविष्यः 


।. भारतीय इतिहास का एक गौरवमय युग 


पश्चिम पाकिस्तान के सेनिक शासन ने पूर्व पाकिस्तान के लोगों का जो 
आतंकवादी दमन किया, उसकी नौ महीने की अवघि में भारत में घटी तीन 
घटनाओं ने संसार-भर के विचारशील लोगों को अत्यन्त प्रभावित किया (चाहे 
इन लोगों की सरकारे किसी भी नीति का अनुसरण कर रही थीं) और भारत 
को सम्मान हीं नहीं, बल्कि अत्यन्त प्रशंसा भी प्राप्त हुई । 
एक, भारत ने किसी शिकायत के बिना ही पूर्व पाकिस्तान से आनेवाले 
शरणार्थियों की भारी बाढ़ का स्वागत किया (शरणार्थियों की संख्या अन्ततः एक 
करोड़ पहुँच गयी), इन लोगों को आश्रय दिया, भोजन दिया और विदेशों से 
प्रायः किसी भी सहायता के बिना शक्ति-भर उनकी देखभाल कीं । 
दो, भारत को शरणाथियों और अपने देशवासियों के बीच संघर्ष रोकने 
में सफलता मिली। तनाव के हिन्दू-मुस्लिम तत्त्व के बावजूद भारत इस निर्णायक 
दौर में धामिक दंगों से वचा रहा । शरणार्थियों के शिविरों में, इन शिविरों के 
आस-पास अथवा देश के अन्य किसी भाग में दंगे नहीं हुए । 
तीन, भारत नौ महीने तक पूर्व पाकिस्तान पर कब्जा जमाये बैठी पाकिस्तानी 
सेना से खुले युद्ध से वचता रहा, यद्यपि पश्चिम पाकिस्तान की सेना पूर्व 
पाकिस्तान की जनता पर आक्रमण और बर्बर अत्याचार कर रही थी, और उसके 
परिणामस्वरूप लगभग एक करोड़ शरणार्थी अपना देश छोड़कर भारत भाग 
आये थे। भारत निरथंक इस आशय का प्रयास करता रहा कि अन्य---और 
विशेषकर पाकिस्तान का राजनीतिक और सनिक मिद राष्ट्र, संयुक्त राज्य 
अमरीका-पाकिस्तान पर दवाव डालेंगे और पाकिस्तान को यह आक्रमण 
समाप्त करने और राजनीतिक तथा सैनिक दृष्टियों से पीछे हट जाने के लिए 
तैयार करेंगे । 
जो भी व्यक्ति भारत उप-महाद्वीप की परिस्थितियों और घटनाओं के बारे 
में कुछ भी जानता है, उसे यह स्पष्ट था कि पश्चिम पाकिस्तान की पूर्व पाकिस्तान 
के लोगों के दमन की नीति पूरी तरह असफल रहेगी । अधिक ज्ञान के बिना भी 
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यह समझ लेना भी सम्भव होना चाहिए था कि कहीं भी कोई भी सरकार किसी 
ऐसी जनता के ऊपर शासन नहीं कर सकती, जिसने एकमत होकर उसके विरोध 
का न कर लिया हो। इस प्रकार पाकिस्तान के शासकों की नीतियाँ केवल 
कूर ओर अपराधपुण ही नहीं थीं, बल्कि मुखेतापूर्ण और निश्चित 

की ओर ले जानेवाली थीं । ग wa 


भारत में निरन्तर लाखों शरणार्थियों के आने का क्रम जारी रहने और 
विदेशों से पाकिस्तानी सरकार पर पूर्व पाकिस्तान में दमन की नीति को बदल 
देने के लिए प्रभावशाली दवाव न पड़ने के परिणामस्वरूप युद्ध अनिवार्य था । 
यह युद्ध अन्ततः किंस प्रकार आरम्भ हुआ और किसने युद्ध की पहल की, मेरी 
दृष्टि से निरथंक वहस है। एक दृष्टि से, पूर्व पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना 
की मौजूदगी, जो आतंकवादी कारंवाई कर रही भ्री और लाखों लोगों को भारत 
में शरण लेने के लिए वाध्य कर रही थी, इस युद्ध का कारण थी। | 

एक चोथे कारण के रूप में मैं इस वात का उल्लेख कर सकता हूँ, और 
इसके परिणामस्वरूप संसार-भर में भारत की प्रशंसा भी हुई, कि उसकी सेनाओं 
ने बड़ी अच्छी तैयारी और कार्यकुशलता से न्यूनतम विनाश और जीवन का 
वलिदान देकर पूर्वं पाकिस्तान को मुक्ति दिलायी । 

संयुक्त राज्य अमरीका और पश्चिम के अन्य देशों में भी इस बात पर बहुत 
अटकलें लगायी जा रही थीं कि पश्चिम पाकिस्तान के विरुद्ध पूर्व पाकिस्तान के 
वंगालियों द्वारा विद्रोह भारत के संकीणं राष्ट्रीय हितों में था । भौर इस प्रकार 
यह निष्कर्ष निकाल लिया गया कि भारत ने ही इस विद्रोह की प्रेरणा दी होगी। 
एक ऐसे व्यक्ति के नाते जिसने वर्षों से भारत के नेताओं के साथ भारत की 
विदेश-नीति के वारे में विचार-विमशं किया है, मैं इस वात की व्यक्तिगत साक्षी 
दे सकता हूँ कि भारत के नेताओं को पूर्व पाकिस्तान में एक ऐसे विद्रोह की 
आशंका थी जिससे भारत अन्तरीप में सन्तुलन बिगड़ जाये और भारत में भी, 
विशेषकर पश्चिम बंगाल में, गड़बड़ होने लगे । 

और जब अन्ततः विद्रोह हुआं तो इसका कारण भारत आ [रा प्रदत्त तथा- 

कथित प्रेरणा नहीं था, बल्कि पश्चिम पाकिस्तान के शासकों की विवेकहीन, 
स्वार्थूर्ण और पाशविक नीतियाँ थीं। भारत की ओर से पहले कोई स 
नहीं हुआ। भारत को तो उस समय प्रतिक्रिया दिखानी पड़ी, ह ह 
स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी । और जैसा कि मैं कह चुका हू, भारत अराज 
के प्रति प्रशंसनीय उदारता और पाकिस्तान के सैनिके गुट के प्रति दृढ़ता तथा 
अन्त में साहस और कृतसंकल्प होकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की । 
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2. भारत की नयी भूमिका 


सन्‌ ]972 की वसन्त ऋतु में मुझसे यह कहा गया था कि मैं 'विजय के 
वाद भारत की भूमिका' पर अपने विचार प्रकट करू । इसके उत्तर में सबसे 
पहले मैं यह कहना चाहता था कि मुझे ईमानदारी पर आधारित यह आशा है 
कि भारत की भूमिका जवाहरलाल नेहरू के समय से ही नहीं वल्कि मोहनदास 
गाँधी के समयसे घोषित पुरानी नीति की परम्परा में ही आगे बढ़ेगी । स्वाधीनता- 
संघषं की अवधि में और राजनीतिक स्वतन्त्रता के पहले दशकों में भारत की 
गौरवमय विरासत धमंनिरपेक्ष राज्य के आदर्शों का पालन और विदेश-नीति के 
क्षेत्र में सत्ता की राजनीति का त्याग थी, जिसे नेहरू की तटस्थता की नीति में 
गहन सार्थकता प्राप्त हुई थी। ये दोनों आदर्श इस विवेकपूर्ण विचार पर 
आधारित हैं कि भारत और संसार की भलाई किस प्रकार सम्भव है। लेकिन 
गाँधी भौर नेहरू के लिए इनमें अधिक गहन नैतिक प्रेरणा भी निहित थी। 

एक स्वतन्त्र देश के रूप में बंगला देश का अस्तित्व एक निर्णायक तथ्य वन 
चुका है। पिछले कुछ वर्षों में और भारत उप-महाद्वीप के विभाजन के बाद जो 
घटनाएं घटीं, उनकी पृष्ठभूमि में अन्य किसी निष्कर्ष और परिणाम की आशा 
नहीं की जा सकती थी। समस्त संसार द्वारा बंगला देश को मान्यता अनिवार्य 
थी । पर अन्य किसी भी देश को अपनी स्थापना के समय इतनी अधिक आरम्भिक 


राजनीतिक, आथिक और प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना 
पड़ा था। 


बंगला देश को अपने पाँवों पर खड़ा होने में सहायता देने के सम्बन्ध में 
भारत अपने दायित्व से पीछे नहीं हट सकता । पश्चिम के समाचार-पत्नों में इस 
सम्बन्ध में बहुत अनुमान लगाया गया था कि अब भारत के मन में सत्ता की राज- 
नीति का रास्ता अपनाने का प्रलोभन उत्पन्न होगा। पर जव भारत के नेताओं ने 
अपने इस इरादे की घोषणा की कि वे अपनी सेनाएँ केवल उसी समय तक बंगला 
देश में रखेंगे जब तक इनकी वहाँ नितान्त आवश्यकता रहेगी, तो मुझे इस पर 
पूरा विश्‍वास था। इसके अलावा भारत को निरन्तर आथिक बलिदान भी करते 
रहना होगा। 
जैसे-जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ता गया, मेरे मन में यह विश्वास भी दुढ़ होता 
गया कि पश्चिम के देश अधिक समय तक अलग-थलग खड़े नहीं रह सकेंगे, जैसा 
कि उन्होंने यह संक्षिप्त युद्ध शुरू होने तक किया, बल्कि उन्हें आगे बढ़कर बंगला 
देश को पर्याप्त सहायता देनी होगी । संयुक्त राज्य अमरीका तक अन्य कुछ नहीं 
कर सकता। पाकिस्तान के सम्बन्ध में-_और भारत के सम्बन्ध में भी-- 
किंसिजर-निक्सन नीति पूर्ण रूप से असफल रही है। अमरीका के प्रमुख बुद्धिवादी 
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भौर नेतिकतावादी भी आरम्भ से ही इस नीति के विरुद्ध थे। ये लोग भा 
नहीं थे, लेकिन इनका मुंह बन्द भी नहीं किया जा सकता था । अब निक्सन 
सरकार को भारत उप-महाद्वीप के देशों के प्रति अपनी नीतियों में आमूल 
परिवर्तन करना होगा । और यह बिना शतं पीछे हटने की बात होगी । 
चीन निश्चय ही इस वात पर दुखी होगा कि उसने प्रतिक्रियावादी और 
दमनकारी तानाशाही के प्रति सहानुभूति प्रकट की और उसे अपना समर्थन 
दिया । कम-विकसित संसार में मुक्ति-आन्दोलनों के समर्थेन की दृष्टि से यह चीन 
के हित में नहीं है। इसके अलावा चीन और भारत के बीच शत्रुता का कोई 
तर्कंसम्मत कारण नहीं है। लद्दाख के आवादी-रहित उत्तरपूर्वी कोने में एक 
सड़क को फिर से बनाने में चीन की दिलचस्पी इस शत्रुता का महत्त्वपूर्ण कारण 
नहीं होनी चाहिए। अब भारत भी यह देख सकता है कि इस प्रश्‍न ने युद्ध का 
रूप धारण किया, इस सम्वन्ध में वह भी पूरी तरह दोषमुक्त नहीं है।* 
पाकिस्तान का जो हिस्सा अव शेष रह गया है-अर्थात्‌ पश्चिम पाकिस्तान 
उसे अब परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालने में एक अत्यन्त 
कठिन दौर से गुजरना होगा । मैं इस सम्बन्ध में भी यह भरोसा करता हूँ कि 
भारत अपने वतमान बढ़े-चढ़े आत्मविश्वास के अनुरूप उदारता का प्रदर्श 
करेगा और पुराने ढरें की सत्ता की राजनीति में नहीं पड़ेगा । जंसाकि भारत के 
सब नेताओं ने सदा कहा है, और आज भी कह रहे हैं, कि भारत और उसके 
पश्चिमी पड़ोसी के मध्य शत्रुता के कोई निश्चित और परिस्थिति में अनिवार्य 
रूप से निहित कारण नहीं हैं । आ 
युद्ध के वाद भारत और पाकिस्तान को अनेक कठिन समस्याओं का 
निपटारा करना है-युद्धवन्दियों, जिन्हें भारत ने बंगला देश के हित को ध्यान 
में रखते हुए अभी तक रिहा करना उपयुक्त नहीं समझा है, और कुछ आवादी- 
'समूहों को एक देश से दूसरे देश में भेजना आदि-लेकिन दोनों पक्षों में 
'सदभावना रहते इन समस्याओं को सुलझाना बहुत कठिन नहीं होना चाहिए । 
` मैं नये पाकिस्तान के भविष्य के वारे में भी पूरी तरह से निराश नहीं हूं । 
इस देश को आघात पहुँचा है, और यह अधात उसकी नीतियों और उसके 
भविष्य की दृष्टि से भाग्यशाली भी सिद्ध हो सकता है। उसके समक्ष इछ 2 
समस्याएं आयीं हैं। लेकिन उसे कुछ पुरानी लम्बे असे से चली आ रही सम डे 
से मुक्ति भी मिली है और इसका शुद्ध परिणाम निश्चयपूर्वक नकारात्मक i 
कहा जा सकता। सेना की प्रतिष्ठा समाप्त हो गयी है और परत्यक र न 
संसदीय सरकार की स्थापना चाहता है, जो पाकिस्तान में वस्तुतः क न 
गे | अब कोई भी व्यक्ति सैनिक कानून द्वारा शासित नहीं होना चाहता 
ट र्पति रीकों थे व्यक्ति के रूप में सामने आये हैं। 
राष्ट्रपति भुट्टो अनेक त से एक न 
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वे बहुत सक्रिय हैं और आन्तरिक सुधार करना चाहते हैं। वे एक नयी पीपुल्स 
पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिसने अपेक्षाकृत एकता और अनुशासन प्रदर्शित किया है। 
इससे पहले पाकिस्तान के सम्पूर्ण दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास में अन्य किसी राजनीतिक 
पार्टी ने यह अनुशासन प्रदर्शित नहीं किया । शिक्षासुधार, भूमिसुधार और 
उद्योगों पर नियन्त्रण की दृष्टि से भुट्रो और उनकी पार्टी आमूल परिवर्तनवादी 
हैं। पाकिस्तान के योजना आयोग के लिए अर्थशास्त्रियों की एक नयी. पीढ़ी 
उपलब्ध है और इससे पहले ही अमरीकी सलाहकारों को बर्खास्त किया जा चुका 
है । पाकिस्तान के अर्थशास्त्री अपने देश की आथिक समस्याओं के प्रति यथार्थ- 
वादी और साहसपुणं दृष्टिकोण अपना रहे हैं । मेरी आशा और विश्‍वास है कि 
विघटन की कुछ प्रवृत्तियों के वावजूद पाकिस्तान को एकता के सूत्र में बाँधकर 
रखा जा सकता है। कश्मीर के प्रश्‍न पर अब भावनात्मकता समाप्त हो गयी है । 
ओर प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि अव बंगला देश स्वतन्त्र है। 

अभी तक जिन वहुत-सी पड़ोसियों जेसी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, 
उन्हें ध्यान में रखते हुए मैं हाल की घटनाओं को एक ऐसा आधार समझता हें, 
जो समस्त दक्षिण एशिया में और चीन से भी अधिक शान्तिपूर्ण सम्बन्धों की 
स्थापना में सहायक बनेगा । मुझे जो कुछ जानकारी है, वह मुझे इस बात के 
प्रति आश्वस्त करती हैं कि मैंने ऊपर जो आशाएँ व्यक्त की हैं उनसे भारत का 
वर्तमान उत्तरदायी नेतृत्व और सबसे अधिक प्रधान मन्त्री इन्दिरा गाँधी सहमत 
हैं हाल के संघषं में भारत की विजय ने भारतीय नेतृत्व के इस दिशा में आगे 
बढ़ने की सम्भावनाओं में अत्यधिक वृद्धि की है। 


3. सत्ता की राजनीति का नकार 


यदि मैं उस थोड़ी-बहुत चिन्ता को व्यक्त नहीं करता जो मझे यह 
ईमानदारी को बात नहीं होगी । यह चिन्ता इस सम्बन्ध में है कि पाता त्ता 
की राजनीति में पदार्पण करने का प्रलोभन हो सकता है। जैसाकि हम सब 
'जानते हैं, भारत में सर्वोच्च वर्ग के कुछ लोगों के विचारों और भाषणों में बहुत 
बड़ी-बड़ी वातें कही जाती हैं और अपनी निष्ठा का बखान किया जाता है, 
जिसका मैंने 'एशियन ड्रामा' में उल्लेख किया है । इन लोगों के आचरण ने पड़ोसी 
'देशों में भारत की लोकप्रियता में कमी भी की है ।* आ 

मुझे कुछ भारतीय लेखकों की बातों से भी.उस समय विशेष रूप से चिन्ता 
होती है, जब वे अत्यन्त आनन्द से यह विचार प्रकट करते हैं कि अब भारत अपने 
क्षेत्र की एक महान्‌ शक्ति बन गया है। यह विचार प्रकट. करने का यह अर्थ होता 
है कि अब भारत एक महान्‌ शक्ति के रूप में निश्चय ही अपनी भूमिका 
निभायेगा। मुझे यह देखकर अत्यन्त कष्ट होता है कि इतती बड़ी संख्या में 
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भारतीय लेखक उस विचार-प्रणाली को स्वीकार कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यवश 
संयुक्त राज्य अमरीका में दूसरे महायुद्ध के समय से ही प्रचलित हो गयी थी 
और जिसके कारण उच्च तथा नैतिक बातों को सत्ता और सत्ता के सन्तुलन की 
तुलना में कम महत्त्व दिया जाने लगा, जवकि प्रवोधन-काल के समय से ही इन 
उच्च ओर नेतिक मान्यताओं ने समाजविज्ञानों का मार्ग-दर्शन किया है 
(अध्याय 4, अनुभाग 2) । 
अ इन भारतीय लेखों में अक्सर यह माँग की गयी है कि भारत को अपनी 
संनिक शक्ति बनाये रखनी चाहिए और सेनाओं पर जो अत्यन्त भारी खर्च होता 
है, उसे जारी रखना चाहिए। भारत के सैनिक खचं में पिछले संकट और 
पाकिस्तान से हुए संक्षिप्त युद्ध के समय तक, अच्छे कारणों से, निरन्तर वृद्धि 
होती रही है। उक्त विचारों के अनुरूप यह भी प्रस्ताव किया गया है कि भारत 
को परमाणु शक्ति बन जाना चाहिए । 

पर प्रधान मन्त्री इन्दिरा गाँधी ने निरन्तर विपरीत बात पर ज़ोर दिया है: 
कि भारत दक्षिण एशिया में सर्वाधिक प्रभावशाली शक्ति नहीं बनना चाहता 
और किसी भी प्रकार सत्ता की राजनीति में नहीं पड़ना चाहता; कि भारत 
पाकिस्तान तक से, जो अब बहुत अधिक कमजोर हो गया है, मित्रतापूर्ण सहयोग 
की आशा करता है; और वे यह भी चाहती हैं कि भारत को (स्वयं को इतना 
अधिक सुरक्षित अनुभव करने के कारण) सब सम्भावनाओं का लाभ उठाकर 
सद्भावना, सद्भाव और सहयोग का निर्माण करना चाहिए। यह सहयोग इस 
क्षेत्र के समस्त देशों और चीन से होना चाहिए। श्रीमती इन्दिरा गाँधी इस क्षेत्र 
के देशों के मामलों में महाशक्तियों के हस्तक्षेप के बहुत विरुद्ध हैं, जो इन देशों 
का उपयोग अपने संघषों में शतरंज के मोहरों की तरह करना चाहते हैं । वे इस 
बात के प्रति अच्छी तरह सजग हैं, और इस पर जोर भी देती हैं कि वे इस 
प्रकार अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के ही नहीं, बल्कि मोहनदास गाँधी के 
आदशोँ का भी अनुसरण कर रही हैं। 

` एक ऐसे अर्थशास्त्री के नाते, जो भारत और दक्षिण एशिया के अन्य देशों का 
बेहद गरीबी से परिचित है, मैं इस सम्बन्ध में यह आशा व्यक्त करना चाहता हू 
और कामना करता हूँ कि प्रधान मन्त्री इन्दिरा गाँधी सत्ता के भूखे उन मुट्टी-भर 
बुद्धिवादियों और राजनीतिज्ञों को अपने विचारों के अनुरूप ढालने में सफल हो 
जायगी जो स्वयं उनकी कांग्रेस पार्टी के भीतर भी अक्सर सक्रिय रहते हैं। 
उन्होने' व्यापक निर्धनता को समाप्त करने की दृष्टि से आयोजन को निर्देशित 

में यह एक अत्यन्त कठिन लक्ष्य है। हथियारों 

किया है। किसी भी परिस्थिति में यह एक अत्म 


पर निरन्तर बढ़ते खर्च से इसका मेल नहीं बैठता और मैं समझता हूँ कि सेनाओं 


और हथियारों को वर्तमान स्तर पर बनाये रखने की दृष्टि से भी। भारत उप- 
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महाद्वीप के देशों में हथियारों में कमी करने के बारे में किसी सम्मेलन का 
आयोजन अत्यन्त विवेकपूणं बात होगी। इसकी सफलता इस वात पर निर्भर 
करेगी कि महाशक्तियों को इससे कितना दूर रखा जाता है। 

इस प्रत्यक्ष तरीके से भारत की विकास की चाह, इस क्षेत्र में शान्ति के युग 
के समारम्भ पर निर्णायक रूप से निर्भर करती है, जिसके परिणामस्वरूप हथि- 
यारों पर होनेवाले खर्च में पारस्परिक कमी होगी, इस क्षेत्र के सव देशों भें 
अधिकतम मित्रतापुणं सहयोग कायम होगा, और महाशक्तियों को -हस्तक्षे प 
करने से दूर रखा जा सकेगा। राजनीतिक दृष्टि से हस्तक्षेप से अधिक मुक्‍त 
होने के लिए कम विदेशी सहायता के रूप में कीमत चुकाना बहुत ऊंची लागत 
नहीं होगी । 

भारत में यह उचित रूप से समझा जाता है कि खतरा संयुक्त राज्य 
अमरीका.की ओर से हो सकता है, विशेषकर उस स्थिति में यदि अमरीका चीन 
के साथ मिलकर सांठ-गाँठ करे । इस स्थिति में सोवियत संघ को भी इस क्षे त्र में 
अपने हितों की रक्षा के लिए आगे आना होगा । इस वात को इन्दिरा गाँधी के 
अनेक नीति-सम्बन्धी वक्तव्यो में जोर देकर कहा गया है । 


4. सामाजिक और आथिक क्रान्ति की आवशयकता 


एक अर्थशास्त्री के रूप में इस क्षेत्र की विकास की समस्याओं का अध्ययन 
करने के वाद मैं यह बात ज़ोर देकर कहना चाहुँगा कि भारत, पाकिस्तान और 
बंगला देश एक साथ मिलकर संसार के अत्यन्त निर्धन लोगों का सबसे बड़ा समूह्‌ 
बन जाते हैँ। भारत को निश्चय ही विदेशी सहायता का स्वागत करना होगा, 
वशर्तें यह सहायता राजनीतिक शर्तों के विना दी जाये । लेकिन इससे भी अधिक 
महत्त्वपूर्ण बात उसकी भआन्‍्तरिक नीतियाँ होंगी । भारत को अत्यन्त दरगामी 
आगूल परिवर्तनवादी सुधारों की आवश्यकता है और इन सुधारों का लक्ष्यअधिक 
समानता की स्थापना होना चाहिए। 
'कम-विकसित देशों के विकास की समस्याओं के अपने ं 
पर मैं अपने अनेक सहयोगियों के विपरीत इस निष्कर्ष पर गम अधिक 
प्रगति और सामाजिक न्याय के लक्ष्यों के मध्य संघर्ष नहीं है। इसके विपरात 
सुयोजित और समन्वित आमूल परिवतंनवादी समानतावादी सुधार निरन्तर 
ग की क्षमता रखनेवाली आथिक प्रगति और विकास की एक आवश्यक 
शत ह। (अध्याय 6, अनुभाग 2 में मैंने इस निष्कर्ष परणों 
इस निष्कष के सामान्य कारणों का 
अन्य अधिकांश कम-विकसित देशों की तरह में 
समानता की स्थापना के प्रयास में विचित्र विरोधाभास देखते है ए 
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समानता की आवश्यकता 

का न कि के रहन-सहन के स्तर को उन 
शष रूप से कही जाती है। ऐसी घोषणा पंचवर्षीय योजनाओं में 

न बरा जान गा भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में 


नीति-सम्बन्धी घोषणाओं में अधिक 


दूसरी ओर भारत में आथिक और सामाजिक 

ओर कठोर ही नहीं है, बल्कि यह भी लगता है कि वातय श 
होती रही है। जिन नीति-सम्बन्धी उपायों की घोषणा गरीवों के हित की दृष्टि 
से की जाती है, उन्हें अधिकांशतया लागू नहीं किया जाता अथवा व्यवहार में 
यह प्रकट होता है कि इन उपायों से अत्यन्त निर्धन लोगों को लाभ नहीं पहुँचा 
है । अनेक वर्षों से भारतीय अर्थशास्त्रियों ने जो अध्ययन किये हैं, उनके माध्यम 
से हुम यह वताया गया है कि भारत में जो भी विकास हुआ है उससे सर्वोच्च 
स्तर के लोगों, शहरों के 'शिक्षित' लोगों के 'मध्यम वर्ग” ओर तथाकथित 
ग्रामीण विशिष्ट वर्ग” की समृद्धि बढ़ी है। इसी प्रकार कुछ सीमा तक विशाल 
उद्योगों और परिवहन-संस्थानों में काम . करनेवाले संगठित श्रमिकों की समृद्धि 
में भी वृद्धि हुई है, यद्यपि इनकी संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है। 

_ भारत को इस प्रवृत्ति में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। उसे निष्ठा- 
पूण ओर प्रभावशाली सुधारों की आवश्यकता है। 'ऊपरी लीपा-पोती' पर्याप्त 
नहीं होगी । 

जव प्रधान मन्त्री अपनी घरेलू नीतियों को व्यापक निर्धनता की समाप्ति के 
आमूल परिवतंनवादी लक्ष्य की दिशा में निर्देशित करना चाहती हैं, तो वे वस्तुतः 
उन आदशों का निष्ठापूर्वक अनुसरण करती हैं, जिन्हें स्वतन्त्रता की लड़ाई के 
समय से ही सर्वोच्च स्थान दिया गया है। जैसाकि मैंने पिछले अध्याय के 
अनुभाग 3 में कहा है, मोहनदास गाँधी आमूल समानता के हामी थे और उन्हें 
इस बात में सन्देह नहीं था कि जब भारत उपनिवेशी दासता से मुक्त हो जायेगा; 
और उसकी नियति का निर्धारण देश की जनता स्वतन्त्र चुनावों के माध्यम से. 
करेगी तो इसका परिणाम सामाजिक और आथिक क्रान्ति होगा । 

इस मशाल को जवाहरलाल नेहरू ने ग्रहण किया और वे यह उपदेश करने 
से कभी अघाते भी नहीं थे और भारत के समस्त मुखर वर्ग ने कभी इस दावे. 
का त्याग भी नहीं किया है कि भारत को एक 'हितकारी राज्य” बनना चाहिए,” 
कि इसे 'वगंविहीन समाज' की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, कि इसे 'समाज- 
वादी सहकारी राष्ट्रमण्डल' का रूप ग्रहण करना चाहिए और एक 'समाजवादी' 
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समाज' की स्थापना करनी चाहिए। | 

इसी महान परम्परा के अनुरूप आज प्रधान मन्त्री इन्दिरा गाँधी आगे बढ्रहीं 
हैं। इस दिशा में अपने पिता से अधिक आगे बढ़ने के मागे में विशाल कठिनाइयाँ 
हैं। इन कठिनाइयों में अक्सर मौन, पर इसके बावजूद शबितशाली, प्रतिरोध 
शामिल है जो अन्ततः उदासीनता और निष्क्रियता पर ही आधारित नहीं है, 
बल्कि उन लोगों के संकीर्ण निहित स्वारथों पर भी आधारित है, जो गरीव नहीं 
हैं। इन शक्तियों का स्वयं उनकी कांग्रेस पार्टी में अच्छा प्रतिनिधित्व है और ये 
शक्तियाँ राज्य तथा नगरपालिका के स्तरों पर विशेष रूप से शक्तिशाली हैं । 
और यही वे स्तर हैं जहाँ आवश्यक कारंवाई करनी होगी भौर आवश्यक निणंयों 
को लागू करना होगा । | 


>. सुधार 


स्वाधीनता से पहले ही भूमि और काशतकारी-सम्बन्धी सुधारों की माँग 
उठायी गयी थी । 'जो जोते उसकी ज़मीन' जसी आमूल परिवर्तनवादी शब्दावली 
में यह माँग प्रस्तुत की गयी थी। आजादी के 25 वर्षो में भी इस आमूल परि- 
वर्तनवादी अभिव्यक्ति को निरन्तर सुना जाता रहा है । 

लेकिन भूमि और काश्तकारी-सम्बन्धी सुधारों के कानूनों में अनेक प्रकार 
की खामियाँ मौजूद हैं और इस कानून को प्रभावशाली ढंग से लागू भी नहीं 
किया गया है। इस क्षेत्र भें भी भारत कम 'नरम राज्य” नहीं रहा है । भूमिहीनः 
खेतमज़दूरों के हितों की प्रायः पूरी तरह उपेक्षा कर दी गयी है ।* 

भारतीय कृषि में बहुत कम उपज होती है; श्रमशक्ति का, जो निरन्तर तेजी | 
से बढ़ रही है, अत्यन्त अल्प उपयोग हो रहा है । यह इस तथ्य के बावजूद हो 
रहा है कि श्रमशक्ति के 70 प्रतिशत भाग को कृषि से अपनी आजीविका अजित 
करनी पड़ती है। पर भूमि का व्यापक उपयोग होता है, सघन उपयोग नहीं, यद्यपि 
अक्सर इसे सघन उपयोग मान लिया जाता है | बहुत कम लोग काम करते हैं, 
दिन के दौरान बहुत कम घण्टे काम करते हैं और पूरे वर्ष में बहुत छोटी अवधियों 
के लिए काम करते हैं और यह काम तीव्र गति से और प्रभावशाली ढंग से नहीं 
होता । इसी बात को साहित्य भें अपर्याप्त रूप से 'वेरोज़गारी' और “अल्प 
बेरोजगारी कहा जाता है। 

भूमि ओर काश्तकारी-सम्बन्धी सुधारों को गम्भीरतापूर्वक लिया जाना 
चाहिए भौर इन पर नये सिरे से विचार करना चाहिए। 'मनुष्य और भूमि के 
मध्य मौजूद सम्बन्ध को” बदलने के लिए ठोस नीति-सम्बन्धी उपाय लागु किये 
जाने चाहिए, जिनसे लोगों को अधिक काम करने और अधिक प्रभावशाली ढंग 
से काम करने का अवसर और प्रोत्साहन मिले और प्रत्येक ब्यक्ति जो भी निवेश 
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कर सकता हो वह अपनी भूमि के सुधार के लिए करे। उदाहरण के लिए सबसे 
पहले वह अपने श्रम का ही निवेश कर सकता है । इसके अलावा सम्बन्धित 
कानून स्पष्ट होना चाहिए और इसे ईमानदारी से लाग करना चाहिए। 

इस उद्देश्य से मनुष्य और भूमि के सम्बन्धों में परिवर्तन के अनेक तरीके हैं । 
विभिन्न विकल्पों के मध्य चुनाव करना होगा और इन विकल्पों का अध्ययन 
करना होगा तथा इन्हें स्पष्ट रूप से व्यक्त करना होगा। इस प्रश्न के बारे में 
भारत में अनेक रिपोर्ट उपलब्ध हैं जिन पर अब केवल इस दृष्टि से पुनविचार 
करने की आवश्यकता है कि अव अन्ततः इनका परिणाम. वे नीतियाँ होनी 
चाहिए, जिन्हें प्रभावशाली ढंग से लागू किया जायेगा। इन नीतियों को अधिक 
न्याय की स्थापना और इसके साथ ही उत्पादकता में पर्याप्त और वृद्धिगत 
बढ़ोतरी करनी चाहिए। र 

प्रभावशाली भूमि और काश्तकारी सुधार के बिना “हरित क्रान्ति” निश्चय 
ही गाँवों में असमानता भें वृद्धि करेगा (अध्याय 5, अनुभाग 5) । और 
ग्रामोत्थान के अन्य सब प्रयास-सामुदायिक विकास, सहकारी समितियां और 
स्थानीय स्वायत्त शासन--अधिक समानता की स्थापना की दृष्टि से विशेष : 
रूप से प्रभावहीन बने रहेंगे । “ 

जहाँ तक शिक्षा का सम्बन्ध है, नेहरू की माँग यह थी कि उपनिवेशी युग 
से विरासत में प्राप्त उस शिक्षा-प्रणाली को क्रान्तिकारी तरीके से बदल दिया 
जाये, जिसका उद्देश्य ब्रिटेन और भारत के उच्च वर्ग का हित-साधन करना था । 
लेकिन वस्तुतः यही कान्ति नहीं हुई। अधिक सुधार के बिना ही स्कूल-प्रणाली 
को उन स्थानों पर विस्तार प्राप्त करने दिया गया, जहाँ सर्वाधिक दवाव का 
अनुभव किया गया । यह दबाव अधिकांशतया उच्च और मध्यम वर्गो नें डाला । 
वयस्क शिक्षा के साथ जो सलूक हुआ है, उसे भारत के एक महान शिक्षाशास्त्री 
जे० पी० नायक ने “अपराधपूर्ण उपेक्षा' बताया है। ह 
सन्‌ 966 भें शिक्षा आयोग की एक सचमुच शानदार रिपोर्ट प्रकाशित हुई ॥ 

शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट के अन्त में कहा कि “अगले दस वषं में शिक्षा के 

सम्बन्ध में जो कुछ किया जायेगा, उस पर देश का अधिकांश भविष्य निर्भर 
करेगा ।” आधी से अधिक अवधि बीत चुकी है और इस सम्बन्ध में अधिक ध्यान 
नहीं दिया गया है। यद्यपि यह केवल सामाजिक न्याय की दृष्टि से ही इतने | 
निर्णायक महत्त्व का नहीं है, बल्कि आथिक प्रगति और विकास के लिए भी 
अनिवायं है । 

एक अन्य महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट, सन्तानम्‌ समिति की भ्रष्टाचार की रोक-थामः 
के बारे में सन्‌ ]964 भें प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट के परिणामस्वरूप कुछ 
समय के लिए कुछ सार्वजनिक बहस चली, लेकिन इस रिपोर्ट में जो नीति- 
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सम्बन्धी सिफारिशें की गयी थीं, उनमें से शायद ही कुछ सिफारिशों पर अमल 
हुआ हो । यद्यपि आलसीपन और मनमाना आचरण निम्न वर्ग के लोगों में फेल 
जायेगा और उनके आचरण को प्रभावित करेगा; लेकिन इसके बावजूद वे लोग 
अपनी अनुचित समृद्धि के लिए मुख्यतया इनका शोषण करेगे जिनके हाथों में 
आथिक, सामाजिक और राजनीतिक शक्ति है। अतः अधिक सामाजिक न्याय 
की स्थापना के लिए भ्रष्टाचार को समाप्त करना महत्त्वपूर्ण है। और इसके 
साथ ही भ्रष्टाचार आथिक प्रगति और विकास की नीतियों की योजना वनाने 
और उन्हें लागू करने के सब प्रयासों को कमज़ोर और विकृत बना रहा है। 

वस्तुतः भ्रष्टाचार को वढ्ने दिया गया है, 'काले धन” की समानान्तर अर्थ- 
व्यवस्था पनपती जा रही है। यह समस्त आयोजन को बिकृत और राजनीतिक 
जीवन को विषाक्त कर देती है, क्योंकि राजनीतिक पाटियों--आर इन पार्टियों 
में कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है--तथा यदा-कदा विभिन्न राजनीतिज्ञों को 
आसानी से उपलब्ध और छिपे साधनों में हिस्सा वटाने के लिए राजी कर लिया 
जाता है। मैं समझता हूँ कि भारत के सुखद और सुस्थिर विकास के लिए 
भ्रष्टाचार और 'नरम राज्य” के अन्य सव परिणामों के विरुद्ध कृतसंकल्प और 
निरन्तर संघर्षं अनिवार्य और निर्णायक है। 

आवादी का विस्फोट भी अपने-आपमें असमानता में वृद्धि में सहायक वनता 
है, विशेषकर खेती के क्षेत्र में । यह विकास के मागं में भी वाधा खड़ी करता है। 
इस प्रकार अवरुद्ध विकास, विशेषकर जिस रूप में जनसामान्य इसका अनुभव 
करता है, अन्ततः आवादी-सम्बन्धी नीति के मार्ग भें बाधा उत्पन्न करता है। 
जब भारत को लम्बे और सक्रिय प्रयासों के वावजूद जन-सामान्य में सन्ततिनिरोध 
के उपायों के प्रसार में बहुत बड़ी-बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो 
मेरी राय में इसका मुख्य कारण यह तथ्य था कि ऐसी नीति सफलतापूर्वक तभी 
प्ररणाओं में परिवर्तन कर संकती है, जव जनसमुदाय एक ऐसे गतिशील समाज 
ˆ का अनुभव प्राप्त कर, जहाँ उनके रहन-सहन के स्तरों और आथिक सम्भावनाओं 
में पर्याप्त सुधार हो और यह आशा की जा सके कि इनमें निरन्तर सुधार होता 
जायेगा । मैं यहाँ जिन सुधारों की वात कर रहा हैं उन्हें एक साथ लागू करने 
की दृष्टि से भी विचार करना चाहिए, क्योंकि सफलता के लिए इन्हें एक-दूसरे 
की आवश्यकता होती है। 

में यहाँ सामाजिक न्याय और आथिक प्रगति दोनों के लिए आवश्यक 
सुधारों के अमूतं विवरण को और अधिक विस्तार नहीं द्‌'ग T। सामाजिक न्याय 
ओर आथिक प्रगति एक-दूसरे के विपरीत नहीं हैं, जैसाकि कुछ पूर्वाग्रहग्रस्त 
अथशास्त्री विश्वास करते हैं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं और वस्तुतः इन्हें 
परस्पर सहायक कहा जा सकता है। | हु 
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इनमें से केवल कुछ सुधारों के लिए राजक 
है । यदि कुछ सीमा तक ये सुधार आयला हो है कि र अर विधवा 
कि यदि सुयोजित और समन्वित॒ ढंग से इन्हें लागू किया जाये तो. ये सर्वाधिक 
लाभप्रद निवेश सिद्ध हो सकते हैं। यही कारण है कि इसके परिणामस्वरूप उच्च 
वर्ग की खपत पर कुछ अंकुशों की माँग उठती है । 
यह एक तथ्य है कि सर्मानतावादी दृष्टिकोण से भारत का औद्योगिक 
विकास इस प्रकार निर्देशित हुआ कि उच्च वर्गों की खपत के लिए आवश्यकता 
से अधिक माल बनने लगा । यह विदेशी मुद्रा की कमी का प्राय: स्वचालित 
प्रभाव होता है कि सरकार कम आवश्यक वस्तुओं के आयात पर नियन्त्रण लगाने 
के लिए वाध्य हो जाती है । इस प्रकार भारत में ऐसी वस्तुओं के उत्पादन को 
आकाश की ऊंचाइयाँ छूनेवाला संरक्षण प्राप्त हो जाता है (अध्याय 5, 
अनुभाग ])। इस प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए दृढ़ आयोजन द्वारा निर्देशित 
निवेश और उत्पादन-सम्बन्धी नियन्त्रणों को कठोर और प्रभावशाली ढंग से 
लागू करना होगा। खपत को पुननिदेशित किये बिना और उन वस्तुओं के 
उत्पादन को निर्देशित किये बिना, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खपत में 
सहायक बनती हैँ, व्यापक निर्धनता को समाप्त करना असम्भव है। 
उत्पादन की यह दिशा विभिन्न स्तरों के लोगों की असमान आय में निरन्तर 
वृद्धि को भी प्रकट करती है । कर के भार के विवरण में भी सुधार किया जाना 
चाहिए, जो स्फीति के कारण वाध्य बचत भौर अप्रत्यक्ष कराधान की भरमार 
के कारण अत्यन्त प्रतिगामी है। और अमीर लोगों पर करों की दरों में वृद्धि 
करना न तो पर्याप्त है और न ही लाभप्रद । यह स्थिति उस समय तक रहेगी 
जव तक कर का निर्धारण और संग्रह एकदम प्रभावहीन तरीके से होता रहेगा । 
और यहाँ भी हम एक बार फिर प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार और नरमी को 
समाप्त करने की आवश्यकता पर लौट आते हुँ । : 
इस प्रकार सव सुधार एक-दूसरे से सम्बन्धित होते हैं । व्यापक निर्धनता 
को समाप्त करने के साथ-साथ आर्थिक विकास की गति को तीब्र करना एक 
भगीरथ प्रयत्न है। यदि भारत के अच्छे भविष्य का निर्माण करना है तो सचमुच 
प्रवल प्रयास करना होगा । 


6. बौद्धिक क्षमता का अभाव नहीं है 

पाकिस्तान पर शासन करनेवाले सैनिक गुट से संघषं के समय प्रधानमन्त्ती 
इन्दिरः गाँधी ने अपने देश को जो प्रेरणादायक और सफल नेतृत्व प्रदान किया 
और हाल के चुनावों में उनकी पार्टी को भारी' बहुमत से जो विजय प्राप्त हुई, 
उसके परिणामस्वरूप वे स्वयं अपने पिता से कहीं आधेक शक्तिशाली राजनीतिक 
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नेता के रूप में सामने आयी हैं। यह भी कहा जा सकता है कि स्वतन्त्रता-संग्राम 
के समय मोहनदास गाँधी से भी अधिक शक्तिशाली नेता के रूप में इन्दिरा गाँधी 
का उदय हुआ है। प्रधान मन्त्री इन्दिरा गाँधी ने अपने विरोधियों को परास्त 
करने और अपने लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने की क्षमता प्रदर्शित की है। मुझे इस 
बात में ज़रा भी सन्देह नहीं कि उनके लक्ष्यों की दिशा आमूल परिवर्तनवादी है । 

आज इन आमूल परिवर्तनवादी सुधारों को लागू करने का प्रयास करते 
समय, भारतीय जनता की आध्यात्मिक दुता और बढ़ा हुआ आत्मविश्वास 
प्रधान मन्त्री इन्दिरा गाँधी के साथ होगा। ये वे आमूल परिवर्तनवादी सुधार हैं, 
जिनके वारे में उनके पिता; सामान्य शब्दावली में, उपदेश-भर करते रहे थे। 
इसके बावजूद प्रधान मन्त्री इन्दिरा गाँधी के सामने अनेक कठिनाइयाँ भी हैं, 
जिनका मैं पहले उल्लेख कर चुका हूँ । अत्यधिक निष्क्रियता, भौर वस्तुतः प्रवल 
प्रतिरोध के समक्ष उन्हें अपनी पूरी शक्ति से सफलता के लिए संघर्ष करना 
होगा । स्वयं उनकी अपनी राजनीतिक पार्टी के भीतर भी यह्‌ प्रतिरोध कम नहीं 
है । भारत की अत्यन्त निराशापूर्ण सीमा तक - गम्भीर स्थिति को देखते हुए, 
इन्दिरा गांधी अपने देश के तेज़ और निरन्तर जारी रहने की क्षमतावाली 
विकास-प्रक्रिया के युग में प्रवेश करने और इसके साथ ही संसदीय लोकतन्त्र को 
कायम रखने के एक महान अवसर के रूप में विद्यमान हुँ । सम्भवतः यह भारत 
के लिए अन्तिम अवसर है। 

इस तथ्य से आशा भी जगनी चाहिए कि भारत में सर्वोच्च स्तर की वौद्धिक 
क्षमता की कोई कमी नहीं है । आमूल परिवतँनवादी सुधारों के सम्बन्ध में सव 
तर्क, जिन्हें मैंने अपर्याप्त पाया है, अपने क्षेत्रों के प्रमुख स्थानों पर आसीन 
अत्यधिक कार्यकुशल लोगों ने व्यक्त और विकसित किये हैं। और भारत के 
बहुत अच्छे प्रचारकों ने समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता का उपयोग करते हुए 
नीतियों और राजनीति में बेईमानी और प्रभावहीनता का खुलकर भण्डाफोड़ 
किया है। कानून और कानूनों को लाग्‌ करने का कार्य ही अधिकांशतया अकार्य- 
कुशल और वेढंगा रहा है । 

एक ऐसे वंज्ञानिक का सपना, जो भारत का निष्ठावान मित्र भी है, यह है 
कि उस देश के अत्यन्त उच्च कुशलतासम्पन्न बुद्धिवादी और विभिन्न व्यवसायों 
के विशेषज्ञ--जिनमें मैं भारत के अनेक औद्योगिक नेताओं की भी गणना करता 
ह-सच्चाई को समझते हैं, अतः वे नयी सम्भावनाओं का दुढ़ता से लाभ 
उठायगे, साहसपूर्वक अपने क्षुद्र और छोटी अवधि के व्यक्तिगत हितों को त्याग- 
कर न्याय और विकास के राष्ट्रीय आन्दोलन में एक साथ मिलकर काम करेगे । 
मोहनदास गाँधी और जवाहरलाल नेहरू के आदर्शो को साकार करने के लिए 
अधान मन्त्री को ऐसे ही निष्ठावान और प्रबुद्ध लोगों की बहुत बड़ी संख्या भें 
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आवश्यकता है। यह कार्य विरासत में प्राप्त आदर्शों से भिन्न नहीं होगा, बल्कि 
व्यवहार में इन पर अमल करने का संकल्प सिद्ध होगा। 


7. “ऊपर से क्रान्ति’ 


._ संसार में ऐसी 'ऊपर से क्ान्ति' यदा-कदा हुई है और इसे सफलतापूर्वक 
संचालित किया गया है। पर इसकी सफलता के लिए पर्याप्त मात्रा में 'नीचे से 
दवाव की अनिवाये आवश्यकता होती है । 

स्वतन्त्रता-संघषं का यही निश्चित स्वरूप था। विशिष्ट लोग इसका नेतृत्व 
कर रहें थे, लेकिन इस संघर्ष को विशाल जन-समुदायों का समर्थन प्राप्त था। उस 
समय यह्‌ काय मोहनदास गाँधी के ऐतिहासिक संयोग के माध्यम से सम्भव हुआ। 
इसके अलावा संघर्ष के कारण को अर्थात्‌ राजनीतिक स्वतन्त्रता को जन-सामान्य 
भी आसानी से समझ सकता था । प्रतिद्वन्द्वी ब्रिटेन अधिक प्रकट रूप से दिखायी 
पड़ता था। और ब्रिटेन आरम्भ से हीं दुविधा में था और अन्ततः उतनी शक्ति 
से विद्रोह का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं हो पाया, जितनी शक्ति वह 
जुटा सकता था। 

गरीवी और असमानता के विरुद्ध लड़ाई के लिए इस प्रकार सरल तरीके 
से समस्त राष्ट्र का समर्थन प्राप्त नहीं हो सकता। जिन लोगों को अपने 
विशेषाधिकारों का त्याग करना होगा और अपने एकाधिकार में हिस्सा बॅटाना 
होगा--इनमें स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों के अधिकारी और निर्वाचित 
प्रतिनिधि भी शामिल हैं--उन्हें आसानी से आवश्यक आमूल परिवर्तनवादी 
सुधारों के समर्थन के लिए तैयार नहीं किया जा सकता । यह बात सच है, 
यद्यपि राष्ट्रीय प्रगति और राजनीतिक स्थिरता के हितों सहित लम्बी अवधि 
के हितों का विवेकपूर्ण विचार आसानी से व्यक्तिगत बलिदानों को सन्तुलित 
कर सकता है। 

ऐसे अनेक लोग जो स्वयं भारत के वर्तमान समाज के शिखर पर नहीं हैं 
बल्कि स्वयं अपेक्षाकृत गरीव हैं (गाँवों के तथाकथित. विशिष्ट वर्ग का अधिकांश 
भाग, जिसमें छोटे भ्‌-स्वामी, व्यापारी, सुदखोर और स्थानीय कर्मचारी शामिल 
हैं), शहरों के सर्वोच्च वर्गों के लोगों से निस्सन्देह अधिक प्रतिक्रियावादी हैँ । 

इसके साथ ही, स्वतन्त्रता-संग्राम के ज़माने की तरह विदेशियों के एक 
छोटे-से समूह को खदेड़ बाहर करने की तुलना में आमूल परिवर्तनवादी सुधार 
के लक्ष्य और साधनों को समझ पाना बहुत अधिक जटिल और कठिन है। इनमें 
से प्रत्येक सुधार को प्रायः पारिभाषिक शब्दावली में प्रस्तुत करना होगा और 
इन पर विचार करना होग़ा। इससे विचाराधीन और लागू किये जानेवाले 


सुधारों का प्रतिरोध करने का कहीं अधिक अवसर मिल जाता है । 
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दूसरी ओर, निर्धन लोग दलित और भूखे हैं तथा इन्हें अच्छे मकान प्राप्त 
नहीं हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य प्रत्येक वस्तु का इन्हें पर्याप्त लाभ नहीं 
मिलता । इन लोगों के लिए यह समझ पाना भी बहुत कठिन होता है कि किस 
सुधार-सम्बन्धी प्रस्ताव से उनके विवेकपूर्ण हित जुड़े हुए हैं। अपनी प्रतिदिन 
की चिन्ताओं की परिधि के वाहर के प्रश्नों के सम्बन्ध में जन-समुदाय तकंसम्मत 
आचरण नहीं करते। दुर्भाग्यवश यह एक तथ्य है कि जन-समुदाय समपेण की 
सीमा तक सामान्यतयाः निष्क्रिय हैं । अनेक लोग यह समझते हैं कि समाज में 
उनका नीचा दर्जा ईश्वर की इच्छा और उनके अपने कर्मो का परिणाम है ! 

यह अन्तिम बात राष्ट्रीय सुधार-कार्यक्रम में शिक्षा के निर्णायक महत्त्व को 
प्रबल रूप से प्रकट करती है। यदि जन-समुदायों के एक पर्याप्त बड़े हिस्से को 
इस प्रकार शिक्षित किया जा सके कि वे अपने सच्चे हितों को समझने में और 
इन हितों के अनुरूप प्रभावशाली माँग करने की दृष्टि से इन्हें संगठित किया जा 
सके तो भारत में सुधार-आन्दोलन का किसी भी रूप में प्रतिरोध नहीं हो सकता, 
विशेषकर इस कारण से कि उच्च वर्ग एकनिष्ठ नहीं हैं, क्योंकि स्वयं इन्हीं वर्गों 
के लोगों ने पश्चिम के लोकतन्त्रों और सोवियत संघ से प्राप्त आधुनिकीकरण के 
आदशोँ का अपने देश में प्रसार किया है और इन आदर्शों में समानता के सिद्धान्त 
का ऊँचा स्थान है । 

इस प्रकार शिक्षासुधार निर्णायक महत्त्व का है। इसमें प्राथमिक शिक्षा, 
साक्षरता और तकंसम्मत दृष्टिकोणों के निर्माण और प्रसार पर जोर दिया जाना 
चाहिए । शिक्षकों के प्रशिक्षण में आमूल सुधार होना चाहिए और इनके सामा- 
जिक तथा आशिक स्तरों को ऊँचा उठाया जाना चाहिए । माध्यमिक स्क्‌लों 
अथवा कालेजों को जहाँ स्वयं शिक्षकों को शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाता है, 
ऐसे “शक्ति-केन््ों' के रूप में काम करना चाहिए, जो अपने विद्यार्थियों में नैतिक 
आर वोद्धिक शक्ति उत्पन्न करने की क्षमता रखते हों, ताकि ये विद्यार्थी लोगों 
को उस 'सामाजिक और सांस्कृतिक ्रन्ति' के लिए तैयार कर सकें, जिसे शिक्षा 
आयोग ने अपने 'सामाजिक और आथिक क्रान्ति” के लक्ष्य के लिए आवश्यक 
बताया है । 

यदि शिक्षा में ऐसा आमूल परिवर्तनवादी सुधार साहसपूर्वक तेज़ी से लागू 
भी कर दिया जाये तो भी, दुर्भाग्यवश, इसका फल प्राप्त होने में एक पूरी पीढ़ी 
का समय लगेगा । लोगों के स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय चुनावों में हिस्सा लेने 
पर शिक्षा के जिस प्रभाव की अपेक्षा की जाती है, वह निस्सन्देह वास्तविक है, 
लेकिन वह भी लम्बी अवधि में ही लाभप्रद हो सकता है । पर आमूल परिंवर्तन- 
वादी सुधारों का समारम्भ करने की आवश्यकता तात्कालिक है। यदि शिक्षा- 
सुधार में विलम्ब किया-जाता है तो भारत की स्थिति विनाशकारी रूप से बिगड़ 
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सकती है-इस सम्बन्ध में शिक्षा आयोग की चिन्ता उचित है। 

इस कारण से भारत को वचाने के लिए जिस आशिक और सामाजिक क्रान्ति 
की आवश्यकता है, उसके आधार का निर्माण करने की दृष्टि से वयस्क शिक्षा 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। वयस्क शिक्षा स्कूलों की गतिविधि से घनिष्ठ रूप से 
सम्बन्धित होनी चाहिए। गाँवों के सन्दर्भ में जहाँ प्रायः प्रत्येक व्यक्ति व्याव- 
हारिक दृष्टि से निरक्षर है, यह प्रश्न उठाया जाना च _हिए कि क्या उपनिवेशी 
युग से विरासत में प्राप्त शिक्षा-प्रणाली सचमुच उपयुक्त है । सम्भवतः पूरे 
परिवारों को अथवा पूरे के पूरे गाँवों को एक साथ पढ़ाया जाना चाहिए । इस 
सुझाव को मोहनदास गाँधी की सहानुभूति प्राप्त होती, और उन्होंने इस दिशा 
में यदा-कदा संकेत भी किया था । 

इस प्रकार समस्त जनता को शिक्षित करने के प्रयास में विश्वविद्यालयों 
और विद्यार्थियों को सक्रिय भाग लेना चाहिए । इससे उनका राष्ट्र से अलगाव 
भी समाप्त हो जायेगा और जीवन को एक नयी सार्थकता प्राप्त होगी । इस प्रकार 
जवाहरलाल नेहरू का यह आरम्भिक सपना साकार हो सकेगा कि लाखों 
"शिक्षित वेरोज्ञगारों' (वास्तव में ये लोग कुशिक्षित हैँ) को गाँवों में जाकर लोगों 
को पढ़ना-लिखना सिखाने के लिए राज्ञी किया जाना चाहिए, क्योंकि ये “शिक्षित 
वेरोजगार” शहरों में उद्देश्यहीन जीवन विताते हैं और प्रशासन के निचले स्तरों 
पर नियुक्त निरर्थक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करते हैं । 

राष्ट्र को इस प्रकार शिक्षित वनाना एक जन-आन्दोलन को आमूल 
परिवतंनवादी सुधारों की दिशा में अग्रसर करना सिद्ध होगा । लेकिन कृतसंकल्प 
और साहसपूणं सम्मोहक नेतृत्व के अभाव में “नीचे से दवाव' से समर्थित “ऊपर 
से ्ान्ति' निरर्थक प्रयास सिद्ध होगी। पर यह प्रयास अनिवायं है, क्योंकि इसके 
विकल्प विनाशकारी होंगे । 


8. विकल्प 

पहला विकल्प यह है कि भारत आज़ादी के समय से जिस ढरें पर चल रहा 
है, उसी पर चलता रहे। इसकी दिशा को और अधिक वामपत्थी बनाया जा 
सकता है, जैसाकि प्रधान मन्त्री इन्दिरा गाँधी ने किया भी है। लेकिन सर्वोच्च 
स्तर से लेकर गाँवों तक जो लोग सत्तारूढ़ हैं, उन्हें सुधारों को प्रभावहीन बना 
डालने और कुछ सुधारों को असमानता में वृद्धि का साधन बना डालने का 
अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त है। भ्रष्टाचार ओर साँठगाँठ ऐसे दो साधन हैं। अब 
क्योंकि सुधारों के लिए कानून बनाये जाते हैं, अतः अक्सर ये कानून और नियम 


श इस विक्ृति का आमन्त्रण बन जाते हूँ । 
संसार में भारत एक ऐसा देश बन गया है, जिसने प्रायः प्रत्येक व्यक्ति की 
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सहमतिप्राप्त अधिक समानता की घोषणाओं को ऐसी नीतियों से जोड़ दिया है 
जो व्यवहार में असमानता में वृद्धि तक को नहीं रोक पायी हैं। उक्त घोषणाएं 
स्वतन्त्रता-संग्राम के आरम्भ से ही हो रही हैं और इनमें 'सामाजिक और आथिक 
क्रान्ति' की भी आवाज़ उठायी जाती है। भारत के अधिकांश वौद्धिक रूप से 
सजग लोगों की मानसिक स्थिति में शाइज़ोफ्रेनिया (अन्तरावन्ध) के गम्भीर लक्षण 
विद्यमान हैं और वे इन लक्षणों के साथ प्रकट रूप से सुखपूर्ण और निश्चिन्त 
जीवन बिता रहे हैं। 
भारत में आमूल परिवर्तनवादी सुधारों को गम्भीर रूप से लागू करने का 
एक अन्य विकल्प निस्सन्देह यह है कि राष्ट्र के सजग समूह इन्दिरा गाँधी के 
समानता और व्यापक निधनता की समाप्ति के उद्देश्य से तैयार योजनाओं- 
सम्बन्धी सामान्य प्रस्तावों को पर्याप्त सन्तोष दर्शाते हुए स्वीकार कर लें, लेकिन 
इसके साथ ही इस वात का पुरा ध्यान रखें कि उस समाज की संरचना में कोई 
अधिक महत्त्वपूर्ण घटना न घट सके जिस समाज में उन्हें विशिष्ट स्थान प्राप्त 
है। 'ऊपर की लीपापोती' के रूप में होनेवाले सुधारों के विरुद्ध चेतावनी देते 
समय मेरा यही अभिप्राय था । 
श्रमशक्ति में तेज़ी से वृद्धि के दवाव के अन्तर्गत इस श्रमशक्ति के अल्प 
उपयोग की प्रवृत्ति में वृद्धि होती रहेगी, जिसके परिणामस्वरूप गाँवों और शहरों 
की गन्दी बस्तियों में अत्यन्त निर्धन लोगों की संख्या निरन्तर बढ़ती रहेगी 
यदि बड़े पेमाने पर विवेकपूर्ण आयोजन के आधार पर आमूल परिवर्तनवादी : 
सुधारों को वस्तुतः प्रभावशाली ढंग से और तेज़ी से लागू नहीं किया जाता । 
इस सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि चाहे कुछ भी हो, श्रमशक्ति में इस 
शताब्दी के अन्त तक और उसके वाद भी तेज़ी से वृद्धि होती रहेगी । 
क्या इस घटनाक्रम के फलस्वरूप निर्धन जन-समुदाय विद्रोह कर उठेंगे, यह 
दूसरा और अनिश्चित विकल्प है । इस बात के संकेत हैं कि निर्धनता अत्यन्त 
निष्क्रियता को जन्म देती है। जब कभी दंगे होते हैं तो इनका कारण जातीय 
ओर साम्प्रदायिक उन्माद होता है और इन्हें एक-दूसरे की सम्पत्ति चुरा लेने के 
प्रलोभन से भी बढ़ावा मिलता है। जैसाकि अध्याय 6; अनुभाग 3 में कहा गया 
है कि इस स्थिति में ये दंगे केवल निर्थंक ही नहीं होते, बल्कि इनसे समानता 
और प्रगति की माँग करनेवाले विवेकपूणं और संगठित आन्दोलन को हानि 
पहुंचती है। 
पर वस्तुतः ऊपर से यहु प्रयास किया जा सकता है कि निर्धन जन-समुदायों 
अथवा इनके संघष की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हिस्सों को विद्रोह के लिए संगठित 
क्रिया जाये । भारत की अनेक कम्युनिस्ट पार्टियों ने यह कार्यं करने की अधिक 
क्षमता प्रदर्शित नहीं की है। सामान्यतया शिक्षित युवक आमूल परिवर्तनवादी 
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वन सकते हैं, लेकिन--रूस में अक्टूबर क्रान्त 


से बहुत समय पहले जो हुआ 
उसके विपरीत---ये विद्यार्थी गाँवों भें जन-सामान्य तक पहुँचने के विचार से दूर 


रहते हैं । भारतीय साम्यवाद के लिए सर्वोत्तम विकल्प यही दिखायी पड़ता है कि 
वह्‌ संसद के माध्यम से आमूल परिवतंनवादी सुधारों को आगे बढ़ाने में सहायक 
बने । इस रूप में भी भारतीय साम्यवाद ने प्रभावशाली कार्य नहीं किया है। 

यदि इस प्रवृत्ति में परिवर्तन भी हो तो भी कम्युनिस्ट विद्रोह को दवा 
दिया जायेगा । वस्तुतः भारत में कम्युनिस्टों द्वारा सत्ता हथिया लेने की तुलना 
में एक अधिक निरंकुश शासन की स्थापना की अधिक सम्भावना है । लेकिन 
यह उस समय तक मुश्किल से ही हो सकता है जब तक कम्युनिस्टों के हाथ में 
सत्ता पहुंच जाने की गम्भीर सम्भावना प्रकट न हो। फिलहाल ऐसी कोई 
सम्भावना नहीं है। 

हमें स्वयं को यह स्मरण दिलाना होगा कि जिन दो वहुत बड़े देशों में 
रूस और चीन में-कम्युनिस्ट सत्तारूढ़ हुए हैं और उन्होंने राज्य की निर्माण- 
कारी शक्ति के रूप में काम किया है, वहाँ यह कार्य तत्काल नहीं हुआ वल्कि 
अनेक दशकों तक इसकी तैयारियां चलीं--रूस में नयी आथिक नीति के युग ने 
इसे पहली पंचवर्षीय योजना तक बढ़ा दिया और चीन में लम्बे मार्च से पहले 
और वाद में जो कुछ हुआ उसने इस अवघि में वृद्धि की । लम्बे और विनाशकारी 
युद्धों की अवधि में जो विद्रोह हुए, उन्हें विदेशी सैनिक हस्तक्षेप से बल मिला। 
चीन के सम्बन्ध में जापान के सैनिक हस्तक्षेप से और कोमिन्तांग को संयुक्त राज्य 
अमरीका के सक्रिय सहयोग से यह बल प्राप्त हुआ। कोमिन्तांग आरम्भ में एक 
क्रान्तिकारी मुक्ति-आन्दोलन था, पर आगे चलकर पूरी तरह भ्रष्ट सामन्ती 
तानाशाही में बदल गया था। इस प्रकार इन सैनिक हस्तक्षेपों ने आमूल 
परिवतंन के अनुरूप राष्ट्रीय एकजुटता की स्थापना में प्रभावशाली योगदान 
किया। पर इस वात की सम्भावना दिखायी नहीं पड़ती कि इन असाधारण 
परिस्थितियों के अभाव में साम्यवाद की विजय होती और भारत में ये 
परिस्थितियाँ मौजूद नहीं हैं । 

और भारत की इतनी बुरी स्थिति है कि वह अर्थव्यवस्था को पहुंचनेवाले 
समस्त गम्भीर प्रभावों सहित अव्यवस्था के एक दौर को बर्दाश्त करते हुए एक 
व्यवस्थित कम्युनिस्ट शासन के प्रभावशाली बनने की प्रतीक्षा करता रहे । यही 
कारण है कि किसी कम्युनिस्ट विद्रोह की सम्भावना के वास्तविक रूप से प्रकट 
होने पर बौद्धिक रूप से सजग लोगों का प्रायः पूरा वर्ग एक अधिक निरंकुश 
शासन के समर्थन में उठ खड़ा होगा। लेकिन, जैसाकि मैंने कहा है, कम्युनिस्टों 
द्वारा सत्ता पर अधिकार कर लेने की कोई बहुत अधिक गम्भीर सम्भावना 


नहीं है । 
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9. निष्कर्ष 


यह सव परिकल्पित है, यद्यपि प्रमाणों पर आधारित । पर इस संक्षिप्त 
अध्याय में इन प्रमाणों को प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है। इसका सरल अर्थ यह 
है कि भारत में राजनीतिक कान्ति ऊपर से प्रस्तावित, लेकिन जन-सामान्य की 
शिक्षा द्वारा प्रेरित नीचे से दवाव से समथित आमूल परिवतंनवादी सुधारों के 
कम-विकास का वास्तविक विकल्प नहीं है। प्रभावशाली आमूल परिवर्तनवादी 
सुधार-तीति का अधिक यथाभूत विकल्प यह है कि व्यापक निर्धनता को कायम 
रहने दिया जाये और इसे राष्ट्र के निरन्तर बड़े हिस्से को आत्मसात करने दिया 
जाये । 
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बहतर अमरीका की ओर” 


आज अमरीका में जो कुछ हो रहा है, इस अध्याय के शीर्षक में उसके प्रति 
असन्तोष का भाव निहित है। यह असन्तोष आन्तरिक परिस्थितियों भौर 
नीतियों तथा विश्वमामलों में संयुक्त राज्य अमरीका की भूमिका के सम्वन्ध में है। 
इन दोनों दृष्टियों से मैं इस समालोचनात्मक दृष्टिकोण से सहमत हूँ। पर इस 
शीर्षक में यह विशवास भी निहित है कि नीतियों को बदला जा सकता है और 
फिर अमरीका एक बेहतर अमरीका वन जायेगा। मैं इस विश्वास में भी सह- 
भागी हूं। 


।. एक व्यक्तिगत घोषणा 

अमरीका के युवक-युवतियों के समक्ष उनके देश की स्थिति के वारे में भाषण 
करने के सन्दर्भ में मैं यह आवश्यक समझता हूँ कि “परिस्थिति की परिभाषा' के 
रूप में कुछ व्यक्तिगत बातें कहं--यहाँ मैंने डब्ल्यू० आई० टामस की अभिव्यक्ति 
का प्रयोग किया है, जो अपने समय में अमरीकी समाजशास्त्र के पितामह समझे 
जाते थे और जिन्होंने मेरी युवावस्था में मुझे अपनी मित्रता से सम्मानित किया 
था । मेरे जीवन के संयोगों ने मुझे अमरीकी राष्ट्र के विरासत में प्राप्त आदशों 
और महत्त्वाकांक्षाओं से बड़ी गहराई से बाँध दिया है। 

यद्यपि दो सौ वर्ष पूवं अमरीकी क्रान्ति के समय से ये आदर्श और महत्त्वा- 
कांक्षाएँ संयुक्त राज्य अमरीका में अन्य किसी भी देश की तुलना में बहुत महत्त्व- 
पूर्ण तरीके से अभिव्यक्ति पाती रही हैं और इन्हें इस देश के कानून में भी स्थान 
दिया गया है, पर ये प्रबोधन के युग से हमारी कानून की समान विरासत का 
अंग भी बनी हुई हैं। यह विरासत है: न्याय, स्वतन्त्रता और अवसर को 
समानता । पर्यावरण और रुझान के संयोग से स्वयं मैं भी अपनी आरम्भिक 
युवावस्था में प्रबोधन-काल की राजनीतिक आशावादिता से बहुत गहराई से 
प्रभावित हुआ । प्रबोधन-काल के दर्शन को इस नये राष्ट्र के अन्तःकरण में यह 
विशिष्ट स्थान किस प्रकार प्राप्त हुआ: हैं, इसका मैंने तीस वर्ष पूवं प्रकाशित 
अपनी एक पुस्तक के पहले अध्याय में विवरण प्रस्तुत किया हैं। यह पुस्तक है : 
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एन अमेरिकन डिलेमा, ए प्रोब्लम आफ माडनं डेमोक्र सी : “अमेरिकन आइडि- 
यल्स एण्ड दि अमेरिकन कांशेन्स'। 

इस देश की समस्याओं में इस गहराई. से उलझ जाने और इस देश की 
नेतिक वचनबद्धता से अपने-आपको जुड़ा हुआ अनुभव करने के कारण इस पीढ़ी 
के अन्य किसी भी विदेशी नागरिक से अधिक मैंने यह स्वाभाविक समझा कि मैं 
अमरीका के मामले में खुलकर अपने विचार व्यक्त करूं और इस कार्य में मैंने 
यह बाधा अनुभव नहीं की कि मैं अमरीकी नहीं हूँ। संयुक्त राज्य अमरीका में 
मेरा यह अधिकार सामान्य रूप से स्वीकार भी किया गया और इससे अन्य देशों 
के उन लोगों में बहुत आश्चर्य फैला जो इस देश की इस अत्यन्त उच्च परम्परा 
से इतने अधिक परिचित नहीं हैं : इस देश में किसी भी विदेशी की आलोचना 
को बड़े खुले हदय से स्वीकार किया जाता है, यदि यह आलोचना इस देश की 
नेतिक विरासत के अनुरूप हो । 

दो दशक से अधिक समय तक संयुक्त राज्य अमरीका के बारे में मेरे विंचार 
कठोर रूप से समालोचनात्मक रहे हैं। ये विचार आन्तरिक स्थितियों-सम्बन्धी 
प्रश्नों और पिछले तीन दशकों की नीतियों से सम्बन्धित रहे हैं। जो लोग मोटे 
तौर पर मेरे विचारों से सहमत रहते हैं, उन्होंने भी यह कहा कि अपने लेखन 
में मैं समय से आगे रहा हूँ। पर मैंने सदा यही अनुभव किया है और आज भी 
करता हूँ मर अमरीका के युवक-युवतियों में खुले विचारवाले लोगों के समक्ष 
तथा उनकी ओर से अपने विचार प्रकट करते समय मेरी यही भावना होती है। 

आज जो पीढ़ी देश की भावी जिम्मेदारी को अपने हाथों में लेने की तैयारी 
कर रही है; उसे निश्चय ही अपने समय से आगे होना चाहिए । यदि राष्ट्र 
प्रतिक्रिया और विनाश के गतं में नहीं गिरना चाहता तो पुरानी पीढ़ी द्वारा नीति 
के क्षेत्र में की गयी अनेक गलतियों को जारी नहीं रहने दिया जाना चाहिए । एक 
नये ओर बेहतर अमरीका को वतंमान नीतियों में बुनियादी परिवर्तन करने के 
' लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होगी । युवक-युवतियों के समक्ष भाषण करते 
समय में यही अनुभव करता हूँ । 


2. दूसरे महायुद्ध के बाद 
त में संयुक्त राज्य अमरीका की विदेश-नीति पर चर्चा करना 
चाहूगा । जसाकि मैं आगे चलकर स्पष्ट करूँगा, अमरीका की विदेश-नीति ने 
इसकी एक घरेलू नीति को गम्भीर रूप से विक्त बना दिया है । 
दूसरे महायुद्ध के अन्त में संयुक्त राज्य अमरीका को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 
बहुत ऊचा स्थान प्राप्त हुआ था । युद्ध में हिस्सा लेने के कारण पूरे संसार ने 
अमरीका के प्रति आभार प्रकट किया था, क्योंकि अमरीका की कारवाई ने 
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फासिस्ट शक्तियों की पराजय में निर्णायक भूमिका निभायी थी । 
_ मित्र राष्ट्रों की महा-सन्धि में सम्मिलित अन्य देशों के विपरीत अमरीका 
को स्वदेश में विनाश का सामना नहीं करना पड़ा था । वस्तुतः 
+ युद्ध ने वह कर 
दिखाया था जो अमरीका की न्यू डील नामक नीति के लिए सम्भव नहीं 
था अर्थात युद्ध ने चोथे दशक की महामन्दी को समाप्त कर दिया था, जिसके 
ग्र इ रा भना का एक भ 
से पहले अमरीका कभी भी इतना अधिक 
समृद्ध नहीं था। 
सयुक्त राज्य अमरीका ने स्वयं को अत्यन्त और सर्वोपरि रूप से शक्ति- 
शाली अनुभव किया और उस समय तक उसकी यह स्थिति थी भी । इसके वाद 
इस राष्ट्र पर यह खतरनाक संकल्पना छा गयी कि अब संसार ने 'अमरीकी 
शताब्दी में प्रवेश किया है और इस शताब्दी में संयुक्त राज्य अमरीका की 
नीतियाँ संसारव्यापी घटनाक्रम का निर्णायक तत्त्व होंगी । संसार में प्रत्येक 
वस्तु इस बात पर निर्भर करेगी कि इन नीतियों को किस प्रकार निर्धारित 
किया जाता है । 
मुझे अमरीका के लोगों के वारे में इतनी पर्याप्त जानकारी है कि इस बात 
की साक्षी दे सकूं कि मार्शल योजना के अन्तर्गत पश्चिम यूरोप के देशों को 
वित्तीय सहायता देने की प्रमुख प्रेरणा सकारात्मक थी भर्थात यह उन राष्ट्रों के 
प्रति सच्चे करुणाभाव और एकजुटता की भावना से प्रेरित थी, जिन्हें युद्ध में 
भयंकर क्षति उठानी पड़ी थी। इसके अलावा यूरोप के ये देश अमरीकी राष्ट्र 
के अनेक नागरिकों के मूल देश थे, इन अमरीकियों के पूर्वज इन्हीं देशों के 
निवासी थे । इस प्रकार यह प्रेरणा इससे कहीं अधिक निःस्वार्थ थी, जितनी 
आगे चलकर कम-विकसित देशों को सहायता देने के सम्बन्ध में प्रकट हुई । 
लेकिन मार्शल योजना शुरू होने से पहले ही शीतयुद्ध शुरू हो चुका था। 
इस शीतयुद्ध का समारम्भ उस कारण से हुआ था, जिसे मैं संचीय प्रभावों ! 
सहित चक्रीय कारणता कहता हूँ, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्ष यह समझ 
गये थे कि उनकी प्रत्येक कारंवाई की दूसरे खेमे में उग्रतर प्रतिक्रिया होगी ओर 
फिर इस' उग्रतर प्रतिक्रिया के मुकाबले के लिए इससे भी प्रबल प्रतिक्रिया दिखानी 
होगी । 
र इसके परिणामस्वरूप स्वयं अमरीका में यह भयंकर भय व्याप्त हो गया 
था कि संयुक्त राज्य के विरुद्ध विश्वव्यापी कम्युनिस्ट षड्यन्त्र रचा जा रहा है 
ओर यह षड्यन्त्र सम्पूर्ण 'स्वतन्त्र संसार' के भी विरुद्ध है। साम्यवाद के विरोध 
को मार्शल सहायता की पूरक प्रेरणा के रूप में पहले ही इस्तेमाल किया जा 
रहा था, और उस समय मैंने इसे खतरनाक तथा बुरा लक्षण बताया भीथा। 
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स्वदेश में, शर्मनाक मैकार्थी युग में, यह अत्यन्त काल्पनिक और अविश्वस- 
नीय विचार फैल गया कि इस महान और शक्तिशाली देश में मुट्ठी-भर कम्युनिस्ट 
हिसा के द्वारा संवैधानिक सरकार का तख्ता उलट सकते हूँ। कुछ समय तक 
यह भय इस देश की प्रायः विचारधारा ही वना रहा । इसने प्रायः पूरे देश के 
बौद्धिक जीवन को प्रभावित किया तथा वैज्ञानिक साहित्य और हर स्तर पर 
अध्यापन के ऊपर भी इसका असर पड़ा। इसके साथ ही, और वह भी अधिक 
व्यापक सीमा तक, यह जन-सामान्य में भी एक लोकप्रिय विश्वास के रूप में फेल 
गया । 

शीतयुद्ध और राजनीतिक वातावरण में इस भयंकर परिवर्तेन के प्रभाव 
के अन्तगंत अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों में सैनिक मामलों को अनावश्यक रूप से ऊंचा 
स्थान दिया जाने लगा । राजनीतिविज्ञान और अर्थशास्त्र में भी, जहाँ परम्परा 
से मानवतावाद का प्रभाव कायम था, शक्ति और शक्ति के सन्तुलन को दर्शाने- 
वाले विचित्र मॉडलों ने अध्ययन के इस क्षेत्र को बहुत अधिक सीमा तक प्रभा- 
वित किया । उक्त साहित्य में अक्सर इस तथ्य को दोहराया गया कि अध्ययन- 
कर्ता, केवल सत्य के अन्वेषण के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित के लिए यह सब 
कर रहे हुं भौर राष्ट्रीय हित को बहुत अपरिष्कृत तरीके से उम्र राष्ट्रवाद की 
रुग्णता के रूप में स्वीकार किया जाने लगा । 


3. विदेश-नीतियों का उदय | 

साम्यवाद के प्रसार को रोकना' संयुक्त राज्य अमरीका की विदेश-नीति की 
सर्वोच्च प्रेरणा वनता जा रहा था। जैसाकि मैंने अध्याय 9, अनुभाग 2 में कहा 
है, इस नीति के परिणामस्वरूप पश्चिम यूरोप के अनिच्छुक देशों और समस्त 
गैर-कम्युनिस्ट संसार के ऊपर तथाकथित सामरिक महत्त्व के माल के निर्यात 
के वारे में पावन्दी की कारंवाई थोपी गयी। यथार्थे में यह पूर्व यूरोप के कम्यु- 
निस्ट देशों; और आगे चलकर चीन के, विरुद्ध व्यापार के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर 
भेद-भाव वरतना था । एक स्वतन्त्र अर्थशास्त्री के रूप में काम करते हुए, पर 
इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र के यूरोपीय आथिक आयोग के कार्यकारी सचिव के 
पद का दायित्व वहन करते हुए, आरम्भ से ही मैंने यह पूर्वकल्पना कर ली थी 
कि यह आथिक युद्ध कभी सफल नहीं होगा, छोटी अवधि की दृष्टि तक से इसे 
ना नहीं मिलेगी। इसके अलावा यह संसार के हितों के लिए हानिप्रद भी 

ऐगा। 

हथियारों पर संयुक्त राज्य अमरीका का व्यय निरन्तर बढ़ रहा था और 
कभी-कभी तो यह संघ सरकार के बजट का आधे से भी अधिक हिस्सा हो जाता 
था। संसार-भर में सैनिक अड्डे बनाये जा रहे थे, जिनका उद्देश्य कम्युनिस्ट देशों 
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में, निषि Ne हैं शासनों | 
महा या देकर वर is सत तानाह शासनों को संयुक्त राज्य अमरीका 
_ `` 3 "हावा दता रहा है, वे भी अक्सर इन सन्धियों को कष्टप्रद 
समझन लगे हं। इन देशों में इस विचार के उदय का अक्सर यह कारण रहा है 
कि संयुक्त राज्य अमरीका ने अपने मित्र राष्ट्रों से व्यवहार में f 
मनमाना आचरण किया हैं लक si 
7 हैं। यद्यपि संयुक्त राज्य अमरीका ने वारम्वार 'द्विदेशीय 
सहायता , 'सहयोग' और 'साझेदारी' का उल्लेख किया, लेकिन अक्सर इस वात 
प्र ज़ोर दिया कि हर कार्य स्वयं उसके अपने तरीके से किया जाना चाहिए। 

. आर इस कारण से अब अधिकांशतया यह स्थिति उत्पन्न होने लगी कि 
संयुक्त राज्य अमरीका सरकार को अकेले ही कारंवाई करनी पड़ी। लेटिन 
अमरीका के अनेक देशों में संयुक्त राज्य अमरीका का वलपूर्वक हस्तक्षेप एक 
ऐसी कारवाई थी जिसके कारण इस क्षेत्र में भी हादिक और व्यापक समर्थन 
प्राप्त करने की वात नहीं सोची जा सकती थी । जहाँ तक शेष संसार का प्रश्‍न 
है, वह दूर खड़ा भत्संना की दृष्टि से यहु सब कुछ देखता रहा। 

वियतनाम में युद्ध को और अधिक भड़का देने के लिए अमरीका अपने ऊपर 
पूरी तरह निर्भर कुछ पिछलग्गू सरकारों के सक्रिय समर्थन की ही आशा कर 
सकता था और इस समर्थन के लिए अमरीका को नकद भुगतान देकर बहुत 
. 'बड़ी कीमत चुकानी पड़ी । वियतनाम का युद्ध किसिजर-निक्सन शासन के 
अन्तर्गत विस्तार पाकर पुरे हिन्द-चीन और थाईलँण्ड तक में फैल गया। इससे 
भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आस्ट्रेलिया और न्यूजीलँण्ड को अपनी सेनाएँ 
भेजने के लिए तैयार कर लिया गया । अब क्योंकि इन दोनों देशों में कट्टरपन्थी 
सरकारों का पतन हो चुका है, अतः इस प्रकार दक्षिण एशिया में अमरीका के' 
प्रति इन देशों की वफादारी का भी अन्त हो गया है। 

अन्यथा यूरोप में संयुक्त राज्य अम रीका के मित्रदेशों अथवा लेटिन अमरीका 
और एशिया के मित्नदेशों की सरकारे-उक्त सरकारों को छोड़कर--वियत- 
नाम में संयुक्त राज्य की सहायता के लिए एक छोटी-सी टुकड़ी भी भेजने का 
साहस नहीं कर पा रही थीं। इन देशों की सरकारों के ऊपर संयुक्त राज्य 
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अमरीका ने जो दवाब डाला, उसका बस यही प्रभाव हो सका कि इन सरकारों 
ने अपने देशवासियों द्वारा वियतनाम के युद्ध के विरुद्ध किये जानेवाले प्रदशंनों 
को अपेक्षाकृत अधिक कड़ाई से दबाया । पर इस निषेध के बावजूद अनेक वर्षों 
से सवंत्र विरोध-प्रदर्शन तेज़ होता जा रहा है। 

हिन्द-चीन में पराजय का सामना होने पर और लेटिन अमरीका में प्रतिरोध 
में वृद्धि के कारण अनेक वर्षों से संयुक्त राज्य अमरीका की संसार-भर में कठोर 
आलोचना होने लगी और अमरीका नैतिक और राजनीतिक दृष्टि से इतना 
अधिक अलग-थलग पड़ गया, जितना अधिकांश अमरीकी स्वीकार करने को 
तैयार नहीं थे । 


4. अत्यधिक अहंकार 


संयुक्त राज्य अमरीका की विदेश-नीति की इतनी भयानक असफलता का 
कारण उसकी सरकार का यह दम्भपूण दावा था कि अपनी शक्ति के बल पर 
उसे अपने मनमाने तरीके से संसार-भर में कानून और ष्यवस्था बनाये रखने का 
अधिकार है और इस कार्य के लिए वह पूरी तरह से विवेकहीन युद्ध के तरीके 
अपना सकता है और यह करते समय उसके ऊपर मान्य नेतिक मानदण्डों की 
कोई वाधा लागू नहीं होगी । ग्रीक लोगों ने इसे अत्यधिक अहंकार--ह यूबरिस-- 
की संज्ञा दी थी और उनकी मान्यता थी कि यदि इस दृष्टि पर अंकुश नहीं 
लगाया जाता तो यह सदा विनाशकारी सिद्ध होती है । 

दूसरे महायुद्ध की अवधि में मैने :एन अमेरिकन डिलेमा' शीर्षक पुस्तक 
लिखी । यह पुस्तक अमरीका की न्याय, स्वतन्त्रता और समानता की आन्तरिक 
समस्याओं के बारे में है। मैंने इस पुस्तक के अन्तिम अध्याय में अमरीका की उस 
विश्व भूमिका पर विचार किया जिसको मैं पूर्वकल्पना कर पा रहा था। मेरी 
धारणा थी कि “जब संसार के रंगमंच पर प्रमुख अभिनेताओं की अनन्त श्रृंखला 
में अवतरित होने की अमरीका को वारी आयेगी,” तो वह किस प्रकार आचरण 
करेगा । उस समय मैंने यह लिखा था थर मैं आज उसे दोहराना चाहता हूं : 

“अब अमरीका संसार का अंग बन गया है और वह दूसरे देशों के समर्थन 
और सद्भावना पर अत्यधिक निर्भर है। उसका नेतृत्व की स्थिति में पहुँच जाना 
चरम परिणति का प्रतीक है । पर उस व्यक्ति से अधिक सन्देह से अन्य कोई 
नहीं देखा जाता, जो उन्नति करता है, आगे बढ़ता है ।” 

मैने उस विचार को आलोचना की थी जो मुझे इस समय भी अमरीका में 
सामान्य रूप से देखने को मिला था कि वित्तीय और सैनिक शक्ति उस नैतिक 
शक्ति का स्थान ले सकती है, जिसे संसार-भर के भद्र लोगों की सद्भावना प्राप्त 
होती है । अनुयायियों के अभाव में, नेता नेता नहीं रह जाता, बल्कि एक दम्भी 
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व्यक्ति अमरीका की तरह शक्तिशाली हो, वो. जाता 


है खतरनाक भी बन जाता है, 
| 


सकता हूँ। इनमें से जो लोग मेरे समालोचनात्मक विचारों ह 
प्रकट रूप से यह अनुभव करते हैं कि अव अमरीका के र 
चुके हैं कि अन्य देशों के लोग उनके देश के वारे में क्या सोचते हैं । कर 
विदेशों में काम करनेवाले सरकारी अधिकारी और व्यापारी स्वयं अपने 
कारणों से इस सम्बन्ध में मौन ही रहना अधिक पसन्द करते हैं । इन लोगों की 
निषेधग्रस्त राय ही संयुक्त राज्य अमरीका के वर्तमान राजनीतिक वातावरण 
भें कुछ सीमा तक प्रकट होती है। लेकिन पश्चिम के सब देशों में, और विभिन्न 
सीमाओं तक अन्य देशों में भी, सूझबूझवाले सुविज्ञ नागरिकों के विचार अन्ततः 
निर्णायक सिद्ध होते हैं । शर 
आज सन्‌ 972 के क्रिसमस के पहले दिन मैं ये पंक्तियां लिखते समय 
वियतनाम में और भयंकर बमवारी की रेडियो रिपोर्ट सुन रहा हूँ जिसमें 
यह बताया जा रहा है कि एक सप्ताह पूर्व भयंकर बमबारी फिर श्रूं 
हुई और पहले की तुलना में कहीं अधिक विवेकहीनता से यह कार्य किया गया। 
इस बमबारी में हनोई के वस्तीवाले इलाके और उत्तरवियतनाम के अत्यन्त 
घनी आबादीवाले इलाकों पर बड़ी संख्या में बम गिराये गये, जिसके परिणाम- 
स्वरूप हज़ारों निर्दोष स्त्री, पुरुषों और बच्चों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा 
- तथा बड़ी संख्या में मकान, चर्च, पगोड़ा, स्कूल, अस्पताल, विदेशी दृतावास और 
एक ऐसा शिविर भी नष्ट हो गया, जहाँ अमरीका के उन विमान चालकों को 
वन्दी बनाकर रखा गया था, जिनके विमान वियतनाम में मार गिराये गये थे। 
स्वीडन की धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा जिस अस्पताल का संचालन हो रहा है, उसे 
एक के बाद एक पाँच हमलों में बमबारी से क्षति पहुँची । इस बमबारी में लगभग 
पचास डाँक्टर, नस और रोगी मारे गये। हतोई में स्वीडन का दुतावास होने के 
कारण मुझे इन अत्यन्त निन्दनीय युद्ध अपराधों के बारे में प्रामाणिक और पर्याप्त 
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पूर्ण जानकारी है। और इन अपराधों के वातावरण में निक्सन सरकार मानवता 
को शान्ति का सन्देश देनेवाले ईसामसीह के जन्म दिन के अवसर पर आनन्द 
मना रही है, भोज दे रही है । ; है 

अन्ततः इन आक्रमणों से संसार-भर में उग्रतम रोष फला । चचों में इन 
आतंककारी कारंवाइयों की बलि चढ़े लोगों की आत्मा की शान्ति के लिए 
प्रार्थनाएँ की गयीं--और ईसाई परम्परा के अनुसार अत्यधिक गुमराह अमरीकी 
जनता और उसके शासकों के कल्याण के लिए भी प्राथना की गयी 

केवल पोप ने ही नहीं, बल्कि संसार-भर की सरकारों ने सयुक्त राज्य 
अमरीका की वियतनाम में अपने आक्रमण को और अधिक उग्र बनाने के लिए 
आलोचना की । स्वीडन के प्रधान मन्त्री ने सामूहिक यातना की इस बुराई की 
चर्चा करते हुए कहा कि गोयेरनिका, ओराडोर, बावीयार, कातीन, लाइडिस 
शार्पविल और लेवलिका के साथ जो स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं उनमें एक और नाम 
जड़ गया है-- सन्‌ 972 के क्रिसमस के अवसर पर हनोई स्केंडिनेविया के अन्य 
देश भी इसी प्रकार भत्संना कर रहे हैं और वेल्जियम, हालँण्ड, इटली, भारत, 
कनाडा और अन्य अनेक देशों ने भी इसी रूप में अपने विचार प्रकट किये हैं । 
इससे पहले अक्टूबर के महीने में डेनमार्क के प्रधानमन्त्री ने हिन्दचीन मे संयुक्त 
राज्य अमरीका के युद्ध अपराधों के अन्तर्राष्ट्रीय जाँच आयोग की तीसरी बेठक 
का उद्घाटन कोपेनहागेन में किया था। अब वियतनाम में अमरीकी आक्रमण की 
भर्त्सना करते समय राजनय से पूर्ण भाषा का उपयोग नहीं होता । चाहे व्यापारी 
तक तीव्रतापूर्ण मौन धारण किये हुए हैं। लोग विरोधप्रदर्शन करनेवालों की श्रेणी 
में शामिल न हों, पर उन्होंने व्यग्रतापूर्ण मौन अवश्य धारण कर लिया है। 

यदि ब्रिटेन के अनुदार दल की सरकार, मज़दूर दल की पिछली सरकार 
द्वारा स्थापित तरीके का अनुसरण करते हुए, तुर्की, यूनान, स्पेन और फासिस्ट 
शासन के अधीन अन्य देशों की तरह मौन है, तो इससे इन देशों की जनता की 
सच्ची भावना प्रकट नहीं होती । ; 

संसार-भर के सामान्य लोगों के मन में निक्सन के प्रति जो हादिक घृणा-भाव 
है, वह उनके इशारों पर काम करनेवाले लोगों अथवा उन्हें भड़्कानेवाले लोगों 
के प्रति भी उसी प्रकार विद्यमान है। इतना ही नहीं, यही भावना इस कारण से 
अमरीकी राष्ट्र के प्रति भी मौजूद है, जिसने निक्सन को चार और वर्ष के लिए 
संयुक्त राज्य अमरीका का राष्ट्रपति चुना । 

संसार संयुक्त राज्य अमरीका की इस इच्छा को पूरी. तरह समझता है कि 
अमरीकी युद्धवन्दी वापस लौटे, लेकिन लोगों की समझ में यह बात नहीं आती 
कि सँगोन सरकार ने जिन वियतनामियों को जेलों में बन्द कर रखा है, उनके 
प्रति चिन्ता का यह भाव क्यों नहीं प्रकट किया जाता । इसी प्रकार बहुत बड़ी 
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संख्या में मौजूद शरणार्थियों के प्रति भी यह क्यों नहीं 
जब यदा-कदा अमरीकी युद्ध अपराधियों यान जद राह 
Re तो हमने यह देखा कि न्याय प्रक्रिया को किस प्रकार गम्भीर रूप से 
निरथक वना दिया गया और इस व्यवस्था का उपयोग इन युद्ध अपराधियों को 
न्याय से बचाने के लिए किया गया। संसार अश्वेत लोगों को अपनी तरह ही 
मनुष्य समझता है और अमरीकियों की तरह भी | 

यह पीढ़ी का भी प्रश्‍न है। मेरी पीढ़ी, जिसके मन में संयुक्त राज्य अमरीका 
के प्रति दूसरे महायुद्ध में विजय प्राप्त कराने में सहायक बनने के कारण निष्ठापूर्ण 
प्रशंसा ओर आभार का भाव था तथा जिसने युद्ध के वाद पश्चिम यूरोप के 
आथिक पुननिर्माण के लिए अमरीका द्वारा दी जानेवाली सहायता को भी 
इसी दृष्टि से देखा, अव वह गुज़र रही है । हमारा स्थान एक नयी पीढ़ी ले रही 
है, जिसके मन में युद्ध के वर्षों की और युद्ध के तुरन्त बाद के वर्षों की स्मृतियां 
नहीं हैं, जब अमरीका ने उच्च आदशों के प्रति महान निष्ठा प्रकट की थी। 

संसार की यात्रा करते समय जब मैं लोगों से बातचीत करता हूँ और 
समाचारपत्र तथा सम्बन्धित देशों का साहित्य पढ़ता हूँ, तो मुझे यह देखकर 
अत्यन्त कष्टप्रद आश्‍चर्य होता है कि अमरीका के प्रति घृणा की भावना ? कितनी 
व्यापक हो चुकी हैँं। यह विश्वास करना गलती होगी कि यह साम्यवादी विचार 
के परिणामस्वरूप हुआ है। जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, निश्चय ही मेरे मन में ये 
भावनाएँ स्थान नहीं पा सकतीं--मेरे मन में उन अमरीकी उदारतावादियों से 
अधिक इन भावनाओं के लिए स्थान नहीं हो सकता, जो मेरे विचारों और मेरी 
चिन्ताओं में सहभागी हैं। लेकिन मुझे इन्हें तथ्यों के रूप में स्वीकार करना होगा । 
इन सब कारणों से संसार के मामलों में संयुक्त राज्य अमरीका की वास्तविक 
शक्ति में कमी होती है। 

जव मोहनदास गाँधी ने यह शिक्षा दी कि हमें अपराध से तो घृणा करनी 
चाहिए, पर अपराधी से नहीं, तो उन्होंने एक ऐसे मानवतावादी और तकनापरक 
नैतिक सिद्धान्त को . अभिव्यक्ति दी, जिसे आज संसार के सर्वाधिक उन्नत 
हितकारी राज्यों के कानूनों में धीरे-धीरे स्थान मिल रहा है। आज संसार की 
इस सीमा तक घृणा व्याप्त है कि हमें दृढतापूर्वक इस महान नेतिक उपदेश का 
अनुसरण करना चाहिए। लेकिन यह कार्यं इस दृष्टि से कठिन हो जाता है 
विशेषकर संसार के युवकों के लिए कि दोषी लोग अपने अपराधपूण माग का 
अनुसरण करते रहते हैं और उन्हें सत्तारूढ़ रहने में भी सफलता मिलती रहती है। 


5. वियतनाम-युद्ध की विरासत | 
मैं इस बात से आश्वस्त हूँ कि वियतनाम-ुद्ध और जिस तरीके से इस शुध 
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का अन्त होता है, वह संसार और विशेषकर संयुक्त राज्य अमरीका के इतिहास 
के लिए निर्णायक महत्त्व का होगा । इस पुस्तक में मैं उन सव बातों को नहीं 
दोहराऊँगा, जो मैंने पिछले वर्षों में इस प्रश्न के बारे में लिखी हैं । एशियन ड्रामा 
के विभिन्‍न अनुभागों के अलावा? मैंने अनेक लेखों और स्वीडन की वियतनाम 
समिति के अध्यक्ष और हिन्दचीन में संयुक्त राज्य अमरीका के युद्ध अपराधों 
के अन्तर्राष्ट्रीय जाँच आयोग के अध्यक्ष के नाते जो वक्तव्य दिये हैं, उनमें कही 
गयी हैं । मैं अपनी आत्मा की आवाज़ के कारण उक्त समिति और आयोग की 
अध्यक्षता का कार्य दायित्व वहन करने से इन्कार नहीं कर सका, यद्यपि इसके 
परिणामस्वरूप मुझे अपने सामान्य कार्य के लिए समय नहीं मिला । वियतनाम 
समिति में स्वीडन के प्रायः समस्त सजग नागरिकों की बहुत भारी संख्या का 
प्रतिनिधित्व है। 
अपने विचारों को उद्ध,त न करके मैं अत्यन्त जिम्मेदार तथा नैतिक दृष्टि 
से अपना दायित्व अनुभव करनेवाले अमरीकियों के फॉरेन अफेयसं* नामक 
पत्तिका में अत्यन्त स्पष्टता से व्यक्त विचारों को उद्धत करना पसन्द करू गा । 
पहला उद्धरण 'आफटर दि कोल्ड वॉर' शीषंक लेख से है, जिसे भूतपूर्व 
राजनयूज्ञ जाजे एफ० केन्नन ने लिखा है, जो आज जाने-माने विद्वान ही नहीं 
हैं बल्कि एक ऐसे भी व्यक्ति हैं, जिन्होंने संयुक्त राज्यं अमरीका की साम्यवाद 
को आगे बढ़ने से रोकने की आरम्भिक नीति के निर्धारण में महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभाई थी । जाजं एफ० केन्नन ने अपने इस लेख में कहा : 
“जहाँ तक वियतनाम का सम्वन्ध है, इस प्रश्‍न पर जितना कम कहा जाये 
'उतना वेहतर। अमरीका के दो सौ वर्ष के समस्त इतिहास में कभी भी 
ऐसा विनाशकारी कार्य नहीं हुआ । इस सम्बन्ध में अमरीका ने जो कुछ 
किया है, वह केवल निकट अतीत के लिए ही अरचनात्मक नहीं है, वल्कि 
इसके परिणामस्वरूप भविष्य में भी कुछ समय के लिए अमरीका कोई 
रचनात्मक कार्य नहीं कर सकेगा । अब एकमात्र गरिमापूर्ण और अद्ध- 
सफल कारवाई केवल यह हो सकती है कि पूरी तरह पीछे हट जाया जाये 
ओर उसके बाद इस सम्बन्ध में पूर्ण मौन और पृथकता की नीति बरती 
जाये, तथा पहल दूसरे लोगों पर छोड़ दी जाये ।” 
पत्रिका के इसी अंक में हेमिल्टन फिश आर्मस्ट्रोंग ने, जो अनेक वर्षो तक 
इस प्रामाणिक पत्रिका के सम्पादक रहे, अपने पद का दायित्व छोड़ते समय 
'आइसोलेटेड अमेरिका' शीर्षक लेख इस पत्रिका को समपित किया । उन्होंने इस 
लेख में कहा : 
“वियतनाम का युद्ध हमारे इतिहास में सबसे लम्बा और कुछ दृष्टियों से 
सर्वाधिक विनाशकारी युद्ध सिद्ध हुआ है। इसने अमरीकी जनता को 
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मम ठ पव दृष्टि से नोचकर अलग कर दिया है। यह 
बे र स में विजय नहीं हुई और न ही विजय प्राप्त हो सकती 
हे दे एक ऐसा युद्ध है, जिसकी शुरुआत छोटी-छोटी घटनाओं से हुई 
ओर अब जिसने भयावह घटनाओं के एक विशाल क्रम का रूप धारण कर 


ही भ्राप्त हुई है। हमने इस युद्ध में लड़ाई के जो तरीके है 
परिणामस्वरूप प्रायः सब देशों में जनमः ses 
का भार पान हक जनमत को आघात पहुँचा है और वितृष्णा 

“इस शताब्दी के तीसरे दशक में आरामदेह अलगाव में 
अलग-थलग पीछे हट जाने के समय से संयुक्त राज्य अमरीका रोग रस 
इस सीमा तक नीचे कभी नहीं गिरी ।'--आज जोखिम इस वात की नहीं है 
कि अमरीका के लोग अलगाववादी वन सकते हैं; वास्तविकता यह है कि 
सयुक्त राज्य अमरीका अकेला पड़ता जा रहा है।*-"लेखक को ऐसा अन्य 
कोई अनुभव प्राप्त नहीं है, हाडिग-युग के समय से ऐसी कोई घटना नहीं 
घटी है जब हमने अपने प्रबुद्ध आत्महित का इस प्रकार नकार किया हो 
और हम विदेशी सम्बन्धों के क्षेत्र में अपने दायित्वों से इस प्रकार पीछे हट 
गये हों और इसके साथ ही स्वदेश में प्रवाद तथा निकृष्ट वाणिज्य की 
प्रवृत्ति की स्वीकारोक्ति की हो । संसार में हमारे वारे में इससे पूर्व कभी 
भी इतनी घटिया राय कायम नहीं हुई थी । 

"आज अमरीका संसार की दो महाशक्तियों में से एक हैं, इसकी 
परमाणु शक्ति का कोई भी देश सामना नहीं कर सकता। पर इसके बावजूद 
इसकी राजनीतिक शक्ति अपनी भौतिक शक्ति से कम है और इसकी 
प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुँचा है । 

“भारत से हमारी पुरानी मित्रता का अन्त चीन के जनवादी गणराज्य 
को प्रसन्न करने के हमारे प्रयासों के परिणाम के रूप में सामने आया है । 
हमने उस समय अपनी आँखें दूसरी ओर फर लीं जब चीन की ओर से 
बढ़ावा पाकर पाकिस्तान की सेनाएं अपने पूर्वी हिस्से में हो रहे विद्रोह को 
अत्यन्त पाशविक तरीके से दवा रही थीं । 

“पचास वर्ष पहले लोगों से हमारे अलगाव की जो स्थिति थी, आज 
वह उलट चुकी है; आज हम इस अलगाव का लक्ष्य हैं, विषय नहीं।'"'हुम 
ऐसी अनेक कारंवाइयों के माध्यम से ही अपनी खोयी हुई प्रतिष्ठा को पुनः 
प्राप्त कर सकते हैं; जिनमें हमारे देश को नयी दिशा देने की क्षमता हो ।” 
वस्तुतः आज इस वात की आवश्यकता है कि अमरीका की विदेश और 
सैनिक नीति में आमूल परिवर्तन की तैयारी की जाये, जो संयुक्त राज्य अमरीका 
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को उसकी खोयी हुई प्रतिष्ठा वापस,दिला सके तथा संसार में उसके नेतिक और 
राजनीतिक अलगाव को धीरे-धीरे कम कर सके । यह प्राथमिक रूप से अमरीका 
के युवक-युवतियों का दायित्व है। अधेड़ उम्र के और अधिक उम्र के लोगों में 
चाहे कितने भी उत्साही सुधारक क्यों न हों, पर ऐसे अत्यन्त मूलभूत परिवतंन 
के लिए नयी पीढ़ी के दृढ़ प्रयास की आवश्यकता होती है, क्योंकि धीरे-धीरे यही 
पीढ़ी सत्ता और दायित्व के क्षेत्र में पदापंण कर रही है। 

इस परिवतंन के लिए निश्चय ही कीमत चुकानी होगी । अमरीका अतीत में 
जो रहा है, और आज जो उसे भविष्य में होने की कामना करनी चाहिए, उसके 
बारे में मेरे जो विचार हैं उनके अनुसार संयुक्त राज्य अमरीका के लिए केवल 
यही पर्याप्त नहीं होगा कि वह हिन्दचीन से बाहर निकल आये | चाहे यह कायं 
कितने भी तात्कालिक महत्त्व का क्यों न हो पर अमरीका केवल इस आधार 
पर हिन्दचीन से वापस नहीं लौट सकता कि युद्ध में जीत सम्भव नहीं है, यद्यपि 
इसका यह भी अर्थ होगा कि आरम्भ से ही इसमें फंसना एक गलती थी । अनेक 
वर्ष पहले अधिकांश अमरीकी इस निष्कर्ष पर पहुँच चुके थे लेकिन इससे भी 
अधिक आवश्यकता इस बात की है कि अधिक-से-अधिक अमरीकी वौद्धिक और 
नेतिक विरेचन की प्रक्रिया से गुज़रें और यह स्वीकार क_ कि यह युद्ध अनैतिक, 
अवध, क्ूरतापूर्णं और अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से भयंकर अपराधपूर्ण था । 
अन्यथा, संयुक्त राज्य अमरीका को संसार में सवत्र भद्र लोगों का विश्वास फिर 
प्राप्त नहीं होगा । 

इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण, इससे भी अधिक प्राथमिक यह है कि अमरीकी 
राष्ट्र स्वयं अपनी शान्ति प्राप्त करने के लिए विरेचन की इस प्रक्रिया से होकर 
गुजरे । जीवित रहते हुए वियतनाम के युद्ध को वस भूल जाना, वियतनाम की 
जनता और मानवता के विरुद्ध किये गये अपराधों को भूल जाना सम्भव नहीं 
है । यह तभी सम्भव हो सकता है, जब यह देश अपने इतिहास से गम्भीर रूप से 
विमुख हो जाये और अपने मान्य आदशोँ और महत्त्वाकांक्षाओं का खुल्लमखुल्ला 
त्याग कर दे । जैसाकि नॉरमन टॉमस ने अमरीकी युवाओं के नाम अपने अन्तिम 
सन्देश भें कहा था: “आप जिस देश को प्यार करते हैं, उसके झण्डे को मत 
जलाइए । आपको इस झण्डे को धोकर साफ करना चाहिए ।” 

वर्तमान नीति इस प्राथमिक आवश्यकता को भी पूरा नहीं करती कि पूर्ण 
असफलता को ईमानदारी से स्वीकार किया जाये और सैमिक हस्तक्षेप को 
समाप्त किया जाये । पुरी तरह से असम्मानजनक युद्ध का “सम्मानजनक अन्त' 
कराने की इच्छा और प्रयास का यह्‌ अर्थं होगा कि साइगोन में अमरीका की 
कठुतली सरकार को निरन्तर समर्थन दिया जाता रहे, जिसे इस अन्तिम दौर 
मे भी संयुक्त राज्य अमरीका बहुत बड़ी माता में हथियार दिये जा रहा है। इस 
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युद्ध की इस रूप में समाप्ति मान्य नहीं है । 

चीन से अधिक सामान्य सम्बन्ध कायम करने के निक्सन सरकार के प्रयासों 
का स्वागत किया जा सकता है, लेकिन केवल इस स्वीकारोक्ति के रूप में कि 
बीस वर्ष से अधिक समय तक एक गलत नीति का अनुसरण किया गया है। 
अमरीकी राष्ट्र को यह भूल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि संयुक्त 
राज्य अमरीका सरकार ने किस प्रकार मेकार्थी और अमरीका के चीनी मामलों 
के तथाकथित विशेषज्ञों के दवाव के अधीन सन्‌ 950 में चीन से पूरी तरह 
सम्बन्धविच्छेद करने का कार्य किया था । इसके साथ ही चीन के प्रति व्यापार 
और अन्य मामलों में भी पूर्ण भेदभाव वरता जाने लगा। इस नीति को, अथवा 
इसके किसी दूसरे रूप को, अन्य देशों के ऊपर भी थोपा गया । इस वीच संसार 
में बड़े पेमाने पर यह प्रचार शुरू किया गया कि चीन गुलामों का समाज है। 
अमरीका के विदेश मन्त्रालय के जो विशेषज्ञ स्थिति से बेहतर ढंग से परिचित 
थे, उन्हें वरखास्त कर दिया गया; विश्वविद्यालयों के अधिक सूञ्षदूझवाले 
घ्रोफसरों ने घुटने टेक दिये अथवा मौन धारण कर लिया । 

संयुक्त राज्य अमरीका ने चीन को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं बनने 
दिया, इस काये के लिए अक्सर अमरीका पर कमोबेश निर्भर करनेवाली 
सरकारों पर दबाव डाला गया । इस वात को तथा इस तथ्य को कि स्वयं राष्ट्र- 
पति निक्सन इस नीति के सर्वाधिक विवेकहीन प्रस्तावकों और विचारकों में थे, 
भुलाया नहीं जा सकता और न ही भुलाया जाना चाहिए। जब संयुक्त राष्ट्र की 
महासभा ने चीन की सदस्यता का अनुमोदन किया, तो महासभा में उपस्थित 
प्रतिनिधियों ने हर्षध्वनि की । इस हुर्षध्वनि से निक्सन और संयुक्त राज्य 
अमरीका के कुछ अन्य लोग क्रोधित हो उठे । यह तथ्य इस बात का प्रमाण है 
कि चीन को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने से रोकने की वात को भुलाया नहीं 
गया था । 

सामान्यतया यह कहा जा सकता है कि विश्व जनमत का सामना करनेवाले 
किसी देश को उसी प्रकार वर्तमान क्षण तक किये गये कार्यो और घटनाओं को 
भुलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिस प्रकार अदालत में पेश किसी व्यक्ति 
को इस वात की अनुमति नहीं दी जाती | मैं केवल एक नेतिकतावादी के रूप में 
ही नहीं, वल्कि एक यथार्थवादी के रूप में भी बोल रहा हूँ। यदि पहले की 
नीतियों से सम्बन्धित तथ्यों को स्वीकार नहीं किया जाता और उन्हें याद नहीं 
रखा जाता, तो नयी और परिवर्तित नीतियों का आधार दृढ़ नहीं होता। जमनी, 
इटली और जापान को अपने निकट अतीत के इतिहास का सामना करने के लिए 
बाध्य किया गया और ये देश अपने विरेचन की प्रक्रिया से होकर गुजरे। संयुक्त 
राज्य अमरीका भी इससे नहीं बच सकेगा। 
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6. विदेशी सहायता 


संयुक्त राज्य अमरीका और अन्य विकसित देशों ने कम-विकसित देशों 
को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता को बहुत विलम्ब से स्वीकार किया 
था। पश्चिम यूरोप के देशों को सहायता देने की जो भावना मार्शल योजना के 
अन्तर्गत प्रकट हुई थी, वह अधिकांशतया समाप्त हो चुकी थी । 

प्रत्यक्ष अनुदानः के खूप में दी जानेवाली सहायता की राशि में निरन्तर 
कमी की गयी और सहायता पर अधिकाधिक यह शतं लगायी जाने लगी कि 
इस राशि में अमरीका से ही माल खरीदा जा सकता है। ज॑साकि मैंने एक अन्य 
पुस्तक में दर्शाया है कि सहायता की राशि को अवसरवादी तरीके से अत्यधिक 
विकृत वना दिया जाता है । (इस पुस्तक का अध्याय 6, अनुभाग 73 देखिए) । 
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन और अमरीका के आँकड़ों में सहायता के 
रूप में जिस राशि का उल्लेख किया जाता है, उसके आधे से भी कम राशि और 
सम्भवतः तिहाई राशि तक को ईमानदारी से सच्ची सहायता की श्रेणी में नहीं 
रखा जा सकता । 

इस घटना से शीतयुद्ध के तीब्र होने की बात प्रकट होती है । अमरीकी 
मतदाताओं को यह कहा गया कि कम-विकसित देशों को सहायता देना “संयुक्त 
राज्य अमरीका के सर्वोत्तम हितों में है' और इस प्रकार राजनीतिक, सैनिक ' 
तथा सामरिक दृष्टि से शीतयुद्ध के लिए मित्र राष्ट्रों को संगठित करने पर 
विशेष जोर दिया गया | इसका यह अर्थ हुआ कि सहायता मुख्यतया उन अत्यन्त 
प्रतिक्रियावादी शासनों को दी गयी, जिन्हें सामान्यतया सर्वाधिक कम्युनिस्ट 
विरोधी समझा जा सकता था। 


अमरीका की जनता सहायता देने की इस प्रेरणा में विश्वास नहीं करती । 
दक्षिण पूर्व एशिया और लेटिन अमरीका में जो राजनीतिक और सैनिक असफल- 
ताएं मिलीं, उनके परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमरीका में विदेशी सहायता 
की अलोकप्रियता निरन्तर बढ़ती गयी, क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों के देशों को अमरीकी 
सहायता का अधिकांश हिस्सा मिला था। कम-विकसित देशों को सहायता देने 
का पूरा कार्यक्रम 97! की शरद ऋतु में प्राय: समाप्त हो गया । आगामी वर्षों 
में निश्चय ही सहायता की राशि में कमी होगी, जवकि इन देशों को सहायता 
की और अधिक आवश्यकता है । 

यह भी एक ऐसी नीति है, जिसमें आमूल परिवर्तन होना चाहिए । एक ऐसे 
अर्थशास्त्री के नाते, जिसने इस समस्या का अध्ययन किया है, मेरा यह विशवास 
है कि सहायता देने की जो एकमात्र प्रेरणा लोगों को प्रिय लग सकती है, वह 
यही है कि निर्धनता से ग्रस्त लोगों के प्रति करुणा और एकजुटता के प्रदर्शन के 
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लिए सहायता दी जाये । अमरीका के लोग अन्य लोगों की तुलना में बुनियादी | 


तौर पर कम दानी नहीं हैं, बल्कि मैं स्वयं यह साक्षी दे सकता हें कि इसकी 
विपरीत स्थिति अधिक सही है। 


7. विशव के समक्ष उपस्थित भावी खतरे 


वियतनाम के इतने बड़े तथ्य के अलावा इस पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक 
व्यक्ति और प्रत्येक देश को अत्यन्त भयंकर स्थिति का सामना करना पड़ रहा 
हैं । ये खतरे ऐसे हैं जिनका सामना मानवता को अपने सम्पूण इतिहास में इससे 
पहले कभी नहीं करना पड़ा था। [ 

इन नये और अधिकांशतया कल्पनातीत खतरों में हमारे पर्यावरण के तेज़ी 
से विषाक्त होने की सच्चाई भी शामिल है । इस खतरे के प्रति हम सब लोगों 
को सजग कर दिया गया है। विनाश से बचने के लिए तुरन्त बड़े पैमाने पर और 
नीति-सम्बन्धी आमूल परिवतेनवादी उपाय करने की आवशयकता है । प्रदूषण 
देशों की सीमाओं पर नहीं रुकता । अतः ये नयी नीतियाँ केवल राष्ट्रीय नीतियाँ 
ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि इन्हें साहसपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का भी रूप 
धारण करना चाहिए (अध्याय ]) । 

यही वात संसार के प्राकृतिक साधनों के खतरनाक तरीके से ह्लास के वारे 
में भी सही है। इस समस्या का एक भयावह पहलू इस तथ्य से उत्पन्न होता है 
कि संयुक्त राज्य अमरीका और अन्य अत्यधिक उन्नत देशों के बहुत थोड़े से 
लोग संसार के समस्त साधनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने उपभोग में लाते 
हैं । इसके परिणामस्वरूप कम-बिकसित देशों का निरन्तर जारी रहने को क्षमता 
रखनेवाला विकास सन्दिग्ध बन जाता है। यदि विकसित देशों के लोग अपनी 
खपत भौर उत्पादन के स्वरूप में परिवर्तन करने और उसकी मात्रा में कमी करने 
के लिए तैयार न होंगे, तो कम-विकसित देशों का विकास प्रायः सम्भव नहीं 
होगा । यदि हम इस विनाशकारी स्थिति से बचना चाहते हैं, तो इस क्षेत्र में 
भी अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है । 

खतरनाक औषधियों के उपयोग का प्रसार एक ऐसा ही तीसरा खतरा है। 
यह नया खतरा है और प्रायः संसार के सब देशों के समक्ष उपस्थित है। इस 
बात की पूर्वकल्पना की जा सकती है कि रासायनिक और ओषधि-सम्बन्धी अनु- 
सन्धान में प्रगति प्रत्येक व्यक्ति को अधिक आसानी से ऐसी औषधियाँ उपलब्ध 
कराने में सहायक बनेगी, जिनके प्रमोग का मनुष्यों को प्रलोभन होता है, पर 
जो मनुष्य के लिए हानिकारक होती हैं। इन औषधियों को केवल कारखाचों 
अथवा प्रयोगशालाओं में ही नहीं, बल्कि रसोईघरों में भी तयार किया जा 
सकेगा । सामान्य रूप से हम यह जानते हैं कि इस क्षेत्र में हमारी राष्ट्रीय नीतियों 
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की उपयोगी और प्रभावशाली सफलता के लिए हमें कहीं अधिक प्रभावशाली 
अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होगी । 

इसके अलावा हमारे समक्ष हथियारों की . होड़ का अत्यन्त भयंकर खतरा 
मौजूद है । यह एक ऐसा खतरा है, जिसके प्रति हमें बहुत समय पहले ही सजग 
कर दिया गया है। इस पुस्तक में इस समस्या पर विचार न कर पाने के कारण 
मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि अन्तरसरकार विचार-विमश के माध्यम से अब 
तक जो समझौते सम्भव हुए हैं, उन्हें ऊपर की लीपापोती ही कहा जा सकता 
है । और इन समझौतों के परिणामस्वरूप दो महाशक्तियों के मध्य हथियारों की 
होड़ पर सच्चे अथो में कोई प्रभावशाली पावन्दी नहीं लगी है। इसी प्रकार 
परमाणु अस्त्रों बाले देशों द्वारा इन अस्त्रों के प्रसार पर भी कोई विश्वसनीय 
अंकुश नहीं लगा है। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति बहुत जल्दी ही परमाणु 
अस्त्रों को सस्ता और सुलभ बना देगी । इस स्थिति में प्रत्येक देश इन अस्त्रों को 
प्राप्त कर सकेगा। इधर ये आशंकाएं भी व्यक्त की गयी हैं कि कालान्तर में 
गुरिल्लाओं तक के लिए परमाणु अस्त्र प्राप्त करना कठिन नहीं होगा । 

महाशक्तियाँ रासायनिक हथियारों तक पर पावन्दी लगाने के लिए सहमत 
नहीं हैं और उन्होंने इस कायं के लिए जिनेवा करार को नयी शक्ति नहीं दी। 
(संयुक्त राज्य अमरीका ने प्रायः अकेले ही इस करार की पुष्टि से इन्कार कर 
दिया) । इस सम्बन्ध में वियतनाम में संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा अपनाये गये 
विषाक्त तरीकों का उल्लेख किया जा सकता है, जिनके कारण यह निषेध सामने 
आया । 

अब क्योंकि मैं अमरीकी श्रोताओं के समक्ष बोल रहा हूँ, भतः मुझे अपनी यह 
राय जाहिर करनी चाहिए कि संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने संकीर्णं दृष्टि 
अपनाते हुए ऐसे दबाव-समूहों को सक्रिय रहने दिया, प्रभावशाली बनने दिया जो 
अपने निहित स्वार्थो को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रवादी भावनाओं का अनुचित लाभ 
उठाते रहे हैं। इस कारण से इस क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहमति प्राप्त करने की दिशा 
में विशेष प्रयास नहीं हो पाया है। इस सम्बन्ध में प्रामाणिक जानकारी के लिए मैं 
यहाँ स्टॉकहोम की अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति अनुसन्धान संस्था के विशाल प्रकाशनों 
का उल्लेख कर सकता हूं । 

मेरे जीवनकाल में संसार को ऐसे दो महायुद्धों का सामना करना पड़ा 
जिनकी किसी ने योजना नहीं बनायी थी। इसी प्रकार यह भी हो सकता है 
कि हम अनजाने ही एक तीसरे और अधिक निर्णायक विशव युद्ध की दिशा में 
आगे बढ़ते रहें | अर भसगवश यह उल्लेखनीय है कि यह युद्ध पहले युद्धों जसा 
नहीं होगा, जिसमें संयुक्त राज्य अमरीका अपने देशवासियों के विनाश और 
हत्याकाण्ड से वचा रहा। [ 
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8. स्वदेश में 


इस बीच अमरीका को स्वदेश में ऐसी विशाल समस्याओं का सामना करना 
पड़ रहा है, जिन्हें अभी तक सुलझाया नहीं गया है। मैं यहाँ इनमें से एक 
समस्या, गरीवी की समस्या पर विचार करू गा। 

राष्ट्रपति कनेडी ने 'निर्धनता के विरुद्ध विना शर्ते लड़ाई' की जो योजना 
बनायी थी और उनकी मुत्यु के वाद राष्ट्रपति जॉनसन ने जिसकी घोषणा की 
थी, वह समस्या की विशालता को देखते हुए आरम्भ से ही बहुत छोटी, कृत्रिम, 
कुयोजित और अकुशल तरीके से लागू की जा रही थी। पर हम यह आशा करते 
थे कि कम-से-कम समारम्भ तो हुआ और आगे चलकर इसके आधार पर और 
अधिक प्रभावशाली कार्रवाई हो सकेगी। लेकिन वियतनाम की पूरी तरह 
असफल लड़ाई के नैतिक, मनोवैज्ञानिक -और वित्तीय प्रभावों के कारण सातवें 
दशक के मध्य में निर्धनताविरोधी कार्यक्रम प्रायः पूरी तरह प्रभावहीन वन 
गया । इसके अन्य कारण भी थे, जिनका मैं इस संक्षिप्त अध्याय में विवेचन 
करने की स्थिति में नहीं हूँ । 

गाँवों और शहरों की गन्दी बस्तियों में रहनेवाले अत्यन्त निर्धन लोगों की 
रहन-सहन की परिस्थितियों में फिलहाल कहीं भी खास सुधार नहीं हो रहा है 
और इन निर्धन लोगों में नीग्रो लोगों की संख्या अधिक-से-अधिक एक-तिहाई 
है । कुछ दृष्टियों से और कुछ स्थानों पर इन गरीव लोगों की स्थिति और बिगड़ 
रही है । 

बने क्षेत्रों में तकंसम्मत तरीकों से सुधारों की तत्काल आवश्यकता है । 

इन सुधारों में शहरों को पूरी तरह नये सिरे से वनाना और उनमें छोटे-छोटे 
बगीचों और खले स्थानों की व्यवस्था, आवास की दृष्टि से निर्धन लोगों को 
अलंग-थलग रखने की प्रवृत्ति की समाप्ति और परिवहन-सम्बन्धी नीतियों में 
आमूल परिवर्तन भी शामिल है. 

बड़े शहरों के मध्य भाग को केवल प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों के लिए 
ही सुरक्षित रखा जाचा चाहिए । इस समय यह तरीका चल रहा है कि शहर एक 
मध्य भाग और उपनगरों में विभाजित हैं। शहर के मध्य भाग में अधिकांश- 
तया गरीब लोग रहते हूँ और उपनगरों में समृद्ध लोग । अधिक उपयोगी और 
अधिक बड़ी प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना के वाद इनकी कराधान प्रणाली 
में राज्यों की तरह ही सुधार किया जाना चाहिए । और ऐसे प्रशासनिक तथा 
वित्तीय सुधारों के बाद भी संघ सरकार को अधिक बड़े पैमाने पर वित्तीय सहा- 
यता देने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए । 

इस प्रकार नीति की दृष्टि से वित्तीय आधार को व्यापक बनाने और 
आवश्यक मानकों को लागू करने के वाद स्कूलों की पढ़ाई ओर सामुदायिक 
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सेवाओं के न्यूनतम मानक निर्धारित किये जाने चाहिए और इन्हें अधिक समान 
बनाया जाना चाहिए । 

गन्दी बस्तियों में रहुनेवाले मनुष्यों का पुननिर्माण और इन्हें आधुनिक 
ओद्योगिक समाज में उचित उत्पादन करनेवाले और आत्मविश्वासी नागरिकों 
के रूप में एकीकृत करना सर्वोपरि है । स्कूलों का स्तर ऊपर उठाना भी उन 
लोगों के बड़े पेमाने पर पुनरवास का अंग बन सकता है, जिन्हें विरासत में गरीबी 
मिली है और इससे प्राप्त होनेवाली असमर्थताएँ भी। 

इन आझूल परिवर्तनवादी सुधारों पर खरवों डालर व्यय आयेगा । और इन 
सुधारों को लागू करने की प्रक्रिया में एक पीढ़ी का समय लगेगा। यदि साहस- 
पूवंक कृतसंकल्प होकर इन सुधारों को लागू करने की प्रक्रिया तुरन्त शुरू कर 
दी जाये, तो भी इतने ही समय की आव्ृश्यकता होगी । यदाकदा इस आशय के 
अनुमान प्रचारित किये जाते हैं कि यदि हर वर्ष दस अथवा बीस अरब डालर 
का व्यय किया जा सके तो निर्धनता की समस्या और मनुष्यों पर इसके विपरीत 
प्रभाव को तेज़ी से समाप्त किया जा सकता है। ये अनुमान हास्यास्पद सीमा तक 
विशेषज्ञता से वंचित हैं । 

मुझे इस वात का विश्वास है कि अमरीका में निर्धनता की समाप्ति पर 
होनेवाला व्यय लम्बी अवधि का लाभकारी निवेश सिद्ध होगा । लेकिन एक 
लम्बी अवधि तकं इस कार्य के लिए समृद्ध अमरीकियों के बहुमत को बलिदान 
करना होगा और चन्द्र-यात्रा तथा सेनाओं पर होनेवाले विशाल खर्च जैसी 
अत्यन्त व्ययसाध्य सार्वजनिक प्रदर्शन-खपतों को समाप्त करना होगा । 

अनेक निहित स्वार्थ आवश्यक सुधारों को रोकने के लिए सक्रिय हैं। मेरी 
राय में ये निहित स्वार्थ 'पूंजीवादी प्रणाली के स्वतन्त्र व्यापार” में निहित नहीं 
हूँ, बल्कि अमरीकी जनता के विशाल समुदायों की स्वार्थपरता और उनकी 
प्राथमिकताओं की विकृत भावनाओं में निहित हैं, जो संसद के निणयों में 
प्रतिबिम्बित होती हैं । 

इसके बावजूद मैं अमरीका के बारे में निराशावादी नहीं हो सकता । संयुक्त 
राज्य अमरीका के लिए यह ग्राह्य स्थिति नहीं है कि वह समृद्ध देशों के मध्य 
एक ऐसा देश बना रहे, जिसमें सबसे बड़ी और सबसे बुरी गन्दी बस्तियाँ हैं, 
बेरोजगारों और रोज़गार प्राप्त करने की क्षमता से वंचित लोगों की बहुत बड़ी 
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जव हम इस वात का स्मरण करते हैं कि जिन लोगों ने क्रान्ति के द्वारा 
संयुक्त राज्य अमरीका के गणराज्य की स्थापना की थी,उन्होंने इस स्वतन्त्र राष्ट्र 
में उपलब्ध सम्भावनाओं के वारे में क्या कल्पनाएँ की थीं तो हमें संयुक्त राज्य 
अमरीका की वर्तमान स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण और व्यंग्यपूर्ण दिखायी पड़ती है । 
अमरीका के इन संस्थापकों का विचार था कि विदेशों में अमरीका का प्रभाव 
उसकी शक्ति के आधार पर नहीं, बल्कि इस आधार पर प्रकट होगा कि अत्याचार 
और असमानता की वेड़ियों को काट फेंकनेवाले लोग स्वतन्त्र संस्थाओं और 
स्वतन्त्त व्यवस्थाओं के माध्यम से किस प्रकार अपने समस्त नागरिकों को सुख 
प्रदान कर सकते हैं । 
` संयुक्त राज्य अमरीका इन महत्त्वाकांक्षाओं सहित संसार का पहला आधुनिक 

लोकतन्त्र वना । और हाल के दशकों तक इसके राजनीतिज्ञों और विचारकों ने 
बार-बार अपनी इस निष्ठा को दोहराया है कि संयुक्त राज्य अमरीका की यह 
नियति है कि वह समस्त संसार के समक्ष यह जाज्वल्यमान उदाहरण प्रस्तुत कर 
सके कि एक स्वतन्त्र राज्य क्या-क्या महत्त्वाकांक्षाएं कर सकता है। लेकिन 
यथार्थं अत्यन्त भिन्न सिद्ध हुआ । 

एक विशेष रूप से चिन्ताजनक तथ्य यह है कि संयुक्त राज्य अमरीका की 
आन्तरिक परिस्थितियों और नीतियों की गम्भीर खामियों की विदेशों में सामान्य 
ओर व्यापक जानकारी है और यह तथ्य इस देश की विदेश-नीति को प्रभावित 
कर रहा है। संयुक्त राज्य अमरीका के प्रति संसार की भावनाओं में इस प्रकार 
एक नये तथ्य का समावेश हुआ है। 

नीग्रो-समस्या के वारे में अपनी पुस्तक समाप्त करने के बाद दो दशकों तक 
मैं सन्तोषपूर्वंक यह देखता रहा कि अमरीका की इन खामियों को किस प्रकार 
संत्र मित्रतापूणं दृष्टि से देखा-समझा जा रहा है । संसार यह देख रहा था कि 
इस देश के समक्ष बहुत बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ हैं और इस वात से संसार के 
विचारशील लोगों को प्रसन्नता का अनुभव हो रहा था कि इस देश के भीतर 
कुछ लोग इन कठिनाइयों को दूर करने के प्रयास में लगे हैं। दक्षिण एशिया 
ओर यूरोप में अपनी व्यापक यात्राओं के दौरान लिटिल रॉक की घटना के समय 
भी मैंने यह देखा कि यही सामान्य विचार वना हुआ था। 

अब इसमें आमूल परिवर्तन हो गया है। इसका आंशिक स्पष्टीकरण 
वियतनाम का युद्ध है। अब लोगों के मन में संयुक्त राज्य अमरीका सरकार के 
विषय में यह धारणा बन गयी है कि यह सरकार वियतनाम के निर्दोष और 
अत्यन्त निर्धन अश्वेत लोगों के प्रति क्रूर व्यवहार करने के साथ-साथ स्वयं अपने 
देश के नीग्रो लोगों के कष्टों की भी किस सीमा तक उपेक्षा कर सकती है। 
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जातीय दंगों ने इन धारणाओं को और दृढ़ बनाया और इसके परिणामस्वरूप 
अमरीका से घणा करने का अभियान और तेज़ हो गया । 

विशेषकर निक्सन सरकार के दौर में इस अभियान की गति बहुत तेज हुई 
है, क्योंकि निक्सन सरकार ने नागरिक स्वतन्त्रताओं के आन्दोलन ओर नीग्रो 
लोगों की स्थिति के सुधार के लिए स्पष्टतः कोई विशेष प्रयास नहीं किया ! इसे 
भी कम्युनिस्टों द्वारा प्रेरित प्रचार नहीं कहा जा सकता । प्रायः सव दशा मे 
उदारतावादी और कट्टरपन्थी समाचारपत्रों तक में संयुक्त राज्य अमरीका की 
जातीय सम्बन्धों के क्षेत्र में हो रही घटनाओं के बारे में अत्यन्त समालाचनात्मक 
बिचार प्रकट किये जाते हैं। अक्सर यह होता है कि इन विचारों में नीग्रो लोगों 
के मध्य मौजूद उन मुट्ठी-भर लोगों का समर्थन किया जाता हैं, जो सशस्त्र 
विद्रोह का उपदेश करते हैं । 

यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विश्वव्यापी घटनाक्रम का एक अंग है और अमरीका 
के लोगों को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए । विदेशों में संयुक्त राज्य 
अमरीका की सैनिक नीति और इसकी आन्तरिक परिस्थितियाँ मिलकर एक 
बुरी सरकार की तस्वीर पेश कर रही हैं और उस राष्ट्र की भी जो इस सरकार 
को अपना समर्थन देता है। इससे मैं, उदास और चिन्तित हो जाता हूं, यद्यपि 
मैं अमरीका का एक पुराना और कभी निराश न होनेवाला मित्र हूं । पर इस 
स्थिति में क्रोध से संसार को उत्तर देना, तर्कसम्मत प्रतिक्रिया नहीं कही जा 
सकती । 


0. समृद्धि की भ्रान्ति 


सव अमरीकी, चाहे वे अनुदारतावादी हों अथवा उदारतावादी---और 
आमूल परिवर्तनवादी भी--गलत ढंग से यह सोचते हैं कि उनका देश अत्यन्त 
समृद्ध है, वह अन्य सव देशों से अधिक अमीर हैं। यह विचार सकल राष्ट्रीय 
उत्पादन के ठोस आधार से वंचित आँकड़ों पर आधारित है, जिसका मैंने 
अध्याय ]0, अनुभाग 6 में उल्लेख किया है। ॒ 

अधिक यथार्थवादी गणनाओं में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि 
संयुक्त राज्य अमरीका के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में गाँवों और शहरों की गन्दी 
बस्तियों पर आनेवाली सार्वजनिक और निजी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतों के 
भुगतान की राशि का कितना अंश होता है। और यह भी देखा जाना चाहिए 
कि आय-सम्ब्रन्धी उन भुगतानों को इसमें किस सीमा तक शामिल किया गया है, 
जिन्हें कम युसंगढित समाज में लागत और हानियाँ समझा जाता है। सकल 
राष्ट्रीय उत्पादन के कड़ा से ऐसे व्ययो की राशि भी निकाल देनी चाहिए, जो 
कोई उत्पादक उद्देश्य पूरा नहीं करते, उदाहरण के लिए चन्द्र-उड़ानों, ध्वनि की 
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की गति से भी तेज़ उड़ने वाले विमानों के विकास की लागत तथा युद्धों और 
युद्धों की तैयारी पर होनेवाले अत्यन्त ऊँचे व्यय का उल्लेख किया जा सकता है, 
जो संयुक्त राज्य अमरीका की भ्रान्तिग्रस्त और गुमराह विदेश-नीति के परिणाम- 
स्वरूप करना पड़ रहा है। ध्वनि की गति से तेज्ञ उड़नेवाले विमानों की अपने देश 
के ऊपर से उड़ान पर स्वीडन सरकार पाबन्दी लगाने का निश्चय कर चुकी है, 
अ पेशेवर मुक्केवाजी के प्रदर्शनों पर लगायी गयी पाबन्दी की तरह 
ही है। 

इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि अमरीका की समृद्धि भयंकर 
रूप से गिरवी पड़ी है। अमरीका के ऊपर अपने निर्धन लोगों के ऋण का 
अत्यन्त भारी भार मौजूद है। इस ऋण को चुकाया जाना चाहिए, यह केवल 
सद्‌-इच्छा मात्र नहीं है । इस ऋण को न चुकाने पर समाज-व्यवस्था और हमारी 
कल्पना को लोकतन्त्रीय सरकार को गम्भीर खतरे उत्पन्न होंगे । 

अमरीका की विराट समृद्धि के सामान्य विचार में यह गम्भीर जटिलता 
'भी निहित है कि स्पष्ट रूप से यह नहीं समझा जाता कि ऊपर वर्णित प्रदर्शन- 
'उपभोगों को जारी रखते हुए गरीबों के ऋण को चुकाने के लिए कोई बड़ी 
'कारंवाई सम्भव न हो सकेगी । 


]. निराशावाद के विरुद्ध चेतावनी 


मैंने बहुत मोटी-मोटी बातें कही हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि मैंने अब तक 
जो कुछ कहा है वह सार रूप में कट्‌ सत्य ही है। 

यह कहना अत्यन्त हास्यास्पद सीमा तक लाघव कथन होगा कि संयुक्त 
राज्य अमरीका और संसार में आज जो स्थिति है, और जिसे युवक-युवतियाँ 
अपने बड़ों से विरासत में प्राप्त कर रहे हैं और जिसके ऊपर इन्हें काबू पाना 
होगा, वह निरन्तर बढ़ती हुई कठिनाइयों और भविष्य में निहित भयंकर खतरों 
से भरी है। इस संक्षिप्त अध्याय के अन्त में जब मैं अमरीका के युवक-युवतियों 
को यह परामश देने का साहस कर रहा हें कि उन्हें इस परिस्थिति के प्रति क्या 
प्रतिक्रिया दिखानी चाहिए, तो मैं अत्यन्त विनम्रता से पर इसके साथ ही अत्यन्त 
गम्भीरता से यह बात कह रहा हूं । 

, सबसे पहले मैं निराशावाद के विरुद्ध चेतावनी देना चाहूंगा। मैं अमरीका 
के वारे में निराशावादी नहीं हो सकता। मैं कभी भी उन लोगों में शामिल नहीं 
हो सकता जो अनेक दशकों से समय-समय पर यह कहते रहे हैं कि 'यह घडना 
यहाँ घट सकती है,' और केवल उस युग में ही नहीं, जब मंकार्थीवाद राष्ट्र के 
जीवन के ऊपर एक प्रबल निराशावादी दवाव के रूप में छाया हुआ था । 

मैं युवक-युवतियों को सम्बोन्धित कर रहा हूं और जोर देकर यह कहना 
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चाहता हूँ कि यह आपका अपना देश है। बहुत जल्दी ही यह भूमि, ये इमारत 
और इस देश की अन्य समस्त वस्तुएं, जिनमें संसद ओर संविधान शामिल हैं, 
आपकी हो जायेंगी। धीरे-धीरे आप लोगों को बह समस्त शक्ति विरासत में प्राप्त 
हो जायेगी, जिसके द्वारा आप इस देश के लिए जो चाहे कर सकगे। भविष्य 
कैसा होगा इसका दायित्व आपके ऊपर है। इतिहास पूर्वनिर्धारित नियति नहीं 
होता। भविष्य वैसा ही होगा जैसा आप उसे बनायेंगे । 

अमरीका को क्रान्ति की आवश्यकता नहीं है, और हिंसक क्रान्ति की तो 
किसी भी रूप में नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर और वस्तुतः आमूल परिवतंनवादी 
सुधारों की आवश्यकता है । इन सुधारों को तकनापरक दृष्टि से निर्धारित किया 
जाना चाहिए और इनमें शान्तिपूर्ण परिवतन के उन उपायों को बड़ी सावधानी 
से संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, जिनका हमने पश्चिम के संसार के लोक- 
तन्त्री विकास की अनेक शताब्दियों में धीरे-धीरे विकास किया है। 

अबन्ध नीति का यह खतरनाक प्रभाव होता है कि कुछ लोगों के समूह और 
कभी-कभी समस्त राष्ट्र भी लोकतन्त्री और अहिसक उपायों से शान्तिपूणं परिवर्तन 
में अपनी आस्था खो बैठता है और इस प्रकार निराश होकर बलप्रयोग का रास्ता 
अपना लेता है। इससे विचारों भौर शब्दों की शक्ति में अनास्था प्रकट होती है 
और विद्याथियों को इस अनास्था में किसी भी रूप में हिस्सा नहीं वटाना चाहिए। 
में इसी अनास्था को निराशावाद कहता हूँ । 

वाइबिल में यह चेतावनी दी गयी है कि एक बुराई को दूसरी बुराई से 
समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। इसमें यह भी चेतावनी दी गयी है कि जो 
तलवार के बल पर जीवित रहता है उसका विनाश भी तलवार से ही होता है। 
दंगों के. परिणामस्वरूप दमनचक्र चलता है, हिसा प्रतिहिंसा को जन्म देती है। 
यदि अराजकता फैलती है और इसे व्यापक बनने दिया जाता है तो इसका अन्त 
पुलिस राज्य की स्थापना में ही होता है। 


]2. निष्कर्ष 


विदेशी सम्बन्धों के क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमरीका को एक महाशक्ति और 
एक महाराज्य के नाते अपने दायित्वों को अनुभव करना चाहिए, पर इसके साथ 
उसे शेष संसार पर अपनी निर्भरता को भी नहीं भुला देना चाहिए। अमरीका 
नेतिक और राजनीतिक दृष्टि से अलग-अलग पड़ जाने की स्थिति को बर्दाश्त 
नहीं कर पायेगा । | । 

आज संसार को संयुक्त राज्य अमरीका से जिस नेतृत्व की अपेक्षा है, वह 
स्पष्ट विचारों, तकनापरक विश्लेषण और शान्तिपूर्णं जीवन और विकास के प्रति 
निष्ठा से प्रेरित होना चाहिए । अमरीका के लिए यह सम्भव होना चाहिए कि 
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वह हथियारों की होड़ को समाप्त करने की दिशा में साहसपूर्वक आगे बढ़ 
सके, संसार के निर्धन अश्वेत राष्ट्रों को विश्वव्यापार में उचित हिस्सा और 
पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता दिलाने में सहायक बन सके । यह व्यवस्था 
करने में सहायक वन सके कि विदेशी सहायता का उपयोग सामाजिक और 
आथिक प्रगति के लिए किया जायेगा, प्रतिक्रियावादी अल्प तन्त्रों को मजबूत 
बनाने के लिए नहीं । 
इस कार्य के लिए स्वयं संयुक्य राज्य अमरीका के भीतर जनता को शिक्षित 
करने की आवश्यकता होगी । यह कार्य अद्ध -सत्यों और सरकारी प्रचार के स्पष्ट 
झूठ के माध्यम से नहीं होगा। इसके अलावा राष्ट्रवादी दवावसमूहों और निहित 
स्वार्थो के प्रतिरोध को भी समाप्त करना होगा । इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं । वे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में और अमरीकी 
जनता की एकजुटता बढ़ाकर राष्ट्रीय स्तर पर भी अत्यन्त अपेक्षित बौद्धिक और 
नैतिक विरेचन की प्रकिया का समारम्भ कर सकते हैं। 
हमारी आशाएँ अमरीका के युवक-युवतियों पर केन्द्रित हैं। अमरीका और 
विश्व की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से यह 
हमारा कत्तव्य है (कि हम स्थिति को और विगड़ने से रोके तथा सुधारों का 
समारम्भ करने के लिए प्रयास करें। जैसा कि मैंने ऊपर कहा है, ये सुधार साहस- 
पूर्णे और हर क्षेत्र में दूरगामी होने चाहिए, पर इनका आधार तर्कनापरक 
विश्लेषण होना चाहिए। और आप न्याय, स्वतन्त्रता और समानता तथा भ्रातृत्व 
के उन आदर्शो को आधार मानकर आगे बढ़ सकते हैं, जिनका मैंने आपकी 
आध्यात्मिक विरासत के.रूप में इस मध्याय के आरम्भ में उल्लेख किया है। 
आज आवश्यकता इस बात की है कि इन आदशों और महत्त्वाकांक्षाओं को 
पवित्र बनाया जाये और मज़बूत किया जाये। विशेष रूप से इस बात की आव- 
श्यकता है कि सामुदायिक हितों पर ज्ञोर दिया जाये और इस परुष-च्यक्तिवाद 
की अराजकतावादी प्रवृत्ति को बढ़ावा न दिया जाये, जो सीमान्त-समाज के युग 
से अमरीका की एक दुर्भाग्यपूर्ण विरासत रही है। 
इस प्रकार स्वतन्त्रता का अर्थ केवल यह नहीं होना चाहिए कि प्रत्येक 
पागल और अपराधी हृत्या के लिए हथियार खरीदकर अपने पास रख सकता 
है। अमरीका इस दृष्टि से अपने झक्कीपन से प्रेरित स्वतन्त्रता के सिद्धान्त 
की भारी कीमत समाजेतर हिंसा के रूप में चुका रहा है । 
स्वतन्त्रता का यह भी अर्थ नहीं होना चाहिए कि बहुमत और अधिक विक- 
सित और समृद्ध होता जाये, तथा अत्पमत, जो काफी विशाल है, नीचे गिरता 
जाये भोर अन्ततः अलगावग्नस्त निम्न श्रेणी का रूप धारण कर ले। कुछ लोगों 
की यह साठ-गाँठ समाप्त होनी चाहिए कि कुछ खास जातियों अथवा धर्मों के 
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लोग उनके मुहल्ले में नहीं रह सकते, उनके व्यवसाय में काम नहीं कर सकते, 
उनके स्कलों में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते अथवा उनके 
रेस्टोरेन्टों में भोजन नहीं कर सकते और उनकी दुकानों पर सामान नहीं खरीद 
सकते । यह स्वतन्त्रता का न्यायसंगत और कानूनसम्मत प्रयोग नहीं है, वल्कि 
कुछ अन्य लोगों के स्वतन्त्रता के अधिकार का अत्यन्त उद्धतता से उल्लंघन है। 
सुखप्राप्ति के अवसर की समानता होनी चाहिए भथवा यह राष्ट्र ऐसे छोटे- 
छोटे फिरकों में विभाजित हो जायेगा, जिनमें राष्ट्रीय एकजुटता का भाव नहीं 
होगा । स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाओं का न्यूनतम स्तर कायम किया जाना 
चाहिए और इससे भी अधिक रहन-सहन के स्तर और रोजगार की सम्भावनाओं 
का न्यूनतम मानक निर्धारित कर उसे लागू किया जाना चाहिए और उसके लिए 
आवश्यक व्यय किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से संयुक्त राज्य अमरीका आज 
भी अपेक्षाकृत एक पिछड़ा हुआ देश है। भौर यही प्रमुख कारण है कि सब 
अमरीकियों को सच्ची स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं है । 
जहाँ तक अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र का सम्बन्ध है, संयुक्त राज्य अमरीका को अपनी 
राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की व्याख्या इस रूप में नहीं करनी चाहिए कि उसे अपनी 
शक्ति के आधार पर सर्वत्र सबकुछ करने की स्वतन्त्रता है। वियतनाम की 
तरह विवेकहीन तरीके से काम करने का परिणाम पूर्ण रूप से नीति-सम्वन्धी 
असफलता होता है और ऐसी असफलताएं संयुक्त राज्य अमरीका को एक उदा- 
सीन और धीरे-धीरे शत्रुता का भाव ग्रहण करते जा रहे संसार में एकदम अलग- 
थलग कर डालेंगी । 
संयुक्त राज्य अमरीका को गरीब देशों को सहायता देने के सन्दर्भ में अपने- 
भापको इस रूप में आश्वतस्त करना छोड़ना चहिए कि इन देशों को सहायता 
देना एक राष्ट्रीय और राजनीतिक उद्देश्य है, कि यह कार्ये 'संयुकत राज्य के 
सर्वोत्तम हितों में किया जा रहा है' अथवा “संयुक्त राज्य की सुरक्षा के लिए 
इसकी आवश्यकता है।' निर्धन देशों को सहायता देने की यहु प्रेरणा स्वदेश में 
लोगों को बलिदान करने के लिए तैयार करने और अन्य समृद्ध देशों को भी यही 
आचरण करने के लिए तैयार करने की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है। इसी प्रकार 
Ms के उल्लेख से गरीब देशों को भी सद्भावना प्राप्त नहीं की जा 
सकती। 
आज सयुक्त राज्य अमरीका से जिस अन्तर्राष्ट्रीय नेतृत्व की अपेक्षा है, वह 
अन्तरराष्ट्रीय करुणा और एकजुटता को मजबूत बनाने के प्रभावशाली प्रयासों के 
रूप में प्राप्त होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के अधीन अन्तरसरकार संगठनों 
के सहयोग के लिए इन प्रयासों की आवश्यकता है और इसी प्रकार निरस्त्री- 
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कल्याण की संयुक्त जिम्मेदारी उठाने का कार्यं उचित और प्रभावशाली ढंग से 
किया जा सकता है । 

पिछले दो दशकों में मैंने ऐसे सच्चे अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के बारे में बहुत कम 
सुना है। शान्तिपूणे और प्रगतिशील विश्वसमुदाय के निर्माण के लिए राष्ट्रीय 
स्वार्थपरता उसी प्रकार खतरनाक होती है, जिस प्रकार स्वदेश में राष्ट्र को 
एकजुटता के सूत्र में बाँधने के लिए परुष-व्यक्तिवाद होता है। 

मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि विरासत में प्राप्त न्याय, स्वतन्त्रता, समानता 
और भ्रातृत्व के आदशों को अधिक सफल रूप से साकार करने के द्वारा संयुक्त 
राज्य अमरीका की राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाया जा सकता 
है । और हमारी यही आशा होनी चाहिए कि भावी पीढ़ी, अपने बड़ों से अधिक 
निष्ठापूर्वक और प्रभावशाली ढंग से, इस स्थिति को समझेगी और अपने नेतिक 
कर्तव्य का निर्वाह करेगी । 


3. मेरी अमरीका में आस्था है 


अन्त में मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा कि मैं क्यों निराशावादी नहीं हूँ, मैं 
अमरीका के सम्बन्ध में निराशा से ग्रस्त क्यों नहीं हूँ। मुझे जिन राष्ट्रों का 
परिचय प्राप्त है, उनमें से कोई भी राष्ट्र अपने विचारों और अपनी नीतियों में 
परिवर्तन करने के लिए न तो तैयार है और न ही इस दृष्टि से अमरीका 
के लोग अन्य राष्ट्रों से अधिक गतिशील हैं। कोई भी व्यक्ति अमरीका के 
इतिहास पर दृष्टि डालकर अनेक उदाहरण देकर इस प्रस्थापना को प्रमाणित 
कर सकता है। 

जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, मैं अमरीका के लोगों के चरित्र के इस विशिष्ट 
स्वरूप को, उनके विचार और कार्य के इस स्त्रलूप को उनकी शुद्धतावादी 
विरासत का एक हिस्सा समझता हूँ । इस विरासत का सदा लाभकारी प्रभाव 
नहीं हुआ | अमरीकी अपने आचरण के औचित्य के वारे में जो बचकानी भावना 
रखते हैं और जिससे संसार में बहुत खीझ उत्पन्न होती है, उससे किसी 
मन्दिर के भीतर बैठे ऐसे लोगों की मनोवृत्ति प्रकट होती है, जो मन्दिर के बाहर 
बैठे पापियों से स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं। और अमरीका में काम-सम्वच्धों के 
सन्दर्भ में जो अत्यधिक उत्तेजना व्याप्त है, वह भी उक्त शुद्धतावादी प्रवृत्ति का 
प्रत्यावर्तन प्रभाव प्रकट करती है । 

एक अन्य शुद्धतावादी लक्षण यह है कि अमरीकी राष्ट्र अन्य किसी भीं राष्ट्र 
की तुलना में अधिक परिवर्तन कर सकता है, वस्तुतः आमूल परिवतन कर 
सकता है और फिर इस परिवर्तन के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है । अमरीका 
में सँकार्थीवाद का इस कारण से अचानक अन्त हो गया, क्योंकि मन्ततः अमरीका 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


262 / धारा के विरुद्ध 


के लोग इसके विरुद्ध उठ खड़े हुए। इस कार्य में देश के आध्यात्मिक और राज- 
नीतिक नेताओं ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी और मैकार्थीवाद जैसे शक्तिशाली 
मिथ्या सिद्धान्त के विरुद्ध खड़े होने का साहस किया । 

आज अमरीकी राष्ट को जिस तात्कालिक आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता 
है उसके सन्दर्भ में मुझे यह आशा है कि जल्दी ही यह प्रक्रिया गतिशील हो उठेगी 
और शक्तिशाली बन जायेगी और इसके परिणामस्वरूप विचारों में परिवर्तन 
होगा, यद्यपि इस वार अधिक गहन और अधिक व्यापक आत्मनिरीक्षण करना 
होगा । 

'एन अमेरिकन डिलेमा' की भूमिका में मैंने उस देल के विकास में परिवर्तन के 
महत्त्व को स्पष्टरूप से देखते हुए 'अमरीका की सामाजिक गतिशीलता में आदशों 
की भूमिका' का उल्लेख किया। एन अमेरिकन डिलेमा एक ऐसी पुस्तक है; 
जिसमें मुझे अपने व्यावसायिक मानकों से बाध्य होकर “उन सब वातों का 
उल्लेख करना पड़ा जो अमरीका के जीवन में [तीस वर्ष पहले] बुरी और 
गलत थीं ।” 

और मैं यह स्वीकारोक्ति करना चाहुँगा कि “अमरीका की खामियों का 
विशेषज्ञ बन जाने के वाद” मैं “अपने देश क वाद अमरीका से ही सबसे अधिक 
प्यार करने और इसे प्रशंसा के भाव से देखने लगा ।” इस अध्याय में जिन 
निर्मम निराशाओं का उल्लेख हुआ है, उनके बावजूद मेरी वही भावना बनी 
हुई है और मैं विश्वास करता हुँ कि अमरीका के युवक-युवतियाँ 'अमरीका के 
स्वप्न को अधिक साकार करने का नया प्रयास करेंगे। और यह अमरीकी 
स्वप्न शक्ति का क्रूर और स्वाथंपूर्ण प्रयोग नहीं है, बल्कि अपने देश और संसार 
में मनुष्य को अधिक पूर्णता प्रदान करने की दिशा में प्रयास करना है । 
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गुन्नार मिर्डल की एक अमरीकी दुविधा : 


क्या इसका समाधान हो गया है? 


एक अमरीकी पत्रिका ने मुझे इस लेख का विषय दिया था और इस पत्रिका 
में यह लेख प्रकाशित भी हुआ था। मैं यह लेख लिखने के लिए इसलिए सहमत 
हो गया था कि मुझे इसके माध्यम से उन गलतफहमियों को ठीक करने का अवसर 
मिल रहा था, जो मेरी पुरानी पुस्तक (एन अमेरिकन डिलेमा अर्थात एक 
अमरीकी दुविधा) के वारे में अभी तक बनी हुई हैं । 

पर सबसे पहले यह कहना होगा कि यह एक मूखंतापूर्ण विचार है कि 
अमरीका में नीग्रोसमस्या-जैसा एक प्रश्‍न, जो सदियों के दुर्भाग्यपूर्ण और प्रायः 
भयंकर इतिहास में पेठा हुआ है और आज भी इस देश के सामाजिक, आथिक 
और राजनीतिक सम्बन्धों पर अपना प्रभाव डाल रहा है, गणित के किसी समी- 
करण की तरह अथवा किसी इंजीनियरी प्रश्‍न की तरह 'हल' किया जा सकता 
है। आगामी तीस वर्ष की अवधि के बाद भी यह समस्या हमारे समक्ष मौजूद 
होगी, यद्यपि इसमें कुछ परिवर्तन हो चुका होगा। मैं यह आशा करता हूँ कि 
गत पाँच से लेकर आठ वर्ष की अवधि की तुलना में अधिक तेज्ञ गति से परि- 
बरतन होगा और यह परिवतंन अमरीका के आदशों और महत्त्वाकांक्षाओं को 
अधिक बेहतर तरीके से पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन यह इस 
बात पर निर्भर करेगा कि अमरीका के लोग व्यक्तिगत ओर सामूहिक रूप से 
किन नीतियों का अनुसरण करते हैं । 


]. भविष्यवादी अनुसन्धान को सनक 

मैं यह स्वीकारोक्ति करना चाहूँगा कि मुझे उस समय कुछ उलझन होती 
है, जब मुझे इस बात का श्रेय दिया जाता है कि मैंने इतने समय पहले यह 
भविष्यवाणी कर दी थी कि जातीय सम्बन्धों के क्षेत्र में कया घटनाएं घटेगी । 
मेरे विचार से ऐसी भविष्यवाणियां नहीं की जा सकतीं । मैंने इस पुस्तक को 
समाप्त करते समय सन्‌ ।942 में कहा था : “इतिहास पूर्वनिर्धारित तियति का 
परिणाम नहीं होता, कोई भी वस्तु बीत जाने तक असंशोध्य नहीं होती । परिणाम 
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इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या निर्णय लिये जायेंगे और क्या कार्य किये 
जायेंगे।” 

एक वेज्ञानिक के नाते मैं भविष्यवादी अनुसन्धान की वर्तमान सनक के प्रति 
समालोचनात्मक दृष्टि रखता हूँ । इसमें से अधिकांश दम्भपूर्ण बकवास है। और 
मुझे अक्सर उस समय अत्यन्त लज्जा का अनुभव होता है, जब मेरे व्यवसाय में 
भी आंकड़ों और रेखाचित्रों से समन्वित भविष्यवाणियां प्रस्तुत की जाती हैं । 

खेर, एन अमेरिकन डिलेमा (एक अमरीकी दुविधा) इस दृष्टि से भविष्य- 
वादी नहीं थी । तीसरे दशक के अन्त में और चौथे दशक के भारम्भ में जो लक्ष्य 
विद्यमान थे और तथ्यों के मध्य जो कारणपरक सम्बन्ध मौजूद थे, यह उनका 
विश्लेषण था । इस विश्लेषण के लिए उस समय तक के विकास और घटनाक्रम 
के बारे में आँकड़े संकलित करने पड़े थे। इस आधार पर विभिन्न दुष्टियों से 
जारी परिवतेन की प्रवृत्तियों का पता लगाया जा सकता था । 

इस अध्ययन में यह बताया गया था कि किन कारणों से अनेक दशकों तक 
इस प्रवृत्ति के जारी रहने की अपेक्षा की जा सकती है। उदाहरण के लिए 
दक्षिण के कृषि-क्षेत्रों को छोड़कर नीग्रो श्रमशक्ति के शहर में पहुँचने की बात; 
विशेष रूप से उत्तर और पश्चिम के शहरों में प्रवास की वात, उल्लेखनीय थी। 
इन भविष्यवाणियों को उक्त अध्ययन समाप्त करने के समय तक उपलब्ध जन- 
सांच्यिकोय आँकड़ों पर आधारित किया जा सकता था और दक्षिण के किसी 
क्षेत्र में जो परिवतंन हो रहे थे उनका विश्लेषण भी इस कार्य में सहायक वन 
सकता था । लेकिन परिवर्तन को अधिकांश प्रेक्षित प्रवृत्तियों के आधार पर लम्बी 
अवधि की ऐसी भविष्यवाणियाँ प्रायः नहीं की जा सकतीं । 

सम्भवतः यह मानवीय स्वभाव का अंग है और इस वात को समझा भी जा 
सकता है कि मैं उस समय और अधिक खीझ उठता हूँ, जव मुझे इस अविश्वसनीय 
पूर्व-कथन की क्षमता के लिए प्रशंसा प्रदान करने के स्थान पर यह कहकर मेरी 
आलोचना की जाती है कि मैं उन सब बातों की पूवेकल्पला नहीं कर पाया, जो 
उस पुस्तक के प्रकाशन के वाद घटी हैं । कुछ वर्ष पहले कैलीफोनिया के एक 
प्रोफेसर ने न्यूयाकं टाइम्स पत्निका में 'ब्हेयर मिडल वेंट रॉग' शीर्षक एक लम्बा 
लेख लिखा था। मुझे बताया गया है कि ये लेखक महोदय इतिहासकार हैं और 
इस कारण से उन्हें यह अन्तदूं ष्टि प्राप्त होनी चाहिए थी कि उनके राष्ट्र की 
नियति किस प्रकार प्रत्येक वषं जटिल और विलक्षण तरीके से बदलती रही है। 
कोई इतिहासकार अथवा समाजविज्ञानी जब यह्‌ अनुमान लगाता है कि अगले 
तीन दशकों में क्या-क्या घटनाएँ घटेंगी, तो वह अपने कार्य के लिए किस प्रकार 
के दर्शन के दिग्दशंन का निर्धारण करता है ? और वह कितनी सावधानी से उस 
पुस्तक को पढ़ता है, जिसकी वह समालोचना करने जा रहा है ? 
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जंसाकि मैं पहले कह चुका हूँ, इस वात की पूर्वकल्पना कर पाना सम्भव था 
कि नीग्रो लोग बड़ी संख्या में उत्तर और पश्चिम के शहरों में तथा दक्षिण के 
शहरों में भी प्रवास करते रहेंगे । लेकिन सन्‌ ।942 में कोई व्यक्ति यह पूव- 
कल्पना किस प्रकार कर सकता"था कि अमरीका अपने नगरों में अत्यन्त गन्दी 
बस्तियों के और अधिक ह्वास की इस प्रकार अनुमति देता रहेगा ? और यह 
घटना एक ऐसे देश में घटेगी, जिसमें नगर और क्षेत्रीय आयोजन का विज्ञान 
और कला पहले ही इतने अधिक विकसित हो चुके थे ? 


2. अध्ययन का स्वागत 


अपने जमाने में इस पुस्तक का अच्छा स्वागत हुआ, अमरीका के दक्षिणी 
राज्यों तक में । पुस्तक की समीक्षा का कार्य दक्षिण के उदारतावादी कर रहे 
थे, जिन्हें परम्परा से उच्च दर्जा प्राप्त था और जो बौद्धिक दृष्टि से इस क्षेत्र 
पर छाये हुए थे । सीनेटर ईस्ट लैण्ड जैसे प्रतिक्रियावादी पुस्तक नहीं पढ़ते, 
विशेषकर ऐसी पुस्तक जिन्हें पढ़ने में परिश्रम करना पड़ता है और मेरी पुस्तक 
इसी श्रेणी के अन्तर्गत आती थी । ये प्रतिक्रियावादी उसी समय जगे जब सर्वोच्च 
न्यायालय ने स्कूलों में काले और गोरे बच्चों को अलग-अलग रखने के मुकदमे 
में अपना निर्णय सुनाते हुए, मेरी पुस्तक का उद्धरण अपने निष्कर्षों में दिया। 
यह उद्धरण था कि 'अलग को समान नहीं माना जा सकता । यह बात समाचार- 
पत्रों और पत्रिकाओं में लेखों में प्रकाशित होने लगी । उदाहरण के लिए सटरडे 
ईवरनिंग पोस्ट ने इसे प्रकाशित किया और संसद तथा संसद की समितियों में 
होनेकाले भाषणों में मेरे विचारों और मेरे नाम का उल्लेख होने लगा । मुझ 
और इस पुस्तक के लेखन में मेरे सहयोगी, राल्फ वुंच और मेरी पत्नी आल्वा 
मिडल को भी अत्यन्त मनमाने ढंग से कम्युनिस्ट बताया जाने लगा (उस समय मैं 
और मेरी पत्नी संयुक्तराष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी थे) । मैकार्थीवाद के अन्तिम 
वर्षो में संयुक्त राज्य अमरीका में यह एक ऐसा सामान्य तरीका था जिसके 
माध्यम से प्रतिक्रियावादी लोग खतरनाक समझे जानेवाले उदारतावादी विचार 
को समाप्त करने का प्रयास करते थे । वस्तुतः यह वात मेरी गरिमा के अनुरूप 
नहीं थी कि मैं इस प्रकारं के आरोपों और तकों का उत्तर देता, यद्यपि इनका 
उल्लेख संयुक्त राज्य अमरीका की संसद के दस्तावेजों तक में हो चुका था! 

लेकिन मैंने एक दिलचस्प प्रेक्षण किया, जिससे यह प्रकट होता है कि जो 
प्रमुख प्रतिक्रियावादी मेरे विचारों के विरुद्ध लेख लिख रहे थे और भाषण कर 
रहे थे, उन्होंने मेरी पुस्तक को पढ़ा तक नहीं था, बल्कि वे अपने कुछ सहायकों 
द्वारा प्रस्तुत उद्धरणों भर पर निर्भर कर रहे थे। मेरे ऊपर विभिन्‍न स्थानों ओर 
माध्यमों से जो आरोप लगाये जा रहे थे, उनमें बड़ी विचित्र समानता थी। 
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सर्वत्र कुछ गिने-चुने उद्धरण ही दिये जाते और अक्सर मेरे विचारों को उनके 
सन्दर्भ से काटकर गलत ढंग से उद्ध.तत किया जाता था । अक्सर यह होता था 
कि किसी वाक्य के अथवा तकं के एक अंश को ही उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत किया 
जाता था। इस प्रकार वे लोग स्वयं को सन्तुष्ट करते हुए यह दराने का प्रयास 
करते रहे कि मैं अमरीकी संविधान का शतु हूँ । 

मेरे इस अध्ययन के प्रकाशन के समय समस्त अमरीका में दो ऐसे समूह थे, 
जिनके मन में यह विरोध और शत्रुता का भाव व्याप्त था: कम्युनिस्ट और 
उनका अनुसरण करनेवाले, जिनके पास मेरा विरोध करने का प्रत्येक कारण 
था क्योंकि मैंने इस पुस्तक में यह दर्शाया था कि क्रान्ति के विना ही अमरीका 
की स्थिति में सुधार किया जा सकता है; और कॅथोलिक लोग थे, जो सन्तति- 
निरोध सम्बन्धी विचारों के कारण नाराज़ और चिन्तित हो उठे थे। (जब 
आगे चलकर अमरीका में मैकार्थीवाद फैला और अक्सर उदारतावादी लोग 
चिन्तित रहने लगे, तो मैं अपने उदारतावादी मित्रों से मज़ाक करते हुए स्वयं 
को इस वात की वधाई देता कि मेरे पास वह है जो उन्हें उपलब्ध नहीं है : ऐसी 
अनेक पुस्तकें और लेख हैं, जिन्हें कम्युनिस्टों ने लिखा था और इतना ही नहीं, 
कम्युनिस्ट पार्टी का वह गम्भीर प्रस्ताव भी था, जिसमें मुझे और मेरी पुस्तक 
को भला-बुरा कहा गया था।) 

पर मेरा प्रश्‍न है : पर्याप्त सामान्य स्वीकृति और समर्थन के बावजूद इस 
पुस्तक ने अमरीका में जातीय सम्वन्धों की समस्या के और आगे अनुसन्धान की 
वज्ञानिक प्रक्रिया को और तेज़ क्यों नहीं किया ? वस्तुतः इस पुस्तक के लेखन 
में मेरा एक यह भी उद्देश्य था। जैसाकि मैंने इस पुस्तक की भूमिका में कहा था, 
मैं अपने इस अध्ययन को 'अन्तिम' नहीं मानता था और विद्वत्‌ संसार में किसी 
एक अध्ययन के आधार पर किसी समस्या का अन्तिम समाधान स्वीकार भी 
नहीं किया जा सकता । 

पर वास्तविकता यह है कि इस पुस्तक के प्रकाशन के समय से अमरीका में 
जातीय सम्बन्धों के वैज्ञानिक अध्ययन में निर्णायक कमी आयी और अमरीकी 
संस्थानों तथा शिक्षासमुदाय ने इस क्षेत्र में वह दिलचस्पी प्रकट नहीं की, जिसकी 
उससे अपेक्षा थी । और उपेक्षा का यह भाव दस वर्ष बाद नीग्रोविद्रोह के बाद 
तक जारी रहा। मुझे इस वात का स्मरण है कि सातवें दशक के आरम्भ में जब 
मैं संयुक्त राज्य अमरीका गया, तो न्यूयाकं में सम्बन्धित प्रोफेसरों और कुछ 
संस्थाओं के उत्तरदायी अधिकारियों की एक बैठक बुलायी गयी । इस बैठक में 
सर्व-सम्मति से इस वात पर खेद प्रकट किया गया कि नीग्रो-संमस्या के अध्ययन 
को उचित प्राथमिकता नहीं दी गयी, बल्कि वास्तव में नीग्रो-समस्या के अध्ययन 


को हतोत्साहित किया गया। इसके परिणामस्वरूप इस बीच की अवघि में 
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अमरीकी जनता को इस समस्या के प्रति सजग नहीं किया जा सका और यह 
उपेक्षा नीग्रो-समस्या के सम्बन्ध में सरकार की वर्तमान नीति का भी कारण 
वनी । मैंने इस वात की पूर्वकल्पना नहीं की थी कि अमरीका में इस प्रकार की 
बैठक हो सकती है ओर मैं यह भी कहूँगा कि मेरे किसी सहयोगी ने भी यह बात 
नहीं सोची थी। 

जातीय सम्वन्धों के क्षेत्र में जारी नीतियों को जिस एक अन्य घटना ने 
गहराई से प्रभावित किया और जो सन्‌ 942 भें वस्तुतः कल्पना के बाहर की बात 
थी, वह संयुक्त राज्य अमरीका की विदेश और सैनिक नीति थी। जंसाकि मैंने 
अपने अन्य घ्रकाशनों में कहा हैः, मैं उन गिने-चूने लोगों में से था जो यह आशा 
नहीं करते थे कि युद्ध के वाद भी सोवियत संघ से मिद्रतापूर्ण और घनिष्ठ सह- 
योग जारी रह सकेगा, जबकि अपना उक्त अध्ययन समाप्त करने के समय 
पश्चिम के देशों और विशेषकर संयुक्त राज्य अमरीका में सामान्यतया इस 
सहयोग के जारी रहने की आशा की जाती थी । लेकिन मैं उस समय शीतयुद्ध 
के निरन्तर तेज़ होते जाने और इतनी लम्बी अवधि तक चलने की पूर्वकल्पना 
नहीं कर पाया और कर भी नहीं सकता था । 

और कोई भी व्यक्ति मंकार्थी और डलेस की पूर्वकल्पना किस प्रकार कर 
सकता था और अमरीका की विदेश-नीति के उस दिशा में आगे बढ़ने की वात 
किस प्रकार सोच सकता था, जो अन्ततः वियतनाम के युद्ध को अत्यधिक व्यापक 
बनाकर इसकी लपेट में समस्त हिन्द-चीन और थाईलँण्ड तक को समेट लेने के 
लिए उत्तरदायी बनी? नैतिक, मनोवैज्ञानिक और वित्तीय दृष्टियों से इस दुर्भाग्य- 
पूर्ण और अकल्पित घटना का यह प्रभाव हुआ कि 'निर्धनता के विरुद्ध बिना 
शतं युद्ध' की दिशा में किये जानेवाले समस्त प्रयास समाप्त हो गये । 

इस घटनाक्रम का शिकार, अन्य लोगों के अलावा, निर्धन नीग्रो लोग बने 
जो अमरीका के अत्यन्त निर्धन लोगों में लगभग एक तिहाई हैं। इसी कारण से 
नागरिक अधिकारों का समस्त आन्दोलन गौण बन गया । 


3. मैंने नीग्रोविद्रोह की पूर्वकल्पना की थी 


चोथे दशक के अन्त में अमरीका में नीग्रो लोगों की स्थिति पिछले साठ वर्षो 
की तरह ही पर्याप्त अवरुद्ध बनी हुई थी । पिछली शताब्दी के आठवें दशक के 
राष्ट्रीय समझौते के वाद नीग्रो लोगों को दक्षिण के कटुता भरे इवेतों के हवाले 
कर दिया गया था और इस कटुता से अपनी रक्षा के लिए नीग्रो लोगों को 
कोई साधन उपलब्ध नहीं कराया गया था । समाजविज्ञानियों में सामान्य रूप से 
प्रचलित इस तरीके के अनुसार कि वे अतीत के अनुभवों के बाह्य कलन के आधार 
पर कार्य करते हैं और परिवर्तेन के स्पष्ट दिखायी पड़ रहे लक्षणों की ओर 
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ध्यान नहीं देते, उस जमाने में अमरीका के मेरे सहयोगी अध्ययनकर्ताओं में 
जातीय सम्बन्धों के वारे में गतिहीन और भाग्यवादी दृष्टिकोण व्याप्त था। 
सामाजिक अध्ययन के इस विशिष्ट क्षेत्ञ में उस समय सुमनेर की यह पुरानी 
उक्ति बहुत मान्य हो रही थी और बुनियादी पूर्वे-धा रणा बनी हुई थी कि “राज्य 
के तरीके जनता के तरीकों को नहीं वदल सकते ।” | 
अमरीका के राष्ट्रीय समुदाय में जो शक्तियाँ काम कर रही थीं उनके 
विश्लेषण के आधार पर मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि पूर्ण गतिहीनता की यह 
लम्बी अवधि अव प्रायः समाप्त होने जा रही है। मैंने इस बात पर भी ज़ोर 
दिया कि “पुननिर्माण के समय से अमरीका के जातीय सम्बन्धों में इतने मूल- 
भूत परिवतंनों की आशा करने के इतने अधिक कारण मौजूद नहीं थे, और ये 
परिवतेन अमरीकी आदशों की दिशा में राष्ट्र को अग्रसर करेगे।” 
इस सम्बन्ध में मैं सही सिद्ध हुआ । आज अतीत पर दृष्टि डालते हुए यह 
स्पष्ट दिखायी पड़ता है कि जिस समय मैं यह पुस्तक लिख रहा था, एक नाट- 
कीय उपलब्धि के पूर्वलक्षण दिखायी पड़ रहे थे और हर दृष्टि से नीग्रो लोगों 
की स्थिति को ऊपर उठाने की दिशा में घटना-क्रम तेज़ी से बढ़ रहा था। यह्‌ 
प्रवृत्ति जारी है और सातवें दशक के मध्य तक इसमें निरन्तर तेज़ी भी आती 
गयी है । पर इसके वाद यह अधिक अनिश्‍चित और असंगत दिशाओं में आगे 
बढ़ी है। विभिन्न क्षेत्रों में इस नये घटना-क्रम का क्या वास्तविक अर्थ है, उसके 
संक्षिप्त विवरण के लिए मैं इस पुस्तक के बीसवी वषंगाँठ के संस्करण ।]962 ) 
का उल्लेख कर सकता हूं, जिसमें मेरे एक प्रमुख सहायक स्वर्गीय प्रोफेसर 
आर्नोल्ड रोज़ ने बीच की बीस वर्ष की अवधि में घटी घटनाओं के वारे में पुनश्चः 
के रूप में विवरण प्रस्तुत किया है । 
मित्नता के भाव रखनेवाले ऐसे अनेक लोग हैं, जिन्होंने घटनाक्रम के इस 
दिशा में परिवर्तन का श्रेय मेरी पुस्तक को दिया है। पर इस बात पर इस 
सीमा तक यथावत्‌ विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, यद्यपि इस पुस्तक का कुछ 
दृष्टियों से कुछ महत्त्व हो सकता है। यह हो सकता है कि इस पुस्तक ने उन 
घटनाकमा के तकसम्मत कारणों का उल्लेख किया, जिस दिशा में मैं इस पुस्तक में 
वणित कारणों से घटनाक्रम के आगे बढ़ने की अपेक्षा करता था । कहना न होगा 
कि अधिकांश दुष्टियों से अमरीका में नीग्रो लोगों की स्थिति में सुधार हुआ है, 
पर आज भी सामान्य रूप से ये लोगों श्वेत लोग की तुलना में ऋरता की सीमा 
तक बुरी स्थिति में रह रहे हैं। ; 
इसी प्रकार मैंने नीग्रोविद्रोह की भी पूर्वकल्पना की धी । “अब अमरीका 
अपने नीग्रो लोगों को एक शान्त और विनम्र अल्पसंख्यक वर्ग नहीं मान सकेगा”, 
मैंने लिखा था । मैं सम्भवतः कुछ अधिक व्यग्र था । नीग्रो लोगों के संगठित विरोध- 
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प्रदर्शन को राष्ट्रीय चिन्ता का महत्त्वपूर्ण विषय बनने में दस वर्ष का समय 
लगा। जंसाकि मैंने उस समय बताया था, इस आन्दोलन के कारण मोटे तौर पर 
वे परिवर्तन थे, जिनसे नीग्रो लोगों की स्थिति में सुधार के लक्षण दिखायी पड़ने 
लगे थे । इन कारणों का 'एन अमेरिकन डिलेमा' के अन्तिम अध्याय में संक्षेप में 
उल्लेख हुआ है। 

अपने विश्लेषण के आधार पर मैंने यह भी पूर्व-कल्पन। की थी कि नीग्रो- 
विद्रोह का समारम्भ दक्षिणी राज्यों में होगा । मैंने इस क्षेत्र में नीग्रो लोगों के 
जीवन में चर्च के निर्णायक महत्त्व को समझा था और यह एकमात्र ऐसा 
सामाजिक संगठन था, जहाँ हर स्तर के नीग्रो एक-दूसरे के सम्पर्क में आते थे, 
पर मैंने चर्च को प्रायः निष्क्रिय समझा था और उस सक्रिय भूमिका की पूर्व" 
कल्पना नहीं की थी, जो चर्च ने नीग्रोविद्रोह में आगे चलकर निभायी । 

मेरा विश्वास है कि मैंने नीग्रोविद्रोह के जिस स्वरूप की कल्पना की थी, 
बह सही था। मैं यह पूर्वकल्पना नहीं कर पाया था और कर भी नहीं सकता था 
कि इस संघर्ष में चचं के अत्यन्त सक्रिय और गतिशील नेता उतर आयेंगे-- 
जिनमें सर्वप्रथम माटिन लूथर किंग, जूनियर का उल्लेख किया जा सकता है-- 
और नीग्रो चर्च को संघर्ष का एक ऐसा प्रभावशाली संगठन वना देंगे, जिसमें 
पर्याप्त अनुशासन के साथ-साथ एक निश्चित कार्यक्रम और तरीके से काम करने 
की क्षमता हो । 


2. मुल्य-सम्बन्धी मान्यताओं का अर्थ आशावाद नहीं होता 

मैंने अनुसन्धान के जिस तरीके को अपनाने के लिए सदा तक दिया है और 
स्वयं जिस तरीके को अपनाया है, उसे अक्सर मेरे समाजविज्ञान के सहयोगियों 
तक ने नहीं समझा है । यह तरीका स्पष्ट रूप से व्यक्त मूल्य-सम्वन्धी उन मान्य- 
ताओं के आधार पर काम करने का तरीका है, जिन्हें संगति, महत्त्व, तकंनापरक 
निरन्तरता और सम्भाव्यता की दृष्टि से परख लिया गया हो । तीन उद्देश्यों 
की पूति के लिए इस अनुसन्धान-विधि का प्रयोग किया जाता है । इससे वैज्ञानिक 
अनुसन्धान को विकृति उत्पन्न करनेवाले पूर्वाग्रहों से मुक्त करने में सहायता 
मिलती है । अक्सर इन पूर्वाग्रहों को पहचानना कठिन होता है। यह अनुसन्धान- 
विधि तर्कनापरक तरीके से समस्याओं के उल्लेख के साथ-साथ दृष्टिकोण और 
प्रमुख संकल्पनाओं की परिभाषा तक का निर्धारण करती है । इसके अलावा यहु 
विवेकसम्मत, व्यावहारिक और नीति-सम्बन्धी निष्क्र्षो के मान्य तर्कनापरक 
आधार का निर्धारण भी करती है। 

जब मैंने न्याय, स्वतन्त्रता और समानता के आदर्शों को अपने अध्ययन के 


लिए संगतिपुर्ण और महुत्त्वपण मूल्य-सम्बन्धी मान्यताओं के रूप में स्वीकार 
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किया, तो इसका अर्थ अनावश्यक आशावादी भौर आदशंवादी पूर्वाग्रह नहीं था, 
जिसके लिए मेरे केवल 'माक्संवादी' रुझानवाले सहयोगियों ने ही नहीं बल्कि 
कुछ अन्य सहयोगियों ने भी यदा-कदा मेरी कड़ी आलोचना की । मूल्य-सम्बन्धी 
मान्यताएं विचार के लिए आवश्यक दृष्टिकोण से अधिक अन्य किसी बात को 
प्रकट नहीं करतीं । ये उन प्रश्नों का निर्धारण करती हूँ जिनके उत्तर की अपेक्षा 
होती है। ये मान्यताएं किसी भी संगतिपूणं तथ्य के प्रति अनुसन्धानकर्ता की 
आँखें बन्द नहीं करतीं, तथ्यों को प्रस्तुत न करने की बात की तो कल्पना ही 
नहीं की जा सकती। ये मान्यताएं अपने-आपमें 'आशावाद' की अभिव्यक्ति नहीं 
होतीं । 

ब अन्य सब राजनीतिक समस्याओं की तरह नीग्रो-समस्या बुनियादी तौर पर 
एक नेतिक प्रश्‍न है और अनुसन्धान की मूल्य-सम्बन्धी मान्यताओं को स्पष्ट रूप 
से व्यक्त करने के कत्तंव्य का निर्वाह कर इस पक्ष को प्रकट किया जाता है। यह 
समस्या 'दुविधा' के रूप में सामने आती है। यह यथार्थवाद है, आदशंवाद नहीं । 
मेरे वे सहयोगी जो इस कारंण से स्वयं को विशेष रूप से अनुसन्धान का “कड़ा 
तरीका अपनानेवाला समझते हैं कि वे इस तथ्य की उपेक्षा कर देते हैं कि 
मनुष्य अपनी आत्मा के लिए संघष कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से अयथार्थ वादी हैं । 

इस तथ्य के प्रति सजग होना यथाथंवादी आचरण है कि न्याय, स्वतन्त्रता 
और समानता जैसे आदर्श सामाजिक कारणता की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होते हैं । 
सरल और ठोस दृष्टिकोण” मानव-आचरण का कभी निर्धारण नहीं करते वल्कि 
इसका स्वरूप समझौतों के आधार पर निर्धारित होता है। और इन समझौतों 
के पीछे 'नीचे' स्तर पर खास-खास अवसरवादी पूर्वाग्रहों और हितों सहित, 
सामान्य और 'उच्च' मुल्यांकन मौजूद रहते हैं । 

जब नीग्रोविद्रोह के प्रथम और सफल चरण में संसद ने नागरिक अधिकारों 
सम्बन्धी ऐसे कानूनों को स्वीकृति दी, जिनकी कुछ वर्ष पहले कल्पना भी नहीं 
की जा सकती थी, तो संसद सदस्यों ने यह कार्य अपने स्वाथंपूर्ण हितों से प्रेरित 
होकर नहीं किया। इसका स्पष्टीकरण यह है कि नीग्रोविद्रोह'ने अमरीका को 
उसके अधिकृत और जीवन्त आदशों के माध्यम से चुनौती दी थी। 

ओर अमरीका आज भी अपनी विरासत में प्राप्त समस्त महत्त्वाकांक्षों का 
त्याग किये बिना दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद की नीति अपनाकर शवेतों और 
अश्वेतों को अलग-अलग बस्तियों में रखने का कानून नहीं बना सकता, यद्यपि 
एक वास्तविक घटना के रूप में यह कार्य धीरे-धीरे हो रहा है । जब संविधान 
जसी संस्थाओं में आदर्श गहराई से पेठे होते हैं और लोगों के हृदय में भी इनके 
लिए स्थान होता है तो ये वास्तविक शक्ति बन जाते हैँ--यद्यपि एकमात्र शक्ति 
नहीं, यूदा-कदा सर्वाधिक नावानी. शत्ति औी जहीं, पी हन्छ है) मेरा 
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5. नीग्रोविद्रोह का उत्तर. में प्रसार 


यद्यपि दक्षिण के सम्बन्ध में मैंने नीग्रो लोगों द्वारा विरोधप्रदशंन में वृद्धि 
` और इसके परिणामस्वरूप गोरों और नीग्रो लोगों के मध्य तनाव में वृद्धि की 
पू्वेकल्पना की थी, पर उत्तर के सम्बन्ध में मुझे अधिक शान्त घटनाओं की 
आशा थी। मैंने नीग्रो लोगों के विरुद्ध सामाजिक और आथिक भेदभाव में 
कमी की पूर्वेकल्पना की थी, जो इस तथ्य के बावजूद जारी था कि उन्हें कुछ: 
क्षेत्रों में कई पीढ़ियों से और कुछ क्षेत्रों में सदा से मतदान का अधिकार प्राप्त 
था और औपचारिक रूप से नागरिक अधिकार भी प्राप्त थे, पर दक्षिण में 
नीग्नों लोगों को इनके लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। 

सदा की तरह मेरे निष्कर्ष उस समय दिखायी पड़ रही परिवर्तन की. 
प्रवृत्तियों के अध्ययन पर आधारित थे। और छोटी अवधि की दृष्टि से ये 
निष्कषं सही भी थे। ऐसी अनेक शक्तियाँ सक्रिय थीं, जो सामाजिक प्रणाली 
को, विशेषकर उत्तर में, उस दिशा में प्रेरित कर रही थीं, जो नीग्रो लोगों की ४ 
अधिक समानता की महत्त्वाकांक्षाओं के अनुरूप थी । 

दूसरा महायुद्ध लोकतन्त्र की रक्षा का युद्ध था, जिसमें संयुक्त राज्य 
अमरीका खिचा चला जा रहा था । इस युद्ध में हिस्सा लेते समय संयुक्त राज्य" 
अमरीका को समस्त संसार के समक्ष नाज़ियों के विरुद्ध जातीय सहिष्णुता और 
जातीय समानता के रक्षक के रूप में आना पड़ा। इस तथ्य के कारण कि जापान 
एशिया में अपने प्रचार में श्वेतों के विरुद्ध घुणाभाव फेला रहा था, जातीय 
समानता के सिद्धान्त पर ज़ोर देना और अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया था । अमरीका 
के उत्तरी भाग में समानता के इस सिद्धान्त को खुले दिल से समर्थन देना श्वेत 
लोगों के लिए अपेक्षाकृत आसान था । 

इसके अलावा युद्ध ने वह कर दिखाया जो अमरीका सरकार की न्यू डील 
नामक नीति नहीं कर पायी थी अर्थात युद्ध ने श्रम के लिए, हर प्रकार के श्रम के 
लिए, माँग में बहुत तेज़ी से वृद्धि की। मह्दामन्दी के दौरान दक्षिणी भाग से 
आनेवाले नीग्रो प्रवासियों को गुजारा तो दिया जा रहा था, पर अधिक रोज़गार ' 
.नहीं दिया जा सका था। अब इन्हें और नये प्रवासियों को भी काम मिला । 
पूणं रोजगारवाली अर्थव्यवस्था में श्वेत श्रमिक नीग्रो लोगों को रोज़गार न 
मिलने देने और उन्हें मज़दूर संघों की सदस्यता से वंचित रखने के लिए पहले 
की तरह आमादा नहीं थे । 

युद्ध के वर्ष और युद्ध के बाद के कुछ वर्ष भी अब तक के ऐसे वर्षों के रूप 
में कायम हैं, जब अमरीकी अर्थव्यवस्था सब श्रमिकों, यहाँ तक कि नीग्रो श्रमिकों 
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तक को, मुक्त रूप से रोज़गार देने की स्थिति में थी। युद्धोत्तर युग में बेरोजगारी 
के ऊँचे स्तर से ही नहीं, बल्कि एक अन्य घटना के कारण भी नीग्रो श्रमिकों 
को हानि पहुँची । उद्योगों में निरन्तर अधिक पूंजी तथा स्वचालित मशीनों के 
उपयोग और उद्योगों के प्रबन्ध में सामान्य सुधार से ऐसे श्रम की माँग में कमी 
होने लगी, जो श्रम अनेक नीग्रो कर सकते थे। र Ee 
मैंने एक अन्य प्रकाशन में यह दर्शाया है कि इन प्रवृत्तियों ने और था 
अमरीका में बेहतर शिक्षा के प्रसार से श्रम के क्षेत्र में एक ऐसे “निम्न वर्ग ' का 
निर्माण हुआ, जिसकी आधुनिक समाज में माँग नहीं होती ।* दक्षिण के देहाती 
इलाकों से आनेवाले अथवा शहरों की गन्दी वस्तियों की दरिद्रतापूर्ण पर्यावरण- 
सम्बन्धी परिस्थितियों में पलनेवाले नीग्रो इस वर्ग में ही पहुँच जाते थे। इसके 
अलावा संयुक्त राज्य अमरीका के अन्य अनेक निर्धेनता से ग्रस्त समूहों की भी यही 
दशा हुईं। अमरीकी अर्थशास्त्रियों को यह स्वीकार कराने के लिए बहुत लम्बा 
समय लगा कि गन्दी बस्तियों में वह स्थिति है, जिसे संयुक्त राज्य अमरीका में 
यदा-कदा 'संरचनागत बेरोज़गारी' कहा जाता है। 
उद्योग तक शहरों से वाहर जाने लगे। यह घटना इस कारण से हुई थी 
कि निरन्तर विशाल होती जा रही गन्दी बस्तियों की और अधिक गिरावट को 
रोकने के प्रभावशाली उपायों को खोज निकालने की ऐसी अनिच्छा मौजूद थी 
जिसकी पूवं-कल्पना नहीं की गयी थी और न ही की जा सकती थी। इस स्थिति 
का मैं पहले भी उल्लेख कर चुका हूँ । | 
जब नीग्रो-विरोध-प्रदर्शन उत्तर में पहुँचा (जहाँ आज देश की समस्त नीग्रो 
आबादी का आधे से अधिक भाग रहता है) तो इसका स्वरूप वदल गया । अव 
इसके समक्ष दक्षिण की तरह स्पष्ट लक्ष्य नहीं थे: मतदान का अधिकार प्राप्त 
करना और रंगभेद पर आधारित भेदभाव के विरुद्ध लड़ना । उत्तर में इसे एक 
समस्त विविधतापणं सामाजिक प्रणाली से संघर्ष करना था, जो नीग्रो लोगों के 
किसी भी प्रकार पक्ष में नहीं थी । 
वह प्रणाली 'पजीवादी प्रणाली' नहीं थी, जेसाकि नीग्रोविद्रोह के अनेक 
युवा नेता ही नहीं, बल्कि अनेक उग्रपन्थी श्वेत भी समझते थे। पैसे में कोई 
गन्ध नहीं होती । भनेक क्षेत्रों के व्यापारियों से-साहूकारों, बीमा कम्पनियों के 
संचालकों, उद्योगपतियों और डिपार्टमेण्ट स्टोरों के निदेशकों से---अपने सम्पकं. 
के दौरान मुझे बारम्बार यह बताया गया कि वे लोग नीग्रो लोगों को अपने यहाँ 
रोज़गार देने के विरुद्ध नहीं हैं, और मेरा विशवास है कि वे लोग सच कहते हैं । 
ग्राहकों और साथी श्रमिकों का रवैया उन्हें यह करने से रोकता है। 
मैं स्वयं 'पूंजीवादी प्रणाली' की आलोचना करना चाहता हूँ, विशेषकर 
इसके उस स्वरूप की जो इसने संयुक्त राज्य अमरीका में धारण किया है । लेकिन 
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नीग्रो लोगों को काम न देने अथवा कुछ खास किस्म का काम न देने की जिम्मे- 
दारी उसी प्रकार इस प्रणाली के ऊपर नहीं है, जिस प्रकार कम-विकसित देशों 
के विरुद्ध व्यापार में भेदभाव बरतने की जिम्मेदारी इसके ऊपर नहीं है 
(अध्याय 6, अनुभाग ।2) । 

नीग्रोविद्रोह जिस प्रणाली के विरुद्ध संघर्ष कर रहा, वह 'सामाजिक' 
प्रणाली है। प्रेरक शक्तियाँ श्वेत लोगों के दृष्टिकोण हैं, जिनमें से अधिकांश 
किसी भी प्रकार अमीर नहीं कहे जा सकते और जिनमें से अनेक निर्धन नीग्रो 
लोगों की तरह ही गरीव हैं। ये दृष्टिकोण इन लोगों को भेदभाव बरतने और 
नीग्रो लोगों को अलग-थलग रखने के लाखों कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं । 
अक्सर वे इस वात के प्रति सजग नहीं होते कि वे लोग क्या कर रहे हैं और 
उन्हें इस बात की तो और भी कम जानकारी होती है कि इसका नीग्रो लोगों पर 
क्‍या प्रभाव पड़ेगा । इसके साथ ही ये शक्तियाँ इन कारंवाइयों की रोकथाम के 
के लिए बनाये गये कानूनों को प्रायः प्रभावहीन बना देती हैं। 

लेकिन आज मैं उन वस्तुओं से बहुत अधिक दूर हूँ जिनका तीस वषं पहले 
बहुत अधिक गहुनता से अध्ययन कर सकता था । समस्याएं इतनी विराट हो 
गयी हूँ कि इनमें गुणात्मक परिवर्तन आ गये हैं । 


6. एक प्रणाली-विश्लेषण 

अन्त में मैं अपने इस पुराने अध्ययन के कुछ उन. अन्य सामान्य लक्षणों का 
उल्लेख करना चाहुंगा, जो मेरी राय में आज अत्यन्त परिवर्तित परिस्थितियों के 
बावजूद सही हैं । इस अध्ययन का लक्ष्य संयुक्त राज्य अमरीका के नीग्रो लोग 
नहीं थे, बल्कि वह विषय था जिसे सामान्यतया 'जातीय सम्बन्ध' कहा जाता है। 
जहाँ तक बुनियादी लक्षणों का प्रश्‍न है, नीग्रो लोग अन्य लोगों से मुलतः भिन्न 
नहीं होते । इसी प्रकार प्रसंगवश यह भी कहा जा सकता है कि श्वेत अमरीकी 
भी अन्य लोगों से भिन्त नहीं होते । लेकिन ये दोनों समूह मानव-सम्बन्धों के एक 
विशिष्ट पक्ष के रूप में सदा एक-दूसरे के साथ रहे हैं और आज भी रह रहे हैं। 
और इस सम्बन्ध का नीग्रो लोगों और श्वेतों दोनों के ऊपर प्रभाव पड़ा है। | 

तीस वर्ष पहले के अमरीकी समुदाय में नीग्रो लोगों को संख्या प्री आबादी 
का दस प्रतिशत भी नहीं थी, और जिन वस्तुओं से सामाजिक, आथिक और 
राजनीतिक शक्ति प्राप्त होती है उसके दस प्रतिशत से भी बहुत कम हिस्से 
का उपयोग नीग्रो लोग करते थे। इन दोनों दूष्टियों से उन्नति बहुत कम हुई 
है, यद्यपि दूसरी दष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है, नीग्रो-समस्या उस 
समय भी गोरे आदमी की समस्या थी और आज भी है । श्वेत लोग निरन्तर 
नैतिक उलझन को स्थिति में रह रहे हैं । वे जिन आदशों की घोषणा करते हैं, 
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उनका दिन-प्रतिदिन के जीवन में खुल्लमखुल्ला उल्लंघन होता हैं । यही दुविधा 
है 
अपने अध्ययन के दौरान बहुत जल्दी ही यह बात मुझे स्पष्ट हो गयी थी 
कि एक अलग प्रशन के रूप में नीग्रो-समस्या का आस्तित्व नहीं है। यह एक 
ऐसी समस्या नहीं है, जिसका किसी वैज्ञानिक अध्ययन में अलग-थलग विश्लेषण 
किया जा सके । यह राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष मौजूद समस्याओं के सम्पूर्ण समूह 
का एक अभिन्न अंग है अथवा इसका एक विशेष पहलू है। मैंने पाया कि मैं 
अमरीका की सभ्यता पर इसकी सम्पूर्णता को अपने समक्ष रखकर एक पुस्तक 
लिख रहा हूँ, जिसमें अमरीका के एक सर्वाधिक वंचित जन-समूह के जीवन और 
कार्य की परिस्थितियों पर विशेष ज्ञोर दिया गया है । 
नीति-सम्वन्धी प्रश्नों की दष्टि से भी यह कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। तकंना- 
परक दष्टि से केवल नीग्रो लोगों की शिक्षा की योजना बनाना सम्भव नहीं है। 
आवश्यकता यह है कि सब निर्धन लोगों के बच्चों का स्तर ऊँचा उठाया जाये। 
इसी प्रकार, तकनीकी कारणों से नीग्रो लोगों के आवास की स्थिति में सुधार की 
तर्क॑सम्मत योजना सब लोगों पर लागू आवास-नीति के एक अंग के रूप में ही 
तैयार की जा सकती है । यही बात जीवन की अन्य परिस्थितियों में सुधार के 
बारे में भी सही है। श्रम-बाज़ार में नीग्रों लोगों के विरुद्ध भेदभाव को सफलता- 
पूर्वक समाप्त करने की शतँ अधिक पूणं रोज़गार की अर्थव्यवस्था है । 
अमरीका में नीग्नो-समस्या के अध्ययन में मैंने यह सँद्धान्तिक तरीका इस्ते- 
माल किया कि नीग्रो लोग जिन परिस्थितियों में रहते हैं, उन्हें देश की सम्पूर्ण 
सामाजिक प्रणाली के एक हिस्से के रूप में देखा जाये। यह प्रणाली संयोगवश 
ही सन्तुलन की स्थिति में रह सकती है, पर साधारणतया इसे किसी-न-किसी 
. दिशा में बढ़ना चाहिए और फिर स्वयं प्रणाली को अक्सर अपनी घुरी पर पूरा 
घूम जाना चाहिए ।* 
इस प्रणाली में व्याप्त सब परिस्थितियों के मध्य अनियत सम्पकंसूत्र मौजूद 
हैं। ये सम्पकंसूत्र अक्सर (पर सदा नहीं) ऐसे होते हैं कि एक परिस्थिति में 
परिवर्तेन अन्य परिस्थितियों को समान दिशा में आगे बढ़ाता है और समस्त 
प्रणाली में इसी प्रकार के आगामी परिवतेनों को समान दिशा में प्रवृत्त करता 
है । मैं इसे संचयी प्रभावों सहित चक्रीय कारणता कहता हूं । 
इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लागू करने के तकंसम्मत नीति तक के लिए 
महत्त्वपूर्ण परिणाम होते हैँ । अधिकतम प्रभाव के लिए केवल एक परिस्थिति 
में परिवर्तन के लिए ही प्रयास नहीं किये जाने चाहिए । प्रत्येक एक-कारक कार्य- 
विधि तुटिपूणं दिखायी पड़ी है, उदाहरण के लिए केवल आथिक कारक की 
सर्वोपरिता का दावा करने की प्रवृत्ति का उल्लेख किया जा सकता है। दूसरी 
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ओर, समन्वित नीतियों का प्रभाव सम्बन्धित प्रयासों के कुलयोग से कहीं अधिक 
बड़ा हो सकता है। 

मैंने इस बात का उल्लेख अध्याय ] और 2 में किया है किं इस सामान्य 
मॉडल के निर्माण की प्रेरणा किस प्रकार स्फीति और अवस्फीति की संचयी 
प्रक्रिया के विकसेल के सिद्धान्त से मिली । आगे चलकर मैने इस सामान्य मॉडल 
का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में अपने अन्य कार्यों के सम्बन्ध में किया । 


7. परिप्रेक्ष्य में 


मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि आज भी हर वषं इस पुरानी पुस्तक 
की हजारों प्रतियाँ बिक रही हैं, यद्यपि इस पुस्तक को एक शब्द बदले बिना ही 
नहीं बल्कि पृष्ठक्रम को बदले विना ही लगातार छापा जा रहा है। मैं इस घटना 
को इस तथ्य का स्वीकार मानता हूँ कि समस्त -परिवतंनों के वावजूद अनेक 
सामान्य निष्कर्ष आज भी मान्य हैं। यह इस वात का भी स्वीकरण है कि वर्तमान 
समस्याओं को उनके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखने के लाभ होते हैं। 
इस समस्या के विद्रत्‌-अध्ययन में यह पुस्तक मेरा अब तक एकमात्र योग. 
दान है। यह पुस्तक लिखने के बाद मैं अन्य क्षेत्रों में कार्यरत रहा, यद्यपि इस 
समस्या के क्षेत्र में घट रही घटनाओं से स्वयं को परिचित रखने के लिए मैं 
अमरीकी समाचारपत्र, पत्रिकाएँ, पुस्तकं और विशेष शोध-प्रबन्ध पढ़ता रहा । 
ओर अब मैंने एक बार फिर इस समस्या पर वापस लौटने और एक नयी 
पुस्तक लिखने का निश्चय किया है । इस पुस्तक का नाम होगा : एन अमेरिकन 
डिलेमा रिविजिटेड : दि रेशियल क्राइसिस इन दि युनाइटेड स्टेट्स इन पसं- 
पेक्टिव। अनेक विद्वानों और व्यावहारिक तथा नीति-सम्बन्धी दृष्टिकोण से 
नीग्रो-समस्या से सम्बन्धित कुछ मित्रों ने मेरे पास मौजूद पर्याप्त सामग्री में 
वृद्धि करते हुए मुझे उपयोगी सामग्री भेजी है और अपना परामर्श देकर उदारता- 
पूर्ण सहायता दी है। | 
. भेरी इस नयी पुस्तक का स्वरूप मेरी पुरानी पुस्तक की तरह व्यापक नहीं 
होगा, बल्कि नीति-सम्बन्धी समस्याओं के व्यावहारिक पक्ष तक सीमित रहेगा । 
में इसे बहुत गम्भीर कार्य समझता हूं शौर सम्भवतः इस कार्य में कई वर्षों का 
समय लग जायेगा। मैंने यहाँ इस बात का उल्लेख इस दृष्टि से किया है कि 


शायद इस अध्याय में मैंने जो. बातें कही हैं, उनसे प्रे रित होकर कुछ और 
अमरीकी मेरी सहायता के लिए आगे आय | 
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अध्याय : 6 

C न 
मार्क्स और “माक्संवाद' पर 
एक संक्षिप्त टिप्पणी 


]. एक 'बुजुर्आ अर्थशास्त्री 
` रूसी भाषा में अनुदित और सोवियत संघ में प्रकाशित अपनी पुस्तकों की 
भूमिकाओं और वैज्ञानिक पत्निकाओं में इन और अपनी अन्य पुस्तकों की समी- 
क्षाओं में मैंने देखा है कि मेरे सोवियत सहयोगियों ने मुझे अक्सर 'बुजुआ अथ- 
शास्त्री' की श्रेणी में रखना पसन्द किया है। इसका कारण उन पूर्वाग्रहों को 
बताया जाता है, जो उनके अनुसार मेरे विचारक्रम में विधिवत्‌ पठे हुए हैं। 

इस आलोचना को मेरी रचनाओं के सामान्य स्वरूप पर आधारित बताया 
जाता है, यद्यपि सोवियत अर्थशास्त्तियों ने मेरे लेखन में मूल्यवान प्रेक्षणों और 
विश्लेषणों की सराहना भी की है। इस योगदान के लिए मेरी प्रशंसा करते समय 
उन्होंने अक्सर यह भी जोर देकर कहा है कि मैं भी वस्तुओं को उसी रूप में 
देखने-समझने से स्वयं को 'बचा नहीं पाया हूँ जिस रूप में वे लोग इन वस्तुओं 
को देखते-समझते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि यदा-कदा उन्हें यह सूझवूझ 
मेरे अनुसन्धानों के माध्यम से ही प्राप्त हुई है। उनको इस शब्दावली से यह्‌ 
प्रकट होता है कि मैं सामान्यतया पूर्वाग्रहग्रस्त रहता हूँ और वे 'माक्संवादी' होने 
के नाते शुद्ध रूप से वंज्ञानिक और पूर्वाग्रहों से मुक्त हैं । 

अर्थशास्त्र में पूर्वाग्रहों की समस्या का स्वयं को प्रायः अधिकारी अध्येता 
समझने के कारण, अपने सोवियत सहयोगियों की इन प्रतिक्रियाओं ने मेरी 
जिज्ञासा को बढ़ाया । और मैं यहाँ माक्स मौर 'माक्संवाद' के विषय पर कुछ 
समालोचनात्मक टिप्पणी करना चाहूँगा। 


2. 'माक्संवाद' पारिभाषिक शब्द नहीं है 

में पृष्ठभूमि के रूप में यह स्पष्टीकरण देना चाहूगा कि मेरे लिए एक पारि- 
भाषिक शब्द के रूप में 'माक्सँवाद' का प्रयोग क्यों सम्भव नहीं हुआ और मैने 
सदा इस शब्द को उद्धरण-चिहक्नों के भीतर क्यों रखा ? इस शब्द का प्रयोग 
सामान्यतया एकाधिक दृष्टिकोण अथवा सिद्धान्त को अभिव्यक्ति देने के लिए 
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किया जाता है। और प्रायः सव प्रयोगों में इसके अर्थ को अस्पष्ट छोड़ दिया 
जाता है । 

(7) 'माक्संवाद' का एक स्पष्ट अर्थ, निश्चय ही, स्वयं माक्स की यथार्थ 
की अपनी संकल्पना में निहित होगा । यदि इस शब्द का यही एकमात्र अर्थं ग्रहण 
किया जाये, तो मैं उद्धरण-चिह्व हटा लेने के लिए तैयार हो जाऊंगा । 

कुछ दृष्टियों से माक्स के विचारों का स्पष्टीकरण देना कठिन है और उनके 
जीवनकाल में कुछ सीमा तक इन विचारों में परिवतन भी हुआ, जो स्वाभाविक 
और सामान्य बात है। लेकिन माक्सं की रचनाओं के आधार पर सिंद्धान्तरूप 
में, विश्लेषणात्मक अध्ययन के माध्यम से 'माक्सँवाद' का. स्पष्टीकरण दिया जा 
सकता है । माक्स के लेखन के कुछ विशेषज्ञताप्राप्त अध्ययनकर्ताओं को छोड़कर 
समकालीन लेखन में 'माक्संवाद' को यह महत्ता शायद ही कभी प्रदान की जाती: 
है। यह भी कहा जा सकता है कि 'माक्सँवाद' को यह महत्ता कभी प्राप्त ही 
नहीं होती (नीचे (5) देखिए) । 

(2) जसाकि मैंने अक्सर कहा है, पश्चिम के अथंशास्त्रियों ने माक्स के 
सिद्धान्तों को अक्सर अंगीकार किया, पर उन्होंने इनके उद्‌गम का उल्लेख नहीं 
किया अथवा उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी (इस पुस्तक में इस विषय 
पर अध्याय 5, अनुभाग 6, 8 और ]! में तथा अध्याय 9, अनुभाग 4 में विचार 
हुआ है) । अव क्योंकि यह कार्य अनजाने में और अक्सर माक्सँ की रचनाओं के 
अधिक ज्ञान के विना हुआ, इन सिद्धान्तों को उस रूप में परिष्कृत और स्पष्ट 
नहीं किया जा सका, जिस रूप में माक्सं इनका अर्थ लेते थे--कुछ लेखक तो 
माक्सं की रचनाओं से साहित्यिक चोरी करते हैं और स्वयं को 'माक्संवाद- 
बिरोधी” बताते हैं ।* इतना ही नहीं, इन सिंद्धान्तों को अक्सर निहित मान्यताओं 
के रूप में छोड़ दिया जाता है। जब अन्तर्भूत समालोचना के द्वारा इनका वास्त- 
विक स्वरूप प्रकट किया जाता है तो ये माकसं के विचारों का भदेस स्वरूप 
दिखायी पड़ते हैं। यही कारण है कि इन लेखकों की रचनाओं के समालोचना 
त्मक दृष्टि न अपनानेवाले पाठक इसे 'माक्संवाद' के रूप में नहीं पहचान पाते। : 

इस “प्रच्छन्न माक्संवाद' को ढूँढ निकालना और इसकी संद्धान्तिक विरासत 
को उजागर कर देना डाक्टर की उपाधि के अनेक शोधःप्रबन्धों का विषय बन 
सकता है । 

(3) पश्चिम के वे अधिकांश लेखक जो तथाकथित वामपन्थी विचारों का 
प्रतिपादन करते हैं, स्वयं को 'माक्संवादी' बताते हैं। जब उनके विचार माक्स 
से उनके सम्बन्ध को दृष्टि से इतने स्पष्ट होते हैं कि इन पर टिप्पणी की जाये. 
तो यह सम्बन्ध यदा-कदा ही सही भौर संगतिपूर्ण होता है (नीचे अनुभाग 3 
देखिए) । 
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(4) विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमरीका में “गैर-माक्संवादी' अत्यधिक 
विस्तृत और व्यापक अर्थों में हुर प्रकार की वामपन्थी विचारधारा को दर्शाने 
के लिए 'माक्संवाद' शब्द का प्रयोग करते हैं ।- इसी प्रकार कम-विकसित देशों 
में भी यह प्रयोग होता है और माक्सं की रचनाओं के आधार पर इसके अर्थ को 
स्पष्ट करने का प्रयास किये बिना ही यह प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के 
लिए, दक्षिण एशिया में 'माक्संबाद-सम्बन्धी अधिकांश साहित्य का यही स्वरूप 
है । इसमें 'माक्सँवाद' की संकल्पना अत्यन्त अस्पष्ट है। 

(5) स्वयं माक्सं की रचनाओं के बारे में अधिक ऊँचे स्तर पर गम्भीर 
अध्ययन उपलब्ध हैं। इन अध्ययनों के कुछ लेखक (पर सब नहीं) स्वयं को 
“माक्सँवादी' बताते हैं । इसके वाद वे स्वयं को माक्स के किसी खास दृष्टिकोण 
अथवा सिद्धान्त का अनुयायी घोषित करते हैं और इस दृष्टिकोण अथवा सिद्धान्त 
को आज भी मान्य समझते हैं । यदि ये लोग ही समकालीन 'माक्सँवादी' होते, 
तो भी मैं उद्धरण-चिह्व हटाने को तैयार हो जाता । 

(6) अन्त में, वे सिद्धान्त और विचार हमारे सामने आते हैं जिनका प्रति- 
पादन कम्युनिस्ट देशों के लेखक और उन अन्य देशों के लेखक भी करते हैं, जो 
कम्युनिस्ट देशों के शासकों की पार्टी की नीति का अनुसरण करते हूँ। कभी- 
कभी इन लेखकों में कुछ मामूली-से प्रश्नों पर विवाद भी छिड़ जाता है । 

हाल के दशकों में सोवियत संघ और चीन में राजनीतिक मतभेद के 
बाद, इन देशों में 'माक्सँवाद' अथवा 'माक्संवाद-लेनिनवाद' के सही स्वरूप के 
बारे में निरन्तर बढ़ता अन्तराल मौजूद है। यही स्थिति उन देशों में भी है, 
जिनकी सरकार इन दो अत्यन्त विशाल कम्युनिस्ट देशों से राजनीतिक दृष्टि से 
जुड़ी हुई हैं । 

सोवियत संघ और इसके घनिष्ठतम मित्र राष्ट्रों में जो सैद्धान्तिक विकास 
हुआ है--और जो उन अन्य देशों के लेखकों की रचनाओं में भी प्रतिविम्बित 
हुआ है, जो स्वयं को इनसे सम्बन्धित अनुभव करते हैं--उसके सन्दर्भ में हम 
यह देखते हैं कि ये सब लेखक अपनी रचनाओं को शुद्ध 'माक्संवादी' वताते हैं । 
पर वःस्तविकता यह है कि अनेक दृष्टियों से इनका 'माक्संवाद' पश्चिम के 

“प्रच्छन्न माक्सँवादियों' के विचारों की तुलना में भी स्वयं माक्स की अपनी 
विचारधारा से बहुत दूर है। इस प्रकार 'सवंहारा वर्ग की तानाशाही' और 
इसको अवधि, राज्य के स्वरूप तथा क्रान्ति के बाद राज्य की स्थिति अथवा 
साम्यवाद के अधीन नागरिक स्वतन्त्रताओं और अन्य अनेक विषयों के सम्बन्ध 
में सोवियत 'माक्संवादी विचारधारा माक्सँ के विचारों से मेल नहीं खाती 
(स्वीडन की संघवादी पत्रिका 'ज्ेनिट' के ]962 के तीसरे अंक में वोल्फ गांग 
'लियोनाडं का एक प्रतिभापूर्ण लेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें पूवं जमनी के 
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तानाशाह उलब्रिख्त और माकसं तथा एंजेल्स के बीच एक काल्पनिक वार्तालाप 
दिया गया है। इस वार्तालाप में माक्स और एंजेल्स जो कुछ कहते हैं, वह उनकी 
रचनाओं के ही उद्धरण हैं। इसका यह परिणाम होता है कि उलब्रिख्त को वाध्य 
होकर इन दोनों को राज्य के शल होने का आरोप लगाकर जेल में डालना पड़ता 
है, यद्यपि वार्तालाप के आरम्भ में उसने इनके सम्मान में बहुत बड़ी-बड़ी बातें 
कही थीं । जब ये दोनों अर्थात मार्क्स और एंजेल्स भागकर पश्चिम जर्मनी पहुँच 
जाने में सफल हो जाते हैं तो वहाँ इन्हें खतरनाक 'माक्संवादी' क्रान्तिकारी 
बताकर इनके विरुद्ध कारंवाई की जाती है ।) 

सोवियत अर्थशास्त्रियों और दार्शनिकों को सोवियत नीतियों को माक्स के 
विचारों के अनुरूप दर्शाने के लिए माक्स की रचनाओं का भाष्य करने के जो 
कण्टसाध्य प्रयास करने पड़ रहे हैं, उनके परिणामस्वरूप उनके अनुसन्धानप्रयास 
निराशाजनक और प्रभावहीन बन गये हैं । इसके अलावा इनकी सरकार इन 
लोगों को अत्यन्त सीमित सांख्यिकीय और अन्य जानकारी देती है । इस प्रकार 
'मार्क्संवादी' होने का बन्धन यह प्रमुख स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है कि सोवियत 
संघ और अन्य सम्बन्धित कम्युनिस्ट देशों में अर्थशास्त्र की सामान्य प्रगति क्यों 
नहीं हुई। | 

इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि हाल के वर्षों में सोवियत संघ के अधिक 
मेधावी अर्थशास्त्तियों में से अनेक ने अर्थमिति को अपने अध्ययन का क्षेत्र क्यों 
चुना है। सुसंस्थापित प्रकृतिविज्ञानियों के तरीकों अथवा अभिव्यक्ति के स्वरूप 
का अनुसरण करते हुए वे उस आवश्यकता से बच जाते हैं, जो अन्य अ्थंशास्त्रियों 
के समक्ष माक्स और लेनिन के उद्धरण देकर आथिक यथार्थे-सम्बन्धी वक्तव्यो 
को प्रमाणित करने के सन्दर्भ में मौजूद रहती है (एक दौर में प्रमाणस्वरूप 
स्तालिन तक के उद्धरण देने पड़ते थे) । 

(7) सर्वप्रथम माओ समस्त सामाजिक सम्बन्धों को समाहित करनेवाले 
सकारात्मक नैतिक दर्शन के संस्थापक हैं। अनेक दशकों से चीन में जो अत्यन्त 
बिशिष्ट परिस्थितियां मौजूद रही हैं, उनके अन्तगंत और चीन की ऐसी ही 
सदियों पुरानी अत्यन्त विशिष्ट परम्पराओं की परिधि में काम करते हुए माओ 
को अपने अत्यन्त विशाल राष्ट्र को 'नये लोगों' में बदल देने में सफलता मिली 
है । इन लोगों का रहन-सहन और काम करने का तरीका प्राचीन चीन से ही 
नहीं, वल्कि अन्य राष्ट्रों से भी भिन्न हो गया है। ३ 

इस नैतिक सिद्धान्त की परिधि में एक ऐसी विलक्षण सँनिक सम र-नीति 
` भी मौजूद रही जिसने चीन भें कम्युनिस्ट पार्टी की विजय को सुनिश्चित कर 
दिया । इस सिद्धान्त में विकास के लिए आर्थिक आयोजन के कुछ सामात्य निर्देश 
भी शामिल थे और वे चीन की परिस्थितियों के अनुरूप थे। अनेक प्रयोगों और 
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गलतियों के बाद इन निर्देशों को पर्याप्त सफलता मिली। इस वात में सन्देह 
नहीं है कि अत्यन्त निर्धन कम-विकसित देशों के योजना-सम्वन्धी निर्देशों की 
तुलना में ये निर्देश बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ हैं। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि एक 
अंग्र ज़ शोधकर्ता 'माओ और मिडंल' शीर्षक पुस्तक लिख रहा है, जिसमें उसने 
विकास के (लए आयोजन की दिशा के हमारे प्रमुख नीति-सम्बन्धी निष्कर्षों में 
सामंजस्य दिखाया है, यद्यपि मैंने माओ से वह थोड़ा-बहुत भी नहीं सीखा है, जो 
उन्होंने मुझसे सीखा है। उक्त दोनों लक्षणों का माक्स से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
जहाँ तक विकास के लिए आयोजन का सम्बन्ध है, माओ की विचारधारा 
में गांधी की विचारधारा से महत्त्वपूर्ण समानताएँ प्रकट होती हैं, यद्यपि गाँधी 
के विपरीत माओ ने यह अनुभव किया था कि सत्ता सम्भावित सविनय अवज्ञा 
से नहीं, बल्कि हिसा से प्राप्त होती है। उस तथ्य से सबसे पहले इनके स्वतन्त्रता- 
संघषों के भिन्न स्वरूप का कारण प्रकट होता है (अध्याय 3, अनुभाग 8) । 
अब क्योंकि माओवाद दृढ़तापूर्वक सत्तारूढ़ है और अमरीकी प्रेक्षक तक यह 
देखने लगे हैँ कि माओवाद को जन-समुदायों का समर्थेन प्राप्त है, अतः य ह अन्तर 
बहुत बड़ा नहीं रह जाता । संसार के दो विशालतम राष्ट्रों के इन दो आध्या- 
त्मिक नेताओं के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन महत्त्वपूर्ण शोधकार्य होगा । 
माओ ने निरन्तर अपनी शिक्षाओं को माक्स और लेनिन से सम्बन्धित रखा 
है। विश्वविद्यालयों और पार्टी के कार्यकर्ताओं के स्कूलों में विद्यार्थियों को 
मार्क्स और लेनिन की रचनाओं का अध्ययन करना पड़ता है। लेकिन 'माक्सं- 
वाद-लेनिनवाद' और 'चेयरमेन माओ की शिक्षाओं' को जोड़नेवाली कड़ी 
नियमित रूप से नदारद रहती है अथवा पुरी तरह क्षीण। अक्सर इस कड़ी को 
ऐसे अवोधगम्य वेदान्ती सम्बन्धों के माध्यम से प्रकट किया जाता है जो अक्सर 
धमंशास्त्रों में देखने को मिलते हैं। दक्षिण कोरिया में तो इस वौद्धिक प्रयास को 
भी त्यागा जा रहा है और विचारधारा को स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप से 'किम इल 
सुंग के विचार' कहा जाने लगा है । 
उक्त टिप्पणियाँ केवल यह स्पष्ट करने के लिए की गयी हैं कि 'माक्संवाद' 
के एक प्रकार के रूप में माओवाद पर क्यों विचार नहीं किया जायेगा । 


3. मार्क्स “माक्सवादी” नहीं थे 

माक्स, स्वयं को 'माक्संवादी' कहनेवाली मिली-जुली भीड़ में शामिल 
अधिकांश लेखकों से बिल्कुल भिन्न स्तर पर एक अर्थशास्त्री थे। ये लेखक अपने 
असम्बद्ध और अस्पष्ट विचारों को माक्सं से जोड़ देने के जो अकुशल प्रयास कर 


रहे हैं, उन्हें हमारे एक महान गौरवशाली लेखक के विरुद्ध अपराध समझा जाना 
चाहिए।. : 
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पूँजीवादी समाज की 'गतिशीलता के नियमों' के अमूतं मॉडलों में दिलचस्पी 
के वावजूद मार्क्स बुनियादी तौर पर अनुभवजन्य आचरण के हामी थे। अतः वे 
यथाथ के स्वरूप के वारे में किसी भी लेखक के निष्कर्षों को अपने-आपमें 
प्रामाणिक मानने को तैयार नहीं थे । अपनी रचनाओं में कम-से-कम दो बार 
उन्होंने अपने जमाने के 'माक्संवादियों' के विरुद्ध घुणाभाव प्रकट किया। यह 
निश्चित दिखायी पड़ता है कि सौ वर्ष बाद वे अपने भाष्यकारों की कहीं अधिक 
कठोर भत्संना करते--विशेषकर सोवियत भाष्यकारों की, जिन्होंने सोवियत 
नीतियों के अनुरूप दशानि के लिए माक्स के विचारों को सर्वाधिक विकृत 
बनाया है । 

इसके अलावा यह भी दिखायी पड़ता है कि यदि माक्स आज जीवित होते 
तो वे कठोर परिश्रमी और {सूझबूझवाले वैज्ञानिक के नाते उन सव बातों को 
जानते और अपनी गणनाओं में उनका ध्यान रखते जिनकी आज हमें जानकारी 
है, लेकिन एक शताब्दी पहले सम्भवतः जिनकी उन्हें जानकारी नहीं हो सकती 
थी । एक इतिहासकार और अनुभववादी के रूप में वे'केवल उन्हीं घटनाओं का 
प्रेषण और मूल्यांकन नहीं करते जो उनकी भविष्यवाणियों के अनुरूप घटी हैं, 
बल्कि उन घटनाओं का भी जिन्होंने भिन्न मार्ग अपनाया है । 

यह निश्चित है कि वे हीगेल और अन्य जर्मन दार्शनिकों पर इतना अधिक 
निर्भर न करते, जो उनके प्रायः समकालीन ही थे। मेरा विश्वास है कि वे अपनी 
समालोचनात्मक योग्यता के आधार पर अपनी विचारधारा को नैसर्गिक-नियम 
के साध्यवादी दर्शन की शक्तिशाली परम्परा के प्रभाव से मुक्त करा लेते और 
यह्‌ कार्यं कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण होता। माक्स और उनके प्रतिइन्द्री अर्थात 
उनके जमाने के उदारतावादी अर्थशास्त्री दोनों ही इस दर्शन के प्रभाव के अन्तरगत 
कार्य करते रहे, यद्यपि दोनों ने ही सिद्धान्तरूप में इसे अस्वीकार किया था।१ 
माक्स की विचारधारा पर इस अन्तिम पर प्रमुख दार्शनिक प्रभाव का उल्लेख 
शायद ही कभी किया जाता है, क्योंकि आज भी बहुत बड़ी संख्या में 'माक्संवाद- 
विरोधी' और 'माक्संवादी' दोनों ही इसके प्रभाव के अन्तरगत हैं । 

कठोर विश्लेषणकर्ता के रूप में माक्स रूमानियत और भावनात्मकता के 
कड़े आलोचक थे। उन्होंने उस समय क्रान्तिकारी प्रयासों को अपना समर्थन नहीं 
दिया, जब इन क्रान्तियों की सफलता के लिए निरपेक्ष परिस्थितियाँ मौजूद 
नहीं थीं । यदि वे आज जीवित होते तो वे, उदाहरण के लिए, यह देखते कि 
हथियारों के तकनीकी विकास ने, कम-विकसित देशों को उपलब्ध अपेक्षाकृत 
साधारण हथियारों तक ने, सेनिक शक्ति के द्वारा विद्रोहों को कुचल डालने की 
शक्ति को किस सीमा तक बढ़ा दिया है। 

अतः आज संयुक्त राज्य अमरीका और पश्चिमी देशों के स्वयं को अधिकांश- 
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तया 'माक्सँवादी' बतानेवाले जो युवक कुछ गुरिल्ला टुकड़ियों की तेज़ी से 
सफलता, विशेषकर लेटिन अमरीका में इनकी सफलता की आशा करते रहते हैं, 
माक्स उनसे सहमत न होते । यह निश्चय है कि वे पश्चिम के देशों के उन 
'माक्सवादियों' को अव्यावहारिक बताकर उनसे घृणा करते, जो इन देशों में 
क्रान्ति का समारम्भ करना चाहते हैं। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हूं, जिनका इस 
संसार के यथार्थ से कोई सम्बन्ध नहीं है और वे पूरी तरह अपने विचारों की ही 
दुनिया में खोये रहते हैं। 


4. माक्स और पूर्वाग्रहों का सिद्धान्त 


पूर्वाग्रहों की समस्या उठाने का श्रेय माक्स को दिया जाना चाहिए। जब 
उन्होंने 'बुर्जुआ अर्थंशास्त्री' शब्द का आविष्कार किया और इसका प्रयोग अपने 
युग के संस्थापित अर्थशास्त्रयों के लिए किया तो इसमें यह आरोप निहित था 
कि इन अर्थशारित्रियों के सिद्धान्त इस प्रकार पूर्वाग्रहग्रस्त हैं कि उनसे उनके 
जमाने के समृद्ध और सामाजिक, आथिक तथा राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली 
लोगों का हितसाधन होता है । इस सम्बन्ध में वे निस्सन्देह सही थे ।' 

यदि इस सम्बन्ध में मेरी अपनी रचनाओं में माक्स ने कोई खास भूमिका 
नहीं निभायी है, तो इसका केवल यही स्पष्टीकरण नहीं है, जसाकि मैंने एक बार 
लाक्षणिक रूप से कहा था, कि मैं 'स्वयं को माक्स से अधिक उम्र का समझता 
हूँ, क्योंकि मेरे लालन-पालन और व्यक्तिगत रुझानों के संयोगों ने मेरी विचार- 
धारा को उसी प्रकार प्रवोधन-दर्शन पर प्रत्यक्ष रूप से आधारित कर दिया था, 
जिस प्रकार अमरीकी क्रान्ति करनेवाले और अमरीकी विचारधारा के संवेधानिक 
और संद्धान्तिक आधार का निर्माण करनेवाले महानुभावों की थी, और जिनका 
अपने युग के यूरोप के समस्त महान राजनीतिज्ञों और दार्शनिकों से सम्पर्क था, 
वल्कि इसका यह कारण भी है कि पूर्वाग्रहों की समस्याओं के वारे में मुझे जो कुछ 
कहना था उसके सम्वन्ध में माक्स का योगदान समकालीन संस्थापति अर्थ- 
शास्त्रियों के ऊपर पूर्वाग्रहों का आरोप लगाने से अधिक कुछ नहीं था । हाँ, इन 
अर्थंशास्त्रियों के ऊपर लगाया गया आरोप सही था। 

माक्सं यह नहीं समझ पाये थे कि मूल्यांकन आथिक अनुसन्धान को सदा 
और आवशयक रूप से प्रभावित करते हैं, क्योंकि दृष्टिकोण के बिना विचार नहीं 
हो सकता और प्रश्‍न के अभाव में उत्तर का अस्तित्व नहीं हो सकता । उनकी 
विचारधारा की यह खामी इस बात से प्रकट होती है कि वे अपने विचारों को 
बड़े सरल रूप से “वैज्ञानिक और 'निरपेक्ष' मान रहे थे और अपनी इस मान्यता 
को विवाद से ऊपर समझते थे । : 

इस प्रकार माक्स को मूल्य-सम्बन्धी मान्यताओं के चुनाव की समस्या का 
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सामना नहीं करना पड़ा। मुल्य-सम्बन्धी मान्यताओं के सम्बन्ध में यह भी 
आवश्यक होता है कि उन्हें स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाये और किसी विशेष 
परिस्थिति और किसी विशेष समस्या के सन्दभं में उनका औचित्य प्रमाणित 
किया जाये । 

इसके अलावा माक्सं ने अन्तर्निहित समालोचना की कार्यविधि को स्पष्ट 
करने में भी कोई महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं किया, जिसके माध्यम से तर्कनापरक स्तर 
पर पूर्वाग्रहों का पता लगाया जा सकता है । 

माक्स ने पूर्वाग्रहों की कारणता की मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय 
समस्या को तो प्रायः उठाया ही नहीं भर्थात्‌ उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि 
च्यक्तित्व-लक्षण, परम्परा की शक्ति, और सम्बन्धित समाज के प्रभावशाली 
हित तथा पूर्व-धारणाएँ किस प्रकार एक साथ मिलकर काम करते हैं । 

इन चार समस्याओं की रूपरेखा अध्याय 4 में प्रस्तुत की गयी है और इस 
पुस्तक में अन्य अनेक सन्दभो में भी इन पर विचार हुआ है। माक्स के वारे में 
यह सब कहने और इस प्रकार उनकी पुस्तकों की समालोचना करने के वाद, जो 
मेरे विचार से मान्य और सही है, मैं यह भी कहना चाहूँगा कि उनके युग में अन्य 
किसी व्यक्ति ने इन अत्यन्त निर्णायक समस्याओं को इस प्रकार विधिवत नहीं 
उठाया था। 

और मैं यह भी उल्लेख करना चाहूँगा किं यदि कोई व्यक्ति माक्स के वृहद्‌ 
लेखन का अध्ययन करे और मैंने जिन दिशाओं का अनुसरण किया है उनके वारे 
में माक्स ने यदि कुछ स्थानों पर प्रसंगवश कुछ संकेत किये हों, विशेष रूप से 
उनका अध्ययन करे तो यह बहुत उपयोगी कार्य हो सकता है। माक्स का मस्तिष्क 
सम्बन्धों की समस्या के विषय में इतना समृद्ध और उवर था कि ऐसा कोई 
अनुसन्धान निश्चय ही अत्यन्त लाभदायी होगा । यह भी डॉक्टर की उपाधि के 
किसी शोधःप्रबन्ध का विषय बन सकता है। सम्भवतः इस विषय पर अनेक 
शोधःप्रवन्ध लिखे जा सकते हैं। 


5. एक संस्थानिक अर्थशास्त्री 


यदि माक्सं की रचनाओं को अर्थशास्त्र के विकास में योगदान देनेवाली 
महान संस्थापित रचनाओं के रूप में स्वीकार किया जाना है, तो यह कायें 
ूर्वाग्रहों के अध्ययन में उनके योगदान के आधार पर नहीं, जो अपूण और 
उथला है, बल्कि संस्थानिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनके अग्रगामी लेखन के आधार 
पर किया जाना चाहिए। वैसे इस कायं में माक्सँ का स्थान उनके पूर्ववर्ती और 
उनसे अत्यन्त भिन्न फ्रेडरिक लिस्ट के वाद आता है। पर यह विषय बहुत बड़ा 
है और उक्त उल्लेख केवल स्मरण दिलाने का ही काय. कर सकता है। 
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]. मिडल, विश्वनिर्धनता की चुनौती (राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, ]976) । 

2. मिडल, एशियन ड्रामा: एन इन्क्वायरी इन टू दि पावर्टी ऑफ नेशन्स 
(न्यूयाकं : ट्वेन्टियथ सेंचुरी फण्ड और पान्थियन बुब्स, 968) 

3. आब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च (न्यूयाकं : पान्थियन बुक्स, 969) भी 
इसी कोटि का प्रकाशन है । इसी प्रकार की आत्मकथा-जेसी टिप्पणियाँ 
मिडंल की वेल्यू इन सोशल थ्योरी (न्यूयाक : हार्पर एण्ड रो, ।958, पाल 
्ट्रीटेन द्वारा सम्पादित) और मिडल की वेटेनस्काप ओच पोलिटिक आई 
नेशनल इकोनोमिन (स्टॉकहॉम : रावेन एण्ड स्जूग्रेन, 972), के नये 
संस्करण में हैं, इस पुस्तक का पहली वार प्रकाशन ।929 में हुआ था ओर बहुत 
वाद में अंग्रेजी में प्रकाशित हुई थी (लन्दन: रूटलेज एण्ड केशन पॉल 
लिमिटेड, ।953; कम्ब्रिज : हावंड यूनिवर्सिटी प्रेस, ।965) अंग्रेजी 
संस्करण का शी्षंक था: दि पालिटिकल एलिमेंट इन दि डवेलपमेंट ऑफ 
इकॉनॉमिक थ्योरी । 

अध्याय --अर्थशास्त्र के विकास में संकट ओर चक्र 

]. अमेरिकन इकॉनॉमिक एसोसिएशन ने 28 दिसम्बर ]97! को लेखक और 
आल्वा मिडल को जो भोज दिया था, उसमें हुए भाषणों के उत्तर का यह 
संशोधित और परिवद्धित रूप है । यह उत्तर अमेरिकन इकॉनॉमिक रिव्यू, 
पेयर्स एण्ड प्रोसीडिग्स, खण्ड 62, अंक 2, मई ]972 (पृष्ठ 456-62) में 
प्रकशित हुआ था। यह लेख संशोधित रूप में पालिटिकल क्वाटंली, 
जनवरी 973 में प्रकाशित हुआ था। 

2. मिडल, प्रिसर्बाल्डग्सप्राब्लेमेट ओच फूरंडरलाइटेन [प्राइस फार्मेशन अंडर 
चेजेबिलिटी | (उप्पसला : आमक्विस्ट एण्ड विकसेल, ]927) । 

3. स्वीड भाषा में प्रकाशित मूल संस्करण वेटेनस्काप ओच पोलिटिक (स्टॉक- 
हॉम : नास्टेंट, ।929) 

3क. मिडल, स्वेरीजेज़ वूग जेनोम पेनिगक्रिसेन [स्वीडन्स वे श्र दि मानेटरी 

क्राइसिस] (स्टॉकहामं : नाटूर ओच कुल्टुर, ।93) और अन्य अनेक लेख । 

4. मिडल, मानेटरी इक्वीलिब्रियम (लन्दन : विलियम हॉज, 939), मूल 
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स्वीड भाषा में ओम पेनिगटेओरेटिस्क जूमविक्ट', इकॉनॉमिस्क 
टिडस्क्रिफ्ट, ]93 । 

. जी० एल० एस० शेकल, दि ईयस ऑफ थ्योरी इन्वेन्शन एण्ड ट्रेडीशन इन 
इकॉनॉमिक थॉट 926-939 (लन्दन : कम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, ]967) । 

6. मिडंल, 'कन्जंक्ट्र ओच ओफंटलिग हुशालनिग' [शॉर्ट टमं इकॉनॉमिक 
डेवेलपमेंट एण्ड पब्लिक पॉलिसी], विहांग टिल रिक्सडाजेन्स प्रोटोकोल 
[933 । देखिए स्वेरिजेज्ञ बूग जेनोम पेनिगक्रिसेन । 

, मिडल, क्रिस आई बिफोकनिग्सफ्रागन (स्टॉकहॉम : वोनियसँ, ।934) । 

. सन्‌ ]937 में मैंने स्वीडन की कृषि-नीति में आमूल परिवर्तन के सुझाव देते 
हुए एक पुस्तक लिखी थी, क्योंकि मैं कृषि-नीति को सामाजिक नीति ही 
समझता था। यद्यपि कृषि में श्रमिकों की संख्या में निरन्तर स्थिर गति से 
कमी हो रही थी पर जो श्रमिक कृषि में लगे थे उन्हें निम्न वर्ग के स्तर पर 
नहीं उतार देना चाहिए, यह मेरी स्थापना थी। मेरी राय में उनकी आय 
का स्तर ऊँचा उठाया जाना चाहिए और यह कार्य मूल्यसमर्थन के माध्यम 
से नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष सरकारी उपदान से किया जाना चाहिए। 

इस सन्दर्भ में मैंने पहली बार यह सुझाव दिया था कि बच्चों को मुफ्त 
भोजन दिया जाना चाहिए और एक निश्चित स्तर से कम आयवाले 
परिवारों को सस्ते दाम पर खाद्य-सामग्री खरीदने को सुविधा दी जानी 
चाहिए । सन्‌ ]938 की वसन्त ऋतु में मैं जब अमरीका गया तो मोडिकाई 
इज़े किल ने मेरी मुलाकात तत्कालीन कृषिमन्त्री हेनरी वालेस से करायी। 
इस पुस्तक और एक सार्वजनिक समिति की रिपोर्ट का अत्यन्त शीघ्रता से 

. संक्षिप्त अनुवाद कराया गया। मैं इस समिति का अध्यक्ष था और समिति ने 

' मेरे प्रस्तावों का अनुमोदन किया था। मैंने इस वात का उल्लेख इस दृष्टि 
से किया है कि शायद इसमें कुछ लोगों को ऐतिहासिक दृष्टि से दिलचस्पी 
हो। स्वीड भाषा में प्रकाशित इस पुस्तक और वालेस तथा उनके अधि- 
कारियों से मेरी बातचीत के परिणामस्वरूप खाद्य-टिकट का विचार उत्पन्न 
हुआ और मैं समझता हूँ कि आज भी इसकी बहुत आवश्यकता है-- 
व्यावहारिक रूप से भी । 

अध्याय 2--'बेरोजगारी-सहित स्फीति' 

]. इससे पहले प्रकाशित नहीं हुआ । 
2, बा्निग फूर फ्रेंड्स ओप्टिमिज़्म [वानिग फॉर पीस आफ्टिमिज्म (स्टॉकहाम : 
बोनियसँ, 944) 

अध्याय 3--सामाजिक नीति में “मूल्यों का स्थान | 

।. जर्नल ऑफ सोशल पॉलिसी के प्रथम अंक में प्रकाशित लेख का परिरवाद्धत 
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रूप, केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, जनवरी 972। 

2. आब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च और इस पुस्तक में उद्धूत अन्य अनेक 
सन्दर्भ, विशेषकर एन अमेरिकन डिलेमा : दि नीग्रो प्राब्लम एण्ड माडने 
डेमोक्रेसी (न्यूयाकं : हापंर एण्ड रो, 944), भूमिका, अनुभाग 2, परि- 
शिष्ट । और 2। 

, मिडल, इकॉनॉमिक थ्योरी एण्ड अंडरडेवेलप्ड रीजेन्स (न्यूयाकं : हापेर 

एण्ड रो, 97।। [मूल संस्करण : लन्दन: जिराल्ड डकवर्थ एण्ड कम्पनी, 

957] ), खण्ड 2। 

दिपालिटिकल एलिमेंट इन दिडेवेलप्मेंट ऑफ इकॉनॉमिक थ्योरी, अध्याय 2। 

; आब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च, अनुभाग 22; इकॉनॉमिक थ्योरी एण्ड 
अंडरडेवेलप्ड रीजेन्स, खण्ड 2, अन्यत्र भी; और दि पालिटिकल एलिमेंट 
इन दि डेवेलप्मेंट ऑफ इकांनॉमिक थ्योरी । 

. मिडल, बियाण्ड दि वेलफेयर स्टेट (न्यू हावेन: येल यूनिवर्सिटी प्रेस, 

960) , पृष्ठ 56 ओर आगे, अन्यत्र भी । 

आल्वा मिडल, नेशन एण्ड फेमिली (न्यूयाकं : हापंर एण्ड ब्रदसँ, 94] 

[अल्पमोली संस्करण : एम. आई. टी. प्रेस, 968]) । 

बियाण्ड कि वेलफेयर स्टेट, अध्याय 0, पृष्ठ ।7, अन्यत्र. भी । 

, दि चेलेज ऑफ बल्डं पावर्टी: ए वल्डं एण्टी पावर्टी प्रोग्राम इन आउट 
लाइन, अध्याय ]] । 

अध्याय 4समाजविज्ञान ओर विज्ञानियों के लिए समाजशास्त्र और मनोविज्ञान 
को आवश्यकता 
]. याकं विश्वविद्यालय में ब्रिटिश सोशियोलाजिकल एसोसिएशन की वाषिक 

बेठक'में ।! अप्रेल ।972 को उद्घाटन-भाषण का परिवादित रूप, वर्ल्ड 
डवेलप्मेंट, अंक 3, 973 में प्रकाशित । 

2. एशियन ड्रामा । 

3. दि चेलेज ऑफ वल्ड पावर्टी । 

4. शिकागो, अप्रेल 972 

5. इस समस्या के हाल में प्रकाशित संक्षिप्त विवरण के लिए देखिए : आब्जे- 
क्टिविटी इन सोशल रिसर्च, विशेषकर अनुभाग ]3-74 इसमें पु्वंसन्दभों 
का भी उल्लेख है। 

6. आन्जेक्टिविटी इन सोशल रिसचें, विशेषकर अनुभाग 22 और 23; दि 
पालिटिकल एलिमेंट इन दि डेवेलप्मेंट ऑफ इकॉनॉमिक थ्योरी; वेल्य इन 
सोशल थ्योरी; इकॉनॉमिक थ्योरी एण्ड मंडरडेवेलप्ड रीजेन्स, खण्ड 2। 

7. एन अमेरिकन डिलेमा : दि नीग्रो प्राब्लम एण्ड माडने डेमोक्रेसी, विशेषकर 
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परिशिष्ट 2; पृष्ठ {035 और आगे । 
इकॉनॉमिक थ्योरी एण्ड अंडरडेवेलप्ड रीजेन्स, पृष्ठ ।32 और आगे । 
: दि पालिटिकल एलिमेंट इन दि डेवेल्प्मेंट आफ इकानामिक थ्योरी, 
अध्याय 2। 
0. इस सम्बन्ध में मैं केन्ज-गाथा के निरन्तर बढ़ते भण्डार में अपना योगदान 
भी करने की अनुमति चाहूँगा : 

“अपनी जनरल थ्योरी शीर्षक पुस्तक के प्रकाशन के तुरन्त बाद केन्ज़ 
हमारे देश स्वीडन आये और उन्होने स्टॉकहॉम में क्लब आफ इकॉनॉमिस्ट्स 
की सभा में भाषण किया। इस क्लव की स्थापना उस समय हुई थी, जब पहले 
महायुद्ध के अन्त में नुट विकसेल लुण्ड से प्रोफेसर एमेरिटस के रूप .में 
स्टॉकहॉम आये थे; केन्ज़ के आगमन से दस वषं पहले ही विकसेल की 
मृत्यु हो चुकी थी । 

“यह आश्चयं की वात नहीं थी कि केन्ज़ ने 'अर्थशास्त्र में मान्यमत- 
विरोधी आचरण' को अपने भाषण का विषय चुना । भाषण के वाद क्लब के 
सबसे कमउञ्ज सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये और केन्ज् पर आरोप 
लगाया कि अमुक-अमुक प्रश्नों पर उन्होंने संस्थापित अर्थशास्त्र का आव- 
श्यकता से अधिक अनुसरण किया है। आज तक मुझे इस बात की जानकारी 
नहीं है कि यह सब पूर्वनिर्धारित योजना के अनुसार हुआ और इन लोगों ने 
इस कारण से यह किया कि केन्ज़् को स्वयं को मान्यमतविरोधी आचरण 
करनेवाला दर्शाना बहुत प्रिय था। अथवा यों ही यह सब हो गया। 

''केन्ज्ञ ने अपने युवा आलोचकों का प्रकट हर्षं से सामना किया ओर 
कहा कि यद्यपि उनके ऊपर यह दोष लगाना कि वे “संस्थापित अर्थशास्त्र 
का आवश्यकता से अधिक' अनुसरण करते हैं भतिशयोक्तिपुर्ण है, पर यह 
विचार बहुत प्रतिभापूर्णं ओर आनन्ददायक है; केवल उस समय ही उन्होने 
धीरे-धीरे आसानी से समझ में आने योग्य खीझ दिखानी शुरू की, जब 
विचार-विमशं उन्हें अपनी सफाई देने के लिए अधिकाधिक विवश करता 
गया और उनके युवा आलोचकों ने उनके विद्रोही होने के दावे का प्रबल 
खण्डन किया ।” (इकाँनॉमिक थ्योरी एण्ड अंडर डेवेलप्ड रीजेन्स, पाद- 

टिप्पणी पृष्ठ 30 से उद्धत) । 
अध्याय 5-विश्व-निर्धनता की समस्या 
]. एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका को 972 की ईयर बुक में प्रकाशित लेख पर 
यह ओर इससे अगला अध्याय आधारित हैं । 
2. एशियन ड्रामा, आमुख, अनुभाग 2, अन्यत्र भी। 
3. दि चैलेंज आफ वल्डं पावर्टी, अध्याय ] । 
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« एशियन ड्रामा, अध्याय 2], अनुभाग 6 और 7। 

« वही, परिशिष्ट !। 

, वही, अध्याय ]4, अनुभाग 2, और परिशिष्ट 0। 

. वही, परिशिष्ट 3, अनुभाग 3 । 

. वही, परिशिष्ट 2, अनुभाग 2 । 

. वही, अध्याय ]4, अनुभाग ], परिशिष्ट 2, अनुभाग 3 
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2. 
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वही, अध्याय 4। 
वही, अध्याय ]3, अनुभाग ]7, अन्यत्र भी । 
वही, अध्याय ]4, अनुभाग 6-8। 

वही, अध्याय 24, अनुभाग 7-9 । 

वही, परिशिष्ट 3 

देखिए, उदाहरण के लिए, एशियन ड्रामा, अध्याय ]] | 
बही, परिशिष्ट 2, अनुभाग 2] । 

बही, अध्याय 2! और परिशिष्ट 6। 

बही, परिशिष्ट 5 । 

वही, परिशिष्ट 7 । 

वही, परिशिष्ट 3। 

वही, अध्याय 29, अनुभाग 4-7 । 

वही, परिशिष्ट 4। 


अध्याय 6---कम-विकसित देशों में आमूल परिवतंनवादी सुधारों की आवश्यकता 
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देखिए, अध्याय 5, पादटिप्पणी ] । 


2, दि चेलेंज ऑफ वल्ड पावर्टी, अध्याय 3। 
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एशियन ड्रामा, अध्याय 24। 

: वही, अध्याय 24, अनुभाग 5 | 

« दि चेलेंज ऑफ बल्डं पावर्टी, अध्याय 4 | 
वही, अध्याय 5 । 


- वही, अध्याय 6; एशियन ड्रामा, अध्याय 27 और 29 । 
. वही, अध्याय 7; एशियन ड्रामा, अध्याय 3-33। 


एशियन ड्रामा, मध्याय 79 और परिशिष्ट 8 । 
दि चलंज ऑफ वल्ड पावर्टी, अध्याय 9; इकॉनॉमिक थ्योरी एण्ड अंडर 
डवेलप्ड रीजेन्स, अध्याय 2-5, ] । 

दि चलेंज ऑफ वल्ड पावर्टी, अध्याय 9 । 
वही, अध्याय 0 और ।] । 
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अध्याय 7--समाजविज्ञांन कितने वैज्ञानिक हैं? 

!. हावंडं विश्वविद्यालय में 4 गवम्बर 97] को हुए गोडंन एलपोर्ट स्मारक 
भाषण का परिवद्धित रूप, जर्नल ऑफ सोशल इश्यूज़ में भी प्रकाशित, 
खण्ड 25, अंक 4, 973। 

2. दि पालिटिकल. एलिमेंट इन दि डेवेलप्मेंट ऑफ इकॉनॉमिक श्योरी, 
ज्याय 2, 4, 5 और 3 ; अंग्रेज़ी संस्करण में पॉल स्ट्रीटेन का परिशिष्ट 
भी देखिए । 

अध्याय 8--मिथ्या शब्दावली और र्वाग्रहग्रस्त विचार 

।. राउल प्रीविश के सम्मान में भ्रकाशित ग्रन्थ को दिये गये एक निवन्ध का 
परिवद्धित रूप, इंटरनेशनल इकॉनॉमिक्स एण्ड डेवेलप्मेंट (न्यूयाकं एकेडे- 
मिक प्रेस, 972) । सेरीज में प्रकाशित भेटवार्ता भी देखिए, खण्ड 4, अंक 
2, माच-अप्रैल 7977 | 

अध्याय 9_-अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में राजनीति ओर अर्थशास्त्र 

!. आस्ट्रिया में 30 जुलाई, 797 को राजनयिकों के चौदहवें अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्मेलन में हुए अप्रकाशित भाषण का परिवद्धित रूप । 'पालिटिकल फेक्टसं 
इन इकॉनॉमिक असिस्टेंस', साइंटिफिक अमेरिकन, खण्ड 226, अंक 4, 
अप्रैल 7972 (इस लेख के साथ जो आँकड़े और रेखाचित्र प्रकाशित हुए हैं, 
उनके लिए लेखक उत्तरदायी नहीं है) । 

2. स्टॉकहॉम, आमक्विस्ट एण्ड विकसेल, 968। 

3. ट्वेंटी ईयर्स ऑफ दि यूनाइटेड नेशन्स इकॉनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप”, 
इंटरनेशनल भार्गनाइज़ेशन, खण्ड 23, अक 3, 968। 

4. दि आस्से ट्रेड विद दि थडं बल्डं( न्यूयाकं, ह्य_मेनीटीज प्रेस, 97 स्टॉक 
हॉम : आमक्विस्ट एण्ड विकसेल, 97! ) । संस्था को अपने आँकड़े स्वयं 
संकलित करने पड़े, क्योंकि व्यापार-सम्बन्धी आँकड़ों में हथियारों के आयात 
और निर्यात का उल्लेख नहीं होता । 

अध्याय 0'संवृद्वि’ और 'विकास' 

!. मोंदे एन डेवेलोपमेन्त नामक पत्रिका (अंक 3, 972) के प्रोफेसर फ़ांकोई 
पेरोज द्वारा सम्पादित विशेषांक में प्रकाशित लेख का परिवद्धित रूप । 

2. लाइपज़िग : बिटशे वेरलाग, 798, पुष्ठ 27 और आगे (ब्रिटिश 
संस्करण : थ्योरी ऑफ सोशल इकॉनॉमी [लन्दन : अनविन, 923] ) 

3. कासेल व्यापार के उतार-चढ़ाव को, जिसका सन्‌ 870 से पहले उन्होंने 
अध्ययन करने से इन्कार कर दिया था, निरन्तर जारी उद्योगीकरण से 
पश्चिम की अर्थव्यवस्थाओं को समंजित करने की बुनियादी प्रक्रिया का 
सुचक ठाअरसते”मे७ इसऽफंरसग'कहंसावमे,०मिन्तरः छोरे/होते "जी है षि 
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क्षेत्र में संरक्षित श्रम की उपलब्धि उद्योगों की उन्नति के मार्गे का निर्धारण 
करती थी । चक्रों में सामान्य नीतियाँ भी प्रतिविम्वित होती थीं । बुनियादी 
तौर पर कासेल के मन में उस सामान्य और ठोस व्यापारचक्र-सिंद्धान्त के 
प्रति अविश्वास का भाव था जो उस समय अर्थंशास्त्रियों में प्रचलित थी । 
कासेल के विचार से पहले महायुद्ध ने सब परिस्थितियों और नीतियों को 
बुनियादी तौर पर बद॑ल दियाथा, अतः युद्ध के समय तक उन्होंने व्यापार के 
उतार-चढ़ाव की नियमितताओं के वारे में जो कुछ कहा वह सारतः आथिक 
इतिहास था, एक सिद्धान्त नहीं, जिसे भविष्य में उचित रूप से व्यवहार में 
लाया जा सके | अन्य दृष्टियों से भी, इस चौथे भाग में अर्थशास्त्र को ऐसी 
मौलिक देने उपलब्ध हैं, जिन्हें आज प्रायः भुला दिया गया है । 

4. एशियन ड्रामा, पृष्ठ ।969 और आगे, पादटिप्पणी 3। मैं इस पाद- 
टिप्पणी के लिए और इस प्रश्‍न पर कासेल के विचारों का स्मरण दिलाने 
के लिए पॉल स्ट्रीटेन का आभारी हूं । 

5. एन अमेरिकन डिलेमा, अध्याय 3, अनुभाग 7 ओर परिशिष्ट 3। इकॉ-- 
नॉमिक थ्योरी एण्ड अंडरडेवेलप्ड रीजेन्स, अध्याय 2-5 और एशियन 
ड्रामा, परिशिष्ट 2, भाग 2 भी देखिए । 

6. एन अमेरिकन डिलेमा, परिशिष्ट 3 । 

7. एशियन ड्रामा और चैलेंज आफ वल्डं पावर्टी भी देखिए । 

8. एशियन ड्रामा, अध्याय ।] और परिशिष्ट ]3 देखिए । 

अध्याय ।--सुधरे हुए पर्यावरण का अर्थशास्त्र 

!. जनसंख्या संस्था के सहयोग से अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण संस्था द्वारा आयोजित 
विशिष्ट भाषणमाला के अन्तर्गत हुए भाषण का परिवद्धित रूप । यह 
भाषणमाला स्टॉकहाम में 8 जून [792 को हुए संयुक्तराष्ट्र मानव पर्यावरण 
सम्मेलन के अवसर पर आयोजित की गयी थी। हू स्पीक्स फार अर्थ ? 
(न्यूयाकं : डब्ल्यू० डब्ल्यू० नाटंन, 973) और वल्डं डेवेलप्मेंट, अंक 2, 
973 में भी प्रकाशित । 

2. वाशिगटन : पोटोमेक एसोशिएट्स इंका ०, ]972। 

3. संयुक्तराष्ट्र दस्तावेज, ए/गोपनीय 48/0, 22 दिसम्बर ]97] । 

4. एशियन ड्रामा, अध्याय 30, अनुभाग ] और ।2। 

5. मैंने मेनशोल्ट का उद्धरण गाजियन, लन्दन, 7] अप्रैल 972 से दिया है। 

6. विशेष रूप से वल्ड आममिंट्स एण्ड डिसआर्मामेंट, स्टॉकहॉम की अन्त- 
राष्ट्रीय शान्ति अनुसन्धान संस्था की वाषिकी 972 (न्यूयाकं : ह्य भैनि- 
टीज प्रेस, ।972) । नयी वाधिकी मई ।973 में प्रकाशित होगी । र 

7. दि चेलेंज ऑफ वल्डं पावर्टी, अध्याय 0 और 7] । 
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8. वही, अध्याय 9 । 
अध्याय 2--आसूल परिवतंनवादी गाँधी 
।. डा० एस० राधाकृष्णन द्वारा सम्पादित महात्मा गाँधी ।00 ईयस में प्रका- 
शित लेख का परिर्वाद्धत रूप (नयी दिल्ली : गाँधी पीस फाउंडेशन, 978) ॥ 
2. एशियन ड्रामा, आमुख, अनुभाग 9 और अध्याय 2। इस अध्याय में गाँधी 
के विचारों के वारे में जो बातें कही गयी हैं, उनका उल्लेख उस पुस्तक में 
विभिन्न स्थानों पर भी हुआ है । 
3. वही, अध्याय 33, अनुभाग 5 । 
अध्याय 3_भारत का भविष्य 
]. इन दो लेखों का परिर्वाद्धत रूप : 26 जनवरी, ।972 को गणराज्य दिवस 
के अवसर पर भारतीय समाचारपत्रों में प्रकाशित 'इंडियाज़ स्य रोल 
फालोइंग विक्ट्री' और इकॉनॉमिक टाइम्स एनुअल, अक्टूबर ।972 में 
प्रकाशित “ग्रोथ एण्ड सोशल जस्टिस”; 5 फरवरी ।973 को नयी दिल्ली में 
आयोजित दूसरे एक-एशिया सम्मेलन में हुए भाषण की पाण्डुलिपि पर भी 
आधारित । 
2. एशियन ड्रामा, अध्याय 5, अनुभाग 6-8 । 
: वही, अध्याय 3, अनुभाग 5, अन्यत्र भी । 
4. वही, अध्याय 26, अनुभाग 2-]8; दि चैलेंज ऑफ बल्डं पावर्टी, 
अध्याय 4 । 
5. इस और अगले अनुभाग के लिए देखिए, दि चॅलेंज ऑफ वल्ड पावर्टी 
अध्याय 4 और एशियन ड्रामा । 
अध्याय 4बेहतर अमरीका की ओर 
!. हाल के वर्षों में मैंने संयुक्त राज्य अमरीका के अनेक विश्वविद्यालयों भें 
विद्यार्थियों के समक्ष जो भाषण किये, उनमें से एक का शीषंक। इनमें से 
कोई भी भाषण इससे पहले प्रकाशित नहीं हुआ। 
4. चेलेज टु एफ्लुएंस (न्यूयाकं : पान्थियन बुक्स, 963), अध्याय 9, पृष्ठ 
6 भौर आगे । 
3. वही, विशेषकर, अध्याय 5, अनुभाग ]3, और अध्याय 9, अनुभाग !6। 
4. खण्ड 5], अ'क ], भक्ट्वर ]972। 
अध्याय ।5--गुन्तार मिडल को एक अमरीकी दुविधा : क्या इसका समाधान 
हो गया है 
।. वल्डं व्यू, दिसम्बर ।972 के लिए लेख । 
2. वारनुंग जेजेन फ्रोडेन्समोप्टीमिसमस (जूरिख : य्रोपा वेरलाग, 945),. 
भाग 2, (मूल स्वीड भाषा में 944); चेलेज टु एफ्लुएंस, पृष्ठ ]22. 
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और आगे। 
3. चेलेंज टु एफ्लुएंस, भाग !। ys 
4. एन अमेरिकन डिलेमा, अध्याय 3, अनुभाग 7, परिशिष्ट 3। इकॉनॉमिक 
। . थ्योरी एण्ड अंडरडेवेलप्ड रीजेन्स, अध्याय 3। 
अध्याय 6—माक्सं ओर 'माक्संवाद' पर संक्षिप्त टिप्पणी 

।. अब तक अप्रकाशित । ` ` 

2. एशियन ड्रामा, अध्याय 4, अनुभाग !, परिशिष्ट 2, अनुभाग 3 । 

3. मैने दि पालिटिकल एलीमेंट इन दि डेवेलप्मेंट ऑफ इकॉनॉमिक थ्योरी, i 
अध्याय 4, में यह दर्शाया था कि वास्तविक मूल्य का संस्थापित सिद्धान्त | 
नेसशिक नियम के दर्शन में गहराई से पठा हुआ था । जब एक सिद्धान्त के 
रूप में इस सिद्धान्त पर विचार किया जाता है तो यह अमान्य हो जाता 
है; इसमें मूल्य की समयातीत माप को मानकर चला गया है। लेकिन 
जब माक्स ने इसे रिकार्डो से लिया और अपने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया, तो निस्सन्देह उनके विचार स्पष्ट थे, जवकि रिकार्डो 
और अन्य सब संस्थापित अर्थशास्त्री तत्कालीन ब्रिटेन की राजनीतिक 
शक्तियों के प्रभाव के कारण सही मागं से विचलित हो गये थे और इस 
प्रकार पूर्वाग्रहग्रस्त भी । 

“*»""मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य सिद्धान्त 'पूर्ण गलतफहमी' का परिणाम 
नहीं था"""माक्सँ का (यह कथन सही था कि उनका अतिरिक्त मुल्य 
सिद्धान्त यथार्थ मूल्य के संस्थापित सिद्धान्त से निकला है, जिसमें निश्चय 
ही अन्य स्रोतों. से भी सामग्री ली गयी है'**विचारों के इतिहासकार 
के समक्ष वास्तविक पहेली यह उपस्थित है कि संस्थापित अर्थशास्त्रियों ने 
ये आमूल परिवर्तनवादी निष्कर्ष क्यों नहीं निकाले थे।” (ऊपर उद्ध त 
पृष्ठ 78-79; 0-72 भी देखिए ।) 

4. दि पालिटिकल एलीमेंट इन दि डेवेलप्मेंट ऑफ इकानॉमिक थ्योरी, 
अध्याय 2 और 3। 
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6 प्रोफेसर गुन्नार मिडल 


° गुन्नार मिडल का जन्म १८६९ में हुभ्रा था । अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिःप्राप्त 
शार ' तथा समाजशास्त्री, डॉ० मिडंल स्टॉकहाम विश्वविद्यालय में अन्त- 
ष्ट्रीय ग्रथशास्त्र के प्रोफेसर और 
कनांमिक स्टडीज के निदेशक 

'क तथा मुद्रा नीति सम्बन्धी सलाहक 


स्वीडन के इन्स्टीट्यूट फॉर इण्टरनेशनल 
उन्होने स्वीडन सरकार के आशिक, सामा- 


र के रूप मं कार्य किया: ग्रौ 
| संसद तथा जनः A कर 
सस्या, स्ावास और क्षि 

कृप आयोग के वे सदस्य रहे हूँ । 


2 को सरकार के वाणिज्य मन्त्री के रूप में भी कार्य किया। १६४७ 
चव रहे नल सा लि कम न क 
का १४३४ मेगा य। डा था ऐप 
का हे इकनोंमी (१६५६), वियॉण्ड द वैलफेयर स्टेट (१९६०) 
एफ्लुएंस (१९६३), तथा श्राब्जेक्टीविटी इन सोशल रिसर्च 
/ वे दा नये शोध संस्थानों के ग्रध्यक्ष हं : "स्टॉकहोम इण्टर- 
३मस्दु्रयूट तथा 'लेटिन अमेरिकन इन्स्टीटयट | 


£ 
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